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दो शुब्द 


अपनी पुस्तक 'क्राम डायकी दु सेल्फ़ गवर्नमेण्ट' का हिन्दी संस्करण 
आज में राजनीतिशासत्र के विद्यार्थियों के सन्‍्मुख उपस्थित करने का दुस्साहस कर 
रहा हूँ। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १६९० में अ्रगरेज्ञी में प्रकाशित हुआ था और 
कुछ समय पश्चात ही इसे आगरा यूनीवर्सिटी ने वी, ए, के छात्रों के हेतु राजनीति 
शास्त्र के तृतीय प्रश्न पत्र की पाख्य पुस्तक के रूप में स्वीकृत किया। इसका द्वितीय 
संस्करण हिन्दी में प्रकाशित करने पर मैं किसी प्रकार की क्षमायाचना की आवश्यकता 
का अनुभव नहीं करता क्योंकि किसी विदेशी भाषा को संजोए रखने की अपेक्षा मातृ 
भाषा के कल्षेवर का सौन्दर्य बढ़ना अधिक उत्तम है। आज जब कि भारतवर्ष हिन्दी 
भाषा को राष्ट्रीय ज्षापा बनाने का सगीरथ भयत्न कर रहा है और जब विद्यार्थी बर्म 
अपनी सात भाषा द्वारा अध्ययन के लाभ और सुविधा का अनुसव कर रहा है, मुम्े 


विश्वास है कि शिक्षित समाज में मेरी पुस्तक के इस हिन्दी संस्करण को अवश्य अप- 
नाया जाएगा। * 


जैसा कि पुस्तक के पढ़ने पर ज्ञात होगा मैंने अपनी पुस्तक के इस हिन्दी 
संस्करण को उत्तम बनाने की भरसक चेष्टा की है। झुमे पुर्ण आशा है कि यह संस्करण 
प्रथम संस्करण से कहीं अधिक उत्तम और लाभदायक सिद्ध, होगा। समस्त पुस्तक को 
दोहराया गया है---विशेष रूप से नवीन संविधान को । इस बात का झकथ प्रयत्न 
किया गया है कि पुस्तक में नवीन से नवीन विकास की ओर संकेत हो । इसी लक्ष्य 
भीग्राप्ति के हेतु सन्‌ १६५० के विधान ( प्रथम संशोधन ) एक्ट की धाराओं की 
एख्यात्मक आलोचना की गई है ओर सन्‌ १६५२ के प्रतिबन्धक अचरोध एक्ट के 
र्ीय संशोधन की घाराएं भी अनुक्रमणिका में दे दी गई हैं। शेज़ अब्दुल्ला और 
र नेहरू की सरकारों के मध्य हुए समसोते की शर्ते भी दी गई दे जिनके आधार 
आमीर भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ है। साइमन कमीशन से गोलमेज़ 

तक के वैधानिक विकास पर भी एक अध्याय बढ़ा दिया गया है । 


जैसा कि पुस्तक के शीपक से ज्ञात होता है, मैंने इसमें सन्‌ १६१६ से सन्‌ 
पक के भारतवर्ष के वेधानिक विकास की विश्लेषणा की है । हमारे वैधानिक 
के तीन महान स्तम्भों की--सन्‌ १६१६ का एक्ट, सन्‌ १६३४ का एक्ट झौर 
दे ग़न--पूर्ण और आलोचनात्मक विश्लेपणा की गई है। इस वेधानिक विकास 


(ग) 


सम्पादन में सहयोग दिया । विशेष रूप से में अपने पूज्य गुरू डाक्टर आशीरवांदीलाल 
श्रीवास्तव के अ्रति अनुग्ृहीत हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपनी अमूल्य सम्मति प्रदान 
की और इस पुस्तक का प्राक्षथन लिखने का कप्ट किया। इतिहास की आराधना में 
रत होने के कारण वे अपने सहयोगियों और विद्यार्थियों के लिए स्व ही ज्ञान के 
एक स्रोत के रूप में हैं| में डाक्टर त्रजमोहन शर्मा के प्रति भी श्रजुग्ृहीत हूँ जिनकी 
सम्मति के प्रति मेरे हृदय में अत्यन्त आदर है। डाक्टर एस, पी, भागव, डाक्टर 
वी, पी, एस, रघुवंशी तथा प्रोफेसर जी, के, घराना की अमृल्य सम्मतिर्यों के लिए भी 
में उनका हृदय से आभारी हूं | में अपने विद्यार्थी श्री महेश रावत के प्रति अ्रत्यधिक 
आशभारी हैँ जिन्होंने इस पुस्तक को हिन्दी रूप प्रदान करने मे अमल्य सहायता भदान 
की । उन्होंने इस पुस्तक की भाषा को संवारने और अलंकृत करने में अत्यधिक रुचि 
से कार्य किया । सत्य तो यह है कि उनकी लेखनी के स्पश बिना इस पुस्तक का यह 
हिन्दी संस्करण असस्भव सा ही था। इस पुस्तक के भस्तुत करने में मे श्री द्वारका- 
विहारी माधुर और श्री सुमतप्रकाश जन के प्रति भी शआआाभारी हूँ। में अपनी भगिनी 
सरस्वती, शीला और राजरानी के श्रति भी अनुग्ृहीत हुँ जो सुझ्के सदैव ही साहित्य 
सेवा की ओर उन्मुख करती रहती हैं। अन्त में में अपने विद्यार्थियों के प्रति आभारी 
हूँ जिनके वास्तविक प्रोत्साइन से ही यह पुस्तक लिखी जा सकी | 


अपने पाठकों के प्रति इन शब्दों को मैं इसी आशा के साथ समाप्त करता हूँ 
कि यह पुस्तक विद्याथियों के लिए लाभदाययक सिद्ध हो सके जो वास्तव में विचार 
ओर साहित्यिक प्रयत्न के कर्ता हैं । 


आगरा कालिज, लेखक 
आगरा । 
८ सितस्वर, सन्‌ १६५२ 


( ख) 


की चिस्तृत ऐतिहासिक पूर्वपीशिका भी टी गई है जिसका काल सन्‌ १६०० से सन्‌ 
१६१६ तक है इनके अतिरिक्त देशी राज्यों के मारतीय सध में एकीकरण पर भी विचार 
किया गया ह। 


इस पुस्तक के लिखने में मैने ज्ञान के अनेक मह्जपूर्ण श्रोर गौण स्रोतों से 
सूचना ली है| इस हेठ में अपने में मौलिकता का त्तनिक भी गये नहीं करता ओर 
उन समस्त लेखकों के प्रति अग्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता है जिनके ग्रन्थों से मेने सहा- 
यवा ली है। मेरी थ्राकाक्षा तो यही है कि इन सकेतों के अध्ययन से विद्यार्थी जान के 
इन अमर और मौलिक स्रोतों की ओर मी उन्मुख हों और छान के उच्चतम शिखर 
पर पहुँच सके। यदि कुछ विद्यार्थियों को भो इससे प्रोत्साहन मित्त सका तो विद्यार्थियों 
की सेवा कर में अपने की घन्य समझ! 


इस विषय की विवेचना करते समय मैंने अपना दृष्टिकोश ध्याख्यात्तक और 
प्रालोचनात्मक दोनों ही रखा है । ज्ञान के इन दोनों ध्ष्टिको्णों को मैंने समान महत्व 
' प्रदान किया है । मेरा विचार है कि किसी विषय को भर्ती प्रकार समझने के हेतु उस 
विपय की विश्लेपणा अत्यन्त आवश्यक ह---मीलिक विचार इसके पश्चात्‌ ही उत्पन्न हो 
सकते हैं---ओर शआक्तोचना सौलिक विचार धारा की अत्यक्ष सद्वायक है। जहाँ तक 
नवीन संविधान का प्रश्न है मैंने उसके सम्पूर्ण चहिप्कार और देव समाच स्तुति का 
यध्य भार्ग अद्दण किया है। इसमें कोई समन्देद नहीं कि स्वत्तनत्र भारत के निवासियों 
हि यह प्रशसनीय प्रयत्न है । परन्तु यह कह्दना सी इतना ही सत्य है कि एक मानव- 
कार्य होने के नाते यह भी पूर्ण नहीं। परन्तु इसकी अपूर्ण ता से हमें निराश नहीं होना 
वाहिए, क्योंकि विश्व के समस्त विधानों के समान इसका विकास भी समय रूपी 
रेघे पर ही होगा । यदि इस पुस्तक के अध्ययन से विद्यार्थी अपनी मात्‌ भूमि के 
वेधान के प्रत्ति अपने में झालोचनात्मक भ्रद्धत्ति और सतुल्ित प्रेम का दिकास कर सके 
गे छेखक अपना परिश्रम सफल सममेगा ) 


इस पुस्तक में हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन भौर वैधानिक विकास के सम्बन्ध पर 
त्री विचार किया गया है | लैंने यही मत स्थिर किया है कि हसारा पैधानिक विकास 
मारे राष्ट्रीय झान्दोल्नन के विजयस्वरूप ही है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
मारा राष्ट्रीय आन्दोल्लन सुब्यवस्थित था, कि भारतमाता के वैरागी घुजारियों का 
गये इस राष्ट्रीय आन्दोलन की क्पर्ों के सध्य में सुगठित भौर विकासकर था | इससे 
वतन्त्र भारत के युवर्कों को इस बात का साहस और प्रोत्साहन मिल सकता है कि 
प्पनी सातू सूसि की सेवा में वह भी अमग्नसर हों 


अन्त में उन च्यक्तियों के प्रति अपनी द्वार्दिक कृतज्ञता प्रकट करन सें अपना 
पवन कर्चव्य सममता हूँ जिन्होंने अपनी असूदय सहायता द्वारा म्रुझके इस काय के 


(ग) 


सम्पादन में सहयोग दिया । विशेष रूप से में अपने पूज्य गुरू डाक्टर आशीर्वादीलाल 
श्रीवास्तव के प्रति अनुगृहीत हूँ जिन्हनि समय-समय पर अपनी अमूल्य सम्मति भदान 
की और इस पुस्तक का प्राक्थन लिखने का कष्ट किया । इतिहास की आराधना में 
रत होने के कारण वे अपने सहयोगियों और विद्यार्रियों के लिए. सदेव ही ज्ञान के 
एक स्रोत के रूप में हैं। में डाक्टर ्रजमोहन शर्मा के प्रति भी अनुग्ृहीत हूँ. जिनकी 
सम्मति के प्रति मेरे हृदय में अत्यन्त आदर है। डाक्टर एस, पी, भागंव, डाक्टर 
वी, पी, एस, रघुवंशी तथा प्रोफेसर जी, के, घराना की अमूल्य सम्सतिर्यों के लिए भी 
सें उनका हृदय से आशभारी हूं । में अपने विद्यार्थी श्री महेश रावत के प्रति अत्यधिक 
आशारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को हिन्दी रूप प्रदान करने में अमल्य सहायता प्रदान 
की । उन्होंने इस पुस्तक की भाषा को संवारने और अलक्तत करने में अत्यधिक रुचि 
से कायये किया । सत्य तो यद्द है कि उनकी लेखनी के स्पशे बिना इस पुस्तक का यह 
हिन्दी सस्करण अससभव सा ही था। इस पुस्तक के प्रस्तुत करने में में श्री द्वारका- 
विहारी साथुर और श्रो सुमतप्रकाश जैन के प्रति भी शआभारी हूँ । मैं अपनी भगिनी 
सरस्वती, शीला और राजरानी के प्रति भी अनुगृहीत हूँ जो मुझे सदैव ही साहित्य 
सेवा की ओर उन्मुख करती रहती है | अन्त में में अपने विद्यार्थियों के श्रति आभारी 
हूँ जिनके वास्तविक भोत्साहन से ही यह पुस्तक लिखी जा सकी | 


अपने पाठकों के प्रति इन शब्दों को में इसी आशा के साथ समाप्त करता हुँ 
कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए लाभठाययक सिद्ध हो सक्के जो वास्तव में विचार 
ओर साहित्यिक प्रयत्न के कर्ता हैं । 


आगरा कालिज, लेखक 
आगरा | 
मे सितम्बर, सन्‌ १६४२ 
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प्रथम खंड 


ड्छ 


वैधानिक विकास के स्तम्भ ( सन्‌ १०७३ से १६४०६ तक). ९ 


( सन्‌ १६१६ का एक्ट ) 
सन्‌ १६०६ के एक्ट के पूर्व शासन की व्यवस्था , , , 
सन्‌ १६१६ के एक्ट की विशेषताएँ 
भारत सचिव वेतन तथा श्रन्‍्य सुविधाय-- 


द्वितीय खँड 


भारतीय व्यवस्थापिका 
केन्द्रीय कार्यकारिणी 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
प्रान्तीय कार्यकारिणी 


सिचिल सर्विस 


छत शासन अलोचनात्मक अध्ययन 


( सन्‌ १६३४५ का एक्ट ) 
साइमन कमीशन से गोल मेज सभा तक 


तृतीय खंड 


मुख्य विशेषताओं का अध्ययन 
सन्‌ १६३४ की संघीय व्यवस्था 


भारत सचिव 


संघीय व्यवस्थापिका सभा 
संघीय कार्यकारिणी 

संघीय न्यायालय 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 


प्रान्तीय कार्यकारिणी 


प्रान्तीय स्व॒राज्य--सत्य अथवा आंति ? 


भारतीय सिचिल सर्विस 


«०. छेडे 
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चतुर्थ खंड 
( भारक्‍्वर्प का नवीन विधान ) 


अध्याय प्र््ठ 
पहला अध्याय प्रान्तीय स्वराज्य से स्वतन्नता तक श्प१ 
दूसरा ,,. पिशेषताओओं का श्रध्ययन ३०० 
तीसरां ,,. नागरिकता ४४३ . ३१६ 
चौथा ,, मौलिक अधिकार ३२१ 
पाचवाँ ,,. राजनीति के निर्देशक सिद्धान्त नल ३४१ 
छुठवाँ. ,, सधीय ससद हि ३३१ 
सातवाँ ,,. रा्पपति 
आठवों ,,  भधान म॑त्री और मन्रिमडल्ष | इ्प३ 
नवाँ ,, . सर्वोच्च न्यायालय ३६१ 
दसवाँ ,, राज्य की व्यवस्थापिका समाएँ . रेशेप 
ग्यारहवों ,, राज्य की कार्यकारिणी ४०६ 
वारहवों ,, राज्य के न्यायालय ४१६ 
तेरहवाँ ,,. शक्ति वितरण ४२४ 
चौददयाँ ,,. पब्लिक सर्विस 22२ ४8३० 
पन्दहवाँ ,,. विधान का संशोधन ४३६ 
पश्चम खण्ड 
( देशी राज्य ) 
पहला अ्रध्याय.. देशी राज्यों का एकीकरण 3४४ 
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अथय खराड 


वेधानिक विकास 
( सन्‌ १६०० से सन १६०६ तक ) 


पहला अध्याय 


वैधानिक विकास के स्तम्भ 
( सन्‌ १७७३ से १६०६ तक ) 


“'न्‍्द आँखों से ही हमें भारतवर्ष की ग्राति हुईं थी | कभी भी किसी भी 
समय में अगरेजों द्वारा इतने महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन इतने विक्षण तथा 
अभिग्राय रहितरूप से नहीं हुआ था जितनी भारतवर्ष की विजय [?? 

+लॉड सीले 

यद्यपि यह. कथन असत्य का अतिपादन करता हे, परन्तु फिर भी इसमे सत्य 
का आभास है। यदि हम इस वात पर एक पल क्रे लिए भी विश्वास करें कि 
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण अन्धे की खोज ही था, तो ऐसा करना 
इतिहास को ही असत्य सिद्ध करना है । इसके विपरीत यह साम्राज्य निषुण एव दूरदर्शी 
राजनीतिज्ता का, जो समय-असमय क्रूर ओर अमाजुपिक रूप धारण कर लेती थी, 
परिणाम था । यह साम्राज्य क्ााइव, वारेन हेस्टिग्ज, वेलेज़ली, लॉडे डलहोज़ी अआ्रादि इसी 
प्रकार के अन्य महान साम्राज्यवादियों की ओजपूर्ण देशभक्ति के सतत प्रयत्नों का निश्चित 
एवं वांछित फल था। वस्तुत. ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण भारतवर्ष मे उस दृढ़ 
भवन के समान हुआ था जिसकी एक-एक इट बडे सोच-विचार के पश्चात्‌ तथा 
अथ्थंपूर्ण अतद प्टि के साथ रखी गई थी। परन्तु इतना तो सत्य ही हैं कि पारस्भ मे 
जब अगरेज़ों ने पूव के साथ व्यापार करने का निश्चय किया था तब उनकी दृष्टि मे 
भारतवर्ष व्यावसायिक दृष्टिकोण से स््रणं से पूर्ण एक काल्पनिक स्वर्य ही धा। उस 
समय उनका ध्येय राजनतिक अश््युद्य न होकर केवल व्यापारमात्र ही था। 

सन्‌ १६०० में इंगलेंड की महारानी एलिज्ञाबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी 

(845६ ॥709 (००७०) को पूव् मे व्यापार करने के लिए पन्द्रह वर्ष की 


३ ८ ()प६ ३०वपाञएतणा रण पता ज०5 प्राभ्ते८ पराधवाए गरतधाएट 
शिए्ट्व ऐश 495 ९ए९६ छ60 त076 एए. छम्र्तग्रागालाय ३5 त07८ 50 प्रधापाडय- 
घंग्रथाए, 5०0 ३१०८८ात८१४३ॉए, 25 धं९ एणावुप८ट5६ 0६ ॥009.7 
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अवधि का एक श्राज्ञापत्र' (टपन्‍्क्‍ाटा) अदान क्या । निश्चय ही वह क्षण उनके 
लिए शुभ और मगलमय था। भारतवर्ष में प्रवेश करने के कुछ समय पश्चात्‌ ही 
ईस्ट इणिडिया कम्पनी के इन व्यापारियों को मुगल-काल की पतनावस्था और डस 
समय के अव्यवस्थित, खण्टित तथा पारस्परिक युद्धों मे फेंसे हुए दुर्वल भारतबर्ष 
ने विजेता चनने को भी लालायित किया | देश की हीन राजनेतिक अवस्था से लाभ 
उठाकर यह व्यापारी ही कालान्तर में शासक बन बडे। 


आज्ञापत्र के अनुसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी पन्द्रह वर्ष तक व्यापार करने के 
लिए अधिकृत थी | और ग्रह भी सम्राट (70४७7 की विशेष आज्ञा के पश्चात ही 
सम्भव हुआ था। इस श्राज्ञा-पत्न से यह स्पष्ट है कि सारतवप में किए गए ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के अत्येक कार्य पर सम्राट ((70०७7) का ही अभ्ुत्व ओर सत्ता 
थी। आरस्भ से ही श्रेंगरेज़ अधिकारी सम्राट ((४०४7) की सत्ता श्लोर उससे स्थित 
स्वस्चों का प्रयोग करने के लिए अवसर को खोज में रहते थे। ये यह समभते थे कि 
सावधानी के साथ अधिकारों का उच्चित और सामयिक अयोग अन्त में शक्ति का 
रचक सिद्ध होता है। वे इस बात में भी विश्वास करते थे कि शक्ति का प्रयोग 
लाभ के लिए ही होना चाहिए। इसी कारण आज्ञापत्र के नवीनकरण पर वे कम्पनी 
के शासन में हस्तक्षप करते रहते थे। कम्पनी की आधिक अवस्था अच्छी नहीं 
थी और उसका शासन भी अव्यवस्थित था। इस फारण उसे पार्लियामेंट से समय- 
समय पर सहायता मेंरनी पढती थी । इस सहायता के बदले में ही पालियामेण्ट 
धीरे-धीरे कम्पनी के कार्यो में इस प्रकार हस्तक्ष प करने लगी कि स्वय कम्पनी को 
भी उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव न हुआ । इ गलेंड की सरकार का मुख्य उद्देश्य था 
राज्य विस्तार । इसी महत्वाकेज्ञा ने इस हस्तक्षेप की प्रद्गत्ति को और भी प्रोत्साहन 
दिया । इससे यह रपट हो जाता है कि किस प्रकार पार्लियामेण्ट धीरे-धीरे कम्पनी 
के राजनेतिक कार्यक्ष त्र पर अपना अभुत्व स्थापित करती गई। इसले यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि किस प्रकार घौरे-घीरे भारतवर्ष के सम्राट ((70७7)॥ के अन्‍्तंगत 
आने के पूरे शासनाधिकार गवनर जनरल के हार्थों में केन्द्रित होता गया। 
इस विकास के इतिहांस का विश्लेषण निम्नलिखित सामयिक विभागों हारा 
किया जा सकता है -- 
(१ ) बयपार काल ( १६०० से १७६५ ) 

“ इस काल का आरम्स सन्‌ १६०० ई० में दिए गए पलिज़ाबेथ के आज्ञा- 
पत्र ((॥६:६८०) से होता है। इस काल में कम्पनी का स्वरूप विशेष तथा स्पष्ट 
रूप से व्यापारी था। किसी सी प्रदेश की सत्ता उनके हाथों में नहीं आई थी । सन 
१७६० में बर्वाल, मिदनापुर तथा चिट्गाव के प्रदेश अधिकार में आने से कम्पनी 
एक विशाल प्रदेश की अधिकारिणी वन बेंढी । और इस प्रकार इस प्रथम काल की 


समाप्ति सन्‌ १७६४ से कम्पनी को दीवानी? मिल ने प्रमानी जा सकती है जब 
कि वगाल, विहार और उड्दीसा का शासन वास्तविक तथा अधिकृत रूप से उसके 
हाथों में आया। ; 


(२) प्रादेशिक्र सत्ता का काल ( १७६४ से १८५८ ) 

सन्‌ १७६४ से सन्‌ १८१८ तक के इस काल में कस्पनी प्रादेशिक शासक 

के रूप में रही। सम्राट ((०७7) के साथ उसने राजसत्ता का उपभोग तो 

क्रिया परन्तु डसकी सत्ता प्रतिद््न कम ही होती गई और अन्त में उसके 
व्यापारिक स्वरूप तथा अधिकारों का अस्तित्व ही मिट गया। 


रब 


परिणामस्वरूप इस काल में निम्नलिखित एक्ट पास किए गए .-- 


(९) लाटे नार्थ का रेश्यूलेटिंग एक्ट (सन्‌ १७७३) 
(२) पिट का इण्डिया एक्ट (सन्‌ १७८४) * 

(३) चाटंर एक्ट (सन्‌ १७६३)२ 

(४) चाटर एक्ट (सन्‌ १८१३)४ 

(५) चार्टर एक्ट (सन्‌ १८३२)५ 

(६) चार्टर एक्ट (सन्‌ १८५३) 


(१) लार्ड नाथ का रेग्यूलेटिंग एक्ट (सत्‌ १७७३) 
इस तालिका 'मे प्रथम मुख्य एक्ट सना १७७३ का था। सर सी. इलवबटट 
के शब्दों में इस एक्ट के साथ ही “प्रथम बार भारत सरकार के कार्यों से 
'पालियासेट का हस्तक्ष प प्रत्यक्ष रूप से हुआ ।?* इस एक्ट का सार इस की 
निम्नलिखित धाराओं के अध्ययन से भल्ी ग्रकार स्पष्ट हो सकता है :--- 


(अ) इस एक्ट के अनुसार यह निश्चय हुआ कि भारत की वारपिक आय 
का ब्योरा आय की प्राप्ति के चोद॒ह दिन के अन्दर कोट आफ डाइरेक्टर्स ((१0घ7६ 
०६ 07८८६०7$) इस्लेंड के सरकारी कोप (>डटाव्वुपट) में भेज देगी, 
तथा राजनेतिक और सेना सम्बन्धी पत्र आदि भी नियुकत किए गए सेक्रेटरी ऑफ 
स्टेट (5८८८(४7ए 0६ 5026८) के पास भेज दिए जाए गे। 
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ब्ग् 


(व) इस एक्ट द्वारा इस्लेंड में स्थापित कम्पनी की व्यवस्था में भी कुछ 
परिवर्तन किया गया । कम्पनी के साफीदार बनने के लिए नियत योग्यताओं में 
वृद्धि की गई और डाइ़रेक्टर्स ([072८0075) की अवधि भी बढा दी गई। इस 
प्रकार इस चाटर ((97६८) हारा इ ग्लेंड में कम्पनी के सगठन को स्पष्ट तथा 
सुगम रूप प्रटन क्या गया। 


(स) इस एक्ट द्वारा बगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल ((50९८६४०7 
(5८४८॥४]) के रूप में परिवत्तित कर दिया गया। यह भी निश्चित हुआ कि 
अन्य देशविभागों ( 7८5$त07८८$ ) के गवनर गवनर जनरल की अध्यक्षता में 
रहेंगे---विशेष रूप से युद्ध-घोपणा झोर सन्धि के विषय में । इस प्रकार इस एक्ट हारा 
प्राचीन पद्धति के एक मुख्य ठोप का निवारण कर दिया गया जबकि तीनों देश- 
विभागों के गवर्नर अपने-अपने क्षत्र 'में स्वतन्न रहते थे और अपने-अपने कार्यों 
के क्षिए कोर्ट ऑफ डाइरेक्ट्स ((००४६५ ०६ [077८८(०059) के प्रति स्वतन्न रूप से 
उत्तरदायी होते थे । 

(द) बगाल के गवनर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की एकः 
समिति ((१०0णाटा]) का निर्माण किया गया। इन चार्रों सदस्यों के नाम एक्ट में 
दे दिए गए थे । इन सदस्यों का कार्य काल पाच वर्ष नियत क्या गया। परन्तु 
सम्राट हारा इन को पदच्छुत किया जा सकता था| गवर्नर जनरल समिति ((00७7- 
८) में बहुमत से मान्य निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य था। इस 
सबके द्वारा वस्तुत पार्लियामेण्ट की यही चेष्ठ थी कि गवनर जनरल के जो कि 
कम्पनी का ही कर्मचारी था--कार्यो पर दृष्टि रखी जाए तथा उसके अधिकारों पर 
नियन्त्रण रखा जाए । 

(क) एक रॉयल चाटर (१०ए४) (४०४८४) द्वारा कलकत्ता में एक 
'सर्वोच्च न्यायालय! (50७9ए८०7८ (०००70 की स्थापना की गई और थह् निश्चय 
किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी समिति द्वारा बनाए गए शत्येक नियम 

अथवा कानून इस न्यायालय में प्रमाण स्वरूप लिखे जाया करेगे ओर प्रकाशित 
किए जाएगे। 

(ख) कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई। निजी व्यापार करना नियम 
विरूद माना गया। घूँस अथवा भेंट (नज़र) स्वीकार करना अवेध तथा निषेध 
घोषित किया गया | 

इस श्रकार प्रोफेसर कीथ के शब्दों में, पालियामैण्ट (2४7]877९70) ने 
अपने अधिकार के बल पर एक ही पल में “इ गलंड में कम्पनी की व्यवस्था बदल दी 
भारतवष में कम्पनी का रूप ही परिवर्तित कर दिया, भारतवर्ष में समस्त अधिकृत 
प्रदेश को एक सीमा तक एक ही नियन्त्रण में कर दिया, और कम्पनी को बढे सुचारू 
है: 


छग से इगलेड के सम्त्रि-मण्डल के निरीक्षण तथा संरक्षण में कर दिया 7?! इस 
आकक्‍्ट द्वारा भारतवर्ष में केन्द्रीय शासन की नींव भी पडी। परन्तु भारतवर्ष के लिए 
किसी एक विशेष ढंग की शासन व्यवस्था का निर्माण करने में यह एक्ट असफल 
रहा । इसके द्वारा कर्मचारियों के अधिकारों और कार्यो पर पारस्परिक निरीक्षण 
सम्भव हुआ । कर्मचारी एक दूसरे के कार्यो तथा नोति की आलखोचना-समालोचना 
में लग गए । परिणामस्वरूप शासन का सुचारु तथा सरल ढंग॑ से चलना कठिन हो 
-गया | पग-पग पर बाघाएँ उपस्थित होने लगीं और शासनग्रणाली मे उलझने पडती 
गई । मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के शब्दों मे इस एक्ट ह्वारा “शासन प्रणालीके प्राथमिक 
सिद्धान्तों की हति हुईं। इसके हारा एक ऐसे गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गईं 
जो अपनी ससिति के सन्मुख शक्तिहीन था, और एक ऐसी कार्यकारिणी का निर्माण 
“किया गया जो सर्वोच्च न्यायालय के सन्मुख निर्जीाव थी ।”* इन दोपों का दिग्दर्शन 
अपने असफलरूप में वारेन हेस्टिंग्न (९४४7९४ 72800 85) के समय में हुआ । 
रेग्यूलेटिंग एक्ट (२८९०४ ॥९ /८६ ) की धाराओं से उसके हाथ-पर वध गण थे, 
चह कोई भी कार्य करने योग्य न रह गया था। विधान के इतिहास में आज भी यह 
'एक्ट अपूर्ण एवं असफल राजनीति और नीतिश्ञता का स्वरूप मात्र ही है। 
(२) पिट का इण्डिया एक्ट (सन्‌ १७८४ ) 
रेग्यूलेटिंग एक्ट (२९९प)४॥08 /८) के पश्चात्‌ कम्पनी के राजनैतिक 
्ञत्न में हस्तक्ष प के धारा प्रवाह को अग्रसर करने वाले नियमों में पिट के इण्डिया 
"एक्ट का अत्यधिक महत्व है । भारतवफ के कार्यों के सम्पादन के लिए. इस एक्ट द्वारा 
एक “बोर्ड आ्राफ कमिश्नस! (3020 ०0६ (:09798807०7$) की स्थापना की 
“गई जिसका नाम “नियन्त्रक समिति! (80470 ० (6790४0)) रखा गया। इसक 
'सदरस्यों की सख्या ६ नियत की गई जो निम्न प्रकार थे-चान्सलर ऑफ दी एक्सचेकर 
((.970९]॥07 ० ४6 ऋ#टआा८्वृण्टा) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा चार भ्रिची 
कोॉसिल (९7एए (00०४८) के सदस्य | इनकी नियुक्ति सम्नाट द्वारा होती थी, 
ओर इनका कार्यकाल उसी व्क्ी इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार यह 'पा्लियामेण्ट 
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की ही एक समिति (?487]9767(4ए (.0777८8) थी। इसके शिकार में 
“समस्त नियमों (8८७) की जाच और उन पर निगम्रत्रण तथा भारतवर्ष के 
राजनेतिक एवं सेना सम्बन्धी शासन और मालगुजारी सम्बन्धी कार्यों का भार सौपा 
गया । व्यापार और व्यवसाय सम्बन्धी कार्यों का सग्पादन कोर्ट ऑफ डाडइ़रेवटर्स 
(००७५६ ० )ल्‍८८४०79) और को ऑफ प्रोप्राइटर्स (0007६ ० ?ि70- 
[0८0045$) अपनी इच्छानुसार ही करते रहे । राजनेतिक कार्यों का जहा तर प्रश्न 
है वहां तक यह बोर्ड के नियत्रण में थे। बोर्ड द्वारा स्वीकृत डायरेव्टर्स के किसी 
निर्णय को प्रोप्राइटर्स (270]9८0075) बदल नहों सकते थे। इस सम्बन्ध से 
भोफेसर कीथ का कथन उर्लेखनीय है कि बोर्ड को “कम्पनी के कागज़ात आहि देखने 
का पूर्ण अधिकार था, कम्पनी के पास भेजे गए समरत पत्र आदि इस बोड्ड के 
सन्मुख रखे जाते थे ओर किसी पत्र आदि का बाहर भेजना भी इसी की इच्छा पर 
निर्भर था, इस अकार के पन्नों में कसी प्रकार का परिवर्तन इसी की स्वीकृति द्वारा 
हो सफता था और विलम्ब होने पर इस बोडड के आज्ञा पत्र ढाइरेब्ट्स को अनुमसि 
लिए बिना भी भेजे जा सकते थे ।” 

डाइरेक्टस से से ही एक गुप्त समिति ((0्रष्ना।(८९ ० 5९९८६८ए) 
का निर्माण क्या गया जिसमे तीन से अधिक सदरय नहीं हो सकते थे। जब 
थोड़े कोई गुप्त समाचार भेजता था तव यह समिति झन्य डाइरेक्ट्स ([)72८- 
६०१७) को सूचना दिए बिना ही इन समाचारों को भारतवर्ष भेज देती थी। 


इस एवंट हारा भारत सरकार के विधान में भी कुछ परिवत्तन किए गए | 
राबनेर जनरल की समिति ((८०७7८))) के सदस्यों को रूण्या घटा कर तीन कर 
दी गई । वम्बई ओर मठरास के गवनरों की अध्यक्षता में मी तीन सदस्यों को 
, एक-एक ससिति (८०णााटा)) रख दी गई। गवनेर जनरल ओर गयवनेरों को 
निजीमत ((४509 ५४०६८) का अधिकार दिया गया। सन्‌ १७८४ के एक्ट 
द्वारा भारत की एकता की हूटी और असम्दद्ध श्ूखला को मिलाने के श्रयत्न में 
ओर भी विकास हुआ । भारतवर्ष के विभिन्न म्रान्तों और देशविभागों के राज- 
नेतिक एवं सेना और मालगुज़ारी सम्बन्धी कार्यों के निरीक्षण और निम्यनश्नरण का 
अधिकार गवनर जनरल और उसकी समिति को दिया गया। इसके अविकार भी 
नियत कर दिए गए । इस प्रकार सदरास और वम्बई के गवर्भमर गवनेर जनरल के 
शआधीन हो गए। 
इस प्रकार इस पुक्‍्ट द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तत किए गए। इल 
का भी वही उद्देश्य था जो रेग्यूलेटिंग एक्ट (२९४०४४778 /८) का, ध्र्थात्‌ 
बोर्ड श्रॉफ बन्ट्रोल (80470 ०६ (.००४70]) की स्थापना द्वारा कम्पनी के कार्यों 
में सन्नाट ((70957) के इस्तक्ष प का चिस्तार। इसी के द्वारा एक गकार से 


हरे शासन की स्थापना हुईं। इस सम्बन्ध में सर सी, इलबरट का कथन 
ल्लेखनीय है कि, “कोट ऑफ प्रोप्राइट्स के मुख्य अधिकार लुप्त हो यणु क्योकि 
ग्रेड ऑफ कन्ट्रोल हारा स्वीकृत कोट ऑफ डाइरेक्ट्स के कार्य क्रम में किसी प्रकार 
का परिवर्तन करने अथत्रा उसे रद्द करने का अधिकार उसे न रहा ।” “भारतीय 
ेधानिक सुधार! की १६१८ की रिपोर्ट के लेखकों ने एक स्थान पर लिखा है, 
के “हमे इससे ग्रह निष्कर्ष नही निकाल लेना चाहिए कि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के 
प्रमापति के प्रधान पद के कारण डाइरेब्ट्स का कोई घास्तविक अधिकार ही नहीं 
(हा । उनका पद अब भी लगभग उततना ही सहत्वपूर्ण था। कसी काये को 
प्रारम्भ करने का अधिकार सामान्यतया इन्ही को था। शासन से सस्वन्धित 
प्रत्येक बात को यह जानते थे, और यद्यपि शासन भ्रवन्‍्ध का पूर्ण उत्तरदायित्व 
सरकार पर ही था, परन्तु फिर भी शासन प्रबन्ध में इनका अत्यधिक प्रभाव था ॥?) 

परन्तु इतना अवश्य है कि सन्‌ १७८७ के पुक्‍ट हारा भारतवर्ष के शासन प्रवन्ध 
के लिए बोढे ऑफ कन्ट्रोल ( 30970 ०६ (०77०) ) और कोर्ट ऑफ डाइ- 
रेकक्‍टर्स (००४८ ०६ 0[7८८८०१8) ठो. स्वतत्न संस्थाओं की स्थापना हुई और 
भारत से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों पर कम्पनी का पूर्ण ओर अन्तिम निय्रत्रण 
न रहा | पिट का इण्डिया प्वट (075 90% ४८६४ ०८ 4784) भारत के 
वैधानिक इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण रथान रखता है, क्योंकि, जेसा कि सर सी 
इलर्बंट ने कहा है कि “जटिल और अवरोध-प्रतिरोध की विस्तृत काये प्रणाली 
से पूर्ण सन्‌ १७८४ के पिट के एडट द्वारा स्थापित द्वेत शासन का प्रभाव शप्र८ 
तक रहा, यद्यपि उसमें समयालुकृल कुछ सुधार श्रवश्य होते रहे ।?* यहां यह 
बात ध्यान में रखने की है कि इस एक्ट के द्वारा य्यपि कोई ऑफ डाइरेक्ट्स 
((००:८८ ०६ [07९0079) को पूर्ण रूप से बोर्ड ऑफ कन्द्रोल (30900 0६ 
(00070]) के नियन्त्र ए से रख दिया गया था, फिर भी डाइरेकक्‍्ट्स को सरक्षण 
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ओर सशोधन के अधिकार श्राप्त थे। इस प्रकार भारतवर्ष से सम्बन्धित कार्यों में 
उनका भाग महत्वपूर्ण था। 


(३) चाटेर एक्ट (सन्‌ १७६३) 
अन्य एक्ट के अनुपात मे इस एक्ट का अधिक सहत्व नहीं। इस एवट द्वारा 
कम्पनी के राजनैतिक कार्येन्न में सम्राट (70957) के हस्तक्षेप का श्रौर भी 
विस्तार हुआ । इस एवंट की धाराश्ों के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि भविष्य 
में गवनेर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनानायक ((०0972006९7-7-0]॥९१ 
की नियुक्ति के अचसर पर इ गलेंड के सम्राट की स्वीकृति आवश्यक होगी । 


(४) चार्टर एक्ट (सन्‌ १८१३) 

भारतवर्ष के वेधानिक इतिहास में सन्‌ १८१३ के चाटर एक्ट का स्थान प्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है, वर्योकि इसके हारा सम्राट (070७7) की प्रधानता एक महत्वपूर्ण 
सीमा तक स्वीकार की गई। इस सम्बन्ध में एक्ट की भूमिका (7८48770]८) 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसमें इस बात के ओऔचित्य पर ज़ोर दिया गया कि भारतमें जीते 
हुए प्रदेश भर उनकी सालगुज़ारी आदि अभी कम्पनी के अधिकार में ही रहने दिये 
जाएँ, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित सयुक्त राज्य (70 [९॥980079) के 
सम्राट ((7097) की सत्ता पर क्सिी प्रकार का आक्रमण न हो | 


यदि हम इस एवंट के पूर्च-इतिहास का अध्ययन करें तो भूसिका के यह 
शब्द अत्यन्त अर्थपुर्या प्रतीत हंगे। इस एक्ट के पूछ भारतवर्ष में कम्पनी के कार्यों 
का विशेष छिद्वान्वेषण हुआ था। ला चेलेज़ली की राप्य-भपउरण की पुष्ट नीति 
(१७०६८-१८०४) ने कंग्पनी को आर्थिक सकट में फेसा दिया था। इसलिए सन्‌ 
१८०८ में लोक सभा (न्रिएप्ी५८ ० (८०099079) में से एक समिति 
((.09777।7८) की नियुक्ति की गईं। अन्य बातों के अतिरिक्त इस समिति का 
काय उन परिस्थितियों की खोज करना था जिनके द्वारा इन सकयटों से कुछ मुक्ति 
सिलना सम्भव हो सके । इस अनुसन्धान की रिपोर्ट जुलाई सन्‌ १८१२ में फति॥ 
+ि९००:४! के नाम से प्रकाशित हुईं। इस अनुसन्धान की समाप्ति तक कम्पनी के 
शाज्ञापत्र के नवीसकरण का समय भी झा गया। उसी समय भाग्यवश योरेप में 
व्यावसायिक सकट का दुरागमन हुआ | श्रेंगरेज्न व्यापारियों के क्षिण योरप के बन्दरगाह 
के द्वार नेपोज्षियन ने बन्द करवा दिए थे । इस सकट पर विजय पाने के लिए अगरेज़ 
व्यापारियों की दृष्टि एशिया के बन्द्रयाहों पर गई। इस सकट से छुटकारा मिलना 
तसी सम्भव था जब उन्हें एशिया के अन्दरगाहों में जाने को आज्ञा मिल जाती। 
सन्‌ १८११ के अन्‍्तिस वर्षो में लॉड मेलविल ने बडी कुशलतापूर्वक इन व्यापारियों 
की ल्ाभ-हानि का निदर्शन करते हुए निर्णयास्मक ढग से कोर आफ डाइरेक्टर्स 


ब्द 


(0४7४ 06 7)6८0075) से कहा था कि चत्तंम्रान क्रम को अग्नसर करने 
के लिए तत्कालीन मन्त्रिमण्डल पार्लियामेण्ट से उस समय तक प्राथना 
नहीं करेगा जब तक कि उन्हे इस बात का निश्चय न हो जाए कि स्वतन्त्र 
च्यापारियों को भी भारत से व्यापार करने की स्वतन्त्रता द्ोगी यद्यपि इसके लिए 
कुछ उचित तथा न्यायसिद्धू नियम बनाए जाएँगे। परिणाम यह हुआ कि 
कम्पनी को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर चेष्टाएं करनी पढ़ीं। अपने पक्त 
मे उन्होंने निम्नलिखित तक उपरिथत किए :--- 

(अ) कि उनकी राजनेतिक सत्ता और व्यावसायिक अधिकारों का एथक्क्वर्या 
नहीं हो सकता ; 

(व) कि उनके एकाधिकार पर ही उनके व्यापार का लाभ शगश्रित है ; 

(स) कि यदि व्यापार द्वारा उनके ल्ञाभ का अन्त कर दिया जायगा तो केलल 
नमालगुज़ारी से देश का शासन करना सम्भव नहीं ; 


(द) कि यदि योरप निवासियों का भारतमें जाना सीमित न रखा गया तो अनेक 
राजनेतिक सकट उत्पन्न होने लगेंगे। इन सकटो की भयानकता ओर अप्राकृतिकता 
का निंदश वारेन हेटिंसज़ ने अपनी सम्सति में निम्नलिखित शब्दों में किया हैं, “यदि 
योरेंप निवासियों को देश में साधारण रूप से इसी प्रकार प्रवेश करने ओर वह के 
निवासियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा उनके बीच बसने दिया गया तो इसका 
परिणाम निश्चय रूप से देश के लिए घातक सिद्ध होगा ; ये लोग घहा के निवासियों 
-का अनादर करेंगे, उर्न्हें लुगे, उन्त पर अत्याचार करेंगे। अपने स्वार्थ की पूति के 
लिए वह ऐसे कार्य करंगे जो नियम विरूद्द होगे, ओर जिन्हें यहां का कोई कानून 
अथवा नियस किसी प्रकार भी नहीं रोक सकेगा। इससे देश की सरकार के »त्ति 
शत्रुता की भावना जाग्रत हो जायगी, और ययपि किसी भी सावजनिक विद्रोह दो 
'नष्ट करने के लिए वहाँ आवश्यकता से अधिक सेना हो--फिर भी असन्तुए्ता की 
न्भावना स साम्राज्य की स्थिरता को भय ही रहेगा ”? 

इसके विपरीत्ध पूव के साथ स्व॒तन्त्र च्यापार की इच्छा करने चांले प्राथिन्रों ने 
अपने पक्ष को बलशाली बनाने के लिए. अनेक तक उपस्थित किए । उन्होंने कहा फि 
कम्पनी के इस पुकाधिकार के नष्ट करने का त्तात्पय होगा :--- 

(अर) अ्रेगरेज्ञी व्यवसाय और व्यापार की उन्नति 

(वं) योरप आर घअमरीको के विभिन्न देशों से होने वाले भारतीय व्यापार 
न्‍्का अन्त 


रु (स) व्यापारे के व्यय में कमी, विशेष रूप से माल के लाने ले जाने ओर 
उसे रखने के गोदामी के च्यय में ; 


*... (5) इस्लेड में भारत से थाने वाले कन्चे माल के मुल्य में कमी 

अन्तत इस विवाद का निश्चय यही हुआ कि श्रगरेज व्यापारियों को 
भारत से व्यापार करने की आज्ञा तो ठे ठी जाए परन्तु उन पर क्डे प्रतिबन्ध 
लगा दिए जाएँ। यह समभीता इस वात का प्रमाण है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
पर सम्राट ((४0७॥) का पूर्ण अभ्ुत्व था। कस्पनी के व्यापारियों ने ढस समय 
यही नेराश्यपूर्ण निष्फप निकाला होगा कि यदि शआ्राज सन्नाट और पालियामेण्ट 
([९फ8ना-?80]श्धा८्गा), अपने तनिक से सकेत मात्र से कम्पनी के व्यापार 
का एकाधिकार नष्ट कर सफते है तो कल वे भारत के कार्यों और प्रदेशों पर से 
भी उसका अविकार हटा सकते है। इस प्रकार एक्ट की उपयुक्त भूमिका ने 
कम्पनी के पराभव को और री इृढ कर ठिया । 

सम्राट ((+0ए7) की इस आमाणिक सत्ता का दिग्दर्शन कराने के अतिरिद्रत 
इस पुक्ट का बहुत थोडा बंधानिक महत्व है। इस एक्ट द्वारा शासन प्रबन्ध में 
थोढे बहुत परिवत्तन भी किए गए। सरफारी कमंचारियों की भरती आर उनकी 
प्राथमिक शिक्षा में सी कुछ सुधार क्रिए गणु॥ मारतवप में शिक्षा के प्रचार ओर 
प्रसार के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपया व्यय करने का आयोजन >िद्मा गया। 
इसी अन्तिम धारा से भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन मिला । 
पाश्चात्य शिक्षा ने एक ओर तो भारत के निवासियों को पाश्चात्य सस्कृति का 
झनुकरण कर्त्ता मात्र बना ठिया, और दूसरी ओर इसी पाश्चात्य शिक्षा ने 
भारतीयों को स्वतत्रता समानता भौर स्वराज्य के श्रादु्शों से परिचित कराकर उनके 
हृदय में राष्ट्रीयया की भावना की अग्नि प्रश्वलित की | 

(५) चाटर एक्ट (सन्‌ १८३३) 

इस वेधानिक विकास की अन्तिम सीढी है सन्‌ १८३३ का चार्टर एक्ट । 
इस पवट के महत्व का प्रतिपादन लॉर्ड मार्लों जेसे व्यक्ति ने किया है। लॉर्ड मार्ले 
इस एक्ट को “मिस्टर पिट के सन्‌ १७८३ के असिद्द छुक्ट ओर महारानी विक्टोरिया 
के भारत सरकार को अपने अधिकार में लेने के मध्यकाल का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव सानते हैं इस काल में इसके समान कोई अन्य महत्वपूर्ण एक्ट 
नहीं |?! 

जिस पृष्ठभूमि मे इस एक्ट ने जन्म अहण किया था उसके ज्ञान से इस 
एक्ट का सहत्व भली प्रकार जाना जा सकता है। लॉर्ड बटिंक ने भारतवर्ष में 
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पॉच वर्ष तक शान्ति के साथ शासन क्या था। इस्‍्लेंड की परिस्थितियों में भी 
अभूतपूर्व परिवर्तन हो गए थे। स्थान-स्थान पर डढार भावनाओं और विचारों 
का बोल-बाला था। व्यक्तिगत स्वतत्नता के सिद्धान्त का प्रचार जोर-शोर के 
साथ क्षिया जा रहा था। जनता के मस्तिष्क में मानव के अधिकार का सिद्धान्त 
घर करता जा रहा था। लोग सुधारों के लिए चिल्ला रहे थे। रिफार्म एक्ट 
(१०८४०५४॥ 0८0, जो उसी समय के लगभग पास हुआ था, बिग (४४७४) 
दल की उठारता ओर सिद्धान्तो की स्पष्ट छाप लिए हुए था । 

सन्‌ १८३३ के चार्टर एबट पर भी इन उदार सिद्धान्तो की स्पष्ट और 
गहरी छाप थी / इस एक्ट द्वारा ईस्ट इस्डिया कम्पनी के एकाधिकार नष्ट किए 
गए , राजनेतिक और व्यापारिक क्षेत्रों को पृथक विद्या गया ; तथा शाखनको और 
भी सुगठित तथा केन्द्रित करने का प्रयत्न क्या गया। यही इस एवट के महत्व 
की मुख्य-सुख्य घाराएँ थीं। 

इस एवट को सझुख्य घाराओ को संक्षप में निम्नलिखित रुप से रखा जा 
सकता है :-- ढ 

(१) इस एदट द्वारा यह निश्चय किया गया कि कम्पनी अपनी सुविधानुसार 
शीघ्रातिशीक्ष अपने व्यावसायिक क्षेत्र को समाप्त कर। इस धारा से जेसा कि 
मिस्टर चाल्स ग्रान्ट एम० पी० (0४॥7 (श7॥९३ 5न्‍थ्या ४ 7.) ने कहा था, 
“व्यापारी ओर शासक के एक स्वरूप को” नष्ट करना था। चकिंघम (फेपटॉए- 
79/907) जसे अनेक थ्रालोचको को यह “अनर्थक एव असगत” प्रतीत होता था 
कि “पुसे विशाल साम्राज्य का शासन प्रबन्ध साझीदारों की एक व्यापारिक संस्था के 
हाथा में छोड दिया जाए।”?१ यह यह वात ध्यान में रखने की है कि इस एक्ट 
द्वारा ठुस्न्त ही व्यापारिक क्षत्र की समाप्ति सम्भव नही हुईं, चरन एक विल्मस्त्री 
कार्य प्रणाली को ही इस एक्ट ने जन्म दिया। भारतवर्ष का शासन अरब भी 
क्3पनी के ही हाथों में रहा, परन्तु अब उसकी दशा वही थी जो दीतो के बीच जीक्ष 
की होती है। अब उसके कार्यों की कडी से कडी आलोचना ओर विरोध किया 
जाने लगा । 


(२) इस एक्ट द्वारा यह निरुचय कर दिया गया कि भारतवप में कम्पनी के 
प्रदेश कस्पनी थेः पास केचल धरोहर रूप में रहेगे. जो इग्लड के सम्राट की धरोहर 
मानी गई | कम्पनी भारत का शासन इब्लेंड के सम्नाट और उसके उत्तराधि- 
कान्यि के निमित्त ही करंगी । इस प्रकार क्सस्‍्पनी का अन्तिम समय निकट आ 
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केवल इतना ही नहीं, पालियामेण्ट की सत्ता को अधिक स्पष्ट करने के लिए 
यह सी निश्चय क्या गया कि समस्त भारतीय कानून लाग होने से पहले पालियामेट 
के सनन्‍्मुख उपस्थित किए जाने चाहिए | 
इस प्रकार इस एफ्ट द्वारा गचनंर जनरल भारत में सम्राट ((70छ७7ा) की 
सत्ता का केन्द्र बन गया। भारतीय व्यवस्थापिफा सभा ओर गवनर जनरल पर भी 
सम्राट ((70७7) की सत्ता स्पष्ट रूप से स्थापित कर दी गई । इन्ही घाराद्यो से 
भारत में एकात्मक राज्य की नीव पठी, जिससे भारतीयों में समान राष्ट्रीयना की 
भावना का विकास हुया । 
भारतीय कानूनों का विस्तृत एवं क्रमिक एकीकरण करने का चिचार भी किया 
शया । इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ओर उसकी समिति को इस सम्बन्ध में 
निरीक्षण (०८0॥77)5907) प्रकाशित करने का अधिकार भी दिया गया जिसका 
नास “ भारतीय कानून निरीक्षण ” (ततश्वा 7.8ए (:077705807)) रखा 
जाना था | 
(६) इस एक्ट में भारतीयों को निश्चित रूप से यह वचन दिया गया 
कि “भारत मे इ लड के सम्राट की श्रजा का कोई व्यक्षित अपने धर्म, जन्मस्थान, 
बश और पर्णमेद के ही कारण कम्पनी की नोकरी से चचित नहीं किया जाएगा ।” 
(७) इस एक्ट द्वारा सरफारी कर्मचारियों को हेलीवरी (7%॥॥९ए9ए०/४) 
से स्थित करपनी के विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने का आयोजन भी किया गया 
ओर इसके लिए प्रवेश भी आरम्म कर दिए गएु। 
(६) चाटर एक्ट ( सन्न १८५३ ) 
वैधानिक इतिहास के विकास में अगली महत्वपूर्ण सीढ़ी है सन्‌ १८५४३ का 
एक्ट। इस एक्ट द्वारा भारतवर्ष में एक ओर तो पएथक व्यवस्थापिका सभा का 
निर्माण कया गया और दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से इस एक्ट का ग्रजातन्त्रात्मक 
प्रभाव पढ़ा । इस एबट द्वारा भारत की अ गरेज़ सरकार ने वर्तमान सरकार का 
रूप धारण किया, जिसका काय केवल कानून बनाना मात्र न था बक्कि आगे भी 
बढ़ना था । वस्तुत यह एवंट एक अकार की घटना है जिसने निरकुश शासन से 
अधिक ग्रजातत्र का आस्वाद किया। 
इस एक्ट का महत्व इसके विरोध के सकेत स स्पष्ट हो जायगा जो इसके पास 
होने के समय हुआ था । यह भरी आज्ञापत्र के नवीनकरण का ही समय था परन्तु इस 
अवसर पर इस नवीनकरण के विरोध में एक वात बढ़ी विचित्र थी। इसके 
पहले आज्ञापत्र के नवीन करण पर विरोध अर गरेज लोग करते थे--कभी व्यापारी, 
कभी वे लोग विचार मूल रूप से राजनेतिक थे अथवा वे लोग जिनमें मानवी 
शिष्टाचार की मात्रा कुबू अधिक थी। परन्तु इस बार इस आज्ञापत्र ((8727) 
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; विरोध विशेषरूप से भारतवर्ष ने किया । लनन्‍्दुन के हेलीवरी ([7५9॥]८ए9०१) 
चालय मे शिप्ता प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भारतीयों को यह आशा होने लगी थी कि 
हें भी उच्च पढ प्राप्त होने लगेंगे। इस आशा का श्राधार १८३३ के एक्ट में 
या हुआ अ गरेज॒ सरकार का आश्वासन था। परन्तु जब उन्हे यह अनुभव हुआ 
: यह वचन कभी व्यावहारिक रूप मे परिणत नहीं होगा तब उन्हें बडी निराशा 
8$। व्य्योकि बीस साल के इस समय में (सन्‌ १८३३ के एक्ट के लागू होने से अब 
को)” जैसा कि श्री सी० एल० आनन्द ने अपनी पुस्तक “भारत सरकार के 
तिहास का परिचय (दूसरा भाग)” में लिखा है, “किसी भी भारतीय की नियुक्ति 
से पद पर नही हुई है जिसके योग्य वे लोग प्रसाणित हो छुके थे। इसलिए 
ग्रभाविक रूप से भारतीयों ने अपने इस नराश्य का उत्तरदायित्व कम्पनी पर ही 
ल्ा। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब वे कम्पनी के इस 
न्याय को तनिक भी सहन नहीं करेगे। इसलिए तीना अदेशो (765007८6५) 
, निवासियों ने कम्पनी के आज्ञापत्र के लवीनकरण के चिरोध में पालियामेण्ट 
) अपने हस्ताच्रों सहित प्रार्थना पत्र भेजे। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र से 
पस्नलिखित सांग भी पेश की “-- हे 


(अ) हिचविध कार्य प्रणाली का अंत ओर उसके स्थान में एक सक्रेटरी ऑफ 
वेट की नियुक्ति तथा एक 'इण्डिया काउन्सिल' ([7009 (८0०४८) का निर्माण 
जसके कुछ सवस्य चुने हुए हों आर कुछ को चियुक्ति की जाए 


(बथ) भारत के लिये एक पृथक व्यवस्थापिका सभा का निर्माण; 

(स) गवेर्नर जनरल इस भारतीय व्यवस्थापिका सभा की सस्मत्ति से 
) सब कार्य करे ; 
«. (द) पदेणों को आन्‍्तीय स्व॒राज्य का स्वरूप प्रदान जया जाए 

(क) निम्न पद के कमचारियों के वेतन में वद्धि और उच्च पढ के 
मचारियों के वेतन में कमी 

(ख) राज्य की नोकरिया इ ग्लेड के सम्राट की प्रजा के प्रत्येक सदस्य के 


क्ष्ये खुली होनी चाहिएँ ओर उनसे जो व्यक्ति लिए जाएँ उसका आधार 
तियोगिता हो। 


भोले भाले भारतीय उस समय कठाचित यह नहीं जानते थे कि भूत को 
गाने के लिये वे प्रेत को न्योता दे रहे है या इस वात का ज्ञान उन्हें कुछ समय पश्चात्‌ 
हो सका कि जो परिवर्तन क्षिया गया चह और भी दुखढायी और उनके ह्वित का 
॥तक था । 


४] पार्ियामैस्ट के कप 
२ अप्रेल सन्‌ १८४२ को लॉ डरबी ने पारलियामेण्य की लोक सभा में 
पह अस्ताव रखा कि भारतीय परिम्धितियों की जांच के लिये एक “विशेष समित्ति” 


(3८८८६ (८००००६६८८) की नियुक्ति की जाय | प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण श्र 
निम्नलिखित था -- 

“नीति और धर्म, परोपकार और मानवता के हित के लिए हमारा यह परम' 
कतंध्य है कि जितनी अधिक चुद्धिमानी ओर दूरठशिता के साथ हो सके, उतनी ही 
शीघ्रता से भारत के निवासियों के व्यक्तिगत एवं अततें शीय कार्यों का अधिक से 
अधिक मात्रा में निरीक्षण तथा नियत्रण उनके ही शर्थों में सॉप दिया जाए ॥”"१ 

विशेष समिति ($८[८८६८ (८०07 रग्रा।(८८) की रिपोर्ट के आधार पर ही 
सन्‌ श्यशदे का चाटर एक्ट बना । इसकी सुख्य-मुख्य धाराए सक्षप मे 
निम्नलिखित हैं “-- 

(१) सन्‌ १८५३ के चाटर एक्ट ने कम्पनी के अधिकारों का नवीनफरख 
किया । भारतीय प्रदेशों को ईंग्लेंड की महारानी और उसके उत्तराधिकारियों की 
अरोहर के रूप में कम्पनी के पास ही रहने दिया गया । इसके अतिरिक्त भी एक महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन किया गया | इससे पहले किसी झआाज्ञापत्र द्वारा कम्पनी को निश्चित 
ख़वधि के लिए व्यापार करने की भ्राज्ा दे दी जाती थी, उदाहरणस्वरूप १५ वर्ष के 
लिए । परन्तु श्रव इस एक्ट के अन्तगंत भारतीय कार्यों पर कम्पनी का अधिकार 
उसी समय तथा उसी श्रवधि तक के लिए हो सकता था जितना ऊ्ि पार्लियामेण्ट 
आज्ञा दे । इस प्रकार इस एक्ट के साथ ही कम्पनी का अ्रन्त भी समीप ही प्रतीत 
होने लगा । 

(२) इस एक्ट द्वारा डाइरेक्टर्स ((072८:075) की सख्या २४ से घटाकर 
१८ कर दी गई, और यह निश्चय किया गया कि इनमें से ६ सदस्थों की नियुक्ति 
सम्राट ((7४70ए7) द्वारा होगी । 

(३) इस एक्ट के ल्ञागू होने के समय से गवनर जनरल बंगाल का गवर्नर 
नहीं रहा । इस एक्ट द्वारा यह निश्चय किया गया कि बगाल के लिए एक प्रथऊ 
गवनेर की नियुक्ति की जाय। गवर्नर जनरल को [डाइरेक्ट्स ([)7८0045) और 
बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल (30270 ०६ 007070]) की श्राज्ञा लेकर एक लैफिटनेंट 


गवनर की नियुक्ति करने का अ्रधिकार भी दिया गया। 

(४) इस एक्ट का आगामी महत्वपूर्ण काय था समिति ((0घाटा)) के कानूनी 
सदस्य को पूर्ण सदस्यता अदान करना | अब से इस सदस्य को समिति ((०प४८ा) 
फी कार्यकारिणी बेठऊों में बेडने और मत देने का अधिकार भी प्राप्त हो गयो। 
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(४) इस एक्ट की सबसे अधिक मुख्य घोरा है भारतवप के लिए पृथक 
घारा सभा (,८25]800ए6 (:०0प०८) की स्थापना करना। कानून सम्बन्धा 
कार्यो के सस्पादन के हेतु गवर्नर जनरल की समिति ((:0०7८!)) में ६ नये खद॒स्य 
और बढाए गएु | इनका नास ही कानूनी सदस्य रखा गया। अब इस समित्ति 
(८०प्ाटा)) के सदस्यों की संख्या १९ हो गई जो कि निस्न अकार थे :--- 


गवर्नर जनरख ; प्रधान सेनानायक ((०09)7727वत67 व॥ (४6) ; चार 
सदस्य ओर ६ कानूनी सदस्य ; 

इन ६ कानूनी सद॒स्थों में से २ तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय 
(5ए0॥४70९ (2०0०7) के अगरेज्ञ न्‍्यायाघीश (प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीश) 
होते थे ओर शेप चार सदस्यों की नियुक्तिमदरास, वम्बई, बंगाल, ओर आगरा की 
सरकारें करती थी । प्रान्तीय सरकारों के इन चारों सदस्यों को पांच हज़ार पोंड 
चार्पिक वेतन दिया जाता था। परन्तु यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि कोई भी 
प्रस्ताव उस समय तक कानून नहीं बन सकता था जब तक गवनेर जनरल अपनी 
स्तव्रीकृति प्रशान न कर द ॥ 

इस प्रकार पहली बार भारतीय व्यवस्थापिका समाओ में स्थानीय प्रतिनिधियों 
को स्थान दिया गया | इस नत्र जन्मित समिति ((:0एमल) का कार्य क्रम ज़बानी 
ओर प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था। इस व्यवस्थापिका सभा ने इस बात पर ज़ोर 
दिया कि भारतीयों पर शोसन करने के लिए उनके जीवन का ज्ञान अत्यावश्यक है| 
क्योंकि जसाकि बेधानिक सुधारों की रिपोर्ट मे लिखा है कि “समिति ((0पाली) 
में कम से कम एक सदस्य ऐसा अवश्य था जो स्थानीय ज्ञान का ज्ञाता था और 
समिति ((.0०7८/॥) में कानून के सिद्धाएतों का सी विशेष विकास हो शया था” 
केवल इत्तना ही नहीं रिपोर्ट में यह भी खिखा है कि कानून से सबंधित कार्यों के 
अतिरिक्त समिति ((:००७८।)) ने अजा के “दुखी का कारण ज्ञात करने ओर उनके 
निवारण के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल का स्वरूप ग्रहण कर लिया था।” कालान्तर 
में समिति ((0ए7८!)) के इस स्वरूप ओर भारतीय अधिकारियों के इस कार्य को 
ह गलड के अधिकारियों ने उनकी अधिकार सीमा से बाहर का ठहराया। क्योंकि इस 
समिति ((-०एप्०)) की स्थापना करते समय उनका यह किलित मात्र भी विचार 
नहीं था कि भारत सरकार को पालियामेट का स्वरूप प्रदान किया जाए। परिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १८४१ का 'काउन्सिल एक्ट ((०णएलाी (८६) पास किया गया जिसके 
द्वारा लगभग अर्थ शताब्दी तक भारतवर्ष फिर पार्लियामेण्ट के आधिपत्य में पूर्ण रूप 
से आ गया । 

इस प्रकार जैसा कि भाल्टेस्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में लिखा हैं, “कानून बनाता 
सरकार का विशेष कार्य समझा गया और इसके लिए विशेष व्यवस्था एवं विशेष कार्य 


ली की श्रावश्यकता अनुभव की गई ।”" इसके अतिरिक्त घारा सभा (,८५.. 
ए९ (१००7८!)) के विकास में इस एक्ट ने एक सीढी और जोढ़ दी । “सन्‌ १८३३ 
कानून के एक सदस्य से विकसित यह घारा सभा (॥,6१र|$40ए९ (6णाणं।) 
धपि केवल अधिकारियों की ही एक सस्था थी” ज्ेसा कि श्री बी० फे० ठाकुर ने 
ज्ञखा है, “फिर भी इसकी बैठक आम जनता के लिए खुली हुई थी शोर इसका कार्य- 
क्रम अधिकृत रूप से प्रकाशित किया जाता था ।” हे 
(६) इस एक्ट द्वारा यह निश्चय किया गया कि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल (80470 
०६ ((०7070)) के सदस्यों, सेक्रेटरी तथा अन्य अधिकारियों का वेतन कम्पनी दिया 
करे । वेतन का निश्चित करना इ्लेंड के सम्राट का कार्य था। बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल 
के सभापति का चेतन किसी भी रूप से मुख्य सेक्रेटरी झॉफ स्टेट से कम न हो । 


(७) इस एक्ट द्वारा भारतवर्ष में कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार 
डाइरेक्टर्स ८ [)2८0078 ) से छीन लिया गया और बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल (80270 
०६ (०४४:०0! ) को इस सम्बन्ध में नियम बनाने का आदेश दिया गया। इस 
नियम का फल कालान्तर में प्राप्त हुआ जबकि सन्‌ १८२१४ में कर्मचारियों की भरती 
अत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता द्वारा होने लगी, और जब १८९४ के एक्ट के अनुसार 
सन्‌ १८९६ में हेलीवरी विद्यालय में प्रवेश वर्जित कर दिए गए | सन्‌ १८५३ का एक्ट 
कम्पनी की प्रादेशिक सत्ता, साम्राज्य निर्माण के भव्य युग और सारतवर्ष में कम्पनी 
के शासन के युग का अन्तिम एक्ट है । 


( हे) 
द्रबार शासन काल ( १८४५८ से १६०६ ) 

कम्पनी अपने अस्तित्व को जैसे सैसे बनाए हुए थी। कालान्तर में जा 
कै्पबेल ( (9९०78० (५79४९ ), जे० डब्ल्यू० के ( ]. 7. [7998 ) और 
जॉन शाइट ( [०077 97876 ) ने कम्पनी की शासन प्रणाली की कठोर आल्लोच- 
नाएँ कीं । उदाहरणार्थ, जॉन झाइट ने बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल (39270 ०६ (०7070) 
और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ( (१0७: 0 [0776८0075 ) के “दोहरे शासन” को 
“इन्द्रजाल की विधि? का नाम देकर उसकी उपेक्षा की जिसने “जनमत को छुल्ो 
उत्तरदायित्व को नष्ट किया ओर पार्लियामेण्ट फ़े नियंत्रण को शक्तिहीन बन 
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श्र 


दिया ।? १ परंतु उस समय यह सब निष्कषपट और यथार्थ आलोचनाएं व्यर्थ सिद्ध 
हुईं। यह सब आलोचनाएँ' खाली वेंचों ओर उन सदस्यों | को सुनाई गई थी 
जो इन के प्रति उदासीन थे। क्योंकि उस ससय तक जनमत अपनी उस परिपकक्‍वा- 
वस्था तक नहीं पहुँचा था कि वह उनकी इन आलोचनाओं पर ध्यान हे सके। ओर 
जब तक जनमत की किसी विपय फे प्रति गहन उत्कंठा तथा चेतना नहीं होती तब 
त्तक जनता का पतिनिधित्ल करने वाली व्यवस्थापिका सभा ( ,0275]90ए८ 
0 88८॥70]9 ) भी उक्त विषय को उस उत्साह ओर लगन के साथ आगे नहीं बढ़ाती 
जो ऐसे विपयों के प्रतिपादन के लिए वांछुनीय है । परंतु सनू १८९७ के चित्रोह के 
सोथ-साथ_ करपनी का भाग्य सी उल्लुट गया।-/इस भश्न पर समस्त राष्ट्र का सद्विवेक 
जाग्मत हो उठा, और” जैसा कि ब्राइट ने कहा है, “एक दुर्निवायय अन्तः प्रकृति एवं 
अन्तर्जात प्रवृति स प्रेरित होकर उन्होंने अत्यन्त शीघ्र ही यह निप्कर्प निकाला कि 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ?!* 

लाडे पामस्टन्‌ ( [.07त0 ?2377९7४४०7 ) ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत 
चर्ष का शासन कम्पनी के हायों से लेकर सम्राट ( (70७7 ) को दे दिया जाए। 
उसने इस विपय पर एक चिरस्मरणीय भापण दिया उसमे उसने द्विविध शासन को 
अन्त करने के पक्त में अपने तक उपस्थित किए। उसके झुख्य तको का सार निम्न- 
लिखित रूप से दिया जा सकता है :--- 

(श्र) उसने कहा कि भारतवर्ष जैसे विशाल देश के साम्राज्य का शासन ग्रवन्ध 
एक व्यावसायिक कम्पनी के हाथों में रहना डसी प्रकार अनुचित है जैसे कोई. अनुचित 
और अशुद्ध वेवाहिक सम्बन्ध | सही रूप से काय करने के लिए ऐसी व्यापारी संस्था 
स॒वंथा अयोग्य और अप्रच्नीण थी । उसे यह देखफर आश्चय होता था, फि “ऐसे राष्ट्र 
(इंग्लेंड ) ने. ' जिसमें कि जनता के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की स्थापना 
बहुत समय पूर्व ही हो चुकी है, विचारपूवंक एवं निश्चित रूप से इतने विस्तृत 
प्रदेशों का, इतने ( बड़े जनसमुदाय के ) हितों का, और इतनी. -बडी., .जनुसंख्या का 
शासन प्रवन्ध व्यवसायियों की एक छोटी सी समिति को सौंप डिया है ह 

(वं) इसके अतिरिक्त कम्पन्ी.के शासन को उत्तरदायित्व से हीन बतलाया, 
शया। ओर वास्तव में यह अंगरेजों की अन्त" प्रकृति के ही विरुद्ध था। जैसा कि 
लार्ड पामस्टेन ने कहा है “हमारी राजनेतिक कार्य अणाली का यह सिद्धान्त है कि 
सन से सम्बन्धित जो भी कार्य किया जाए, उसके लिए मन्त्रिमर्ठल पालियासेरेंट 
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के प्रति, जनमत के प्रति श्रौर सम्राट के प्रति उत्तरदायी होगा। परन्तु इस ओर 
भारतवर्ष के शासन प्रवन्ध से सम्बन्धित प्मुस कार्यों का सम्पादन एक ऐसी समित्ति 
के हार्थों मे है जो पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है तथा सम्राट हारा जिसकी 
नियुक्ति नहीं हुई है। इसके प्रिपरीतत वह उन व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित है जिनका 
भारतवर्ष से उतना ही सम्बन्ध है जितना साधारण रूप से कुछ सामग्री का अपने 
अधिकार में रखना ।?” 


(स) इसके अतिरिक्त 8िविध शासन की प्रणाली का सूल स्वरूप ही उलमा 
हुआ ओर अ्रसुविधाजनक था| उसके उत्तरदायित्व को अनेक कधों पर लाद ढिया 
श्क्क ४८ हि कप ओर उत्तरदायित्व को” । फ रे 
गया था। “शासन से सम्बंधित काप और उत्तरदायित्व को” जेसा कि लाएं पामरस्टन 
ने कहा है, “डाइरेक्ट्स, गवर्मर जनरल _झोर बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में बॉट दिया गया 
था, ओर यह स्पष्ट है कि इन पदाधिकारियों मे कार्य की एकसूत्रता अथवा समान 

उद्द श्य की भावना मिलना कठिन है । 


+ 


प्रस्ताव के द्वितीय वाठन के पश्चात्‌ ला पामस्टन के दल के हाथों में शक्ति न 
रही शोर इवके मत्रिमण्डल को हट जाना पढा। इनके वाद जो मन्रिमण्डल वना, उसने 
ऐसे सुझाव और प्रस्ताव रखे जिन पर केवल हँसा जा सकता था। ला जॉन रसल 
(0,070 ]०४० 7१०४६८])) के नेतृत्व में लोक-सभा (058४ 0 (:079777078) 
ने चोदह प्रस्ताव पास किए, जिनके ओधार पर ही लाड स्टेनली (],070 $0876०ए) 
द्वारा लोक-सभा में भारतवर्ष के शासन प्रवध को समुचित बनाने श्रोर सुधारने के 
हेतु एंक और एक्ट पास हुआ जिसे सन्‌ १८५८ का एक्ट कहते हैं । 


इस एक्ट की मुख्य धाराश का निदेश सक्ष प में निम्न प्रकार से किया जा 
सकता है --- 

(१) भारतवर्ष का_ शासन प्रबंध करपनी _ के_ हाथो _से छीनकर सम्राट 
((४0णगा) को सौंप दिया गया। एक्ट की दूसरी धारा के अनुसार यह निश्चित 
हुआ कि अब से भारतवर्ष का “शासन सम्राशी (7८४ ॥४०|८४८ए) द्वारा और उन्हीं 
के नाम से होगा, और समस्त प्रदेश तथा अन्य प्रकार की सालगुजारी एवं आ्राय 
साज्ाशी (227 ४५८४७) के लिए और उन्हीं के नाम में एछशित की जाएगी और 
उनका अयोग केवल भारत सरकार के उद्दृ श्यों आर कार्यों की पूर्ति के लिए ही 
होगा ।?” 

(२) सम्राट (४097) के नाम से भारतवर्ष का शासन अवध संभालने के 
लिए भारतसचिव! की नियुक्ति की शाई। इस एक्ट से पहले कोर्ट ऑफ डाहइरेक्टर्स 
((०प्ा४ ०0 7076९८:0759)_और बोर्ड ऑफ कन्द्रोल (50470 ०0 (०0900]) 
के जो अधिकार थे वे सव इस सचिव को अदान कर दिये गए | सम्राट (८0977) 
को एक शोर अर्थाव्‌ पाचवा अधान सारत सचिव” नियुक्त करने का अधिकार दे दिया 
गया । यह निश्चित कर दिया गया कि उसका वेतन भारतीय आय से ठिया जाएगा। 
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(३) भारत सचिव की सहायता के लिए .पुन्दह सदस्यों की एक समित्ति 
((00४८])) की स्थापना की गई, जिनमें से आठ सदस्यों की नियुक्ति सम्राट 
((/0४7) करता था और सात सदस्यों का निर्वाचन ईस्ट इस्डिया कम्पनी (985 
[90॥8 (४07७७५॥9) के डाइरेबब्स (077८८0075) द्वारा होता था। नियुक्त किए 
गए ओर छुने गए--इन दोनों प्रकार के सदस्यों मे ऐस व्यक्तियों की संख्या अधिक होती 
श्री जो भारतवप में दस वर्ष नोकरी कर चुके हो अथवा रह चुके हों ओर कुछ विशेष+-: 
परिस्थतिर्यों के अतिरिक्त, जिन्हें अपनी नियुक्ति के समय पर भारतवप छोडे हुए दस 
वर्ष से अधिक समय व्यतीत न हुआ हो । यह निश्चित कर दिया गया कि भविष्य में 

इ्सु समिति के लिए जिन सदस्यों की नियुक्ति अ्रथवा निर्वाचन किया जाए उनमें से 

किम नो सदस्य उपयु क्त आधार पर ही लिए जाएँ। सम्राट ((.7097) द्वारा 
नियुक्त किए गए सदस्यों में कोई स्थान खाली होने पर उस स्थान के लिए नए सदस्य 
की नियुक्ति का अधिकार सम्नाट ((70७7) को ही था। अन्य सदस्यों के रिक्त स्थान 
की पूर्ति का अधिकार स्वय॑ समिति_ (८००7८)) को था। इन सदस्यों फी कोई 
निश्चित अवधि नही थी, समुचित रूप से काय करने के समय तक यह अपने पद पर 
आसीन रह सकते थे । पार्लियामेण्ट के दोनों भवनों की प्रार्थना पर भी इन्हें पदच्युत्त 
किया जा सकता था। इन सदस्यों को पार्लियासेण्ट में चेडने अथवा मत देने का 
अधिकार नही था। पत्येक सदस्य को भारत सरकार की आय मे से बारह सो पॉड 
वार्पिक वेतन दिया जाता था। 


इंगलेण्ड में होने वाले भारतवर्ष के शासन से सम्बन्धित कार्य के सम्पादन 
का भार इस समिति ((०प्मटा)) पर ही था, परन्तु यह सब कार्य भारत सचिव 
के नेवृत्व में आर उसीके आवेशानुसार होता था । भारत सचिव इस समिति 
((०प्पट।)) का समापति होता था समिति ((0एाल!)) के सदस्यों में मतभेद्र 
होने पर भारत सचिव ($८८टॉश्ाए ०0 5080९) को उन सब की सम्मति न 
सानने का ऋिकार था। श्ञाएत सचिव को कोई भी आदेश _समिति .((.00४८ा) 
को सूचना दिये बिना ही भेज सकते का, अधिकार भी था। इस एक्ट के पूर्व की 
'प्ररिस्थिति में ऐसा आदेश क्दाचित गुष्ठ सम्रति (56८८८ (०07077702८) के पास 
होकर ही जाता। भारत सचिव को अपने निर्णय के अ्रनुसार कार्य करने का श्रधिकार 
तो था, परन्तु उसे अपने ऐसे निर्णय के कारणों का निदेश करना पडता था। 
निम्नलिखित बातो में यद्रि ससिति (८०प्माटा) बहुमत से अपनी कोई सम्मति 
देती, तो भारत सचिव उसे सानने के लिए बाव्य था :-- 
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(झ) समिति ((०णाल!)) के कसी सदस्य के निर्वाचन के सस्वन्ध से 


(व) भारतवर्ष से विभिन्न पढ़ा को नियुक्ति करने के अधिकार के वितरण एवं 
विभाजन के सम्बन्ध से 


(स) उपयु क्त पदाशिकारियों के विरुद की गई पीडित अश्रवा च्यथित दलों 
को शअपीलो को व्यवस्था के सम्बन्ध से 


कि 
श 


(5) ठेके, क्रय-विक्रय, ऋण देने, इत्यादि के सम्बन्ध में । 

१६ जुलाई सन्‌ १८५८ को इस समिति (००४०!) की आवश्यकता और 
उपयोग के सम्बन्ध में बोलते हुए लाड डर्बी (],070 70८:9ए) ने कहा था कि इस 
समिति ((0ए०प८ा)) के निर्माण करने का उद्देश्य ही था भारत सचिव को ऐसे 
सलाहकार अदान करना, जिन्हें भारतवर्ष की परिस्थितियों का विशेष ज्ञान हो-भोर 
जो अपने कर्तव्य के पालन में भारत सचिव और दलबन्दी के प्रभाव से परे हों । इसी 
सम्बन्ध सें लाड डर्बी ने आगे कहा था कि समस्त प्रदेशों की विशेष जानकारी, नगर 
ओर सेना सम्बन्धी शासन की विभिन्न वाता तथा इन सबसे स्वतत्र व्यापार औय 
व्यवसाय आठि हितों की रक्षा के लिए ऐसी समिति ((०प्पा०)) की स्थापना 
नितान्त आवश्यक समझी गई । यह भी थ्राशा की गई कि समिति (00घाल।) के 
सदस्य स्थाई होने के नाते परस्पर सहयोग की भावना का विकास करेंगे और मिलकर 
कार्य करगे । 

2? (४) अधिक महत्वपूर्ण पढो की नियुक्ति का अधिकार सम्राट ((४0७7) 
“अथवा भारत सचिव और समिति के हाथ में रहा | लेफ्टिनेन्ट गवनर की नियुक्ति का 
अधिकार गवनेर जनरल को सोंप ठिया गया, परन्तु इसके लिए सम्राट ((४0७7) 
की स्वीकृति आवश्यक थी । सेना सम्बन्धी कार्य के सरपादन का अधिकार मारत सचिव 
और समिति ((.0ए०7८।) में विभाजित कर दिया गया। 

(९४) बोढ ऑफ कन्द्रोल (30200 0£ (:07070!) का अस्तित्व ही नष्ट कर 
दिया गृया। ठेके और कानूनो कार्यक्रम के सस्वन्ध मे भारत सचिव ओर समिति को प्राय 
एक सस॒ष्ट रूप प्रदान किया गया जिससे कि वह ईस्ट एण्डिया कम्पनी के उत्तराधिकारी 
के नाते अपने अधिकारों को हस्तगत कर सके तथा अपने उत्तरदायित्व को निमा समर 
इं ग्लेड की सरकार के अतिनिधि के रूप में भारत _सचिव (5८८४८६४४ए 07 508०) 
अब मुकदसा चला सकता था और उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था | 

(६) इस एक्ट द्वारा कम्पनी की सैनिक भोर नाविक शक्ति सम्राट ((70७7) 
को सौंप टी गई। यद्यपि उनका स्वरूप, उनका | वेतन और अधिकार, उनका उत्तर- 
दायित्व उसी अ्क्वार का रहा जैसा कम्पनी के समय में था । 

इस प्रकार सन्‌ १८५८ के एक्ट ने भारतवर्ष के शासन अवन्ध में एक क्रान्ति 
उपस्थित करदी ओर जैसा कि फ्रेन्डस श्रॉफ हरिडया का कथन है “भारतवर्ष के 
शासन. में यह क्रान्ति वह क्रान्ति है जिसका सहत्व शञ्आगे शआाने वाली पीढ़ी ही आक 
सकेगी ।”+ भारतवर्ष की भूमि पर होने वाले कम्पनी के निरकुश और अनधिकृत 
कार्यों पर अन्य आज्ञापत्रों के समान सन्‌ १८४८ के एक्ट ने अधिकार शोर अभुत्व की 
अ्रन्तिम छाप लगा दी । वस्तुत- भारतवर्ष में होने वाले कम्पनी के अवैध राजनेतिक 
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का जन्म हुआ था। सन्‌ १६०० ई० के शआज्ञापत्र ढ्वारा कम्पनी को पूते के साथ केवल 
व्यापार करने की अनुमति ही अ्रदान की गई थी। उसका तालय पते के राजनतिक 
अम्युद्य एवं उत्थान से कभी भी न था। यदि इंग्लैंड की सरकार न्यायप्रिय और 
निष्पक्ष थी तो उसे उस आज्ञापत्र को बहुत पहले ह्वी रद्द कर देना चाहिए था और 
कम्पनी के कर्मचारियों के अनधिकृत कार्यो की निन्‍ढठा करनी 38 की थी। परन्तु 
इसके विपरीत हू ग्लैंड की पार्लियामरेण्ट अवेध शासकों की संरक्षक वन बी । उन्होंने 
भारतवर्ष मे कम्पनी के अवैध राज्य-विस्तार को वैध साना ओर अन्त में सन्‌ १्श्फ 
में इस नवीन साम्राज्य को उन्होंने , स्वयं अपना पोष्यपुत्र मान कर अहण कर लिया। रे 
इस पकार भारतीय साम्राज्य के विस्तार के _लिए कम्पनी और इंग्लंड के शासकों की - 
नीति और उद्देश्य समान ही थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्षी के सन्‌ १८५८ के घोषणा- 
पत्र द्वारा भारतवर्ष मे एक प्रकार के पैठक राज्य की स्थापना हुई, ज्सिमें भारतीय जन (5 
वास्तविक और व्यावहारिक उत्तरदायित्व से परे रह कर ही भाग ले सकते थे और 
एक सामान्य दर्शक के लिए इस वात में कोई नवीनता और अस्वाभाविकता भी नहीं 
थी । क्योंकि बालक भले ही बुद्धिमान और चतुर हो परन्तु सफलता ओर चतुराई को 
आशाओ के होते हुए भी उत्तरदायित्व का भार संभालने में वे पिता को छोटे और 
नासमभ ही जान पड़ते हैं परन्तु गृढ़ दृष्टि वालों को यह स्पष्ट हो सकता है कि इसमें 
अंगरेज़ो की एक दुराकांक्षा थी-और-वह थी भारतवर्ष को सदा के लिएढासता की. वेढ़ियो 
में ज़कड़ कर रखने की । इसलिए भारतवर्ष को एक प्रकार के दरबार शासक एवं पैतृक 
निरंकुश शासन के नियंत्रण में रखा गया, जिसका कार्य अनियन्त्रित कर्मचारी राज्य- 
प्रणाली हारा सचालित होता था जो शासक के प्रति उत्तरदायित्व तथा शासित के 
प्रति अनुत्त रदायित्व का और जो सरकार के प्रति स्वामि भक्ति और जनता नके प्रति 
शष्टता और कपट का स्पष्ट प्रमाण देता था। इस प्रकार का निरन्कुश शासन जनता के 
प्रति भले ही शुभचिन्तक और दृरदर्शिता का भाव रखता हो; परन्तु ऐसी सरकार 
सचिब तनन्‍्त्र सरकार का न तो विरोध ही सहन कर सकती है ओर न उसमें मिल ही 
सकती है; उस सचिव तन्‍्त्र सरकार का जिसकी विशेषता और बहप्पन उत्तरदायित्व में 
ही है और जो अ्रनुत्तरदायित्व और निरकुशता से पूर्ण उत्तम शासन से कही अधिक 
श्रेष्ठ है! सन्‌ १८५८ के एक्ट द्वारा निदेशित विधान ही सन्‌ १६२० तक_ भारतवर्ष में 
लागू रहा, यद्यपि उसमें विभिन्न प्रकार के अ्रनेक विस्तृत प्रिवत्तन किए गए और इस 
काल की सब से अधिक व्यापक ओर सारभूत बात थी भारतीयों का सचिवतन्त्र 
सरकार रूपी स्वर्ग को भारतवर्ष की भूमि पर उतारने की व्यर्थ चेष्ठा करना और 
अंगरेज़ों का उसमे निरन्तर वाधा उपस्थित करता । इस काल से वैधानिक दृशष्टिकोश 
से जो एक स्पष्ट उत्थान हुआ वह था व्यवस्थापिका सभा (,९259(ए८ 
(0०7८५) का विकास । इस सम्बन्ध में निश्नलिखित तीन एक्ट दर्शनीय है :--- 
(१) भारतीय समित्ति एक्ट ( सन्‌ १८६१ ) 


अभ्युदय के प्रति उत्तरदायित्व अहएा करने और उसे बेध बनाने के लिए ही इस एक्ट (४) 
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(२) भारतीय समिति एवट ( सन्‌ १८६२ ) 
(३) भारतीय समिति पुवट ( सन्‌ १६०६ ) 
(१) भारतीय समिति एक्ट ( १८६१) 

सन्‌ १८९३ में बनी हुई व्यवस्थापिका सभा ([,८९5]40ए४ (०पशटा)) 
ने अपहरणकर्त्ता का रूप धारण कर लिया था। यह ई ग्लेंड की लोक सभा (॥ग ७०5८ 
० (:000॥7009) का एक सत्षिप्त खख्प सा हो गई थी। इस सभा ने बढ़े उत्म्नाह 
स्वतन्त्रता और जोर के साथ कार्यकारिणी (5८८०८) से उसके कार्यों के सम्बन्ध 
में पूंछुतादु आरम्भ कर दी थी। वस्तुतः यह विशेषताएं सचिव तन्त्र सरकार की प्रति- 
निधात्मक सभा (१८७०९९४८०(४४७ए९ /5५९८770]ए) में पाई जाती है जो कार्य- 
कारिणी (85,०८००४।४८) का अस्तित्व अपने सकेत पर स्थित समभझनी है। कभी कभी 
तो इस समा ने कार्यकारिणी (95%८८०७४८) पर यह ज़ोर दिया कि वह अपने गुप्त 
से गुप्त काशज्ञात को भी सभा के सामने रखे। इस सभा ने मैसूर की राजकुमारी को 
दी जाने वाली जागीर के मामले का भी निरीक्षण किया । इस सम्बन्ध में श्री बी० के० 
ठाकुर ने डचित ही कहा है कि “भारतीय कार्यकारिणी ऐसी व्यवस्थापिफका सभा के 
साथ काप करने में अ्रसन्‍्तुष्ठ थी क्योंकि वह इंग्लैंड के मन्त्रिमए्डल के समान उस 
सभा पर अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए ज़ोर नहीं डाल सकती थी और न वह 
इस बात के लिए ही स्वतन्त्र थी कि व्यागपत्र के अ्रन्तिम अ्रस्त्र का उपयोग कर सके 
और अपने देश से नवीन निर्वाचन के लिए प्रार्थना कर सके ।” इंग्लेंड की सरकार 
इस सभा की अधिकार-अ्रपहरण नीति से जितनी अधिक चिन्तित एवं उद्धिग्न थी 
उतनी आगामी विपत्तियों से नहीं । उनका यह विचार फभी नहीं था कि भारतवर्ष को 
सचिव तन्त्र सरकार भ्रदान की जाए जिसमें कार्पकारिणी (85८८०८ए८) व्यवस्था- 
पिक्का सभा के अति उच्तरढायी होती है । उस समय उनको निराशा और परामव की 
सीमा न रदह्दी जब उन्होंने देखा कि जो कुछु त्रे नहीं चाहते थे, उसी का विकास 
भारतवर्ष में व्यवस्थापिका सभा (.62990ए४ (०0णाो) की कार्य गति से हो 
रहा है। इंस्लंड की सरकार का भारतब्नप के प्रति यह इश्टिफोण सर चाहुसंडुड के 
निम्नक्षेखित कथन से भली भांति स्पष्ट हो ज्ञाएगा क्योंकि ये स्वप्न सन्‌ १८४३ के एक्ट 
के सिर्माता थे --- 

“सन्‌ १८२३ में जिस प्रस्ताव को स्वय मेंने एक विशेष इष्टिकोश के साथ 
उपस्थित किया था, वही प्रस्ताव जब श्रयोग में लाया गया, तब उसका स्वख्य ही 
परिघतित हो गया, जिसके फलस्वरूप जो कुछ मेरा विचार था, उसके एकदम विपरीत 
ही उसका प्रभाव परिलसित हुआ । ओर उस परिवत्तेन के कास्शस्वरूप जो बाधाएँ 
एवं दुश्चिन्ताएं उपस्थित हुई हैं वे अनेक हैं और असामान्य है ।7४ 
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इन वाधा पूर्ण परिवर्तनों के कारण इंस्लड की सरकार शान्त नहीं चें 
सकती थी । इसलिए उन बाधाओं के निवारण और प्रतिबन्ध के लिए, कालचक्र को 
उसी स्थान-विशेष पर स्थिर करने के लिए जहां उसे पेतृक शासन में रहना चाहिए. 
सन्‌ १८६१ का एक्ट पास किया गया। सन्‌ १८६१ के एक्ट ने_ व्यवस्थापिका 
सभा की उन समस्त विशेषताओं को जड़ से उखाड़ फका जो उसने स्वयं घारण करली 
थी। निरंकुशता की शक्ति फिर से अपनी जडे' दृढ़ करने लगी। एक चार फिर 
भारतवपं पर उत्तरदायी सचिवृतन्त्र सरकार के स्थान पर ' अनुत्तरदायी अर्भचारी 
राज्य अथवा ,नोकरशाही का वोक लाद दिया गया। सक्षेप में सन्‌ १८६१ के एक्ट 
का महत्व इसी में है कि वह भ्रजातन्त्र से विपरीत दिशा को ओर--निरकुश...शासन 
की ओर संकेत करता है। 


इस एवंट की मुझ्य धाराएं संक्ष प में निम्नलिखित हैं :--.- 

(१) इस एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि गवनंर जनरल की कार्ये- 
फारिएी ससिति (४८८७४५० (0७०८॥) से णुक पांचवां सदस्य और रखा जाए । 
अब पांच सदस्यों में से किन्ही तीन के लिए यह आवधिश्यक था कि चे फम्पनी के था 
सम्राट के कमंचारी स्वरूप भावूस़वर्ष में १० वर्ष चौकरी कर चुके हो। इनमे से एक 
सदस्य पंच वप का अनुभवी चकील या बेरिस्टर होता था। प्रधान सेनानायक 


((०्रप्र्मातेदान-टाव60) को एक चिशेष सबस्य की भांति नियुक्त करने का 
अधिकार इन्हीं के हाथ में रहा । 


(२) कानून बनाने के कार्य के सम्पादन के हेतु गवर्नर जनरल की समिति 
((.0प्राए।) की सख्या बढ़ादी गई | इन बढ हुए सदस्यों की सख्या ६ से कम तथा 
चारह स अधिक नहीं हो सकती थी। इनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था । इन 
सदस्यों का कार्यकाल दो. बपे.था..इन बढे हुए सदस्यों में से कम 'से कम आधे ऐसे 
सदस्य होने चाहिए थे जो सम्राट ((:09७7). की सेना_ अथवा शासन्‌ से सम्बन्धित 
नहो। 

इन स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति का जैसा कि वी के ठोकुर ने कहा है “का 
पेतिहासिक महत्व है ।” सन्‌ १८४७ के गदर'से अंगरेजों को इस बात का अनुभत्र 
हु गया था कि भारताय जनता का सम्मति उसका भावनाओं आर आफाक्ताशा स 
पूण रूप से परिचित होने के लिए उन्हे एक मध्यस्थ की सहायता की आवश्यकता 
पढ़ेगी। यह अनिवाश्र था कि व्यवस्थापिका सभा ([,८95]20ए९ (0४८) मे चियुक्त 
किए जाने वाले सदस्यों मे अनुभवी और प्रभावशाली भारतीयों को लिया जाए, जिससे 
कि सरकार को समय-समय पर अपने चनाए हुए नियमी का जनता पर प्साव जात 
होता रहे आर जिससे कि चह उनको सुधारकर भारतीय जनता के लिए डपयुक्त 
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बना सके। यह भी आशा की गई कि इस भ्रकार के नियुक्त किए गए स्वतंत्र सदस्य 
जनता के प्रतिनिधियों से समय-समय पर मिल्ञा करेगे और महत्वपूर्ण विपयों पर 
स्वतत्र रूप से वाद-विवाद करके उनके विचार और उनकी सम्मति से परिचित होने 
फी चेष्टा करेंगे। सक्ष प में इन स्व॒तन्त्र सदस्यों को जन सम्मति का केन्द्र और जनता 
की आलोचना के स्थान स्वरूप ही लिया गया था । का आक 


परन्तु शीघ्र ही यह प्रतीत हो गया कि हन सठस्यों द्वारा यह आशा पूरी न 
हो सकेगी । जब तक कि विश्व-विद्यालय (जो कि उसी समय के लगभग स्थापित हुए 
थे.) भारतीय नेता और वत्तमान प्रकार के प्रतिनिधियों को जन्म नें, तब तक 
नियुक्ति के लिए जो व्यक्ति मिल सकते थे वे भारतीय राजा, उनके दीवान या दरवारी 
वशगत ज़मीदार अथवां घर्माधिकारी और सरकार से बृत्ति पाने वाद्वे ही होते थे। 
सन्‌ १८६०---७० के लगभा इन वर्गों के प्रतिनिधि इतने सकुचित विचार वाले 
व्यक्ति थे, कि यह जनता और जनता की आकाक्षाओं के सम्पर्क में आना ही अपना 
निरादर समझते थे । वह तो केवल अपने श्ेंगरेज शासकों की हा में हां मिलाना ही 
अपना परम कत्तत््य समझते थे। व्यावहारिक रूप में वह केवल ऐसे ही जिचारों का 
प्रदर्शन करते थे जिनसे अँगरेज शासक प्रसक्ष हो और अपनी कृपादष्टि से उनके स्वार्थ 
की पूति कर सके | एस प्रकार भारतीय प्रतिनिधि का स्वरूप व्यावहारिक रूप में कल्पना 
मात्र ही रह गया श्रौरे सन्‌ १८६१ के एक्ट का लच्य अष्ट हो गया। 

(३) व्यवस्थापिका_ सभा (_,2८8580972..(-०07८॥ ) का कार्य केवल 
कानून बनाना निश्चित कर दिया गया। कानूनी अस्तावों पर चिचार करने और उन्हें 
व्यवस्थापित करने, किसी कानूनी प्रस्ताव को उपस्थित करने के अतिरिक्त किसी अन्य 
व्यापार को हस्तगत करने, तथा उपस्थित हुए कानूनी प्रस्ताव के निदेशन के अतिरिक्त 
किसी अ्रन्य कार्य का सस्पादन इढ़ रूप से चर्जित कर दिया गया। सार्वजनिक भाय 
और ऋण, धम, सेना अथवा नौसेना और विद्रेश से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न इस 
सभा के सन्मुख गवनर जनरल की स्वीकृति द्वारा|ही आ सकते थे । सभा ((.0णाटा!) 
द्वारा पास किए गए प्रत्येक एक्ट के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी । 

सभा ((०७7८॥) के किसी भी एबट को साम्राज्ञी ((१५८०॥) भारत सचिव द्वारा 
समाप्त करवा सकतीं थी । 


(४) गवर्नर जनरल और उसकी समिति के कानूनी अधिकार इस प्रकार बरढा 
दिए गए कि साम्राक्ञी के अधिकार में जितने प्रदेश थे उनके लिए अस्थायी नियम 
और कानून बनाने, तथा उन प्रदेशों में प्रचलित किसी भी नियम अथवा कानुन को 
श्रस्थाई रूप से परिवर्तित, शोधित और खण्डित करने का अधिकार इन्हें प्रधान किया 
गया । यह भी निश्चित किया गया कि गवर्नर जनरल सप्तरत भजा के लिए चाहे वह 
भारतीय हो अथवा अगरेज अथवा विदेशी, समस्त न्यायालयों के लिए, सम्राज्ञी के 
अधिकृत प्रदेशों की समस्त वस्तुओं ओर स्थानों के लिए, ओर भारत सरकार के उन 
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समस्त कर्मचारियों के लिए जो उन राज्य में हैं जिन्होंने सम्राशी से सन्धि करली है, 
कानून और नियस बनाने का अधिकार है। परन्तु निम्नलिखित पर उसका कोई 
अधिकार नहीं था :--- 


(ञ) पालियामेस्ट के कुछ मुख्य नियस; 
(व) पालियामेण्ट के अधिकार के सस्वरन्ध सें, और 


(स) ईंग्लेंड के विधान के किसी पेसे अलिखित भाग अथवा कानून पर जिस 
पर सम्राट (५0७7) की राज्यसत्ता और जनता की राजमक्ति आधारित हो । 


न्जजन+ का 


केवल इतना ही नहीं; गवनेर, जनरल को एक, विशेषाधिकार, भी. दिया ,गया । 
आवश्यकता पढने पर उसे बिना अपनी समिति ((:०४४८)) से पूछे नियम बनाने 
ओर घोषित करने का अधिकार दिया गया | इस प्रकार बनाए गए नियमों ...की अवधि 
६ महीने-से अधिक नहीं हो सकती थी। इस अधिकार का महत्व इसक्षिए और भी है. 
कि इसी के आधार पर सन्‌ १६३१.६. ओर सन १ ६३९ में भी ग़वनर जनरल को कानून _ 
चताने के विशेषाधिकार प्रदान किए गए. । 


(७) इस एबट द्वारा. सदरास.ओर.,वम्बई की सरकार को भी कानून_ बनाने 
कृ अधिकार दिया गया | कानून बनाने के उद्दे श्य से सदरास और बम्बई के गवनर 
की. ससितियों-(७०७०७५)-के सदस्यों की संख्या एडवोकेट जनरल (0१ए0९४(८ 
(७८०८४) श्रौर_कुछ अन्य सदस्यों की नियुक्ति करके बढ़ा दी गई । इन सदस्यों की 
नियुक्ति का भी वही सिद्धान्त था जो गवर्नर जनरल की समिति ((०ण्णटा) का 
था। केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओ. (.,०४8]980765) के अधिकार में 
आए हुए विपयों का स्पष्ट विभाजन नही किया गया । कुछ बातो में प्रान्तीय व्यवस्था- 
पका सभा हारा बनाए हुए कानूनों के लिए शवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक 
सान्ती गई। इसके अत्तिरिक्त, प्रन्तीय च्यवस्थापिका सभा के समस्त एक्ट पएस तसी 
साने..जा-सकते-ये-जब-उन-पर-गवनर..की. स्वीकृति. के साथ-साथ --गव्रनर जनरल की 
स््रीकृति भी हो । गवनर जनरल की समिति के एक्ड के समान प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभा के एुक्द भी सम्राट ((.ए0एव) हारा रद किए. ज्ञा सकते ये | कानून बनाने के 
प्ान्तीय क्षेत्र से भी लगभग उसी अकार के श्रतिवन्‍्ध और बाघाएँ थी । 





इस भकार इस एक्ट द्वारा केन्द्रीकरण का विकास और स्थानिक अधिकार का 
हास छुआ व्यवस्थापक और कार्यकारि णी की शक्ति एक ही सत्ता के हाथो में केन्द्रित 
हो गई और इस अकार गवनर जनरल सर्वेशक्तिमान हो गया। इस प्रकार इस 
एक्ट हारा ल्रिकुश शासन को जन्म मिला, जिसका ज्षत्र असीमित था और शासन के 
प्रति जो उत्तरदायित्व से रहित था। स्व॒राज़्य ओर सचित्र सन्त्र सरकार की रुपरेखा 
आर धारणा को इसमे उखाढ फेंका । | 


(२) भारतीय समिति एक्ट ( सन्‌ १८६२ ) 

सन्‌ १८६० के भारतीय समिति एक्ट को राष्ट्रीयता के युद्ध में भारतीयों की 
गअधम विजय कहा जा सकता है, यद्यपि यह राष्ट्रीयता की भावना अभी अपनी शैशवा- 
वस्था में ही थी । इस एक्ट को इश्डियन नेशनल कांग्रेस ([0॥8॥ शान 
(८०797८४५), की अथम स्पष्ट एवं व्यक्त फलप्राप्ति कहा जा सकता है। परन्तु यह 
एक्ट शिक्षित भारतवर्ष की आशाओं और आकांक्षाओं के एक अंश की पूत्ति करने 
व्राला ही था। भारतीयों की मांग पूरी करने के लिए श्रेगरेज़ो की ओर से इसमें 
ऊरेबल अधूरी चेष्टा ही की गई थी। क्योंकि इससे भार तीर्यों को क्या मिला ? अजातन्त्र 
का वेष धरे हुए निरंकुश शासन, प्रान्तीय स्वराज्य के रूप में केस्द्रीकररण ओर सदस्यों 
के निर्वाचन के स्थान पर उनकी नियुक्ति | 


इस कथन की स्पष्टत्ा भारतीयों की मागो के तथा उनमें से अंगरेजा हारा 
स्वीकार की हुई सांगों के अध्ययन से भसली भाति प्रकट हो जाएगी। अब हमे प्रथम 
उन परिस्थितियों को देखना चाहिए जिनके कारण इस एक्ट का जन्म हुआ । यह 
तथ्य निश्वलिखित है --- 


(अ) अंगरेजी शिक्षा का प्रसार 


भारतवर्ष में अगरेजी शिक्षा के प्रसार के पूव वगाल तथा कुछ अन्य बढ़े नगरों 
को छोडकर शेप भारतीय नृशंस शासक के सन्मुख भय के कारण गृगे बन जाते 
थे। उनका दृष्टिकोण उनके विचार पूर्णुखप से सध्यकालीन एव प्राचीन थे। वे पूर्णरूप 
से अपने साम्य पर विश्वास करते थे और अपने को ठेव के आधीन सानते थे। 
ओगरेजों के अत्याचार ओर अनाचार को थे अपने ही कर्मो का फल मानते थे। भाग्य 
के आश्रय के अतिरिक्त डनका कोई श्रन्य आश्रय नही था। ऐसी परिस्थितियों में 
राजा राममोहन राय जैसा व्यक्ति-व केवल एुक विशेषता ही नहीं थी वरन्‌ एक 
अद्भुत बात भी थी | परन्तु कुछ ही समय सें भाग्य के विधान ने पलटा खाया। 
अंगरेजी शिक्षा का प्रचारऔर असार भारतवर्ष में बठे जोरों से हुआ। अंगरेजी शिक्षा 
अपने साथ आत्स विश्वास और आव्मश्लाघा की भावना भी लाई। भारतीयों को इस बात 
का अनुभव होने लगा कि व्यक्ति ही अपने साग्य ओर अपने भविष्य का निर्माता है। 
एक स्वतन्न प्रेस की स्थापना की गई । इस प्रेस द्वारा शिक्षा का अचार और प्रसार 
तथा अन्याय ओर अत्याचार के विरूद आचाज उठाने के लिए एक सुसगठित और 
ढ़ जन सम्सति का संगठन हुआ । परिणामसत्वरूप एफ के पश्चात्‌ दूसरी भापा में 
नवीन साहित्य का जन्स होने लगा और ज्ञान का असार होने लगा | इस प्रकार जिस 
पाहित्य का शन्म हुआ, वह अपने उद्द श्य, भावना और दृष्टिफोश में पूर्ण रूप से 
झ्राधुनिक था। रेल, आदि यातायात के साधन बढ़ जाने तथा अगरेजी शिक्ता के 
स्तार से भारतीयों के सस्तिष्क का विकास हुआ और साथ ही साथ उनमें भावना, 


श्फ 


विचार और दृष्टिकोण की एकता की वृद्धि होने लगी। भारतवर्ष के अत्येक ग्रदेश से 
सहस्रों भारतीय जन भारतीय समस्याओं को एकन्नित होकर, सगठित होकर सोचने 
लगे । अपने शासको की साम्राज्य विस्तार की लिप्सा ओर उनके राष्ट्रबआातक कार्यो को 
वे लोग उनके वास्तविक रूप में समझने लगे, तथा अपने तथा अन्य देशो में होनेवाली 
विभिन्न घटनाओं से परिचित होने लगे । परिणाम स्वरूप उन्होंने सम्राज्ञी ( न6९४ 
]४]०४६४ए ) की भारत सरकार के कार्यो ओर उसकी नीति की आलोचना करना 
प्रारम्भ कर 'दिया इस प्रकार अंगरेजी शिक्षा के ग्रचार और प्रसार से तथा स्वराज्य 
ओर स्वतन्त्रता के पाश्चात्य आदर्शों के प्रचालित होने से भारतीय अपनी अटूट ओर 
अनन्त निद्वा से जाग उठे ओर सन्‌ १८६२ का एक्ट उस विशाल भारतीय राष्ट्रीयता 
के सूर्य की प्रथम किरण है। 


(ब) विदेशी नौकर शाही 

इसके साथ-साथ विदेशी नोकर शाही वा दुबाव बडा ही कष्टटठायक प्रतीत होने 
लगा । गोरे शासकों ने भारतवर्ष में आकर ऐसा व्यच॒हार करना आरम्भ किया जो 
किसी भी व्यक्ति के लिए अ्रसहनशील था । वे दिन प्रतिदिन भारतीय जन झोर उनकी 
आकांतक्षाओं के प्रति असहानुभुृति का प्रदर्शन करने लगे । भारतीयों के अति उन्होने 
छोटे बढे और घुणा के भाव को प्रोत्साहन दिया। सरकारी कमचारियों की, जो 
केवल नाम के लिए ही जनता के क्मेचारी कहे जाते थे, यह छ्टता उत्तरी भारत के 
मुसलमान ओर दक्षिण के मराठाओं को अत्यन्त कहु लगती थी, क्योंकि अब भी 
उनके हृदय से उनकी बीती हुई शक्ति और ऐश्वय की स्छति थी। इसलिए भारत्तीय 
जन की ओर से वार बार यह मांगें दोहराई जाने लगीं कि इ ग्लेंड को व्यवस्थापिका 
सभा सम्बन्धी अपना वचन तथा राजफीय प्रतिज्ञाओं को पूरां करना चांहिणु। इस 
मांग का क्षत्र घीरे-धीरे विस्तृत होने लगा ओर यह आवाज ऊँची ही उठने हझगी। 
ओर इस मांग का जो प्रभाव हुआ उसका प्रथम दिग्दर्शन सन्‌ १८६२ के एक्ट से 
होता है। 

(स) संगठित राजनेतिक उत्तेजना का दवाव 

स्थानीय राजनेतिक उफान, जो अधिकतर शासन में फैले हुए अत्याचार 
ओर अनाचार के विरुद्ध उठता था, अन्त मे प्रादेशिक संगठन के रूप में दर्शित हुआ । 
इस प्रकार की समस्त संस्थाएं इण्डियन नेशनल कांग्रेस ( [7097 ]एश४०पघढा 
(.,0727८५5 ) के कार्यों में सबसे आगे रहीं। छाम ( लिपात८ ), चेडरवर्न 
( ऐटवेतेटाफ पा ) और कॉटन ( (0७07 ) की एक छोटी और उपेक्षित इस 
राजनंतिक सस्था ने शीघ्र ही अपने शरीर मे प्राण और शक्ति का संचार किया। 
दिसम्बर, सन्‌ श्म८४ में अपना कार्यक्रम आरम्भ करने के समय से ही कांग्रेस ने 
प्रतिनिधात्मक च्यवस्थापिका सभाओ्रों की मांग की और यह प्रस्ताव रखा दि ड्ट्न 


सभाओं के साथ में समुचित कार्य और अधिकार प्रदान किए जाएँ। और बहुत शीघ्र 
ही इसकी सुनवाई भी हुई। चेस्वर्स ऑफ कॉमसे (00७87फटा३ ० (0घा- 
777८८) तथा इस मझकार की अन्य सस्थाओं द्वारा ईसाइयों ने अपनी सम्मति में 
इस प्रस्ताव का समर्थन क्या और कहा कि भारतीयों को अपनी कठिनाइया सरकार 
के सन्‍्मुख स्पष्टटया रखने के ज्लिण श्रधिक विस्तृत ओर उचित सामयिक अचसर 
प्रदान किए जाएँ। उन्होंने यह भी सुझाव रखा कि कार्यकारिणी ( 56८प४४ए८ ) 
को भी कुछु ऐसे अवसर देने चाहिएँ जब वह जनता ह्वारा की गई आलोचना का 
उत्तर दे सके और अपनी नीति को जनता के सन्मुख स्पष्ट कर सकें। इससे शोसक 
और शासित दोनों का सतसेद और गल्तफहमियां दूर हो सकेगी। शीघ्र ही यह 
प्रतीत हुआ कि इन वातो का भारतवर्ष के पदाधिकारियों पर कुछ प्रभाव पढ़ा है। 
फरवरी सन्‌ १८८७ के अिल मत डफ़रिन (7.0त 00४८४ ) 
ने यह कहा कि सरकार का यह र का यह विचार है_ कि “राजकीय समिति” (लात 
“(००० ) को बढ़ा दिया जाए और उसके कार्यों में मी कुछ वृद्धि कर दी जाए। 
वास्तव में इस भकार वचन व्यर्थ नहीं था, क्योकि कुछ समय पश्चात्‌ ही लॉर्ड डफ़रिन 
ने इस विपय से सम्बन्धित कार्य के लिए एक समिति की नियुक्ति की | इस समिति 


इन मांगों के उत्तर में लोक सभा ( 078९ ० (:070770॥78 ) में एक प्रस्ताव 
उपस्थित किया। उसी बैठक में भारत सचिव ने भी उसी विषय पर लॉड सभा 
( [008९ ०६ ].0:09 ) में एक प्रस्ताव उपस्थित किया । परन्तु यह दोनों प्रस्ताव 
पार्कियामेण्ट के अन्य कार्यों के कारण नक्‍्कारखाने में तूती की आवाज बन कर रह 
गए । फिर भी सन्‌ १८६९१ में भारत सचिव ने एक बार फिर चेष्टा की, परन्तु इस 
आर भी वह असफल रहा। तीसरी बार सन्‌ १८६२ में वह भस्ताव एक्ट रूप में 
सास हुआ 

इस एक्ट की सुख्य धाराएं संक्ष प मे निम्न प्रकोर थीं :--- 

(१) व्यवस्थापिका सभाश्रों का विस्तार 

इस एक्ट द्वारा व्यवस्थापिका सभाश्रों के विस्तार की योजना की गई। केन्द्रीय 
सभा (0८०७५) 0०७प्रल]) के अतिरिक्त सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या श्र 
से १६ तक रखी गई। प्रान्तीय सभाओं में सदरास,बम्बई और बंगाल में अतिरिक्त 
सदस्यों) की अधिक से अधिक संख्या २०, और संयुक्त प्रान्त (एग्ा्व ?0- 
ए१70९७) के लिए १५ नियत की गई | सन्‌ १८६७ में पजाब और वर्मा के लिए भी 
व्यवस्थापिका समा (,८973]409० (:०एग्रटी]) की स्थापना की गई। उनके लिए 
अतिरिक्त सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या & नियत की गई । 


(२) प्रश्न का अधिकार 


इस एचट द्वारा यह भी निश्चित किया गया कि कोई भी सदस्य कार्यकारिणी 
(75८८७(ए८) स्रे कोई प्रश्न पूछ सकता है, परनन्‍्त उस _प्रश्न का उडश्य केवल 
किसी बात की सूचना भाप्ति ही होना चाहिए। प्रश्न की भाषा मे न तो तक की छाया 
होनी चाहिए और न आक्ष प की, न वह प्रश्न केवल कल्पना की उडान ही होना 
चाहिए | सूचना देकर ही प्रश्न क्या जा सकता था। एवंट हारा सभापति (2८४म- 
0०90) को बह अधिकार प्रदान किय्ा-गया कि यदि वह चाहे तो किसी ऐसे अरन को 
पूछे जाने से. रोकदे । यह वात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रश्न के उत्तर पर 
विवाद करने का अधिकार नहीं था। इस शअकार इस एक्ट हारा सूचना प्राप्त करने का 
साध्यम तो मिला, परन्तु आलोचना के लिए कोई आश्रय नहीं मिला।...... 
(३) वापिक आय सम्बन्धी व्योरे पर विवाद का विधान 
इस एडट द्वारा आय के वार्षिक व्योरे पर चहस करने का अधिकार भी व्विया 
गया । बँठक के कुछ दिन पहले ही चार्पिक आय के ब्योरे की एक-एक ग्रति अत्येक 
सदस्य को दे दो जाती थी। अस्येक सदस्य उस च्योरे के किसी भो अश की व्यास्या 
कर उस पर विवाद कर सकता था। अल्येक सदस्य को अपने सुकाव उपस्थित किस 


भी स्वतत्रता थी । आय-सदस्य, विभाग के प्रध्यक्ष--यहददि चे > आर 
रे ; अतिरि 


सभाओं के साथ में समुचित काये और अधिकार प्रदान किए जाएँ। और बहुत शीक्र 
ही इसकी सुनवाई भी हुई। चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स (0॥277८६४ 07 (0फ- 
77९7८2) तथा इस प्रकार की अन्य सस्थाओं द्वारा ईसाइयों ने अपनी सस्मति में 
इस अस्ताव का समर्थन किया और कहा कि भारतीयों को अपनी कठिनाइयां सरकार 
के सन्‍्मुख स्पष्टतया रखने के लिए झधिक विस्तृत ओर उचित सामयिक अवसर 
प्रदान किए जाएँ। उन्होंने यह भी सुझाव रखा कि कार्यकारिणी ( 75०८पधा०७ ) 
को भी कुछ ऐसे अवसर देने चाहिएँ जब वह जनता द्वारा की गई आलोचना का 
उत्तर दे सक॑ और झपनी नीति को जनता के सन्मुख स्पष्ट कर सकें। इससे शांसक 
और शासित दोनों का मतभेद श्रौर गलतफहमिया दूर हो सकेंगी। शीघ्र ही यह 
प्रतीत हुआ कि इन वातो का भारतवर्ष के पठाधिकारियों पर कुछ पअभाव पडा है। 
फरवरी सन्‌ १८८७ के जुबिली महोत्सव में लॉढे डफरिन ( 7.080 005६६४४ ) 
ने यह कहा कि सरकार का थद्ट विचार है कि “राजकीय समिति? ( [;97॥) 
(००४०! ) को बढ़ा दिया जाए और उसके कार्यों में भी कुछ इ्धि कर दी जाए। 
वास्तव में इस प्रकार वचन च्यर्थ नहीं था, क्योंकि कुछ समय पश्चात्‌ ही लॉ डफ़रिन 
ने इस विपय से सम्बन्धित कार्य के लिए एक समिति की नियुक्ति की । इस समिति 
के अस्ताव सन्‌ १र८८ में भारत सचिव के सन्मुख उपस्थित किए गए | इसी प्रकार 
आगामी वर्ष में, जब लॉर्ड लेन्सडोन ( ,070 !,87500976 ) लॉ डफरिन 
के स्थान पर नियुक्त होकर आए, तब उन्होंने भी इसी प्रकार के अस्ताव भारत 
सचिव ( 56८८४ए ०६ 5६86 ) के सन्मुख रखे । यह प्रस्ताव स्वय कुछ अधिक 
उपयोगी एच प्रयोजनीय नहीं थे। सन्‌ १८६१ के एक्ट द्वारा उस समिति से केवल 
नियुक्त किए गए सदस्य ही हो सकते थे । उस एक्ट द्वारा इन सदस्यों की सख्या और 
इनके अधिकार भी निश्चयात्मक रूप से स्थिर कर दिए गए थे। इसलिए यह 
स्वाभाविक ही था कि कुछ परिवतन करने के लिए एक नवीन एक्ट पास किया जाए। 
ओर इसके लिए अगरेज जनता को भारत के पक्ष में लाना था। इश्डियन नेशनल 
का््रेस ( [0680 7५४६०7%) (०7987८58 ) ने इस काय का भार अपने पर 
लिया। कांभेस ने भारतवर्ष और इ ग्लेंड दोनों देशों मे स्थान स्थान पर इस चविपय 
पर जन सम्मति का सगठन आरम्भ कर दिया। कांग्रेस की मारों थीं---प्रत्येक 
व्यवस्थापिका सभा के आधे सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिएँ, सदस्यो 
को सरकार के अश्न पूछने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, वार्षिक वजट निश्चित काल 
में व्यवस्थापिका सभा के सन्मुख रखा जाना चाहिए, ओर, पजाब में एक पृथक 
व्यवस्थापिका समा द्दोनी चाहिए | इन समस्त चेशओं ओर परिश्रम का फल भी 
इसे प्राप्त हुआ | सन्‌ १८६० के रस्म में ही चाढसे बंडलों ( (87068 8:980- 
]80४) ) ने, जो विस्म्वर, सन्‌ १८८६ में इस्डियन नेशनल कांग्रेस ( रता&0 
स्‍जृ७079] (:0787८४५ ) के वस्वई अधिवेशन में साग ले चुके थे, काग्रेस की 
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इन मांगों के उत्तर में लोक सभा ( 005८ ०0 (.07770॥8 ) में एक प्रस्ताव 
उपस्थित किया। डसी बैठक में भारत सचिव ने भी उसी विपय पर लॉर्ड सभा 
( [0७४९ ०६ ,07:08 ) में एक प्रस्ताव उपस्थित किया । परन्तु यह दोनों प्रस्ताव 
पार्कियामेण्ट के अन्य कार्यों के कारण नक्‍्कारखाने सें तूती की आवाज बन कर रह 
गए । फिर भी सन्‌ १८६१ में भारत सचिव ने एक बार फिर चेष्टा की, परन्तु इस 
चार भी वह असफल रहा। तीसरी बार सन्‌ १८६२ में वह प्रस्ताव एक्ट रूप से 
यास हुआ । 

इस एक्ट की सुख्य धाराएं संक्ष प में निम्न प्रकोर थीं :-- 

(९) व्यवस्थापिका सभाओं का विस्तार 

इस एक्ट द्वारा व्यवस्थापिका सभाओ्रों के विस्तार की योजना की गईं। केन्द्रीय 
सभा (0८०७५) (0०ष्ग्रल)) के 'अतिरिक्त सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या १२ 
से १६ तक रखी गई। प्रान्तीय सभाओ में मदरास, बम्बई-ओर बंगाल _में “अतिरिक्त 
सदस्यों? की अधिक से अधिक संख्या २०, और संयुक्त आन्त (ए्रा।श्व ?0- 
ए7८८७) के लिए १५ नियत की गई | सन्‌ १८६७ में पजाब ओर वर्मा. के लिए भी 
व्यवस्थापिका सभा (,०25]90ए० (८०प्पाटा)) की स्थापना की गईं। उनके लिए 
अतिरिक्त सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या £ नियत की गई। 


(२) प्रश्न का अधिकार 


इस एक्ट हारा यह भी निश्चित किया गया कि कोई भी सदस्य कार्यकारिणी 
(5८८पा९९) से कोई प्रश्न पूछ सकता है, परन्तु उस प्रश्न का. उड़ श्य केवल 
किसी बात की सूर्चना म्रासि ही होना चाहिए । प्रश्न की भाषा में न तो तक की छाया 
होनी वाहिएपु ओर न आक्ष प की, न चह प्रश्त केवल कल्पना की उडान ही होना 
चाहिए | सूचना देकर ही प्रश्न क्या जा सकता था। एवट द्वारा ससापति (?7८४- 
06८7) को यह अधिकार प्रदान-किया गया कि यदि वह चाहे तो किसी ऐसे प्रश्न को 
पूछे जाने से. रोकदे । यह बात सी ध्यान में रखनी चाहिए कि भ्रश्न के उत्त र पर 
विवाद करने का अधिकार नहीं था । इस प्रकार इस एक्ट द्वारा सूचना भाप्त करने का 
माध्यम तो मिला, परन्तु आलोचना के लिए कोई आश्रय नहीं मिला।... 
(३) वार्पिक आय सम्बन्धी ब्योरे पर विवाद का विधान 
इस एक्ट द्वारा आय के वार्पिक व्योरे पर वहस करने का अधिकार भी लय 
गया । बंठक के कुछु दिन पहले ही वापिक आय के व्योरे की एक-एक प्रति ग्रत्येक 
सदस्य को दे ठो जाती थी। अत्येक सदस्य उस च्योरे के किसी भी अंश की च्यास्या 
कर उस पर विवाद कर सकता था । प्रत्येक सदस्य को अपने सुकाव उपस्थित करने की 
भी स्वृतत्रत्ा थी। आय-सदग्य, विभाग के अध्यक्ष--यडि चे नियुक्त किए गए अतिरिक्त 


सदस्य थे--और सभापत्ति उत्तर देकर विवाद को समाप्त कर सकते थे। फिर भी न 
तो किसी प्रकार का कोई श्रस्ताव ही पास किया जा सकता था और न सदस्यों में 
मतभेद होने के कारण विभाजन ही हो सकता था| एक्ट का यह विधान वस्तुतः 
पिछले तीस वर्ष की कार्य प्रणाली से कही अधिक उन्नत और विकसित था । सन्‌ 
१८६२ के एक्ट के पहले भारत सरकार वार्पिफ बजट को भारतीय गजट में छाप कर 
देश निवासियों के सन्‍्मुख रख ठेती थी, और इसी में ही असीम सन्तुष्टि का अनुभव 
करती थी। देशवासी भी दर्शक के रूप मे उसका अवलोकन मात्र कर सकते थे परन्तु 
उस पर शंका उत्पन्न करना श्रथवा आलोचना करना सरभव नहीं था । 


(४) निर्वाचन का प्रश्न 


निर्वाचन के सिद्धान्त को इस एक्ट द्वारा प्रचलित नहीं किया गया । कल्पित 
आशांयों के ऋरमुट में इस प्रश्न का बारतविक श्रस्तित्व छिप गया । इस पएबट की धारा 
१ की उपधारा चार निम्न प्रकार से थी--- 
गवर्नर जनरल और उसकी समिति भारत सचिव की स्वीकृति लेकर समय-समय 
पर गवर्नर जनरल, गवर्नर श्र लेफ्टिनेन्ट गवर्नर द्वारा होने वाली नियुक्तियाँ फे 
सम्बन्ध में नियम बना सकते है और उस कार्यप्रणाली का भी निर्देश कर सकते हैं 
जिसके द्वारा इन नियर्मो का पालन होगा ।? 
जय कि यह भ्रस्ताव उपस्थित किया गया था इस धारा के सस्वन्ध में लॉडे 
किम्बले ( ,000 4770८:४]८ए ) ने अपने विचार निम्न रूप से प्रकट किये थे-- 
मैं इसलिए सन्तुष्ट हुँ कि एक अण तक इसमें निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार 
कर लिया गया है, मुझे! यह विश्वास हे कि एस धारा की सहायता से गवनेर जनरल के 
लिए कुछ ऐसे प्रवन्ध करना सरल हो जायगा जिसंघे कुछ अमुख न्यक्ति उसके सन्मुख 
धुनाव करके लाये जा सके । गवर्नर जनरल को केवल यही देखना है कि ऐसा क्रम 
स्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं ।? 
घाद-विवाद को समाप्त करते समय ग्लैडस्टन ने यह स्वीकार किया कि उपधारा 
की भाषा वास्तव में कुछ ऐसी अनोखी थी कि उसका केवल एक यही यथार्थ ओर शुद्ध 
लक्ष्य समझा जा सकता था--यदि सब अकार से सम्भव हो तो निर्वाचन सिद्धान्त 
अहण कर लिया जाय । यदि ऐसा है तो एक नवीन समस्या उठ खड़ी होती है। क्‍या 
पालियामेण्ट निर्वाचन के नियम को लिखकर स्पष्ट करे अथवा यह बात गवर्नर जनरल 
और उसकी समिति के निर्णय पर छोड़ दी जाय । ग्लेडस्टन ने दूसरी वात का समर्थन 
क्या। यद्यपि इस यात में वह न्याय का अनुभव करता था कि भारतीय जन का 
अतिनिधित्व केवल छाया मान्न न होकर वास्तविक हो, परन्तु फिर भी मतभेद के 
सिद्धान्त से उसे घृणा थी । उसका यह विचार था कि सतभेद कदाचित्‌ किसी प्रकार 


दर 


का मिथ्या वोध अथवा भ्रम उत्पन्न कर दे। इसलिए चुनाव के सिद्धान्त की स्वीकृति 
उसने गवनर जनरल की इच्छा पर ही छोड दी । 


इसी प्रकार येर सरकारी सदस्यों के अधिकार और कार्यो के सम्बन्ध में इस 
एक्ट द्वारा उन्हें केवल “आलोचना करने, सुकाव उपस्थित करने, किसी विपय 
के लिए आरथना करने और पूछताछ क्रने” की स्वतन्त्रता प्रदान की गई। परन्तु 
व्यवहारिक रूप में गैर सरकारी सदस्यों की आलोचना भी व्यर्थ की बकवास मात्र थी 
जिसमें कोई शक्ति, कोई प्रभाव नहीं था | 


इस अकार शिक्षित भारतवर्ष के परिश्रम का प्रथम फल इस एक्ट द्वारा केवल 
इतना ही हुआ कि निरकुश विदेशी शासन भारतीर्यों के अति उत्तरदायी होने और 
उनके नियन्त्रण में रहने का ढोंग रचकर रहने लगा। सारतवासियों के हृदय पर इसका 
बडा कुप्रभाव पड़ा । अपने शासकों के न्याय और उनकी निष्पक्षता पर से भारतीयों 
का विश्वास उठ गया । 


इतना अवश्य स्वीकार करना पडेगा कि इस एवट द्वारा निरंकुश शासन की 
नींव भी थोड़ी बहुत हिल गई । इस एक्ट के समय से हम भारतवर्ष में सचिवतन्त्र 
सरकार का आरम्भ मान सकते हैं, भले ही वह एक अशणुमान्र हो। परन्तु एक्ट के 
निर्माताओं की ऐसी कोई घारणा नही थी । आलोचकों की घुटी हुई और प्रभाव रहित 
आलोचना द्वारा ही वास्तविक नियन्त्रण की ओर उन्मुख होने की ओर आशा की जा 
सकती है । इस प्रकार यह एक्ट अनजाने में ही सचिदतम्त्र सरकार के आदर्श की ओर 


भारत सरकार की शासन-प्रणाली को अग्रसर करने वाला सिद्ध हुआ। 
(३) मॉलि-मिण्टो सुधार ( सन्‌ १६०६ )१ 
भारतवर्ष में असचिवत्तन्त्र शासन के युग का अन्तिम एक्ट है सन्‌ १६०६ का 
मॉले-मिण्टो सुधार एक्ट। लॉर्ड कज़ेन (१,070 (४४४०४ ) के शासनकाल में 


भारतवासियों के हृठय पर जो घाव हो गये थे, उनको भरने के लिए ही यह एक्ट 
सम्राट हरा पास किया गया था। 


इस अकार भारतवासियों की मतिक्रियाको शान्त करनेके लिए ही इस एक्ट का 

निर्माण किया गया था। इसलिए निःसन्देह इस एक्ट हारा वैधानिक विकास की ओर 
एक पग और चढांया गया । जहां तक इस ऐक्ट की भाषा का पश्न है, निस्सन्देह इस 
एक्ट द्वारा सचिवतन्त्र के आदर्श का दृढ़ एवं निश्चित निपेध किया गया | परन्तु 
प्यवहार रूप में यह एक्ट अंगरेजों का निश्चित रूप से समर्पण ही था, जिसके द्वारा थे 
भारतवर्ष को सचिवतन्न्न सरकार के ससीप लाये | प्तिनिधात्मक संस्थाओं के विकास 
के इतिहास में तो इस एक्ट का महत्व हे ही, परन्तु भारतवर्ष में अजातन्त्र की ओर 
ला  अतन्ल का आर 
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आजाने परन्तु निश्चय रूप से अग्रसर करने वाले पुक्‍ट के रूप में इसका श्रौर 
भी अधिक महत्व है। ऊषकंओ 
लॉड रिपन ( 7.,070 7२। 70॥ ) के सन्‌ श्४८२ के स्थानीय स्व॒राज्य एक्ट 
(.0०४ $९६ 60एश767६ ८६ ) के आगामी वर्षों में इ ग्लेंड में परिवर्तन 
विरोधी-दल ( (0758९7ए४(ए९ 977 ) का प्रभुस्व रहा। अगरेजों की उदारता 
जो भारतवर्ष में राजनैतिक जीवन के पौधे की बढत्ती में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
करती थी, अ्रव केवल एक छायारूप रह गई थी। यह काल भारतवर्ष के वेधानिक 
विकास क्षेत्र का प्रवाहहीन और स्थिरता का काल था । परिणामस्वरूप सन्‌ १८६२ के 
समिति एक्ट ( (०0एघाल। ह०६ ० 892 ) में निर्वाचन सिद्धान्त को कोई स्थान 
नहीं दिया गया | इस काल के अन्तिम वर्षों में ओर विशेषरूप से सन्‌ १६०४ में 
भारतवर्ष जैसा कि केन्द्रीय च्यवस्थापिका सभा ( (था 7.6985]श0ए९ 
(०प्फटा ) में श्री गोखले ने कहा था, “अस्तब्यस्तता भीर उपद्भव की ओर अग्नसर 
हो रहा” था। उन्नीसवीं शताब्दी फे अन्त ओर बीसवी शताब्दी के प्रारम्सिक चार- 
पांच वर्षों में लॉ कर्जन ने यह वतलाया कि किन उपायों द्वारा और किस 
सीमा तक भारतवर्ष के निवासियों को एक अश्रमुत्तरदायी नोकरशाही सरकार 
द्वारा पीडित किया जा सकता है। लॉर्ड कर्ज्ञन ने पूर्वी बगाल और शासाम को सम्पूर्ण 
बंगाल प्रदेश से हटाकर एक एथक प्रदेश बनाने की चेष्ठा की । बगात्र श्रदेश के निवासी 
इस बात को समझ छुके थे कि इस उपाय से अगरेज सरकार योग्य और निषुण 
शासन के पढें में भारतवर्ष के सबसे अधिक जाअत और राष्ट्रीय भावनाओं से ओत- 
प्रोत इस प्रदेश को खण्डित करना चाहती है | विशेषकर हिन्दू जाति को यह विश्वास 
था कि अपनी इस धीमी परन्तु विश्वस्त और कुशल नीति द्वारा श्रंगरेज शासक भारत- 
वर्ष के खण्ड करके उसपर सदा के लिए झपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। 
हिन्दुओं को अँगरेजों की यह नीति मुसलमार्नो को प्रसक्ष करने और उनके राजनेतिक 
स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अ्रयोग की हुईं प्रतीत हुईं । लॉर्ड कज्ञन इस बात की 
बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सन्‌ १६४७, जो कि भारत के लिए सबसे अधिक घातक 
वर्ष था, के बेंटवारे के बहुत पहलेद्दी भारतघर्ष की रूमि पर अल्पकालिक और भारतीय 
सुसलमानों के हृदय में नित्य और स्थायी पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। “ “बाल 
के बँटवारे! के नाम से जिस आन्दोलन हारा सामथ्ये और अभाव की स॒ष्टि हुईं, आगे 
चलकर कभी उसकी गति रुद्धू नहीं हुईं, अपितु” जेसा कि जॉन कोटमैन ने कह्दा है, 
“उसका वल बढ़ता ही गया और आगामी अत्येक समय में उन्होंने अपने उद्देश्य एव 
लक्ष्य में वृद्धि की ।”? १ शासकों में फिर से आारतव्पष का फिर से विश्वास विठाने के 
३ 77 7 नकद ८९४ #श९३७०० एए पार (86४2 ऐशड्रप्ता0ा बह्ाब07 ८६८ 

29८ए८४ 28 भ7 30377075076व एप: टए८फ़ 3 5९5९0 830 ॥९7९95८० 677 
००]०८घप८$ पाएं ९एटाप १5९8१6 8: 99546 प ?”? -+-[097 (?0४एद0.- 





घर 


लिए क्लेशम्द बंटवारे से किसी शान्टिंदायक वस्तु की अधिक आवश्यकता थी। और 
इस घाव की पीढा को दूर करने के लिए जो ओपधि दी गई चही मॉर्ले-मिण्टो सुधार 
पुक्‍्ट था। 


वास्तव में मॉर्ले-मिण्टो सुधार एक्ट के पास होने में वे ट्वारे के विरुद्ध, आन्दोलन 
का काफी प्रभाव पड़ा था। परन्तु इस बात को विस्मरण नहीं करना चाहिये कि इस 
एक्ट के पास होने में अधिकतर हाथ डदार दुल ( ऐछाओं ऐव77५ ) का था, 
जिसने दिसम्बर सन्‌ १६०५ के चुनाव में बहुमत से विजय प्राप्त की थी। परिवर्तन 
विरोधी दुल ( (:०98०:ए४४ए९८ 2870 ) के सदस्यों की तो यही धारणा थी कि 
भारतवासियो में न तो अपने देश के शासन में भाग लेने की योग्यता ही है ओर न 
उनके घावों को ढीक करने की कोई आवश्यकता ही है | उदार दुल ( 4|62] 
7४४८ए ) के नेता सर हेनरी केम्पबेल बेनरमेन ( 507 जिशाःए (८४॥ए9०) 
छ80:7797 ) के सन्त्रिमण्डल में जॉन मार्ले ( [0009 ४०४९फ ) की नियुक्ति 
भारत सचिव के पद पर हुईं | लॉडे कज़ंन के शासन ओर विशेष रूप से उनके बंगाल 
के बंटवारे ने भारतवर्ष में अशान्ति उत्पन्न कर दी थी जिसका प्रदर्शन गुप्तरप से ओर 
अत्यक्षरूप से भी हो रहा था। इसलिए मॉर्ले को इस उपद्भव को दवाने के लिए कुछ 
कढोरता से काम लेना पढा | परन्तु बहुत शीघ्र ही उन्हें भी इस वात का अमुभव हो 
गया कि भारतवासियों को सनन्‍्तुष्ट करने के लिए भारत के चेघानिक विकास को एक 
पग और बढ़ाने की आवश्यकता है। मॉर्ले के अनुसार यह विश्वास ऐसा होना चाहिए 
था जो शासन को सहाजुभूतिपूर्ण बना दे भौर शासन के कार्यो में जनता को भी कुछ 
अधिकार प्रदान करे। ह 


लॉड सार्ले के प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे--- ! 

(अ) भारतीय व्यवस्थापिका सभाओं ([90/87 [.,८25]40ए6 (०0प/८०]४) 
के सद॒स्यो की संख्या बढ़ाकर, नियुक्ति के स्थान मे निर्वाचन सिद्धान्त प्रचलित कर 
ओर चाद-विवाद के सम्बन्ध उन्हें कुछ अधिक स्वतन्त्रता प्रदान कर, इन सभाओं को 
अतिनिधात्मक सभा का वास्तविक स्वरूप प्रदान करना । 

(व) उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों को अधिक स्थान देना, और 
(0 स्थानीय शासन को व्यापक और प्रभावपूरं स्वरूप अदान करना, जिससे 
जसा कि श्री बी० के० ठाकुर ने कहा हैं, “स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाएँ वास्तविक रूप 
8. किया बे हर 
से स्वतन्त्र हो सके ओर विभिन्न भान्‍्त, शासन की इकाई 


रु है का स्वरूप त्याग, सत्यरुप में 
सरकार का स्वरूप धारण कर सके ।”? । 


.... चने, १४०६ के एक्ट की मुस्य घाराएं तथा उनके परिशिष्ट रूप नियमों को 
सक्ञप से निम्न प्रकार से रखा जा सकता है... 
६4 


(१) इस एक्ट हारा व्यवस्थापिका सभाओं ( 7.2878]80ए6 (००७४८॥$ ) 


का आकार बढा दिया गया | गवर्नर जनरल की समिति ( (०परलों ) के सबस्यों 
की सख्या १६ से बढ़ाकर ६० कर दी गईं। बगाल, मदरास और वम्वई की सभाओं 
के सदस्यों की सख्या २० से बढाकर ४० और सयुक्त अदेश के सदस्यों की सस्या १५ 
से बढ़ाकर ६० कर दी गई। 

(२) इस एक्ट द्वारा यह निश्चित हो गया कि व्यवस्थापिका सभाओं ( !,८85- 
0ए० (.0पण्पाट5 ) में नियुक्त किये यये थौर निवाचित--ठोनों अकार के सदस्य 
होगे। निर्वाचित सदस्यों की सख्या ओर उनका अनुपात एक प्रथक नियम हारा 
निश्चित किये जाने के लिए छोड़ दिये गये | सन्‌ १८६२ के एक्ट में छिपाकर रखे गये 
निर्वाचन सिद्धान्त को इस एबट द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार 
सन्‌ १६०६ के एक्ट द्वारा जो नियम प्रस्तावित किये गये, उनका उद्दे श्य था--- 

(अ) सरकार में समुचित सरकारी प्रतिनिधित्व हो, और 

(व) देश के विभिन्न वर्गों शरौर समुदायों का जहांतक हो सके वहा तक निष्पत्त 

इस प्रकोर के नियमों द्वारा नियुक्ति की विधि केवल निम्नलिखित सदस्यों के 
लिए ही रही-- 

(अर) सरकारी सदस्यों की नियुक्ति , और 

(ब) निर्वाचित सदस्यों की पूति के लिए गुर सरकारी सर्व्स्यों की नियुक्ति। 

इस प्रकार अब प्रत्येक सभा ( (0प्रगटा। ) में तीन अकार के निम्नलिखित 
अतिरिक्त सदस्य रहे--- 

| (ञअ) नियुक्त किये हुए सरकारी सदस्य , 
(थ) नियुक्त किये हुए गेर सरकारी सदस्य , और 
। (स) निर्वाचित सदस्य । 

गेर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति विशेष हितों और समुदार्यों के प्रतिनिधित्व के 
लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रचलित रखी गई थी क्योंकि और 
चुनाव में प्राय योग्य व्यक्तियों का अभाव रह जाता है| वास्तवर्मे समूह को स्वाभाविक 
प्रवृत्ति की विशेषता लिए हुए वर्तमान पजातन्त्र राज्य अफलातून ( 460 ) के 
बतलाये हुए “दार्शनिक सम्राट! का नहीं कर सकता । आधुनिक प्रजातन्त्र 
योग्यता और कुशलनीतिश॒ता के स्थान पर वहु सख्या को प्रोत्साहन देता है। आज का 
प्रजातनन्‍्त्र शासन ग्रुणी और योग्य शासकों का शासन न होकर बढ़-बढ़कर बोलने वाले 
सचालकों का शासन होता है | फिर भी गेर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की धारा 
के द्वारा सन्‌ १६०६ के एक्ट निर्माताओं का विचार प्रजातन्त्र के इन दोपों का 
निवारण नहीं था। उनकी आकांक्षा तो यही थी कि व्यक्तियों का एक ऐसा सघ बना 


कु 


४ 


दिया जाय जो नियुक्त किये गये सरकारी सदस्यों की जनता की आकांक्षाओं को 
कुचलने में सहायता कर सके और उस नींव पर अगरेजी साम्राज्य का महल सरलता 
के साथ खड़ा किया भा सके। निर्वाचित सदस्यों के चुनाव के लिए जो निर्वाचन क्षत्र 
बनाये गये थे, वे न नि सिर, का बा, इन निसिपेलिटी, जिला बोर, युनीवर्सिटी, चेम्बले आफ कामस 
विभिन्न व्यापार संघ ओर जमींदार आदि के सघ । एथक-प्ृथक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति 
में मुसलमान सफल हुए | प्थक प्रतिनिधित्व पाकिस्तान का वोडा था जिसे सरकार ने 
वेघानिक ढग पर स्वीकार किया | यह धारा लॉर्ड कज़न के बंगाल के बेंटवारे की 
तीच्ुषण ओर ममसेदी अवशेष थी | भारतवर्ष की भूमि में इस भकार का बोया हुआ 
चीज समय पाकर बढ़ चला ओर अन्त में पाकिस्तान इसी के फलस्वरूप प्रकट हुआ। 
(३) इस एक्ट हारा यह निश्चित किया गया कि गवनेर जनरल और मद्रास और 
बस्बई के गवर्नर की च्यवस्थापिका सभाओं के कम से क्रम. आधे अतिरिक्त सदस्य, 
ओर अन्य ज्यवस्थापिका समाओं के कस्॒से कम्म एक तिहाई सदस्य, वे व्यक्ति होने 
चाहिए जो सम्राट ((:0७7) की सेना में अथवा शासन से सम्बन्धित कमचारी न 
हो।। इस भकार अत्येक सभा ((८०प७४८))) में सरकारी बहुमत रखना इस एक्ट द्वारा 
गर कानूनी नहीं माना गया । परन्तु २७ नवम्बर सन्‌ १६०८ के अपने पत्न नं० १६३ 
में भारत सचिव ने यह लिखा कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में सरकारी 
बहुमत को त्यागा भी जा सकता है। परन्तु पत्र में यह वात निश्चित रूप से कही 
गई थी कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा. (५७०४० ॥.625]9(0॥८) में सरकारी 
बहुमत पुष्ट रूप से स्थिर रहना चाहिए। इन नियर्मों के अनुसार आरस्भ से ही 
सभाओं का निर्माण ऐसा किया गया था कि इन दोनों सिद्धान्तों का व्याचहारिक 
रूप में प्रयोग हो जाए। इस का यह अर्थ नहीं लगा लेना 'चाहिएु कि प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका सभाओं सें निर्वाचित सदस्यों का ही बहुमत रहेगा । ध्यावहारिक रूप में विलकुल 
इस के विपरीत ही कार्य होता था । देखने में तो निर्वाचित सदस्यों और नियुक्त किए 
गए गेर सरकारी सदस्यों का ही बहुमत जान पड़ता था। परन्तु यह गेर सरकारी !, 
सदस्य, जिनमे अपने अगरेज स्वामियों के प्रति स्वामि-भक्त रहने का बडा उत्साह 
था, सदा ही बाजी पलट देते थे । जब किसी बात के निर्णय का अवसर आता था 
अथवा किसी काय के सम्पादून का अवसर आता था, तब प्रायः नियुक्त किए. गए 
सरकारी और गेर सरकारी सदस्य मिलकर बहुसत में हो जाते थे । इस प्रकार सामन्त 
शाही वेधानिक असम के आवरण में फलफूल रही थी, और निर्वाचित सदस्यों का कार्य 
व्यर्थ में चिल्लाना अथवा दीवारो से लडना ही था। इसके अतिरिक्त जो कुछ एक्ट 
द्वारा दिया गया था वह बाद के' उन नियर्मो द्वारा छीन लिया गया जिनके द्वारा 
निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व निश्चित होना था। इस अकार वे व्यक्ति जिन्हें 
सदस्यता का चुनाव लड़ने को अधिकार दिया गया, जसींदार अथवा बढ़े बडे भनी 
ओर व्यापारी पर के थे। ऐसे व्यक्तियों का स्वयं का जीवन सासन्त शाही के चंद होने 





में ही सन्तुष्ट ओर समुन्नत रह सकता था । इस प्रकार यह जानते हुए कि उनके लिए 
समृद्धि किस ओर है, उनका सामनन्‍्त शाही का पक्तपाती होना आवश्यक ही था। 
इसके पश्चात जो कुछ निर्वाचन सें रह गया उसकी कमी मुसलमान सदर्स्यों द्वारा 
पूरी कर दी गई जिन्हें कि अर गरेजों ने प्थक निर्वाचन देकर प्रसन्न कर दिया था। 
यह स्वीकार करना ही पडेगा कि सन्‌ १६०६ के एवट में निर्वाचन सिद्धान्त को केवल 
मैद्धान्तिक रूप में ही स्वीकार क्या गया, और इसके द्वारा जिन व्यवस्थापिका सभाओं 
का निर्माण किया गया उन्हें किसी प्रकार से भी प्रतिनिधात्मक नहीं कहा जा सकता । 
सन्‌ १६०६ के एक्ट द्वारा प्रतिनिधात्मक प्रजातन्त्र के आवरण में निर्वाचित सामन्तशाही 
निरकुश शासन को ही जन्म मिला। 


(७) भौर कुछ नहीं तो कम से कम लिखित रूप में एक्ट हारा व्यवस्थापिका सभाओं 
के कार्यों में भी वृद्धि हुई। सन्‌ १८६२ के एक्ट द्वारा व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों 
को फैवल यही अधिकार प्राप्त हुए थे कि वे वार्षिक बजट के ब्योरे पर परादविवाद कर 
सकते है और कार्य कारिणी (35८८०४९८) से शासन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकते 
हैं। परन्तु उन्हें किसी भी विषय पर किसी प्रकार का अस्ताव उपस्थित करने अथवा 
सभा को मत के विपय में विभाजित करने का अधिकार नहीं था । अ्रव त्तक यह पभथा 
थी कि कार्यकारिणी (85%2८८७४ए८) के बनाए हुए बजट पर वादविवाद करने के लिए 
प्रत्येक व्यवस्थापिका सभा में ठो ढिन नियत कर दिए जाते थे । सन्‌ १६०६ के एक्ट 
द्वारा इस विपय में कुछ बृद्धि हुई । इस एक्ट ने समा ((.0७४८॥६) को यह अधिकार 
दिया कि बजट तथा अन्य किसी भी जनहित के विषय पर सभा _((०णए४८ा)) भस्ताव 
उपस्थित कर सकती है और इन विपयों पर मत भी दे सकती है। जो कुछ भी इस 
अकार दिया गया वह सब कुछ निम्नलिखित धारा के अनुसार फिर से छीन किया 
गया। यह प्रस्ताव कार्यकारिणी (२52८०ए८) से आअर्थना पत्र के रूप में ही 
उपस्थित किए जा सकते थे, परन्तु कार्यकारिणी (उझ०टएधए०) इन प्रस्तावों को 
स्वीकार करने के लिए बाध्य नहों थी। सरकार! जेसा कि लॉर्ड मॉले ने अपने दिसम्बर 
सन्‌ १६०८ के सापण में कहा था, “जैसा उचित सममेगी उसी प्रकार इन भस्ता्बों 
को सावधानी अ्रथवा झासावधानी के साथ काम में लाएगी |?! इस प्रकार कार्य 
कारिणी (ए>८८प्रशए८) फी सत्ता को नष्ट न होने दिया गया। कार्यकारिणी 
(ए>८८०धए८) अब भी च्यवस्थापिका सभा (.€88]|शाए८ (०णपाण ) की 
आशाओं पर पानी फेर सकती थी । प्रश्न पूछने के अधिकार को इस प्रकार आगे बढा 
दिया गया कि प्रश्न के उत्तर पर भी प्रश्न किया जा सकता था, परन्तु सभापति चाहे हो 
उसे इस प्रकार के अश्तों को रोकने का अधिकार था। “सन्‌ श्पय&२ से भारतीय 
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व्यवस्थापिका सभा जिसमें यद्यपि एंसे प्रतिनिधि होते थे जो वास्तव में निर्वाचित होते 
थे, केवल खिलौने के एथक प्रथक समूह मात्र थीं, और कार्य के क्षेत्रमें मी उनका कोई 
प्रतिनिधित्मक स्वरूप न था 0१) 


दिसम्बर सच्‌ १६०८ के अपने भाषण में लॉर्ड मॉल ने इन भस्तावों को 
“भारतवर्ष और इस्‍ग्लेंड के इतिहास में एक महत्व पूर्ण अध्याय का आरम्भ” करने 
वाला तथा “स्वय्न बेघानिक सुधार का एक अध्याय” बतलाया | लॉ्ड मॉर्ल का यह 
कथन कुछ थ्रधिक उच्छुछ्ुल सा प्रतीत होता है | पालियामेण्ट द्वारा जो कानून अथवा 
नियम भारतवर्ष के लिये बनाए गए थे उन सब में एक तारतम्य है, एकसूत्रता है 
ओर उनमें किसी प्रकार का विभाजन अवास्तविक और जबरदस्ती लादा हुआ माना 
जायगा । परन्तु सन्‌ १६०६ के एक्ट का सन्‌ १८७२ के एक्ट से इस सम्बन्ध में अधिक 
महत्व है कि इस एक्ट द्वारा वैधानिक प्रयोगों के एक युग का अन्त ओर दूसरे युग का 
प्रारम्भ होता है:। ः 


जन-सस्मति द्वारा भी इस एक्ट का स्वागत इसी रूप में हुआ । भारतवासियों 
ने इस एक्ट को वधानिक विकास सार्ग के एक महत्वपूण पग के रूप में ही स्वीकार 
किया । सारतबासी भी पाश्चात्य अथ में नागरिक बनने के लिए बहुत समय से उत्सुक 
थे, जिन्हें कि व्यवस्थापिका सभाओं में अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजने का अधिकार 
होता है जिससे कि वह कार्यकारिणी की नीति ओर उसके शासन को जनता की इच्छा 
के अनुकूल बना सके। इस प्रकार बिना अतिनिधात्मक व्यवस्थापिका सभाओं के 
पाश्चात्य अर्थ की राजनैतिक स्वतन्त्रता असम्भव थी । राजनेतिक स्वतन्त्रता का, , 
समस्त तत्व एँव सार और नागरिकता का सहत्व दोनों ही मताधिकार में अन्तर्हित थे ।* 
भारतीयों को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि स्वतन्त्रता और स्वराज्य सें 
पहले उन्हें सताधिकार पर विजय पानी थी | सन्‌ १८६२ में उनका परिश्रम ओर 
चेष्ठाय व्यर्था और असफल रही | इसलिये निर्वाचन सिद्धान्त की स्वीकृति--भले ही 
बह सीमित और अधूरी थी--भरतीयों की श्रथम विजय थी । 


यहा यह बात अ्रवश्य ध्यान से रखने की हे कि इस एक्ट द्वारा किसी नवीन 
लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई | अगरेजों के सनन्‍्मुख अब भी उसी दरबार-राज्य का आदश' 
था प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में स्वय लॉड मॉल ने द्दृतापूवक कहा था कि इस 
सम्बन्ध मे कोई सोलिक परिवतेन नहीं हो सफता । उसने प्रत्यक्ष रूप से यह कहा कि 
“यदि यह कहा जाए, भारतवर्ष सें पार्लियामेण्ट-प्रणाली स्थापित करने में इन सुधारो 
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हक हैँ 


के अध्याय का प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से हाथ हो तो मेरा इससे किसी प्रकार का 
केसा भी सम्बन्ध नहीं होगा ।?' परन्तु इस एक्ट ने भारत को सचिवतत्र सरकार के 
लक्ष्य की ओर अग्रसर किया यद्यपि स्वय लॉ मॉल ही इसे न देख सके। भारतीय ध्यक्तियो 
के विचार और आदश , उनकी इच्छाओं और शआकांक्षाओं के विशेषरुप से केन्द्रीय 
च्यवस्थापिका सभा (लाश 7,688]0ए6९ (०पाट) में श्रकट करने के 
लिए लाड मॉलें के यह अस्ताव अत्यन्त महत्वपूर्ण थे, प्रतिनिधात्मक सरकार मे विवेचन 
आलोचना आदि उन सिद्धान्तों के विकास के लिए भी इस एक्ट ने छ्षेत्र प्रदान किया 
जो वर्तमान प्रजातन्त्र के स्तम्भ हैं। परिणाम स्वरूप मॉर्ले-मिण्यो सुधार एक्ट ने 
भारत वर्ष की प्राचीन पेठृक शासन व्यवस्था श्रौर सन्‌ १६१६ की पत्यत्ष और स्पष्ट 
सचिवतन्त्र शासन अणाली के मध्य में सेतु का कार्य क्या ।” * मॉ्ले-मिन्टो सुधार 
के अतिरिक्त हमें राष्ट्रीयता के जबरदस्त प्रवाह की शवित को भी स्वीकार करना 
पढ़ेगा जिसक्रे द्वारा भारतवर्ष के इतिहास में सचिवतन्त्र शासन की नींव पढ़ी और जिसे 
स्वर लार्ड सॉर्ले तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नही रोक सकता था । परन्तु यह भी सत्य 
है जेसा कि लॉर्ड मॉर्ले के आलोचकों ने कहा है कि, “यद्यपि लाई मॉलें ने हमें यह 
विश्वास दिलाया कि भारतवर्ष में पार्लियासेश्ट शासन प्रणाली स्थापति करने तथा 
ऐसे कार्य में तनिक सा भाग लेने की भी इसकी इच्छा नहीं थी, परन्तु उसके एक्ट 
का अवश्य ही यह परिणाम हुआ ।” परन्तु यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि 
इस एक्ट की सबसे अधिक दोपपूर्ण और असभ्य परन्तु साथ ही साथ न भूलने 
योग्य बात थी मुसलमानों के लिए एथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना, जिसने भारत 
धर्ष की भूमि में पाकिस्तान के बीज को बढा गहरा बो दिया। 
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द्वितीय खशड 


सन्‌ १६१६ का एक्ट 


....्लडर->नएफनऋ 


पहला अध्याय 
सन्‌ १६१६ के ऐक्ट के पूर्व शासन की व्यवस्था 


“भरतवर्प की सरकार इग्लेंड की सरकार के आधीन हे, ओर कोई सरकार 
उस समय तक आधीन नहीं होती जब तक कि वह अपने से उच्च सरकार के 
नियत्रणु में न हो तथा कोई कार्य करने ओर न करने की अनुमति उससे ले ।?”" 

सन्‌ श्यश्छ के एक्ट, जिसके द्वारा भारतवर्ष का शासन प्रबन्ध प्रत्यक्ष 
रूप से सम्राट ( (:॥0७7 ) के नियन्त्रण में आया, भारतवर्ष के लिए जो विधान 
उपस्थित क्या गया, उसमें आरस्भ से ही पार्लियामेंण्ट की सत्ता की स्पष्ट ओर गहरी 
छाप थी । यदि हम इस सम्बन्ध मे तनिक विचार कर देखें तो यह स्वाभाविक ही 
प्रतीत होगा। इ'्लेंड में पार्लियामेन्ट की सत्ता सर्वोच्च है, वहां का सम्राट ( 5 
]४७|८४६ए ) पालियामेन्ट के आवरण में अकाये साधक छायामात्र है। भारतवर्प 
सम्राट के साम्राज्य का एक अंग था, इस प्रकार यह स्वाभाविक ही था कि उसे भी 
पालियामेण्ट की सत्ता का बोक अपने पर लादुना पडा। 

गृह शासन (लि070४ (५०0ए७४०70९7/) 

ब्रिटिश पार्कियामेण्ट की इस सत्ता ओर अधिकार का प्रदर्शन और प्रयोग 
इग्लेंड मे स्थित भारत सचिव और उसकी समिति ( (०पाटा) ) द्वारा होता 
था। भारत सचिव स्थायी रूप से मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था। भारत सरकार 
को यह आदेश था कि “समय-समय पर प्राप्त होने चाले भारत सचिव के आदेशों 
ओर उसकी आज्ञाओं का समुचित पालन क्या जाए ।?* वास्तव में सारतवर्ष 
पर शासन करने को मुख्य नोति भारत सचिय के निजी निर्णय पर अवलब्बित रहती 
थी, यद्यपि चह पालियाग्रेण्ट ओर मन्त्रिमए्डल से भी इस संबन्ध मे सम्मति लेता 
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* गवनेमेण्ट ऑफ इसि्डिया एदट की धारा ३३ के अनुसार 


३) थे 


बे न्‍जकजी टजिनॉा 


ि 


हे 


था। सचालक का स्थान वैस्ट मिनिस्टर ( ५४८५६-॥॥7566८7 ) था, ओर डाउनिंग 
स्ट्री: ( 00078 $0८८६ ) तथा ब्हाइट हॉल ( ए॥॥६6 [9] ) के साथ 
सम्पर्क बनाए रखकर वह यहीं से भारतवर्ष के अधिकारियों के लिए आदेश सेज 
देता था। क्योंकि, जेसा कि ला्ड कर्ज़न ने अत्यक्ष रूप से कहा था, शासन प्रवन्ध 
के सम्बन्ध में भारत सरकार एक नियन्त्रित शाखा मात्र थी। 


भारत सरकार 
(अर) केन्द्रीय शासन 


सन्‌ १८६५८ के एबट द्वारा भारतवर्ष के लिए जो सर्वोच्च सरकार स्थापित की 
गई उसमें भारतवर्ष में गवर्नर जनरल और उसकी समिति और हंग्लेंड में भारत सचिव 
ओऔर उसकी समिति थे, शासन के यह दोनों अ्रग सम्राट ओर उनकी पालियामैण्ट (॥78 
४५७]८४४ए "7 ?47977200) के आधीन ये । गृह सरकार (नि006 (70एथ7- 
एा८व६ ॥7 7]8900 ) की सत्ता के कारण उत्पन्न हुए प्रतिवन्धों के अतिरिक्त 
भारतवर्ष की सरकार प्रत्येक कार्य तथा स्थानीय कार्यो के संचन्ध में गवर्नर जनरल 
ओर उसकी समिति पर आश्रित थी। अपने क्षेत्र में वह सब सत्ताधारी था। “भारत- 
वर्ष के अत्येक भाग के शासन के अधिकार” उसे प्राप्त थे और “उन समस्त भागों के_ 
उत्तम शासन के लिए चह् उत्तरदायी था ।” गवर्नर जनरल को यह आदेश था कि वह 
आय: अपनी समिति ( (:००7८।॥ ) से सम्मति लेकर कार्य करे। परन्तु भ्रसाधारण 
तथा अतिरिक्त अवसरों में उसे अपने मन्तन्रिमण्डल के अधिकार को स्वीकार न 
करने का भी अ्रधिकार था । अन्य अनेक नीति विरुद्ध परन्तु वेधानिक अ्मों के 
समान, गवर्नर जनरल के कार्य, निरकुश होते हुए भी सरकारी रूप से समस्त 
सरकार के कार्य समझे जाते थे। यह इस कारण था क्योंकि भारतवर्ष के कार्यो 
के लिए गवर्नर जनरल ही भारत सचिव के प्रति, और उसके द्वारा ब्रिटिश पालिया- 
मेण्ट के प्रति उत्तरदायी था। परन्तु निर्णय अथवा विवेकहीन उत्तरदायित्व शाब्दिक 
रूप में एक सत्य आन्ति है। भारतवर्ष के शासन अबन्ध के सम्बन्ध में ग्रृह सरकार 
के प्रति गवनर जनरल की आधीनता उसकी स्वाधीनता के बराबर थी। अ्रीर गृह 
सरकार के अति उसके उत्तरदायित्व का अर्थ भारतीयों और उनके कार्यों के प्रति 
निरकुश पृव क्रर अलुत्तरदरयित्व । इस प्रकार, असत्यवत्‌ ही सही, अआधीनता ही 
उसकी शक्ति और उसके अधिकारों का आधार और आश्रय था। 
गवर्नर जनरल की समिति ( (0०7०! ) में ६ सदस्य थे । प्रधान सेनापत्ति 
( (07 फ्रश्चातेक्षन7-८76८९ ) को विशेष सदस्यता भ्ाप्त थी । सामान्य रूप से 
कार्य प्रणाली यही थी कि प्रत्येक विषय पर सामूहिक रूप से घादविवाद होता था 
ओर अन्त में बहुमत हारा उस वादविवाद का परिणास निश्चय किया जाता था। 
लॉर्ड केनिंग (,070 (&प्णाण्ठ ) के समय में विभाग वितरण की प्रणाली 
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प्रारम्भ की गई। समिति ( (०एार्ल ) के सदस्यों में, मन्त्रि मएडल की भांति 
विभाग के रूप मे कार्य विभाजित कर दिया जाता था। मुख्य विभाग, जिनके आधार 
पर नामकरण होता था निम्नलिखित थे :--- 
१. आय, 

फानून, 

सह, 

थ्र्थ, 

व्यापार और व्यवसाय, 

शिज्षा । 
इनके अतिरिक्त विदेश ओर राजनेतिक विभाग था, जो स्पष्ट रूप से गवर्नर 
जनरल के हाथों में था, क्योंकि भारतवर्ष मे साम्राज्यशाही के हित का उससे अधिक 
विश्वासनीय और सिदछु-हस्त रक्षक कौन हो सकता था ? 


हब हू हु १ 


( व ) प्रान्तीय शासन 


सन्‌ १६१६ के एक्ट के भारत में प्रवेश करने के पूच के भारतवर्ष के मानचित्र 
को यदि हम देखें तो ज्ञात होगा कि उस समय भारतवर्ष आठ अमुख तथा ६ छोटे प्रान्तो 
में विभाजित था। इन प्रास्तों में वर्मा सम्मिलित नहीं था। आठ अमुख प्रान्त निम्न> 
तिखित थे-. मद्रास , बम्बई, बंगाल, सयुक्त प्रान्त, पजाब, मध्यप्रदेश और बरार, 
बिहार और उढ़ीसा, तथा आसास, इनमें से सदरास, वम्बई और बंगाल प्रदेश 
कहलाते थे । इनका शासन प्रवन्ध गवनर और उनकी समिति द्वारा संचालित 
होता था । संयुक्त प्रान्त, पंजाब, तथा बिहार ओर उड़ीसा के प्रान्तो के शासन 
प्रबन्ध का भार लेफ्टिनंट गवर्नर पर था । परन्तु इनकी सहायता के लिए कार्य कारिणी 
समिति (0६८८७४४९८ (०7८) नहीं होती थी। आसाम और मध्य भ्रदेश का 
शासन प्रबन्ध चीफ कमिश्नर के हाथों मे था। इनके अत्तिरिक्त कुगं, अजमेर, 
मेरवाड, चलूचिस्तान, अंडमान द्वीप, देहली तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश--- 
यह ६ छोट प्रान्त थे । 


सन्‌ १६१६ के एक्ट के पूच भारतवर्ष का शासन एकात्मक राज्य के केन्द्रीय 
स्वरूप पर होता था। भारतवर्ष में पेतृक राज्य अथवा दरवार राज्य स्थापित करने 
की आवश्यकता ही इस प्रकार के शासन का आधार थी, क्योंकि यहा के निवासी 
अगरेज शासकों की दृष्टि सें स्वराज्य भोगने के लिए अयोग्य थे। इस प्रकार मारत 
षप का शासन केन्द्रीय शासन प्रणाली के सिद्धान्तों के अनुकूल था, जो पूर्ण रुप से 
पैेवनर जनरल झौर उसकी समिति के कठोर नियन्त्रण मे था। स्वभावतः ही 
प्रान्तीय शासन का कोई पृथक अस्तित्व नहीं था तथा उस पर केन्द्रीय शासन का 
यधेष्ट भात्रा में उसी अकार नियन्त्रण था जिस अकार एक सर्वोच्च सत्ता का अपने 


आधीन चस्तु पर होता है। इस आधीन स्थिति का भली भांति तथा स्पष्ट दिग्दर्शन 
कराने के लिए प्रान्तीय सरकारों को सरकारी रुप से स्थानीय सरकार का नाम प्रदान 
किया गया था । प्रत्येक च्षेत्र मे---चाहे वह श्रायसम्बन्धी हो चाहे व्यवस्थापक अथवा 
शासन सम्बन्धी--प्रान्तीय सरकारों के हाथ पर जकडे हुए थे और भारत सरकार के 
सन्‍्मुख वे प्रत्येक भ्रकार से विवश थी। कदाचित्‌ ही कोई ऐसा विपय होगा जिस 
में भारत सरकार हस्तचोप नहीं कर सकती थी, वस्तुतः: जिसमे उसने हस्तघोप 
न॒क्‍्याहो। 


सिविल सर्विस 


जैसा कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होगा, केन्द्र तथा प्रार्न्तों में शासन की 
सर्वोच्च सत्ता क्रमश” गवरनंर जनरल और उसकी समिति, रवनर और उसकी समिति 
तथा लेपिटनेंट गवर्नर में निहित थी। जिस शासन अ्र॒णाली का क्रम यह पदाधिकारी 
प्रचलित करते थे उसमें विशेष भाग सित्रिल सर्विस अथवा उच्च सरकारी पदाधिका- 
रियों को इतने अधिकार प्राप्त थे कि वास्तव में इनके सामूहिक रूप को भारत सरकार 
का रूप कहा जा सकता था। इस एक्ट के पूर्व गवनर जनरल, उस की समिति 
( (०प्मला! ) के च्यवस्थापक सद॒स्य ([.8ए 70८770८7), सदरास, वम्बई और 
वगाल के गवनंर तथा हाई कोट (980 (0075) के प्रधान न्यायाघीश ((.तर्ट 
08४८८) के अतिरिक्त अत्येक उच्च सरकारी पदाधिकारी की नियुक्ति सिविल 
सर्विस में ही से द्ोती थी।वबाइसराय की समिति ((००पघ्८ा)) में भी कानून 
विभाग तथा आर्थिक सकट के समय अर्थ विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों 
का भार सिविल सर्विस के सदस्य ही संभालते थे। लेफ्टिनेन्ट गवनंर भी इसी 
सिविल सर्विस के सदस्य होते थे। प्रान्तीय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक 
निश्चित साख्या भी सिविल राविंस की कर्मचारी ही होती थी। 

भारतीय सिविल सर्विस अन्य देशों से अनेक अकार से भिन्न थी, इस 
विभिन्नता का उल्लेख किराल पुत्र ने बडी योग्यता से किया है जो निम्न 
प्रकार से है--- 

(थ) अथम, भारतीय सिविल सर्विस में असुख रूप से शञ्गरेज हीथे। 
सिविल सर्विस में जो भरती होती थी, निस्सन्देह उसका आधार श्रतियोगिता थी, 
परन्तु इस की परीक्षा लन्‍्दन में होती थी। इसलिए स्व्रभावत ही भारतीयों की 
सख्या इसमें एक दम नहीं के समान थी । साम्राज्य शाही फ्रे द्वित की सुरक्षा के लिए 
यही आवश्यक सममका गया था कि सिविल सर्विस का स्वरूप ब्रिटिश ही 
रुखा जाए । 

(बे) दूसरे, भारतवर्ष में सिविल्न सर्विस केवल शासन प्रबन्ध ससालने वाली 
ही सस्था न थी ! इसे सरकार को सस्मति अ्रदान करने का भी अधिकार था। 


प्र 


इन्होंने तो इस बात पर सी वल दिया था कि भारतीय नीति सम्बन्धी प्रत्येक 
“विपय में उनकी सम्मति मांगी जानी चाहिए। “वास्तव में इन्होंने एक शासक 
वर्ग का स्वरूप धारण कर लिया था जिसके आचार, विचार तथा सिद्धान्त 
अत्यन्त दृढ़ थे।? 

(स) तीसरे, सिविल सर्विस का सम्बन्ध “केवल राजनेतिक शासन अबन्ध 
- से ही नहीं था” हाई कोर्ट बेन्च के अन्तर्गत उच्च सरकारी पद उन के लिए 
सुरक्षित थे । सेक्रेदेरियट ($८८८४७॥१५) के द्वारा वे शासन की प्रत्येक शाखा, 
प्रत्येक अंग पर नियंत्रण रखते थे । जन कार्य विभाग, बनो के अवन्ध, पुलिस 
आदि जैसे स्थिर कार्यों के लिए भी भारतीय सिविल सर्विस के पदाधिकारी आदेश 
भेजा करते थे । वास्तव में सिविल सर्विस के काये वह भी थे जो किसी देश के 
जहां सचिवतन्त्र सरकार होती है---विभिन्न विभार्गों के अध्यक्षो के होते है । 


भारतीयता की प्रगति 


सन्‌ १६१६ के एक्ट के पूर्व की कार्यकारिणी प्रणाली के सम्बन्ध में उपयुक्त 
बातें जान कर हमें भारतीयता के विकास को ओर भी पक दृष्टि डाल लेनी 
चाहिए । सन्‌ १८६१ के एक्ट हारा निरंकुश नोकरशाही नियन्त्रण की दृढह भित्ति को 
नष्ट किया गया था । शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में इस एक्ट द्वारा यह निश्चय 
किया गया था कि सरकार में लोकप्रिय प्रतिनिधियों को भी स्थान प्राप्त होना 
चाहिए । इसी एक्ट द्वारा एक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई थी जिसमें 
भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ भारतीयों की नियुक्ति की गई 
थी । लॉर्ड डफरिन के सन्‌ १८६२ के भारतीय समिति एक्ट ([ताब्ता 0०ण्ाली 
०७0) ने भारतीय प्रतिनिधित्व को और भी महत्व दिया। लॉर्ड डफरिन की सम्मति थी 
“कि व्यवस्थापिका सभा के आकार को ओर भी बडा कर दिया जाए तथा उसमे 
निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए। पन्तु इ“ग्लेंड के तत्कालीन 
मम्त्रिमंग्डल ने निर्वाचन सिद्धान्त को अ्रस्वीकार कर ठिया ॥ व्यवस्थापिका सभा 
का थआकार अवश्य बढा दिया गया, ओर उससें कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को स्थान 
भी दिया गया, परन्तु यह भारतीय शअतिनिधि सासान्य रूप से नियुक्त किए 
जाते थे, यद्यपि कुछ विशेष संस्थाओं हारा इनका निर्वाचल होता था। इस सभा 
को चजट पर वाद विवाद करने ओर कार्यकारिणी से प्रश्न आदि पूछने का भी 
अ्रधिकार दिया गया। सन्‌ १६०८ के मॉले-मिन्टो सुधार एवट ने भारतीय प्रतिनिधित्व 
को और भी प्रोत्साहन दिया | इस एक्ट द्वारा भारतीय च्यवस्थापिका सभाओ के लिए 
अथम बार निर्वाचन सिद्धान्त प्रयोग से लाया गया। परन्तु अनेक प्रतिबन्धों से 
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घिरे रहने के कारण यह एक्ट कुछ विशेष उपयोगी सिद्ध न हुआ। परन्तु निर्वाचल 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लेना ही उस समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अव इन 
व्यवस्थापिका सभाओं में तीन प्रकार के सदस्य होते थे--सरकारी सदस्य, नियुक्त 
किए गए गेर सरकारी सदस्य और निर्वाचित प्रतिनिधि | यहां यह बात भी ध्यान 
में रखनी चाहिए. कि लगसग समस्त भान्तीय च्यवस्थापिका सभाओं में सरकारी 
सदस्यों की संख्या अश्रल्प ही थी । परन्तु बगाल के अतिरिक्त, लगभग सभी गरार्न्तों में 
सरकार नियुक्त किए गए गेर सरकारी सदस्यों की सहायता से निर्वाचित प्रतिनिधियों 

को पराजित कर देती थी । क्रेन्द्रीय व्यवस्थामिका सभा (७४४४७) ।,८289/ए076) 

में, जेसा कि पहले कहा जा छुका है, सेव ही सरकार का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष बहुमत 
रहा करता था। व्यवस्थापिका सभाओं के आधार में वृद्धि होने के पश्चात्‌ इन्हें 

केवल बजट पर वाद-विवाद करने का ही श्रधिकार अदान नहीं किया गया, बल्कि 

प्रस्ताव उपस्थित करने ओर मत देकर समा को विभाजित करने का अधिकार भी 

इन्हें प्रदान किया गया | जनहित के लिए इन सदस्यों को अस्ताव उपस्थित करने का 

भी श्रधिकार था । इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ओर आन्तीय गवर्नर की कारये- 
कारिणी समितियों (१-६०८ए६४ए८ (०प्रा८।|9) में भारतीय सदस्य रखने की भी 
ध्यवस्था की गई । वास्तव में यह एक महान परिवर्तन था। इस व्यवस्था को बबे 
ममट और कठिनाई से ही कार्य रूप में परिणत किया गया, क्योंकि सम्राट पडवर्ड 

सप्तम द्वारा इस का कड़ा विरोध किया गयो था । लॉड मॉलें ने तो भारत सचिव 

की समिति ((0०४८॥) में भी एक भारतीय की नियुक्ति कर दी थी, एक ऐसे 

भारतीय का जिसे कभी शासन प्रवन्ध अजुभव प्राप्त नहीं हुआ हो, इस सरकारी 

सर्वोच्च पद पर पहुँचना निम्नलिखित तीन बार्तों से भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण था --- 


(१) भारतीय सिविल सर्विस पर विदेशियों के एकाधिकार पर यह एक 
प्रत्यक्ष अहार था। 

(२) इस नियुक्ति का तात्पये था विभिन्न विभागों पर केवल सरकारी 
नियन्त्रण न हो कर गेर सरकारी नियन्त्रण के सिद्धान्त की स्वीकृति ! इस सम्बन्ध 
मे यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इस के द्वारा जाति भेद तथा वर्ण भेद 
भी नष्ट होगया । भारत सरकार ने अब तक वर्ण भेद से ही कास लिया था परन्तु 
लॉड मॉल ने इस अवृत्ति का विरोध बडे दृह शब्दों में कियो | 

(३) इस नियुक्ति द्वारा सारतवर्ष के शासन अबन्ध के मूल सिद्धा्न्तों में 
भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ परिवततेन हुआ । अब तक अगरेजों ने सर्देव ही भारतीर्यों 
को कार्यकारिणी के कार्यों से परे रखा था, उनके मतालुसार भारतीय किसी उत्तर- 
दायित्व को ससालने के योग्य नहीं थे । इस अकार उस ससय शासन का यही 
सिद्धान्त अचलित था कि शासन का भार सम्भालने के योग्य होने पर ही भारतीर्यों 
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को उत्तरदायित्व का भार सौंपा जाए परन्तु सन्‌ १६०६ के एक्ट द्वारा तो 
अधिक अयोग्य भारतीयों को सी उत्तरदायित्व का भार सौंपा गया। यहां एक 
अग्ोचर एंव अति-सूचम परिवत्तत लक्षित किया जा सकता है जिसे सन्‌ १६१६ के 
एक्ट सें स्वीकार किया गया था। और वह परिवर्तन इस सिद्धान्त की स्वीकृत्ति 
था कि उत्तरदायित्व से ही योग्यता की उत्पत्ति हो सकती है। जितना ही एक 
व्यक्ति पर अधिक विश्वास रखा जाएगा, वह व्यक्ति उतने ही उत्तरदायित्व का 
अनुभव भी करेगा और अपने में उसका विकास भी करेंगा। इस लिए अब यह 
सिद्धान्त प्रचलित हुआ कि उत्तरदायित्व की उत्पत्ति शून्य से नहीं हो सकती । 
उत्तरदायित्व की भावना का विकास उत्तरदायित्व ही से हो सकता है। 

सन्‌ १६१६ के एक्ट के पूर्व के शासन प्रबन्ध की उपयुक्त ख्यरेखा के 
पश्चात्‌ पाठक को सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा होने वाले परिवत्तेनों के समझने में 
कोई कठिनाई अनुसव न होगी । 


दूसरा अध्याय 


सन्‌ १६१६ के एक्ट की विशेषताय' 


इतिहास ऋमिक विकास की एक पारा है | अकृति के समान मानव के कार्यों 
का भी कोई मूल उदाहरण नहीं है । परन्तु उसके स्वरूप को ही परिवर्तित कर देने 
वाले महत्वपृर् परिवर्तन उनमें होते हैं, और यह उन्हीं में से एक हैं ।??* 
इन शब्दों के साथ £ फरवरी सन्‌ १६२१ को चेम्सफोर्ड ने लार्ड का उद्‌- 
घाटन किया । उनके यह शब्द सन्‌ १६१६ फे एक्ट के महत्व को समभने के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, वास्तव में सन्‌ १६१६ के भारत सरकार के एक्ट द्वारा जो 
परिवतंन किए गए उनका महत्व क्रिसी क्रान्ति से कम न था। वास्तव में यह एक्ट 
जेसा कि सम्राट (78 2777०:०07) ने राज्ययीय घोषणा (२०एश 2:0८4- 
7020707) में कहा था “भारत सरकार को उत्तम और श्रेष्ट बनाने तथा चहा की 
जनता को अ्रधिक सन्तुष्ट करने के लिए पास किए. गए अत्यन्त महत्वपूर्ण भस्तावों 
में स्थान पायेगा ।” रे 
स्व॒राज्य के लिए भारतवर्ष का नया कदम 
शदर के समय से ही भारतवर्ष स्वतन्त्रता श्लोर स्वराज्य आप्ति के लिए 
गिरता पड़ता चेष्टा करता रहा था | भारतीयों की मोर्गों के उत्तर से अगरेजों ने 
उन्हें पैतृक शासन में रह कर योग्यता आध्त करने और उस समय तक ठहरने के लिए 
कटा जब तक कि वे शासन का भार सेंमालने योग्य न हो जाएं। ओर ब्धोंकि उस 
समय तक भारतीय जन अपने पेरों पर खड़े होने योग्य नहीं थे इस कारण उन्हें 
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उत्तरदायी सरकार प्रदान नही-की जा सकती थी, सन्‌ १६०६ के मार्ले मिण्टो सुधार 
एक्ट तक यही विचार धारा प्रचलित थी परन्तु मान्‍्टेग्यू चेम्सफोड रिपोर्ट के साथ ही 
पाँसा पलट गया, कुछ साधारण परिवत्तेनों को छोड कर सन्‌ १६१६ के एवट का 
क्राधार यही रिपोट थी । 
४/रिपोर्ट के लेखकों का कथन था कि “भारतवर्ष के राजनंतिक भविष्य को केवल 
सुन्दर भर मोहक शब्दावली से ही नहीं जीता जा सकता ,. .. -.* सह स्वर 
जनता की इस योग्यता पर ही निर्मर है कि थे आपत्तियों का सामना करें शोर उन्हें 
नष्ट करे ।”' , घस्तुतः पुरानी कथा ही इस प्रकार फिर से दोहराई जा रही थी। 
परन्तु जैसा कि ज्ञात होगा परिवत्तन के चिन्ह आगे ही थे । रिपोर्ट के लेखकों ने इस बात 
पर जोर दिया कि “इस योग्यता का पोपण ओर इसका विकास केवल स्वतन्त्रता द्वारा 
ही सम्भव हो सकता है ।”? वास्तव में यह कथन ग्लेडस्टन के उस विश्वास का पोषक 
टी था कि, “केवल स्वतन्त्रता ही मनुग्यो को स्वतन्त्रता के योग्य बनाती हैं ॥??* 
इसलिए शासन संचालन के पूव योग्यता प्राप्त करने के सिद्धान्त को त्याग दिया गया। 
इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अपने स्वत्वों की रक्षा के लिए अपने मताधिकार 
का प्रयोग करके भारतीयों को अपने परों पर खडे होने का अभ्यास करना चाहिए । 
मान्टेग्यू चेम्सफार्ड की यह विचारधारा अंगरेज सरकार की इस घोषित नीति के 
अनुकूल थी । “शासन अबन्ध के प्रत्येक क्षत्र में भारतीयों की अधिक से अधिक 
भरती और स्वराज्य क्ली संस्थाओं का इस दृष्टिकोण से कऋ्रमिक विकास करना कि 
भारतवर्ष में--त्रिटिश साम्रज्य के एक पूर्ण अश के रूप में---उत्तरदायी सरकार को 
शीघ्राति शीघ्र प्राप्त क्या जा सके।?” इस प्रकार प्रथम बार भारतवर्ष के शासन प्रबन्ध के 
सम्बन्ध में अगरेज़ों के दृष्टिकोण मे एक परिवत्तेन लक्षित हुआ । यह परिवर्त्तन उदार 
निरकुश शासन को त्यागने और उत्तरदायी सरकार की घोषणा के पक्ष में था। इस 
रिपोर्ट में भारतवर्ष को उदार निर कुश शासन से निकल कर प्रादेशिक स्व॒राज्य का युग 
प्रदान करने का आश्वासन दिया गया । इसलिए दरबार सरकार को जिस का आधार 
न्द्रीकरण होता था, सचिव तन्त्र सरकार का स्वरूप प्रदान करने का श्राश्वासन 
दिया गया | भारतवर्ष के नवीन एवंट की यह भोन्‍्टेग्यू-चेगस्सफोड रिपोर्ट--जिसका 
महत्व किसी धर्म पुस्तक के महत्व से कम नहीं-कृपलड के शब्दों में “स्वतान्त्रतचाट 
शासन में ज्रिश्वास की घोषणा समान है । सन्‌ १६१६ के एक्ट के द्वारां कृपलेंड के 
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दूसरा अ्रध्याय 


सन्‌ १६१६ के एक्ट की विशेषताए' 


इतिहास क्रमिक विकास की एक धारा है | प्रकृति के समान मानव के कार्यों 
ज भी कोई मूल उदाहरण नहीं है | परन्तु उसके स्वरूप को ही परिवर्त्तित कर देने 
वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन उनमें होते हैं, और यह उन्हीं में से एक हैं |?” * 


इन शब्दों के साथ £ फरवरी सन्‌ १६२१ को चेम्सफोर्ड ने ला्ड का उद्- 
घाटनव किया | उनके यह शब्द सन्‌ १६१६ के एक्ट के महत्व को सममभने के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, चास्तव में सन्‌ १६१६ के भारत सरकार के एक्ट हारा जो 
परिवतेन किए गए उनका महत्व किसी क्राम्ति से कम न था| वास्तव में यह एक्ट 
जैसा कि सन्नाट (९ ए६8 79९7०7) ने राज्यदीय घोषणा (२०एथ ?:0८0॥- 
00407) में कद्दा था “भारत सरकार को उत्तम और श्रेष्ठ बनाने तथा चहेँ। की 
जनता को अधिक सन्तुष्ट करने के लिए पास किए गए अत्यन्त महत्वपूर्ण भ्रस्तावों 
में स्थान पायेगा ।९ 


स्वराज्य के लिए भारतवर्ष का तया कदम 


गदर के समय से ही भारतवर्ष स्वतन्त्रता और स्वराज्य प्राप्ति के लिए 
गिरता पढता चेष्टा करता रहा था। भारतीयों की मांगों के उत्तर में अगरेजों ने 
उन्हें पेहुक शासन में रह कर योग्यता प्राप्त कने ओर उस समय तक ठह्रने के लिए 
कहा जब तक कि वे शासन का भार सँसालने योग्य न हो जाएँ। और क्योंक्रि उस 
समय तक सारतीय जन अपने पेरों पर खडे होने योग्य नहीं थे इस कारण उन्हें 
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उत्तरदायी सरकार प्रदान नहीं: की जा सकती थी, सन्‌ १६०६ के मार्ले मिय्टो सुधार 
बट लक यही विचार धारा प्रचलित थी परन्तु मान्टेग्यू चेम्सफोड रिपोर्ट के साथ ही 
पाँसा पलट गया, कुछ साधारण परिवत्तेनों को छोड कर सन्‌ १६१४६ के एक्ट का 
आधार यही रिपोर्ट थी । मील 
४रिपोर्ट के लेखों का कथन था कि “भारतवर्ष के राजनेतिक भविष्य को केवल 
सुन्दर और मोहक श्छदावली से ही नहीं जीता जा सकता ,. .. - यह स्तर्य 
जनता की इस योग्यता पर ही निभेर है कि वे आपत्तियों का सामना करें और उन्हें 
नष्ट करे ।”' / बस्तुतः पुरानी कथा ही इस प्रकार फिर से दोहराई जा रही थी। 
परन्तु जेसा कि ज्ञात होगा परिवर्तन के चिन्ह आगे ही थे । रिपोर्ट के लेखकों ने इस बात 
पर जोर दिया कि “इस योग्यत्ता का पोपण और इसका विकास केवल स्वतन्त्रता द्वारा 
ही सम्भव हो सकता है ।”: वास्तव में यह कथन ग्लीडस्टन के उस विश्वास का पोषक 
दी था कि, “केवल स्वतन्त्रता ही मजुग्यो को स्वतन्त्रता के योग्य बनाती हे ॥?२ 
इसलिए शासन संचालन के पूर्व योग्यता श्राप्त करने के सिद्धान्त को त्याग दिया गया | 
इस बात्त पर ज्ोर दिया गया कि अपने स्वत्वों की रक्षा के लिए. अपने मताधिकार 
का प्रयोग करके भारतीयों को अपने परों पर खडे होने का अभ्यास करना चाहिए। 
मान्टेग्यू चेम्सफार्ड की यह विचारधारा अंगरेज सरकार की इस घोषित नीति के 
अनुकूल थी । “शासन प्रबन्ध के भ्त्येक क्षत्र मे भारतीयों की अधिक से अधिक 
भरती और स्वराज्य क़ी संस्थाओं का इस दृष्टिकोश से क्रमिक विकास करना कि 
भारतवर्ष मे--त्रिटिश साम्रज्य के एक पूर्ण अश के रूप में--उत्तरदायी सरकार को 
शीघ्राति शीघ्र प्राप्त किया जा सके १!” इस प्रकार प्रथम बार भारतवर्ष के शासन प्रबन्ध के 
सम्बन्ध में अगरेज़ों के इश्कोण मे एक परिवत्तेन लक्षित हुआ | यह परिवत्तत उदार 
निरकुश शासन को त्यागने ओर उत्तरदायी सरकार की वोपणा के पक्ष में था। इस 
रिपोर्ट में भारतवप को उदार निर कुश शासन से निकल कर प्रादेशिक स्वराज्य का युग 
अदान करने का आश्वासन दिया गया | इसलिए दरवार सरकार को जिस का आधार 
केन्द्रीकरण होता था, सचिव तन्त्र सरकार का स्वरूप प्रदान करने का आम्वासन 
दिया गया ॥ भारतवर्ष के नवीन एक्ट की यह सोन्‍्टेग्यू-चेस्सफोर्ड रिपोर्ट--जिसका 
महत्व किसी धर्म पुस्तक के महत्व से कम नहीं-कृपलेड के शब्दों में “स्वतान्त्रतचाद 
शासन में प्रिश्वास की घोपणा समान है। सन्‌ १६१६ के एक्ट के हारा कृपलेंड के 
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शर्व्दों में, “सिद्धान्त तथा व्यावारिक दोनों प्रकार से क्रान्ति का सा प्रभाव हुआ, 
सचिवतन्त्र शासन के परित्याग को ह्वी अ्रस्वीकार कर दिया गया ॥? १, 


परन्तु इस परिवत्तेन के कारण क्या थे ? क्या यह हमारे गोरे अधिकारियों की 
हम पर कुछ कृपा हुईं थी ? क्या यह सम्राट की ओर से भेजा गया प्रसाद अथवा उपहार 
था ! कुछ सामान्य बुद्धिवाले व्यक्ति इसी प्रकार के अश्न पूछ सकते हैं। परन्तु सत्य 
कुछ और ही है । साम्राज्यवाद कभी भी उदार नहीं हो सकता, कभी उपहार नहीं दे सकता, 
कभी दानशील नहीं हो सकता ! शासन अबन्ध में किया गया परिवत्तन वास्तव में 
भारतवर्ष के स्वय के अकथ परिश्रम का तथा भारतवासिरयों के राष्ट्रीय आन्दोलन और 
उसके बलिदान का ही फल था। कुछ अश भॉले-मिण्टो सुधार एक्ट की अतिक्रिया- 
स्वरूप, कुछ अश में अथम महायुद्ध के कारण स्वृरूप---इस प्रकार यह एक्ट केवल 
परिस्थितियों द्वारा ही निर्मित हुआ था। इस परिवत्तन को प्रकाश में लाने वाले 
तथ्यों को उनके महत्त्व के अनुसार सक्षेप में निम्न लिखित रूप में रखा जा सकता है.--- 

(१) राष्ट्रीय आन्दोलन और अमानुपिक शमन मे वृद्धि 


सन्‌ १६०८ से सन्‌ १६१८ तक के काल में राजनेतिक शिक्षा और सप्ट्रीय 
आन्दोलन की बहुसु खी प्रगति हो चुकी थी। अखिल भारतीय काम्मेस (8]] 
[ता ४४079 (.०0787८४७ ) का सगठन पअतिदिम बढने लगा था । इस 
सस्था में लगभग सभी शिक्षित भारतीय अवेश करने लगे थे । इनके अतिरिक्त 
अशिक्षित जनता को भी इस सस्था ने प्राकर्षित किया। सन्‌ १६०६ की सूरत 
विभाजन की घटना के पश्चात अखिल भारतीय काग्रेस में गर्म दुल॒ का प्रभाव 
विकसित होने लगा । बगाल में बम और पिस्तौल की शक्ति बढ़ने लगी । निस्सन्देह 
यह आन्दोलन भारतवर्ष पर भारतीयों का एकाधिकार सिद्ध करने के लिए ही था, 
जॉन कोटमैन का विचार है कि यह आन्दोलन भारतवर्ष पर हिन्दुओं के एकाधिकार 
के लिए था,श्रोर अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए सुसरगठित तथा दृढ़ 
भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया? । यह कह कर जान कोटसेन ने 
इतिहास को असत्य सिद्ध करने की व्यर्थ चेष्टा की है और एक साम्राज्यवादी के विक्कत 
एव दूषित इश्टिकोण को निदर्शन किया है। सत्य तो यह है कि अँंगरेजों ने कोटमैंन 
जसे व्यक्तियों के कथन का अचार करके भारतीय मुसलमानों के हृदय में इस बात की 
जड़ जमानी चाही कि भारतवर्ष पर हिन्दू अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं, जिससे 
कि अ्रंग्रेज मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन के पिरोध में रखकर उस आन्दोलन 
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२ सम्राट की सन्‌ १६१७ की घोषणा से । 


की शक्ति को ज्ञीण कर सके | इस अकार अग्नज सात्राज्यवाद के हित के लिए एक 
आश्रय खडा करना चाहते थे | प्रथम महायुद्ध के पहले से ही भारतवर्ष में क्रान्ति 
का जन्म हो चुका था| दिसम्बर सन्‌ १६१२ में ही देहली में तत्काल्लीन घाइसराय 
लाड हाडिक्ष के जीवन पर आक्रमण किया गया था। प्रथम महायुद्ध के मंकावात में 
जब भारतवर्ष पर अधिक से अधिक सेना ओर घन देने के लिए पहले से भी 
अधिक दुवाब डाला जाने लगा। भारतीय नेता यही अनुभव करने क्गे थे कि उनकी 
मार्गे अब स्वीकार करल्ली जाए गीं, परन्तु यह व्यर्थ ही था। महायुद्ध. के द्वितीय अर क में 
ही भारतवपे में जोरों के साथ अन्तदे शीय अशान्ति का प्रकोप हुआ । महायुद्ध' के 
पश्चात्‌ के श्रार्थिक सकट के कारण राजनैतिक क्रांति की जंडे और भी दृढ़ होती 
गई । भारतवर्ष में इस क्रान्ति के चिन्ह सन्‌ १६०८ में ही प्रकट होने लगे थे जब कि 
बंगाल में बसो का प्रयोग बडे भयानक रूप मे होने लगा था । सन्‌ १६०६ भें लन्दन 
में एक पजाबी छात्र द्वारा सर विलियम कर्जन बिली (977 जी एपःड0ा 
'एर]७) की हत्या ने अंग्रेज सरकार फो पूएंत्तः यह अनुभव करा दिया था कि 
यदि भारतवर्ष को दासता की बेडियाँ में ही सड़ने दिया गया तो भारतवर्ष अपने 
शासकों को भी जी।वेत नहीं रहते देगा | साथ ही साथ भारतीय जन अपने संगठन 
को अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर दृढ़ कर रहे थे । उदाहरणार्थ अमरीका में स्थापित इल 
गदर! ने भारतत्रप की स्वतन्त्रता के लच््य का बडे जोरों से प्रचार किया । हमारे 
“वधानिक विकास में इस राष्ट्रीय आन्दोलन का भी बहुत वडा भाग था । विशेष रूप 
से उसी के कारण मान्देग्यू चेम्सफ़ोड सुधार एक्ट पास किया गया । 


(२) नोकरशाही शासन की अनुपयुक्तता 
इसके अतिरिक्त नीकरशाही शासन भी अब काल विरुद्ध हो चला था। जनता 
की नवीन और आधुनिकतम श्ावश्यकताओं की पूर्ति एस शासन द्वारा नहीं हो 
रुूकती थी | इसलिए सुधार की श्रावश्यकता अनुभव की गई । 


सरकारी क्मंचारी ( (।ए।॥] $८:ए०७॥05) झ्ुगल बादशाहाों के समान 
स्वायत्त चात्तावरण में पले थे । परन्तु श्रव सेक्रटेरियट (56८ाटाश:40) हारा 
उनपर अन्यन्त अधिक मात्रा में नियन्त्रण रखा जाने लगा । परिणाम यह हुआ 
जैसा कि किरल पुत्र ([६८:७]० 7०७५) ने कहा हैं कि सरकारी कमचारी अब किसी 
आभाण रहित मन्त्रके समान हो गए जिनका शासित जनता से किसी प्रकार का सम्पर्क 
नहीं रहा ।” एक समय ऐसा था जब यातायात के तीत्र साधनों के न होने के कारण 
जिले के स्थानीय अ्धिकारियो को यथेष्ट स्वतन्त्रता और अधिकार दे दिये जाते थे। 
उस समय यह कर्मचारी अपने अधिक्ृतक्षोत्र के निवासियों के हिता्थ, उनकी 
इच्छाओं ओर भकांक्षाओं को ध्यान में रख कर वास्तविक श्र्थ में कुछ कार्य कर 
सकते थे । परन्तु अब रेल, तार, टेलीफून ने संसार को श्रत्यन्त छोटा बना दिया जिसके 
कारण यह कप्तचारी सरकारी यन्त्र के निर्नव, केवल चलने वाले पुरजे मात्र रद 
गए, जिनका अपना कोई अधिकार और मत, जिनकी अ्रपनी कोई शक्ति नहीं थी। 


अब थे केवल प्रतिनिधि मात्र रह गए, उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं कोः 
शिरोधार्य करने वाले साधारण नौकर का सा उनका स्वेरूप होगया। इसी समय 
में भारतवर्ष की परिस्थितियों,में बडे तीघ्र परिवर्तन हुए। इसी समय में यह मत 
प्रतिपादित किया गया कि जनता की भावनाओं और उनकी आकोक्षाओं से 
स्थानीय अधिकारियों को अवश्य परिचित होना चाहिए और उनकी भावनाओं 
का आदर होना चाहिए | परन्तु तत्कालीन केन्द्रीय शासन व्यपस्था में यह 
सम्भव नहीं था। इस परिवतन और इसकी श्रावश्यकंता के सम्बन्ध नें किरल 
पुत्र का कथन उल्लेखनीय है कि, “शासन की व्यवस्था सरकार का ही एक अ्रग 
है और गत्येक स्थान पर सरकार राजनेतिक ही होती है । परन्तु उन्‍्नीसवीं शताब्दी 
की भारतवर्ष की राजनीति बीसवीं शताब्दी की राजनीति से भिन्न थी। उन्नीसवी शत्ताब्दी 
में सरकार से तात्पये था योग्य और उचित शासन जिसमें जद्दों तक सम्भव हो सके 
वहाँ तक जनता के सामाजिक जीवन में न्‍्यून हस्तक्षेप हो। परन्तु आज इसका 
अर्थ सामूहिक विचारों, सामाजिक तर्थ्यों, राजनेतिक शक्ति, और केवल इन्हीं की 
समालोचना ही नहीं, अपितु अनिश्चित, सद्ग्धि एव अस्थिर भार्वों और सुप्त भावनाओं 
की जो सेव ही राजनीति के लिए स्थापित तत्व है और जो कभी किसी समय भी 
राजनीति के तत्व बन सकते हैं--समालोचना है। सक्षेप में राजनेतिक तथ्य और 
कार्य प्रेरक्त तथ्यों में जो प्राचीन भेदु माना जाता था उसका श्रव धीरे-घीरे लोप 
होता जा रहा था। केवल कार्यकारिणी की कार्यदक्षता का, जिससे कि भारतीय 
सरकारी कर्मचारियों ने एक अद्भुत सीमा तक पहुँचा दिया था, स्वरूप ऐसा नहीं 
था जो उस उच्च राजनेतिक कार्य कुशलता एवं दुश्ता तक उठ सकता जिसके 
द्वारा जरिल सामाजिक प्रवृत्तियों का ज्ञान सम्भव हो सकता है और जिसके हारा 
चस्तुओं को समझने की वह दृष्टि मिल सकती है जिससे मानव मस्तिष्क उद्ेलित 
है ।” क्योंकि यह कार्यप्रणाली काल के विरुद्ध थी इसक्षिण अधिक समय तक यह 
टिक भी नहीं सकती थी। एक न एक माण्टेग्यू को भारतीय राजनेत्तिक रगमच पर 
प्रवेश करना ही पढ़ता | इसलिए यह कहना अ्रधिक अजुपयुक्त नहीं है कि राजनीति 
शास्त्र का विकास विशेष रूप से क्रमिक ही है जिससे अतहित सामाजिक तत्ों के 
उभाड के कारण ही परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार मास्टेग्यू चेम्सफो्ड सुधार 
एक्ट को स्वय भारतीयों की सामाजिक श्रवृत्तियों और राजनंतिक चितक्तत्रत्ति ने ही 
आएरे बढने का प्रोत्साहन दिया । 
(३) दोपपूर्ण मॉर्ले मिनटों खुधार एक्ट 

माले-मिन्टो सुधार एक्ट में अनेक दोप थे जिनके कारण यह एक्ट भारत- 
वासियों को अधिक समय तक सनन्‍्तुष्ट नहीं रख सकता था। इस एक्ट के द्वारा 
व्यवस्थापिका सभा और कार्यकारिणी ढोनों की शक्ति और अधिकार के सं 
भिन्न-भिन्न ये और दोनों अपने-अपने क्षेत्र के लिए. विभिन्न अधिकारियों के प्र 
उत्तरदायी थे, व्यवस्थापिका सभा भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी थी अ 


कायकारिणी लन्दन की पार्लियामेण्ट के प्रति । शक्ति की यह द्विविबता स्पष्ट 
रूप से अव्यवस्थित और नियम विरूद्ध थी। यह अवश्यम्भावी था कि दोनों में 
_सघर्ष होगा और कार्य में इस श्रकार ऋति पहुँचेगी । भारतवर्ष की जनता इस 
प्रकार की कार्य प्रणाली से कभी सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकती थी जिसका स्वरूप अनुत्तर- 
दायी था, जो विभाजित थी और जिस पर इग्लेंड पालियामेण्ट की सत्ता की 
स्पष्ट छाप थी । 


इसके अतिरिक्त मॉल-सिन्टो सुधार एक्ट हारा भारत सरकार का रूप निरंकुश 
ही रखा गया था। इस प्रकार के निरकुश शासन का जनता से सम्पर्क हो सकता 
था, परन्तु वह भी एक उदार व्यवहार के रूप में ही । परन्तु कदाचितः ही कभी 
जनता का अभाव इस पर पडा हो। व्यवस्थापिका सभाओं के सद॒स्यों की संख्या 
में वृद्धि होने से व्यवस्थापिका सभा में जनता का प्रसाव अवश्य वढ़॒ गया। इसी 
बुद्धि के साथ-साथ भारतीय जनता को मतदान का महत्व ज्ञात हुआ जिसके हारा 
वे अपने प्रतिनिधि चुनकर कार्यकारिणी को जनता के हित के लिए कारये करने के 
उचित मार्ग पर ला सकते थे। परिणामस्वरूप भारतीयों ने शासन व्यवस्था 
पर अधिक से अधिक अपना नियन्त्रण रखने को मॉग की। सॉलं-मिन्टो सुधार 
एक्ट से उन्हें बड़ी-बढ़ी आशाएँ थी। परन्तु शीघ्र ही उनकी समस्त आशाओं पर 
तुपारपात हो गया । सुधार एक्ट के कार्यरूप में परिणत होने पर यह स्पष्ट हो गया 
कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय भावनाओं को सन्‍्तु्ट करने के लिए श्रेंगरेज़ न तो अधिक 
उत्सुक ही थे और न अधिक तत्पर ही । सरकारी सदस्यों ने अपना एक पृथक दल 
स्थापित कर लिया था। यह सदस्य सर्देव सरकार के पह्त में रहते थे---चाहे अनाचार 
हो श्रथवा अत्याचार--उन्‍्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं थी । उनका सत सेव सरकार 
के पक में ही रहता या। ग़ेर सरकारी प्रस्तावों का विरोध वे सदा करते थे, चाहे वे 
प्रस्ताव उचित हों अथवा अनुचित, न्यायपूर्ण हों अथवा अन्यायपूर्ण | गैर सरकारी 
सदस्यों को आलोचना करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था | परन्तु 
उनकी आलोचनाएँ भी शून्य मे ही गूजा करती थीं। कारण इसका यहीं था कि 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में सरकारी सदस्यों के दुल की तूती बोलती थीं, 
और आन्तों मे नियुक्त किए गए और सरकारी सदस्यों का बहुमत था। इस प्रकार 
दोनों स्थानों पर गेर सरकारी सदस्यों के अस्तावों के विपक्ष मे ही ग्रधिक मत व्हरते 
ये । इस मकार मॉलें-मिन्टो सुधार एक्ट द्वारा भारतीयों की ज्ुधा और भी अधिक तीत्र 
और तीचण होती गई, और यह स्वाभाविक ही था कि डस ज्वाला को शान्त करने 
के लिए वे अपने भोजनरूपी लक्ष्य की छोर घीरे-घीरे चलने की अपेक्षा दाड पढते। 


(४) प्रथम महायुद्ध और उसके प्रभाव 


उपयु क्त वार्तो के अतिस्क्ति सन्‌ १६१४-१८ के प्रथम महायुद्ध का भी भारत- 


वर्ष की परिस्थितियों पर यथेष्ट अभाव पढ़ा । इस युद्ध के अभारवों का सक्तिप्ठ वर्णन 
निम्न प्रकार से किया जा सकता है :-- 


(श्र) जब युद्ध का श्रीगणेश हुआ, तब भारतीयों ने अगरेज़ों को पूर्ण सहायता 
दी। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में श्रपूत साहस और अद्वितीय वीरता का परिचय 
दिया। मिनत्रराष्ट्र के लिए वे अपने प्राण हथेली पर रखकर ञआगे बढ़े। सन्‌ १८६४ में 
श्री ए० ओ० झूम ने यह भविष्यवाणी की थी कि, “एक महायुद्ध भारतवप के लिए 
यह सिद्ध करने का अवसर होगा कि यदि शान्ति के समय में समान नागरिक 
अधिकारों के लिए भारतवर्ष चिल्ला-चिल्ला कर अपनी मांग उपस्थित कर सकता 
हैतो युद्ध के समय में युद्ध के सकर्टों को अगीकार करने के लिए भी वह सेव 
इच्छुक और तत्पर है ।? १ और प्रथम महायुद्ध इस कथन का उज्ज्वल और जीवित 
प्रमाण था | इसका एक बडा महत्वपूर्ण परिणाम हुआ । भारी से भारी और भयानक 
से भयानक उत्तरदायित्व को संभालने के लिए भारतवासियों की योग्यता पर श्रव 
कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती थी। जब बालकों ने अपनी शक्ति और 
साधनों का प्रदर्शन योग्य रूप से कर दियब, तो उन्हें उनके पेरों पर खड़ा होने से कौन 
रोक सकता था १ इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि अपनी योग्यता के वल पर 
भारतीयों को राजनेतिक श्रधिकार और अन्य सुविधाएँ दिए जाने से मना नहीं किया 
जा सकता था। इस प्रकार इस थुद्ध द्वारा भारतवर्ष के स्वायत्त शासन के आदर्शों 
का घिस्तृत रूप से पुनरुत्थान हुआ । इस युद्ध द्वारा उन तकों को भी एक अकार का 
आश्रय मिला जिनके द्वारा स्वायत्त शासन के सिद्धान्तों का श्रचलन श्रौर विस्तार किया 
गया था। 


(व) इसके अतिरिक्त, इस युद्ध द्वारा श्रजातन्त्र की धारा का प्रवाह एक और 
रूप से तीच्र हुआ | युदधकाल में ही अगरेज और मित्रराष्ट्रों के राजनीतिज्ञों ने डंके की 
ध्चोट स्वायत्त शासन के अधिकारों का पक्ष अहण किया था | इस अधिकार का तात्पर्य 
जनता के अधिकार से था, यदि शासन करने का नहीं, तो कम से कम अपने शासक 
खुनने का । अब यदि अगरेज एक ओर तो यह कहते जाते कि यह युद्ध स्वायत्त शासन 
की रक्षा के लिए, “प्रजातन्त्र के हेतु ससार को सुरक्षित रखने के लिए” हो रहा है, 
और यदि इसके साथ-साथ दूसरी ओर वे भारतवर्ष को स्वराज्य देने से मना करते, तो 
दोनों ओर से पिस गये होते। इस कारण भारतवर्ष के लिए उत्तरदायी सरकार की 
घोषणा अ्रत्यावश्यक समझी गई । 
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(सं) इसके अतिरिक्त इस युद्ध के कारण भारतवर्ष की अन्तर्राष्रीय स्थिति परएे 
भी अभाव पढा। चार्सा की सन्धि में भारतवर्ष के भी हस्ताक्षर लिए गये । इसके 
अतिरिक्त भारतवप अपने स्वयं के अधिकार से राष्ट्रसंघ ( ॥,८४880८ ० ४५६075 ) 
का भी सद॒स्य हो गया । निस्सन्देह यह सब वात महत्वपूर्ण थीं। अरब भारतीय जन 

अधिक ज़ोर और ज़्याय के साथ! तक उपस्थित कर सकते थे, जसा कि कोटमेन जसे 

च्यक्ति को भी जो साम्राज्यशाही का अकथ भक्त था, यह स्व्रीकार करना पडा कि, 
अन्तरांष्ट्रीय क्षत्र की यह स्थिति ब्रिटिश सातम्राज्य के आधीन रहने की स्थिति से असंबद्ध 
एवं परस्पर विरोधी थी ।”” इसलिए कम से रूम अप्रत्यक्ष रूप से ही इन घिरोधों को 
दूर करने के लिए. उपाय करने पडे। और इसी के लिए सन्‌ १६१६ का एक्ट 
पास हुआ । 

इन सब घटनाओं ओर परिस्थितियों के कारण २० अगस्त सन्‌ १६१७ को 
सम्राट की ओर से एक घोषणा प्रकाशित हुई । इस घोपणा में स्पष्ट तथा शअ्सन्दिग्ध 
रूप से यह कहा गया कि, “इंग्लेण्ड की सरकार की नीति, जिसके अनुरूप भारत 
सरकार की नीति भी हे, शासन के प्रत्येक अग में भारतवासियों की वृद्धि तथा स्वराज्य 
सस्थाओं का क्रमिक विकास है, जिससे कि भारतवपे, ब्रिटिश साम्राज्य के एक अ्रनन्य 
भाग के रूप में शीघ्रातिशीघ्र उत्तरदायी सरकार पा सके [?? * 

“यहाँ में ओर यह कहना चाहूँगा कि इस नीति मे सफलता की प्राप्ति क्रमिक रूप 
से ही प्राप्त हो सकती है। श्रेंगरेज सरकार ओर भारत सरकार को, जिन पर भारत- 
वासियों के हित और उन्नति का उत्तदायित्व है वेधानिक विकास के परिसाण और 
उसके समय का निश्चय करेंगे श्रोर इस निश्चय का आधार उन व्यक्तियों का सहयोग 
होना चाहिए जिन्हें इस प्रक्रार से कार्य के नवीन अवसर प्रदान किये जायेंगे ; उनको 
उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति की सीमा को देखकर ही उनमें विश्वास की निहि6ति की 
जानी चाहिए ।! े 

यह्‌ घोपणा निम्नलिखित त्तीन सिद्धान्तों का स्पष्ट दिग्दुर्शन कराती हैं-+- 

(१) इस घोषणा में भारत सरकार की व्यवस्थापिका सभा और कार्यकारिणी 
दोनो ही श्रगों की पत्येक क्षत्र में भारतीयों के अनुपात बढ़ाने के सिद्धान्त को इढ़ रूप 
से स्वीकार कर लिया गया ।”?? 
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(२) “स्वराज्य सस्थाओं का क्रमेक विकास, जिससे कि भारतवप, ब्रिटिश 
सान्नाज्य के एक अनन्य भाग के रूप में, शीघ्रातिशीघ्र उत्तरदायी सरकार पा सके ।”” 
यही अरब अगरेज सरकार का लक््य निश्चित हुआ। इस अकार से भारतवर्ष को 
डामीनियन ( [)070007 ) के रूप में स्व॒राज्य देने का आश्वासन दिया गया। 

(३) नवीन रूप से स्थापित इस आदर्श की प्रगति तथा विकास की सर्वेसर्वा 
तथा निरीक्षक इ ग्लेण्ड की सरकार रहे । 


घोषणा के अनुसार सन्‌ १६१७-१८ के शीतकाल में मिस्टर माण्टेग्यू 
भारतवर्ष पधारे | भारतवर्ष में यथे"्ट विचार विमर्श के पश्चात्‌ उन्होंने पालियामेण्ट के 
सन्मुख अपत्ी रिपोर्ट उपस्थित की । इस रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षरोँ के साथ-साथ 
तत्कालीन गवनर जनरल लॉड चेम्सफोर्ड के हस्ताक्षर भी थे। इस रिपोर्ट के निर्णय ही 
सन्‌ १६१६ के एक्ट के मूल आधार थे । इसलिए इन निर्णयों का भी बढा सहस्व है। 
यह निर्णय सच्चेप में निम्न प्रकार थे--- 


(अर) स्थानीय सस्थाओं पर जहां तक सम्भव हो सके वहाँ तक जनता का एंर्ण 
नियन्त्रण होना चाहिए और बाह्य नियन्त्रण से उन्हें अधिक से अधिक सस्भव 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 


(ब) प्रान्त ही ऐसी प्रयोगशालाएँ हैं, जहा उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के 
लिए प्राथमिक कार्यों का आरम्भ किया जाना चाहिए । 

(स) भारत सरकार पूर्र रूप से इँगलेंण्ड की सरकार के प्रति उत्तरदायी 
रहनी चाहिए। इस उत्तरदायित्व के अतिरिक्त प्रान्तों में होने वाले परिवतनों के 
सम्बन्ध में एसके ' अधिकार अविभाजित रहने चाहिएँ। साथ ही साथ भारतीय 
भ्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की सख्या में वृद्धि कर उसे अधिक प्रतिनिधात्मक स्वरूप 
मदान किग्रा जाना चाहिए तथा सरफार को प्रमावित करने के लिए उसे अधिक 
अवसर मिलने चाहिए । 


उपयु क्॒ परिवर्तनों के अनुपात से भारत सरक्तार और आन्तीय सरकार पर से 
पालियामेण्ट ओर भारत सचिव के नियन्त्रण में कमी होनी चाहिए ! 

मास्टेग्यू चेम्सफोड सुधार एक्ट और मॉँले -मिण्टो सुधार एक्ट 

उपयु क्त वार्तों के अध्ययन से मायटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और मॉर्ले-मिण्टो 
सुधार पुक्‍्ट की विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है। सन्‌ १६१६ के मॉल मिण्टो सुधार 
एवट द्वारा व्यवस्थापिका सभाओं को' केवल सम्मति देने का अधिफार था, किसी 
भकार के अन्य अधिकार अथवा उत्तरदायित्व से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । परन्तु 
मास्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट में इस बात को सबसे प्रथम ही स्पष्ट कर दिया गया 
था कि जब तक प्रान्तीय सरकार भारत सरकार की भतिनिधि मात्र रहेंगी और जब तक 


उन्हे शासन प्रवन्ध की स्वतन्त्रता नही दी जायगी तब तक स्वायत्त शासन की सस्था 
की प्राप्ति असस्भव है। मॉर्से मिण्टो सुधार एक्ट का इश्टिकोण था कि भारतवासियों के 
हित के लिए अगरेजों के अधिकार ही मे भारतवर्ष का शाखन सुन्दरतम ढ्य से 
चल सकता था ; इस पकार यह शासन भारतीर्यों के हितार्थ हो सकता था, परन्तु 
इसके संचालन में उर्हें कोई भाग _नहीं दिया जा सकता था। इस विचारधारा के 
मतानुसार अंगरेज सरकार भारतवर्ष के सम्बन्ध में एक उदार निरकुश शासन का 
स्वरूप तो अहण कर सकती थी, परन्तु उत्तरदायी सरकार का नहीं । इसके विपरीत 
मास्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोट इस विचारघारा के विरुद्ध सजीव चिद्वोह्द थी । 


इस नवीन एक्ट की मुख्य विशेपताएँ निम्नलिखित थी-- 


(अ) द्वैत शासन ( 0एश४८४ए ) 


जेसा कि सम्राट की घोषणा से ऊपर लिखा जा चुका है, उत्तरदायी सरकार की 
प्राप्ति धीरे-चीरे क्रमिक विकास के ठग पर हो सकती थी, एक क्षण में नहीं। यह 
इसलिए आवश्यक समझा गया था कि भारतवासी शासन प्रबन्ध की जटिल समस्याशओ्रों 
को हल करने झीर उनको उत्तरदायित्व सेमालने योग्य नहीं समझे गये थे | इस 
क्रमिक घिकास की नीति ने उस क्षण एक प्रकार का अ्रमजाल उत्पन्न कर दिया था। 
उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए क्या काय किये जाएँ---किस प्रकार आगे बढ़ाये 
जाएँ--यह निश्चय करना एक जटिल समस्या हो गई थी । कार्यकारिणी या तो प्यवस्था- 
पिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो सकती थी, अथवा नहीं | परन्तु इस काय प्रणाली 
का क्रसिक विकास किस प्रकार सम्भव था! इस समस्या का हल द्वत शासन 
में मिला ! शासन के क्षेत्र को विभाजित करना उचित समझा गया। इस शाजनंतिक 
इतता का व्यवहारिक आधार यह अज्ुमान थां कि यदि भारतवासी एक प्रान्त के 
समस्त कार्यों को नहीं संभाल सकते थे तो कुछ को तो सेभाल सकते है, और इस 
प्रकार अनुभव प्राप्त करके भविष्य मे अधिक कार्य सेंभालने योग्य हो सकेगे। इस 
लिए इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा में से कुछ सन्‍्त्री 
चुने गए ओर कुछ विशेष विण्यों का भार उनके हाथों मे सॉप दिया गया । यह मनन्‍्त्री 
अपने अपने प्रान्त की च्यवस्थापिका सभा के बहुमत के पति उत्तरदायी थे। 
इन विपर्यो के सम्बन्ध में यह निश्चित कर दिया गया कि गवर्नर सन्त्रियो की सम्मतति 
से ही काय करेगा । शेष अन्य विप्य गंवनर और उसकी कार्यक्रारिणी समिति 
(95८८ए०पए: (०णाटा)) के लिए सुरक्षित रखे गएण। इस समिति (0०णाटा) 
के सदम्य अब सी सरकारी ही होते थे जो व्यवस्थापिका सभा के साथ अपनी नीत्ति 
पर विचार चिमर्शे करते हुए भी पहले के समान भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे । 
इंत शासत सन्‌ १६१६ के एक्ट की सुरय परन्तु साथ ही साथ अपूर्य एव बविलतज्नण 
विशेषता थी । 


>> 0 मी किा कं हे 
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(ब) उत्तरदायी निरकुश शासन का आश्वासन ( क८5900876 
2परा0८9८ए) 


इस प्रकार प्रान्तों में सुरक्षित विषयों के सम्बन्ध में फिर भी निरकुश 
शासन स्थिर रहा । हस्तान्तरित विषयों ([:9708(८८:८१ं 5००]९८८७) के सम्बन्ध 
में अवश्य यहा आशिक रूप में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। परन्तु आल्तीय 
सुरक्षित छेत्र में श्रब भी गवर्नर ही सर्वेसर्वां रहा । उसके अधिकार इतने चिस्तृत 
थे कि यदि वह चाहता सो हस्तान्तरित चोन्न पर भी अपना पूर्ण प्रभाव डाल सकता 
था । अपने सुरक्षित चोन्र के सम्बन्ध में चह केवल पालियामेण्ट के प्रति 
उत्तरदायी था ! 


केन्द्रीय कार्यों के सम्बन्ध में यह बात और भी सच थी । ज्वाइन्द रिपोर्ट 
([००६ ॥९८००१७) के लेखकों ने अपना यद्द मत दिया था कि प्रा््तों में उत्तरदायी 
सरकार के अभ्रतिरिक्त केन्ठ में अब सी निरकुश शासन ही रहना चाहिए । सेड्धान्तिक 
रूप में भारत सरकार केवल पार्त्तियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहे । परन्तु व्यावहारिक 
रूप में अतिनिधात्मक सभा के साथ सम्पर्क बनाए रख कर भारतीय जन सम्मति के 
प्रति यह उत्तरदायी रहे, इस लिए सेद्धान्तिक रूप में केन्द्र में निरकुश शासन का ह्टी 
प्रभाव पड़ा, इस प्रकार यह सम्भव था कि साम्राज्यशाही के हित के लिए प्रतिनिधा- 
व्मक सभा के श्रति उत्तरदायी रहने का शब्दाडग्बर से परिपर्ण आश्वासन 
कदाचित्‌ समाप्त हो जाए । 


(सं) इसका लिखित एवं अचल स्वरूप (8 फपढा ब्गते साह्ठावे 
८2749 ८४८:) 


सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा जो भारतीय विधान भअस्तायवित क्या गया 
था वह सुख्य रूप से लिखित और अभावित था। उसका आधार ब्रिटिश पारलिया- 
मेण्ट द्वारा प्रस्तावित किया हुआ एक अस्ताव था । 


इस एक्ट की दूसरी विशेषता थी इस का अचल ( र9870 ) स्वरूप 
“अचल विधान,” जैसा कि सर जॉन मेरियद ने कद्दा हे, “वह है जो केवल एक 
परिशेष अतिरिक्त एवं व्यवस्थित कार्ये प्रणाल्ली द्वारा ही जो साधारण कानून-निर्माण 
की कार्यप्रणाली से भिन्‍न हो, परिवर्तित एवं सशोधित किया जा सके 7? भारतीय 
विधान की दृद़ता इसी तत्व नें अंतर्हित थी कि कुछ विपयों के अतिरिक्त, भारतीय 
च्यवस्थापिका समा तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ इसमें किसी प्रकार का 
वैधानिक परिषर्त्तत नहीं कर सकती थीं, केवल मविटिश पार्किय/मेण्ट के एक्ट द्वारा 
ही इस एक्ट का खणहन किया जा सकता था। 


(व) भारतीय व्यवस्थाविका सभा का सत्ताहदीन स्वरूप ([(४ 0907-50 ए८डट80 
टोीस्‍93006:) * 


ज्‌ 


५६ 
इस एक्ट द्वाराजिन भारतीय व्यवस्थापिका सभाओं का निर्माण क्या गया 
था वे प्रोफेसर डाइसी के शब्दों में “कानून निर्माण करने वाली सत्तारहित संम्थाएँ” 
थीं। उनकी शक्ति और उनके अधिकार का खत्रोत गवनमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 
(७०ए777९०६ ०६ ॥70॥8 2८९ था जो देश का सर्वोच्च एवं सर्वश्षेष्ण नियम 
था। भारतीय व्यवस्थापिका सभाओं के नियम तथा कानून उसी समय वेघध माने जा सकते 
थे जब सर्वेच्च नियम से उनका किसी प्रकार का विरोध नहीं होता था। नवीन एक्ट 
की यह एक अन्य विशेषता थी। 
(क) एकात्मक स्वरूप ([(8 [पाधशाए ठिपा) * 
इसके अतिरिक्त,हमारा विधोन संघात्मक न होकर अभी तक एकात्मक था। 
“सथ का तात्पये,” जेंसा कि श्रोफेसर डाइसी ने लिखा है, “है राज्य की शक्ति का 
कुछ समान इकाइयो में वितरण, जिनका मूल विधान हो; और जिनपर विधान का 
ही नियन्त्रण हो ।” भारतवर्ष के वेधानिक क्रम के लिए. यह परिसापा अमी उपयुक्त 
नहीं थी । स्विटज़रलैंड और सयुक्त राज्य अमरीका के समान यहां की इकाई और 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका ससाए रु3ततन्न और समान स्थिति की नहीं थी। इसके विपरीत 
वे केद्र के आधीन थीं। गवंनर जनरल जिससे शासन तथा व्यवस्थापक चोत्र के 
समस्त भ्रधिकार अंतर्हिंत थे, उनके लिए भी सर्वेसर्या था। एकात्मकता का श्र्थ यही है 
कि शासन सन्वन्धी अ्रधिकार केन्द्रीय शक्ति में सन्निहित रहें । 
(ख) द्विपाक्षिक व्यवस्था (७ [न छाए स्ि075९ 20737 8०ए76॥॥) : 
जिस समय इस एक्ट का जन्म हुआ था उस समय भारतवर्ष में तीन श्रकार 
के व्यक्ति थे जिन्हें सन्तुष्ट करना था ! प्रथम प्रकार के व्यक्ति वे थे जो अपने देश के 
शासन तथा अपने देश के भाग्य निर्माण में भारतीयों का अधिक प्रभुख चाहते थे | 
द्वितीय अकार के व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के हितों के अतिनिधि थे और तृतीय 
प्रकार के लोग दे ये जो भारतीय राजनेतिक संस्थाओं को अधिक उदार स्वरूप देने 
के लिए शीघ्रता करने में संकट का अजुभव करने थे। सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा इस 
तीनों प्रकार के वर्गों को, जिनके इप्टिकोण और विचारों में यथेष्ट अन्तर था, सन्‍्तुष्ट 
करने की चेष्ठ की गई थी । इसलिए स्वभावतः ही यह एक्ट प्रगति तथा बाघा में 
एक मकार का सध्यस्थ था। तत्कालीन जाग्रत राष्ट्रीय भावना को तथा उन पक्षपात- 
पूर्ण व्यक्तियों की चेतावनी को जो सिद्धान्त से कहीं अधिक अनुभव को स्थान देते 
थे और इसलिए जो किसी भी नवीन तथा न परखी हुई वस्तु को स्वीकार करने के 
पक्षपात से न थे, इस एक्ट द्वारा शान्त करने की चेष्टा की गई थी | और “इस का 
परिणाम था” जैसाकि देवेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा है, “निरंकुश शासन और लोकप्रिय 
शासन के मध्य में £ द्विपाकिक व्यवस्था का जन्म । 2१ हा 
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(ग) इसका सामाजिक एवं लचीला स्वरूप 


इस एक्ट की अन्तिम परन्तु महत्वपूर्ण दो विशेषताएँ थीं---हसका सामाजिक 
स्वरूप और लचीला पन ! इस एक्ट द्वारा अस्ताविंत शासन प्रणाली भारतवर्ष के 
वेधानिक नाटक की कथा की अन्तिम घटना नहीं थी ! भविष्य में झञाने चाले उत्तरा- 
पिकारी एक्ट के पूर्व का यह केवल एक दृश्य मात्र था जो नि सन्देह अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण था । नोकरशाही से उत्तरदायी सरकार की ओर अग्नसर होने बाले इस युग की 
आवश्यकताओं को ध्यान-में रख कर ही इस एक्ट का निर्माण किया गया था, क्योंकि 
भारतघर् में अगरेजों की नीति का लक्ष्य अब उत्तरदायी सरकार ही था। इस एक्ट 
द्वारा यह निश्चय किया गया कि भविष्य में किए जाने वाले सुधारों के लिए दस वर्ष 
पश्चात्‌ फिर एक समिति ((077775807) कानूनी व्यवस्था द्वारा स्थापित की 
जाएगी ! उस समिति की रिपोर्ट का आधार भारतीयों की वह योग्यता और कार्य- 
कुशलता होगी जिसका प्रमाण वे सन्‌ १६१६ के एक्ट के अनुसार सौॉंपे गए उत्त रदा- 
पिल्व के सम्बन्ध में दुगे । अपने काये मे मारतीौय जितने अधिक योग्य और कुशल 
सिद्ध होंगे, उतने ही अधिक अधिकार, काय भर उतना ही अधिक उत्तरदायित्व 
उन्हें सॉपा जाएगा। इस नवीन सुधार से असन्तुष्ट भारतीयों के लिए इस एक्ट का 
यह सामाजिक स्वरूप ही धेये का आश्रय था । उनकी आशा कुछ समय के लिए टल 
सी गई, परन्तु वह नष्ट न हुईं। विधान की इसी धारा में हमें भावी साइमन 
कमीशन ( 57707 (:077775507 ) के चिन्ह भी श्रतर्हित मिलते हैं। जहा 
तक विधान के लचीलेपन का पअश्न है, यह जान लेना चाहिये कि आवश्यकता 
पडने पर गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट (50एटाप्रपशाए तठ ]्रता॥ 3९0) 
के अन्तर्गत बने हुए नियमों द्वारा विधान में महस्वपूर्ण परिवर्न किए जा सकते 
थे, इसके लिए पालियामेण्ट के किसी अस्ताव की आवश्यकता नथी। इस एक्ट 
में वैधानिक परिवरत्तनों की मुख्य विशेषताओं को उचद्भधुत कर दिया गया था। 
इन्हें नियमों द्वारा व्यवहारिक तथा विस्तृत रूप म्रटान किया जा सकता था। 


तीसरा अध्याय 
भारत सचिव 


“सरकार के सम्बन्ध में भारत सचिव के शासव सम्बन्धी ओर आर्थिक 
नियन्त्रण के क्षेत्र इतने विशाल हैं कि यह कहना असम्मव है कि वैधानिक रूप से 
भारत सरकार कुछ स्वतन्त्रता का भोग कर रही है ।??" 

सर तेजवहादुर सम्र 

हि 
तत्कालीन भारत सचिव उदक ऑफ अरगोईल (20८ ०£ /7896 ; 
ने लॉडे मेयो ( ].,070 )(०ए० ) के शासनकाल में २४ भई सन्‌ १८७० को भारत 
सरकार को एक पत्न भेजा था जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि भारतचर्ष सम्बर्न्ध 
समस्त बातों पर अन्तिम नियन्त्रण और आदेश ग्रृह-सरकार का है न कि पार्लियामेन्ट 
के प्रस्ताव के अनुसार सच्राट ( (४०७7 ) हारा भारतवर्ष मे नियुक्त किये गये 
पदाधिकारियों का, क्योंकि भारतवर्ष में स्थापित की हुईं सरकार आरम्भ तथा स्वाभाविव 
रूप से ही गृह सरकार के आ्राधीन थी | उस समय से इस सिद्धान्त को अखणंड पुद् 
शसेय ही रखा गया था। सम्राट के भारतवर्ष के साम्राज्य का प्रधान प्रतिनिधि भारत 
सचिव ही था, तथा वैधानिक रूप से वह केवल घिटिश पालियामेण्ट के प्रति है 

उत्तरदायी था । 

कदाचित्‌ यह कार्य की सरलता के लिए हो कि सुत््‌ १६१६ के पृवंकाल २ 
भारत सचिव ने सारतबर्ष मे पदाधिकारियों को यथेष्ट सात्रा में अधिकार प्रदान कर दिरे 
थे। ज्वाइण्ट रिपोर्ट कमेटी में यह कहा गया था कि, “व्यावहारिक रूप में यह असम्भव 

कि एशिया के एक इतने विस्तृत्त एवं दूरस्थ आधीन देश का शासन प्रबन्ध च्हाइट हॉर 
से किया जाए ; ओर जैसा कि हमने भी लक्षित किया है कि भारत सचिव सर्रेच ह 
ख्पने ग्रधिकांश अधिकार तथा उत्तरदायित्व को भारत सरकार को सॉंप डेता है, श्री 
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भारत सरकार इन्हें स्थानीय सरकारों को सॉंप देती है 0” १ पालियामेण्ट के प्रति मारत 
सूचिव के उत्तरदायित्व की वढी व्यावहारिक सीसाएँ बंघ गई थीं। इस प्रकार माल्टेग्यू 
चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के पूर्व यह धारणा बडी च्यापक हो गई थी कि भारत सचिव 
को भारतवर्ष के शासन के सम्बन्ध में कम से कम हस्तक्षप करना चाहिए। 
इसके विपरीत सन्‌ १६१६ के एक्ट में मिस्टर मान्टेग्यू ने भारत सचिव और भारतवर्ष 
में सरकारी पदाधिकारियों में मुख्य ओर गोण का सम्बन्ध स्थापित किया । 


चेतन तथा अन्य सुविधाएँ 


सन्‌ १६१६ के एक्ट के तृनीय भाग मे भारत सचित्र और उसकी समिति का 
वरणन दिया गया है। इस एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि भारत सचिव 
का वेतन तथा उसके विभाग का अन्य व्यय भारतवर्ष की आय में से न किया जाकर 
पालियामेण्ट द्वारा दिया जाएगा। ज्वाइन्ट कमेटी में इस बात पर यथेण्ट चल डाला 
गया कि इण्डिया ऑफिस ( ]009 (0६8८८ ) का समस्त व्यय ब्रिटिश पालियामेण्ट 
हारा दिया जाए, क्योंकि यह व्यय किसी अन्य प्रकार की प्रतिनिधि सस्था का नहीं है | 
इस प्रकार भारत सचिव तथा उसके विसाग का चेतन तथा अन्य व्यय का भार इंग्लैंड 
के कोष पर पड़ा । वास्तव में यह परिवतंन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था | इसी परिवतंन के 
फारण इण्डिया ऑफिस के प्रवन्ध और व्यवस्था पर पार्लियामेण्ट का नियन्त्रण पूर्ण तथा 
प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो गया । अब सम्राट ( [435 ॥४७४|८४६ए ) के अन्य सन्स्रियों 
के समान भारत सचिव की नीति को भी उसके चेतन के आधार पर छुनोती दी जा 
सकती थी । इस प्रकार स्वभावत ही मारतीय कार्यों पर पार्लियामेण्ट का नियन्त्रण और 
सी अधिक दृढ तथा स्थिर होता गया । भारत सचिव और पार्लियामेण्ट का सम्बन्ध 
अब मुख्य और गोण से भी अधिक प्रभावपूर्ण हो गया । 


भारत सचिव के अधिकार और काय 
भारत सचिव के वध तथा चैधानिक स्तर का विस्तृत चर्णन गवर्नमेण्ट ऑफ 


इण्डिया एक्ट ( (50एथग्रागरव्या 0६ वैंगझ0ता/ ४०८६) की हितीय धारा में 
दिया गया है | 


भारतवपे के शासन प्रबन्ध और आय से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य पर भारत 
सचिव को निरीक्षण, आदेश और नियन्त्रण के अधिकार प्राप्त थे । उसके अधिकारों की 
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प्रीमा से कोई वस्तु बाहर नहीं थी। नियुक्त किये गये अथवा पहले से ही कारय करने 
बाले समस्त पदाधिकारी उसी के नियन्त्रण में थे। 


' भारत सचिव के अधिकार और कार्यो का वर्णन संक्षप में निम्न प्रकार से 
हो सकता है-- 
केन्द्रीय क्षेत्र 

ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी केन्द्र में उत्तरदायित्व को विभाजित करने अथवा किसी 
नियम अथवा प्रस्ताव द्वारा अधिकार अपहरण की नीति के अत्यन्त विरुद्ध थी। क्योंकि 
उसे इसमें सन्देह था कि भारतीय अपने देश का शासन संभाल सकेगे। इसलिए इस 
कप्रेटी का मत था कि यदि भारत सचिव कुछ अधिकार भारतवप में लोकप्रिय सरकार 
को देना निश्चित करता है तो यह अपने उत्तरदायित्व पर ही अ्रपने कुछ अधिकार उसे 
सौंप सकता था, परन्तु केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के सुरक्षित छ्षत्र में इन 
दिये हुए कार्यों तथा अधिकारों के लिए भी स्वयं भारत सचिव को ही पार्लियामेण्ट के 
प्रति उत्तरदायी रहना पढ़ेगा । इसलिए भारत सचिव और उसकी समिति को भारत 
सचिव के, भारत सरकार के निरीक्षण, आदेश ओर नियन्त्रण को नियम द्वारा व्यवस्थित 
रखने तथा उनपर प्रतिवन्‍्ध रखने का अधिकार दिया गया ।* इस वात का आश्वासन 
श्रवश्य दिया गया कि यह  चेष्ट की जायगी कि अवशेष निरंकुश शासन जनता की 
अआ्रकाक्षाओं का अ्रधिक से अधिक ध्यान रखे । इस सम्बन्ध में इस सिद्धान्त का जेसा 
कि 'होम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इण्डियन अ्रफेयर्स' की समिति ने लिखा था, अयोग 
किया जाने वाला था कि, “जहां किस्ती सम्मति पर भारत सरकार और व्यवस्थापिका 
सभा सहमत हों, वहां सामान्य रूप से उनका संयुक्त निर्णय ही स्वीकार किया 

जाना चाहिए ।”? ९ 
पार्सियामेण्ट के एक कानून द्वारा उत्तरदायी शासन प्रदान न करके 
उसके ऋ्रमिक विकास के सिद्धान्त को स्वीकार करने का एक कारण ओर 
भी था। सुधार के पूर्व के समय से, जब अगरेजों की नीति भारत पर दरबार 
राज्य के आधार पर ही शासन करना था, कार्यकारिणी पूर्ण रूप से निरंकुश 
थी। परन्तु अब इस नदीन योजना में, जब कि श्रेंगरेजों का विचार भारतवर्ष 
को क्रमशः उत्तरदायी सरकार प्रदान करना था, कार्यकारिणी की स्थिति में कुछ 
परिवर्तन होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था। लोकप्रिय कार्यकारिणी को स्वेच्छाचारी 
न रहकर प्रव व्यवस्थापिका सभा के नियन्त्रण में रहना और उसके प्रति उत्तरदायी 


५ एक्ट की धारा २१ के अनुसार । है 
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'होना था ॥ यह परिवर्तन घास्तव में बड़ा उद्धिग्न सा करने वाला एक कऋान्ति के समान 
था, दूसरे शब्दों में यह परिवर्तेन कार्यकारिणी को स्वतन्त्रता से आधीनता की ओर, 
निरंकुशता से दासता फी ओर ले जाने वाला था। ऐसा परिवरतंन एक समय में और 
पएुक साथ नहीं किया जा सकता था। क्योंकि इसके लिए एक विभिन्‍न प्रकार की 
अवृक्ति और स्वभाव की आवश्यकता थी । इसलिए कार्यकारिणी की स्थिति में यहद्द 
परिवतेन कानून के आधार पर न करके एक प्रथा के रूप में विकसित होने के लिए 
छोड दिया गया , जिससे कि सवशक्तिमान कार्यकारिणी का मानसिक सतुलन / नष्ट 
न हो और घट्द अपने आप को धीरे-धीरे इस परिवर्तित वात्तावरण के अलुकूल बनाती 
चली जाए। 

केन्द्रीय क्षेत्र पर भारत सचिव के नियन्त्रण फो सरलता से सममने के 
लिए निम्नलिखित भागों में उसका वशन किया जा सकता है .-- 


(?) भारत सचिव का शासन अबन्ध पर नियन्त्रण 

(अ) गवनर जनरल द्वारा नियन्त्रण तथा निरीक्षण * 

गवनेर जनरल तथा उसकी समिति को यह आदेश था" कि भारतवर्ष के 
शासन तथा सेना सम्बन्धी जो भी आदेश उन्हें भारत सचिव से प्राप्त हाँ 
उनका पालन पूर्ण रूप से किया जाए। हे 

गवनंर जनरल ओर उसकी समिति को बिना भारत सचिव और उसकी 
समिति की अनुमति के युद घोषित करने अथवा सन्धि करने का अधिकार न था ।3. 
किसी से युद्ध करने अथवा सन्धि करने के लिए उसे कारणों सहित भारत सचिव ' 
फी लिखना पडता था। 

इस भ्रकार शासन ,के क्षेत्र पर भारत सचिव का यथेष्ट सात्रा में नियन्त्रण 
रहता था। 
(व) नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत सचिव के अधिकार : 

निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति के अवसर पर भारत सचिव सम्राट 
((+0०99) को सम्मति प्रदान करता था '-- 

रावनेर जनरल ,3 


गवनेर जनरल की कार्यकारिणी समिति ([75८८०(ए८ (०प्ग्रला) के 
सदस्य , 





१) एक्टकी घारा ई३ के अनुसार हु 

+ एक्ट की धारा ४४ तथा उसी में कुछ अन्य लिखित नियमों फे अनुसार 
3 एक्ट की धारा ३४ के, अनुसार 

४ एक्ट की धारा ३६ के अनुसार 


गवनर ; 

गवर्नर की कार्यकारिणी समिति के सदस्य"; 

लेफ्टिनंट गवर्नर; 

पब्लिक सर्विस कमीशन ( ?प9]॥८ $27ए१८९ (५०79॥75507) ४; 

भारत के प्रॉडीटर जनरल ( .0प०007 (७९४८४५) 2 "; 

कलकत्ता, सद्गास श्र वम्बई के प्रवान न्यायाधीश ( (.४6६ ]०५४४८९७ ), 

न्यायाधीश ( [०१8८५ ) और विशप ( 98$7909$ )॥* 

(स) सिविल सर्विस पर उसका नियन्त्रण : * 

गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट ( (30ए८८४॥767६ 0 7004 ८६ ) द्वारा 
भारत सचिव के लिए कुछ विशेष अधिकार सुरक्षित कर दिए गए थे। इन सुरक्षित 
अधिकोरों में से कुछ अधिकार ऐसे भी थे जिनके द्वारा भारत सचिव सिविल सर्विस 
के चर्गीकरण के सम्बन्ध में, उनकी भरती के नियम, उनकी नौकरी, वेतन, भत्ता, 
आचरण तथा सुशासन आदि के लिए नियम वना सकता था। परन्तु यह श्रधिकार 
भारतवर्ष में स्थित कर्मचारियों ओर भारत सचिव में विभाजित थे। यहाँ यह बात 
धिस्मरण नहीं करनी चाहिएँ कि भारत सचिव और उसकी समिति स्व ही सिविल 
सर्विस पर अपने सरक्षण का टिग्दर्शन कराते रहते थे। भारतीय सिविल सर्विस 
भारतवर्ष में श्रिटिश साम्राज्य की लोह चद्दान के रुप में थी। इसमें भारतवर्ष 
के उच्च भ्रेणी के अ्रति योग्य पुरुप ही थे। जबतक सिविल सर्विस को अंगरेज़ों के हित 
के सम्पादन से लगाया जा सकता था, भारतवर्ष में श्रगरेज़ों का राज्य सुरक्षित था। 
इसी लिए. भारत सरकार की सिविल सर्विस से सम्बन्धित साधारण से साधारण 
विपय पर तथा किसी विशेष अवसर पर सिविल सर्विस ((जश्ा] $07ए१०९८ ) 
के किसी सदस्य पर भारत सचिव का प्ूरा-पूरा नियन्त्रण रहता था। एक्ट के अलु- 
सार भारतीय व्यवस्थापिका सभो को सिविल सर्विस के नियर्मो पर कोई अधिकार 
नहीं था। इस प्रकार इस चोोन्न में सी भारत सचिव का नियन्त्रण असीमित था। 
(द) सेना पर भारत सचिव का नियंत्रण : 


सेना के सम्बन्ध में भारत सचिव का नियन्त्रण और मी पूर्ण था। भारत 





१ एक्ट को धारा ४६ के अनुसार 


एक्ट की धारा ४७ के अनुसार 
एक्ट की धारा ९४ के अनुसार 

एक्ट की धारा ६६ सी. के अनुसार 
एक्ट की घारा ६६ डी. के अनुसार 
5 एक्ट की धारा श्श्८ के अनुसार ' 


पु. पर. ० 


+ 
छः 


सरकार के पास एक चिशाल सना स्थित थी। भारतवर्ष में सेना स्थापित रखने का प्रश्न 
साम्राज्यशाही का प्रश्न था, ध््योंकि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्यशाही का आधार 
सेना ही थी । इस प्रकार इस सम्बन्ध में भारत सचिव का निरीक्षण तथा नियन्त्रण 
और भी दृढ़ हो गया था। यहाँ उसका आरम्भ और प्रतिनिषध साथ साथ रहते थे । 
(क) भारत सचिव का आयं-सम्बन्धी नियन्त्रण - 

भारतवर्ष में स्थित पदाधिकारियों को आय सम्बन्धी स्वतन्त्रता देने के पत्त 
में ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ( ]०7ा 56०८ (.97000८:८९८ 9) ने लिखा था कि, 
“इससे ग्रधिक कोई बात भारतवर्ष ओर भेट ब्रिटेन के सम्बन्धों को हानि नहीं पहुँचा 
सकती, जितनी कि इस बात का विश्वास कि भारतवष की आय-सम्बन्धी नीति का 
सम्पादन भ्रेट ब्रिटेन के व्यापार और व्यवसाय के हित के लिए व्हाइट हॉल से होता 
है। इस समस्या का सबसे अधिक सरल हल यही है कि झआयाय के सम्बन्ध में भारत- 
वर्ष को स्वतन्त्रता प्रदान करदी जाए” परन्तु आय सस्बन्धी यह स्वतन्त्रता, जिसे 
ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ( [077 5०८८४ (०४7970०2 ) ने “निरहस्तत्षेप का 
विशेष विषय” का नाम दिमा था, “मारतवर्ष के शासन सम्बन्धी नियन्त्रण को 
पार्तियामेण्ट के सर्वोच्च अधिकार को सीमित किए. बिना, ओर सम्राट ( (:४0०छ7 ) 
के प्रतिनिषेध के अधिकार को सीमित किए बिना,” किसी नियम द्वारा प्राप्त नहीं हो 
सकती थी, “ओर उपयुक्त दोनों अधिकारों की सीमा का निर्देश ब्रिटिश साम्राज्य 
के किसी नियम में नहीं किया गया था ।”” इसलिए आय सम्बन्धी स्वतन्त्रता का विकास 
एक प्रथा के आ्राधार पर ही हो सकता था । 


इस क्रमिक विकास के आधार पर आय सम्बन्धी स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को 
ब्रिटिश सरकार ने वास्तविक रूप में स्वीकार कर लिया था। ज्ञकाशायर के एक 
प्रतिनिधि सण्डल फो भारतवर्ष से आने वाले रूई के माल के कर के सम्बन्ध में 
उत्तर देते हुए २३ साचे सन्‌ १६२१ को तत्कालीन भारत सचिव मिस्टर भान्टेग्यू ने 
कर सम्बन्धी स्वतन्त्रता का समर्थन निम्नलिखित शब्दों में किया था, “दोनों भवनों 
द्वारा स्थापित समिति की रिपोर्ट तथा लॉ समा (005८ ० [,0595) 
में लॉर्ड कज्ञेन के आश्वासन के पश्चात्‌ मेरे क्षिए यह नितान्त असम्भव था कि उस 
अधिकार में किसी प्रकार का हस्तचोप करता, जिसे मैं सोचता हूँ. कि वह न्यायपूर्ण 
है और जिसे भारत सरकार के पास रहने देने के लिए मेने निश्चय कर दिया है, 
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ध्प्र 


वह अधिकार है भारतवर्ष के द्वित को पहले सोचने का, उसी तरह से जिस प्रकार कि 
हम साम्राज्य के किसी भाग द्वारा, बिना किसी उपालम्स के साम्राज्य के अन्य 
भाग तथा हमारी ओर से बिना किसी आलोचना के, अपने नागरिकों की आवश्य- 
कताओं को प्रथम रखकर, अपने ऐसे आय-सम्बन्धी प्रवन्ध कर लेते हैं जो उनकी आवश्य- 
ताओं के लिये भ्रति उत्तम हैं 7? ३० जून सन्‌ १६२१ को सारत सचिव ने एक पत्र 
में लिखा कि सम्राट (75 2(५]०४६४) की सरकार की ओर से, उसने भारत 
चर्ष के लिए. आय सम्बन्धी स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी 
की स्थिति (]07: 5९]९८६४ (0०7970८८) की सम्सति स्वीकार करली है । इन 
नवील परिस्थितियों में भारत सचिव का दिग्दर्शन कराते हुए उसने लिखा था कि :--- 


' “मकेसी विषय पर जब भारत सरकार ओर भारतीय व्यवस्थापिका सभा 
सहमत हों तो भारत सचिव को जहां तक हो सके वहां तक कोई हस्तदोप नहीं करना 
चाहिए । और जब क्सिी विपय में उसका हस्तचोप हो तो उसका विस्तार साम्राज्य 
के अन्तर्राष्ट्रीय हिर्तां की रक्षा अथवा साम्राय्य में आय सस्बन्धी उन व्यवस्थाओं के, 
जिसकी सदस्या रवय॑ इ'ग्लेंड की सरकार हो, प्रबन्ध की सीमा तक ही होना 
चाहिए एः 


इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि आय सम्बन्धी स्वतन्त्रता का 
धर्ण व्यावहारिक रूप में यह कदापि नहीं था कि भारतीय आधिक समस्याओं पर 
भारतीयों को वाद-विवाद करने अथवा उन्हें सुलझाने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो। परन्तु 
सैद्धोन्तिक धर्थ में यह अवश्य ही भारत की विज्ञय थी। 


इस एक्ट द्वारा जो श्रार्थिक अधिकार भारत सचिव को विशेष रूप से अदान 
किए गए थे, हमें उन पर भी एक इृष्टि डाल लेनी चाहिए। यह अधिकांर 
निम्नलिखित थे ;-- ह 
*.. (१) भारत सचिव और उसकी समिति को यह अधिकार था कि सम्राट 
((70७7 के अधिकार की किसी वस्तु को वह भारत सरकार के कार्य के लिए कुछ 
समय के लिए वेचदे अथवा उसे गिरवी रख कर कुछ धन प्राप्त कर सके, ओर उन्हीं 
के अधिकार में किसी अन्य वस्तु को खरीद ले।" अपनी समिति ((06पघशालो। ) 
की बेठक में इस थिपय पर बहुमत प्राप्त हो जाने पर ही वह ऐसा कर सकता था। 


(२) कम्पनी के हाथों से सारत वर्ष का शासन जब सम्राट ( (६0७7 ) के 
डार्थों में पहुँच गया था, तभी से भारत सच्चि और उसकी समिति को संस्था की 
बंध अथवा कानूनी स्थिति प्रदान कर दी गई थी । वह मुकदमा चला सकता था, भर 
स्वयं उस पर भी उस के पदाधिकार के सम्बन्ध में मुकदमा चलाया जा सकता था । 
सन्‌ १६१६ के एक्ट ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया। यहां यह वात ध्यान में 





) एक्ट की धारा र८ (१) के अनुसार । 


रखनी चाहिए कि किसी आश्वासन अथवा लिखित-पढ़त के लिए. भारत सचिव' 
अ्रथवा उसकी समिति (१००४८ का कोई सदस्य ध्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी 
नहीं था । इस प्रकार का उत्तरठायित्व तथा इस सम्बन्ध में हुई हानि को भारतवर्ष की 
आय में से पूरा किया जाता था। 

(३) भारत सचिव और उसकी समिति को यह आदेश था कि प्रत्येक वर्ष के 
मई मास के प्रथम अद्दाईस दिनों में, जब कि पार्कतियामेण्ट की बेठक द्वोती थी, 
“पार्लियामेंट के दोनों भवनों के सम्मुख पिछुले वर्ष का भारतवर्ष तथा अन्य स्थानों 
की श्राय तथा व्यय का विस्तृत ब्योरा, तथा उस चर्ष का अज्ुमानित व्योरा उपस्थित 
करे, साथ ही साथ भारतवर्ष की नैतिक तथा भौतिक अवस्था तथा उस की उन्नति 
का वर्णन सी उपस्थित करे।' 

भारत सचिव और हस्तान्तरित पक्त 

(१) नियमों द्वारा नियन्त्रण 

सन्‌ १६१६ के एक्ट के उच्द श्य, जेसा कि पहले भी अन्यत्र लिखा जा चुका 
है, निम्न लिखित थे .--- 

(झ) भारतवर्ष के शासन प्रवन्ध में भारतीयों का अधिक से अधिक सम्पर्क, 

(ब) साम्राज्य में एक भरमुख अग के रूप में ही भारतवप में स्वायत्त 
शासन की सस्थाओं के क्रमिक विकास द्वारा उत्तरदायी शासन की प्राप्ति, और 

(स) प्रान्तीय सरकार्रो को प्रान्तीय मामलों में भारत सरकार के अधिकार 
से अ्रधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाय, परन्तु भारत सरकार के उत्तरदायित्व 
में इस स्वततत्रता द्वारा कोई बाधा उपस्थित न हो | 

परिणाम स्वरूप ज्वाइन्ट रिपोर्ट (]00६ २००००४८) ने निम्नक्तिखित सम्मति 
प्रदान की थी '-- 

“अच जब कि इग्लेंड की सरकार ने मारतवर्ष में उत्तरदायी संस्थाओं के 
विकास के लिए अपनी नीति की घोषणा कर दी है, हमारा विचार है कि उस देश 
(भारतवर्ष) के आन्तरिक शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में पार्कियामेणट से उसके उत्तर- 
दायित्वों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा विचार है कि 
अब यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारतवर्ष में जिन विपरयों के सम्बन्ध में वहां 
की भ्रतिनिधोत्मक सस्थाओं को उत्तरदायित्व सौंप दिया गया है, उन विपर्यों के 
सम्बन्ध में पालियामेण्ट अपने निय्त्रण के अधिकार का प्रयोग न करे, और यह 
प्रणाली आन्‍्तों में उत्तरदायी सरकार के विकास के समानान्तर रहे जिसका भ्रन्त 
उत्तरदायी भारत सरकार हो हो ।” यहां इस वात का: ध्यान रखना चाहिए कि 

* एक्ट की धारा २६ के अनुसार । 





पालियामेण्ट के नियन्त्रण में जो न्‍्यूनता की गई थी वह हमपर कोई विशेष कृपा 
नहीं थी। उत्तरदायी सरकार की घोषणा सें ही यह बात अंतर्हित थी। क्योंकि,. 
जसाकि मान्‍्टेग्यू. चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में लिखा गया था कि, “यह बात सत्य ही है कि 

शासन प्रबन्ध की प्रणाली पर अधिक लोकप्रिय नियन्त्रण उच्च सरकारी नियन्त्रण 
को सीमित करने के साथ हो हो सकते हैं ।”+ 


इस लिए प्रिटिश पार्लियामेण्ट को यह स्पष्ट करता पड़ा कि भारत सचिव 
श्रौर उसकी समिति के निरीक्षण, आदेश ओर नियंत्रण के अधिकारों को, सन्‌ १६१६ 
के गंवनमेण्ट ऑफ इश्डिया एक्ट ((+०ए८४७०००६४ ० ]9त9 ८ ०६ 99) 
को प्रभाव पूर्ण बनाए रखने के लिए, भारत सचिव और उसकी समिति किसी नियम. 
अथवा किसी अन्य प्रकार द्वारा जेसा भी वह उचित समस्छे, कम कर सकते थे ९ 


हस्तान्तरित विपयी के सम्बन्ध में वनाए गए मारत सचिव और उसकी 
समिति के नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि - “इन विषयों के सम्बन्ध में इन 
के निरीक्षण, आदेश और नियंत्रण के अधिकार केवल निम्नलिखित बातों में ही 
प्रयोग किए जाएंगे :--- 

(१) केन्द्रीय विषयों के शासन को सुरक्षित रखने; 

(२) जब दो प्रान्त किसी एक विषय पर सहमत न हो पाएं, तब उनके 
भागे का निपदारा करने; 

(३) साम्राज्य के हितों की रक्षा करने; 


(४) भारतवर्ष तथा साम्राज्य के अन्य अों के मध्य में सारत सरकार 
की स्थिति निश्चित करने; हे 


(६) निम्नलिखित के सम्बन्ध में अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रयोग 
और पस्‍लन के लिए :-.- 


(थ) हाई कसिम्नर ( छाष्ठ। (०गराणञा5आं०१९६ ) के नवीन पद के 

अम्बन्ध मन; 

(थं) भान्तीय ऋण के सम्बन्ध सें; और 

(स) ॉल इस्डिया सबिस के सम्बन्ध से पार्लियामेण्ट के अ्रधिकारों के 

सम्वन्ध से 0? 
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ब्पिततए, +-म०7रघहप्ट ए४९एा5(5चत रिट555६. 


४ यूक्‍ट की धारा १६ ए० के अजुसार | 


ज्वाइन्द सेलेक्ट कमेटी ( [079 8८८८ (०४क्‍४४८९ ) ने यह दिखा 
था कि, “भारत सचिव द्वारा भरती की गई ऑल इणिडया सर्विस के अधिकार ओर 
उसकी उन्नति पर अभाव डाल सकने वाले हस्तान्तरित विषयों के व्यय पर भारत 
सचिव और उसकी समिति का नियन्त्रण होना चाहिए, और वह इस पर अपना 


नियन्त्रण स्थायी रखेंगे ; और उन्हें इ ग्लेंड में माल के क्रय पर नियन्त्रण रखने का 
अधिकार सी होना चाहिए ।” 


उपयुक्त कथन से यह ज्ञात हो जाएगा कि सन्‌ १६१६ के एक्ट के अन्तर्गत 
हस्तान्तरित विषयों के छत्र में भारत सचिव के नियन्त्रण में कुछ कमी हो गई थी। 
परन्तु यहाँ यह ध्यान में रखना 'वाहिए कि भारत सचिव के नियन्त्रण में कप्ती हो जाने 
का अर्थ उसके नियन्त्रण का पूर्ण परित्याग नहीं था। उसके अधिकारों और नियन्त्रण 
को समाप्त करने की श्रपेक्ा उन्हें स्थायी बनाने के लिए एक्ट और भी अधिक दृढ़ 
था। “भारत सरकार के सम्बन्ध में सम्राट के तथा भारत सचिव और उसकी समिति 
के अधिकारों को इस एक्ट की कोई घारा समाप्त नहीं फर सकती थी [१ एफ्ट की 
धारा १६ ए के द्वारा अधिकारों में की गई न्‍्यूनता के साथ उपयुक्त चात का एकीकरण 
वास्तव में एक अनोखा कार्य था | 


। (९) अग्रत्यक्ष नियन्त्रण 


हस्तान्तरित क्षत्र में नियमों द्वारा नियन्त्रण के अतिरिक्त भारत सचिव का 
अप्रत्यक्ष प्रभाव भरी यथेष्ट मात्रा में था। अर्थ विसोग तथा सिधिल सर्विस से सम्बन्धित 
विषयों के सस्वन्ध में यह प्रभाव विशेष रूप से परिलक्षितत होता था । 

एक्ट के अनुसार ऑल इयिट्या सर्विस के सदस्यों पर मन्त्रियों का कोई 
अधिकार नहीं था। उन्हें इस बात का भी अधिकार नहीं, था कि वे सिवि्न सर्विस के 
सदस्यों सं बाहर किसी को अपना सेक्रेटरी बना सके । एक्ट के अनुसार सिविल सर्विस 
के सदस्यों के द्वित की रक्षा का उत्तरदायित्व भोरत सचिव पर था। यदि कप्नी अपने 
अधिकार के प्रयोग द्वारा अथवा इस इृष्टिकोण से कि कुछ नियर्मों का खण्डन किया 
गया है, यदि कोई स्त्री सिचिल्ल सर्विस के किसी ऐसे सदस्य को चुनता था जिसे 
किसी विशेष स्थान पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं था, तो तुरन्त ही मम्सध्रियों के 
विरुद्ध असन्‍्तुष्टता का अवाह फैल जाता था । इस वात के उदाहरण कुछ कम नहीं हैं 
जब कि सन्त्रियों तक को अपनी सफाई देने के क्षिए कहा गया था) सिविल सर्विस 
फे सदस्यों को कुछ नियमों के अनुसार भारत सचिव से अपील करने का अधिकार 
था। ऐसी परिस्थितियों में मन्च्रियों को भी सिविल सर्विस के सदस्यों की स्थिति का 
महत्व स्वीकार करना पढ़ता था, क्योंकि भारत सचिव के अत्यक्ष निरीक्षण में होने के 
नाते उन्हें एक्ट द्वारा वास्तव में महत्वपूर्ं स्थान प्रदान किया गया था। उनका महत्व 





) एक्ट की धारा १३१ के अनुसार । 


वास्तव में भारत सचिव प्रान्तीय शासन अबन्ध में भी सिविल्त सर्विस के सदस्यों हारा 
अपना अधिकार जमा सकता था, क्योंकि ये सदस्य अपने हितों की रक्षा के लिए 
भारत सचिव को अ्रत्यन्त प्रसन्न और सनन्‍्तुष्ट रखना अपना प्रधान कत्तेव्य समझते थे । 


इसी प्रकार हस्तान्तरित भाग के आर्थिक चोन्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से ही 
भारत सचिव का पूर्ण नियन्त्रण था। पत्येक प्रान्त में अर्थ-विभाग कार्यकारिणों 
समिति ([%९८०(४ए९ (८0णघतला ) के एक सदस्य के नियन्त्रण में रहता था।" 
एक या दो को छोडकर अर्थ सदस्य सदा ही सिविल सर्विस का सदस्य होता था । अर्थ 
सदस्य के नीचे श्र्ण सचिव ( []097८6 $6८४८घथ्आाए ) होता था। श्रर्ण सचिव 
भी भारतीय सिविल सर्विस का सदस्य हुआ करता था। और सिविल सर्विस के 
समस्त सदस्यों का भुकाव भारत सचिव की ओर था क्योंकि अ्रव चही उनके हितों का 
संरक्षक था । एक्ट के अनुसार मन्त्रियों फो केवल यह अधिकार था कि वे पुक उप- 
सचिव की नियुक्ति की प्रार्थना कर सकते थे | किसी मन्त्री द्वारा उपस्थित किए गए 
ऋण अथवा श्राय सम्बन्धी प्रस्तावों का तथा हस्तान्तरित विपयों से सम्बन्धित आर्थिक 
विपयों का निरीक्षण ही उसका कार्य था। सन्त्रियों को किसी कर के बढाने अथवा 
घटाने का भी श्रधिकार नहीं था। उन्हें शासन से सम्बन्धित व्यय के लिए योजना 
उपस्थित करने का अधिकार अवश्य प्राप्त था, जिसके लिए यह निश्चित कर दिया 
गया कि श्रर्थ विभाग को दी जाने वाली अनुमानित सूची में इसे भी रख दिया जाए। 
इस भक्‍्रकार भेजे यए प्रस्तावों का निरीक्षण करना तथा उन पर सम्मति प्रदान करना 
अर्थ-विभाग का कार्य था । इस अकार स्वभावतः ही अर्थ-विभाग ऐसी योजना को 
अस्वीकार करने के लिए बाध्य था, जिसका निरीक्षण करने का उसे सौभाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ हो, अथवा जिसकी स्वीकृति पप्रत्यज्ञ रूप से भारत सचिव ने न प्रदान की हो । 
इस अ्रकार इस छोत्र में भी---अप्रत्यज्ञ रूप से ही सहदी--भारत सचिव के हार्थों में 
पूरा-पूरा नियन्त्रण था। 

व्यवस्थापक नियन्त्रण 

अ्व हमें भारत सचिव के व्यवस्थापक लियन्त्रण पर भी थोड़ा चिचार कर 

लेना चाहिए जिसका विस्तार सरकार के सुरक्षित और हस्तान्तरित, दोनों पक्छो तक था। 


भारतीय व्यवस्थापिका सभा पर भारत सचिव के नियन्त्रण फो बतलानेवाली 
धाराओं की संख्या पुक्‍्ट सें तो अत्यन्त न्‍्यून थी। परन्तु एक्ट हारा प्रतिपादित सम्राट 
((४०७/)) के अतिनिषेध के अधिकार के नाते भारत सचिव इस नियस्त्रण का 
प्रयोग करता था। भारतीय व्यवस्थापिका सभा का प्रत्येक कानून गवनर जनरल की 
स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भारत सचिव के पास भेजा ज्ञाता था । सम्राट 
(४75 3(9]८४८४) फो उस नियम को अस्वीकृत करने का झधिकार था। ऐसी 
परिस्थिति में चह नियम च्यर्य पठा रहता था धथवा नप्ट हो जाता था। वस्लुठः 


$ /निद्तेपण नियम! (02९ए०।०४०४ एरिपा[८5) के नियम ३६ के अनुसार। 


प्रनिनिषेध का अधिकार वास्तविक न होकर सेद्ान्तिक अधिक था। इस का प्रयोग 
बिरले ही हुआ करता था। 

इससे हमें यह घारणा नही बना लेनी चाहिए कि ध्यवस्थापक चोन्न में भारत 
सचिव का नियन्त्रण अपूर्ण अथवा असार था। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
समाओं पर चह निम्नलिखित मुख्य साधर्नों द्वारा अपने नियन्त्रण फा प्रयोग 
कर सकता था .--- 

(१) उत्तर परिचमी सीमा प्रदेश, अजमेर-मेरवाढ़ा, कुर्ग, आदि छोटे तथा 
गौण स्थानों के उत्तम शासन प्रबन्ध तथा शान्ति श्रोर सुरक्षा के लिएु गवर्नर जनरल 
और उसकी समिति को नियम ( २८४७।४४४०॥४ )» बनाने का विशेषाधिकार 
प्रदान किया गया था।" इस स्थिति में गवनंर जनरल भारत सचिव के 
नियन्त्रण में था।* 


(२) सारतवष एव उसके किसी एक भाग के उत्तम शासन एवं शान्ति और 
सुरच्चा के हेतु इस एक्ट हारा गवनर जनरल को (गवनर जनरल और उसकी समित्ति 
को नहीं) आंडिनेन्स (0:072706) बनाने और घोषित करने का 'अधिकार प्रांप्त 
था। इन शर्डिनेन्स की अवधि अधिक से अधिक ६ मास हो सकती थी। 
यह अआउिनेन्स सी भारतीय व्यवस्थापिका सभा के एक एक्ट के समान ही सम्नाट- 
([9॥8 2/५]९४४ए) द्वारा अस्वीकृत क्या जा सकता था । इस लिए स्वभावत दी, 
यदि गवनर जनरल भारत सचिव को कोई सूचना दिए बिना ही श्यार्डिनेन्स घोषित 
कर देता (यद्यपि श्रत्यन्त आवश्यक होने पर ही ऐसा किया जा सकता था), 
बह तुरन्त ही उस नवीन भार्डिनेस्स की सूचना भारत सचिव को देकर उसकी 
स्वीकृति प्राप्त कर लेता था | म 


(३) इसके अतिरिक्त, गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रान्तीय 
धारा-सभाएं उप धाराओं में निर्देश किए गए नियर्मों पर किसी भ्रकार का विचार 
आदि नहों कर सकती थीं ।3 

इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के समस्त फएुफ्ट भारत सचिव 
के पास मेजे जाते थे जहाँ सम्राट ((+7097) के प्रतिनिषेध के अधिकार का प्रयोग 





१ एक्ट की धारा ७१ के अनुसार । 

२ एक्ट की जारा ७१ की उपधारा ३ ओर ४ के अनुसार । 

3 एक्ट कौ घारा ८० (अ) की उप धारा ३ के अनुसार--(आन्तीय 
ब्यवस्थापिका सभा का अध्याय देखिए ) । 


७3 


किया जाता था ।" इस सम्बन्ध में एक्ट की घारा ८१ (ञ) (१) के अ्रन्तर्गंत बने हुए 
कुछ नियमों के सम्बन्ध में भी जिन्हें रिजदेशन आफ बिल्‍्स रूत्स (०5९ए४४०ी 
०६ 8778 0०]८४) कहते हैं, कुछ लिखना उचित है। इन नियमों द्वारा यह 
निश्चित किया गया कि (अ) कुछ निश्चित प्रस्ताव, जिन पर कि पहले गवनर जनरल 
की स्वीकृति नहीं ल्ली गई थी, उसके विचारार्थ आवश्यक रूप से सुरक्षित रखे जाएं 
और (ब) उसी प्रकार की परिस्थिति में कुछ अन्य प्रस्तावों को चेकल्पिक रूप से 
सुरक्षित रखा जाए। इस स्थिति में भी भारत सचिव की सम्मति का महत्व गर्वेनर 
जनरल के लिए ही अधिक था । 


“व्यवस्थापक नियन्त्रण के इस चोन्न के सम्बन्ध में एक सामान्य संकेत ही 
य्ेष्ट होगां,” जैसा कि सर तेज बहादुर सप्र ने कहा है, “और वह यह है; प्रान्तीय 
ब्यवस्थापक चोन्न में यद्यपि भारत सचिव के दर्शन कही भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं होते 
परन्तु गवनर जनरल की आधीनता उसके अधिकार फो यदि भ्रत्यज्ष नियन्त्रण का 
स्वरूप प्रदान नहीं करती तो कम से कम प्रमावपूर तो अवश्य ही चना देती है ॥”* 
ओर ““जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है वहां कदाचित्‌ हो कोई ऐसा महत्वपूर्ण 
व्यवस्थापन फाये हो जिसकी,” जेसा कि सर तेज बहादुर सम्र ने अपने व्यक्तिगत 
अनुभव के आधार पर कहा है, “सूचना पहले से ही पत्र अ्रथवा तार द्वारा उसको 
न दी जाती हो, यद्यपि उनमें सारत सचिव की पूर्व स्वकृति की आवश्यकता 
नहीं थी 0”? / 

उपय क्त वर्ण न के अध्ययन करने के पश्चात्‌ पह स्पष्ट हो जाता है कि भारत 
सचिव संसार के समस्त देशों के पदाधिकारियों से कहीं अ्रधिक प्रभावशाली व्यक्ति 
सिद्ध होता है। यदि कोई च्यक्ति यह प्रश्न करे कि सन्‌ १६१६ के एक्ट के श्रन्तगंत 
भारत सचिव के क्या काय थे, तो उसका सबसे अधिक उचित उत्तर एक प्रश्न के 
रूप में ही हो संकता है कि ऐसे कौन से काय थे जिन्हें भारत सचिव सन्‌ १६१६ के 
एक्ट के अन्तगंत नहीं कर सकता था। वास्तव में उसके कंधों पर उत्तरदायित्व का 
इतना व्यापक और भारी भार था कि स्वयं उसके कंधे दुखने लग जाते होंगे। 
वस्तुतः भारत सचिव के पद में साम्राज्यशाही के जागरण और सावधानी की मूर्तिमत्ता 
थी। साम्रोज्यशाही की भय और प्रगति की कच्ची नोंव से शंकित होकर, स्वयं अपने 

५ एक्ट की धारा ८२ के अनुसार 
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शच् फि 


समर्थकों और भक्तों के लिए भार वन जाने के कारण, समय-समय पर भारत 


सचिव को कदाचित यद्द अ्रनुभव हुआ हो कि साम्राज्यशाही भी फैसा प्रतिबन्ध पृव 
अवरोध है। 


(२) इडिण्या काउन्सिल् 
यदि इण्डिया काउन्सिल (]008 (०07०) के सम्बन्ध में कुछ न कहा 


जाए तो भारत सचिव का वश न अपूर्ण ही रह जाएगा। इस फाउन्सिल का जन्म 
सन्‌ १८५८ के एक्ट हारा हुआ था ६ 
(अ ) निर्माण 

सन्‌ १८५०८ के एक्ट के अन्तर्गत इण्डिया काउन्सिल के सदस्यों की सख्या १५ 
थी, इनमें से ८ सदस्यों की नियुक्ति सम्राट ( (:0छ७7 ) द्वारा होती थी, शेष ७ 
सदस्यों का निर्वाचन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टस ( (20७४६ ०६ 
ए07६८०१$ ) करते थे | समय-समय पर इण्डिया काउन्सिल के विधान में परिवर्तन 
होते रहे थे। सन्‌ १६१६ के एक्ट के अनुसार इण्डिया काउन्सित्र के सदस्यों फी 
सख्या ८ से कम झोर १२ से अधिक नहीं हो सकती थी। सख्या का निश्चित करना 
आरत सचिव का कत्तंव्य था ! 


(व ) सदस्यों की योग्यताएँ 
इशिडिया काउन्सिक्त के कम से कम आधे सदस्यों के लिए यह आवश्यक था 
कि वे भारतवर्ष में कम से कम दस चपष नौकरी कर चुके हा अथवा वहाँ रह चुके हों, 
और काउन्सिल के सदस्य बनने के समय पर उन्हें भारतवर्ष छोड़े हुए पाँच वर्ष से 
अधिक समय ज्यतीत न हुआ हो । 
(स ) अवधि तथा नियुक्ति 
हशणिडया काउन्सिल में कोई स्थान रिक्त होने पर उस स्थान के लिए नए 
सदस्य फी नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को था। शत्येक सदस्य का कार्य-काल 
सामान्य रूप से पॉच वर्ष था | परन्तु जनता के छितार्थ कुछ विशेष कारणों से भारत 
सचिव किसी सदस्य को आगामी पाँच वर्षो के लिए फिर से नियुक्त कर सकता था। 
इस प्रकार की परिस्थितियों में उस सदृस्य की नियुक्ति फिर से करने के कारण 
पार्लियामेण्ट के दोनों भवर्नों के सन्‍्मुख एक ब्योरे के रूप में रखे जाते थे। इस्ट्डिया 
काउन्सिल के प्रत्येक सदस्य को किसी भी समय अपने पद्‌ से स्याग-पत्र देने का 
अधिकार था । पार्कियामेण्ट के दोनों भवनों के प्रार्थना करने पर इण्डिया काउन्सिल 
का कोई भी सदस्य सम्राट ( (0७7 ) द्वारा पदस्थ किया जा सकता था। 


(द ) वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ 
इण्डिया काउन्सिल्न के प्रत्येक सदस्य को १२०० पौन्‍्ड वार्षिक वेतन मिक्षता 


था। परन्तु अपनी नियुक्ति के अवसर पर यदि कोई सदस्य भारतवर्ध का निवासी 
होता था तो उसे वेतन के साथ-साथ ६०० पौन्‍्ड वार्षिक सत्ता भी मिलता था। 
इण्डिया काडन्सिल के किसी भी संदस्य को पार्लियामेण्ट में बैठने तथा मत देने का 
अधिकार नहीं था । 
(क ) काउन्सिल की बेठक की कार्य प्रणाली 

' इशिडिया काडन्सिल की प्रत्येक बेठक में आरत सचिव सभापति का पद अहण 
करता था । उसकी अलुपस्थिति में उपसभापति सभापति के पद्‌ पर आसीन होता 
था । यदि भारत सचिव और उपसभापत्ति दोनों ही अनुपस्थित होते थे, तो उपस्थित 
सदस्य अपने में से एक सभापति चुन लिया करते थे। बेठक में यदि किसी विषय 
पर सर्तों की सख्या समान होती थी तो सभापति अपने निजी मत द्वारा उसका 
निर्णय करता था। भारत सचिव की अनुपस्थिति में इण्डिया काडन्सिल में यदि कोई 
कार्य कर दिया जाता था, तो वह उसी समय वेध माना जाता था जब उस पर भारत 
सचिव की स्वीकृति हो । यदि काउन्सिल की बेठक में भारत सचित्र्‌ की उपस्थिति में 
किसी विषय पर सतसेद्‌ होता था तो भारत सचिव का निर्णय अन्तिम साना जाता 
था। जिन विषयों के सम्बन्ध में एक्ट द्वारा स्पष्ट बहुमत का निर्देश कर दिया गया 
था, उन विषयों के सम्बन्ध सें यह निर्णय मान्य नहीं माना जाता था। मतसेद की 
ऐसी परिस्थिति में भारत सचिव अथवा इण्डिया काउन्सिल का कोई भी सदस्य, 


जो उस बेठक में उपस्थित था, अपनी सम्मति तथा इस सम्बन्ध में उपस्थित किए 
गए अपने तकों को लिखवा सकता था । 


(ख) काये 

इण्डिया काउन्सिल को जो काये सौंपे गए थे वे लगभग वही थे जो पहले 
कोट ऑफ डाइरेक्टस ( (०007 57 7फ%टटा07< ) केथे। एक्ट के नियर्मों के 
अन्तर्गत तथा भारत सचिव के निरीक्षण में इण्डिया काउन्सिल के सदस्य इंग्लैंड 
ओर भारत सरकार के बीच में होने वाले कार्यों का सम्पादन और पत्र-व्यवहार करते 
थे। परन्तु साथ ही साथ इन सदर्स्यों का एक विशेष काये भी था । वह कार्य कदाचित्‌ 
भारत सचिव के हाथो में केन्द्रित होने चाले अधिकारों के सम्बंध में संतुलन रखने 
का था। कुछ निश्चित चिपयों में, विशेष रूर से भारतवर्ष की आय से सम्बन्धित 
किसी अनुदान आदि के विपय में इण्डिया काउन्सिल की बेंठक में स्पष्ट बहुमत 
आवश्यक माना गया था। यह कार्य जिसे अर्थ अ्तिनिषेध का नाम प्रदान किया गया 
है , इण्डिया काउन्सिल और भारत सचिव दोनों के सम्बन्धों के दृष्टिकोण से इस्डिया 
काउन्सिल की उच्च स्थिति का ग्योतक है । एक्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया 
था--यद्पि न्यून मात्रा में ही--कि दी विपयों के अतिरिक्त समस्त विषयो के सम्बंध 
में भारत सचिव इसण्डिया काउन्सिल से सम्तति अवश्य ले । चाहे तो वह काउन्सिल 


की एक बेठक प्रति सप्ताह्ठ छुज्ञा लिया करे, चाहे उन विपर्यों के सम्बन्ध में अपनी 
नीति का प्रदर्शन करने से पहले ही उनको काउन्सिल के सम्सुख उपस्थित कर दे ! 
निम्नलिखित दो विपयों के सम्बन्ध में भारत सचिव न टो इण्डिया काउन्सिल की 
सम्मति मानने के लिए वाध्य ही था और यदि वह चाहता तो काउन्सिल को सूचना 
दिए ही बिना वह इस सम्बंध में का कर सकता था -- 

(१) असाधारण आवश्यकता पड़ने पर भारत सचिव इण्डिया काउन्सिल 
की सम्मति प्राप्त किए बिना ही आदेश दे सकता था। परन्तु उसे अपने इस कार्य से 
सम्यधित कारण इण्डिया काउन्सिल के सदस्यों के सम्मुख उपस्थित करने पछते थे, ओर 

(२) “जब किसी भ्रादेश अ्रथवा सूचना का सबध किसी युद्ध घोषणा, अथवा 
किसी सचि, अथवा जन-सुरक्षा, श्रथवा साम्राज्य रक्षा, अथवा किसी देशीय राजा से सधि 
करने से सम्बंध रखता हो, ओर इसलिए इस प्रकार के कार्य को गुप्त रखने के कारण 
ऐसे अवसर पर इण्डिया काउन्सिल की बैठक बुलाकर उसके बहुमत को आवश्यकता 
नहीं हो” तो भारत सचिव अपने विवेक से, इण्डिया काउन्सिल को उसकी सूचना 
दिए बिना ही कार्य कर सकता था । 

(ग) इण्डिया काउन्सिल्न की उपयोगिता 

इण्डिया काउन्सिल सन्‌ श्यश्८ के एवंट की एक अग्रधान रचना थी। 
इसलिए इसके स्थायित्व के सम्बन्ध में हमें एक बार पिछले इतिहास को देखना 
पद्ेगा । सब १८५८ के गवनमेणट ऑफ इण्डिया बिल ( (50ए८४776८7४ 0 
[70॥9 9] ०£ 858 ) के सम्बन्ध में बोलते हुए अले ऑफ डरबवी (047] ०0 
[00०फ%7ए) ने कहा था, “यद्यपि यह आवश्यक था कि भारत सरकार के कार्यों का 
सम्पादन उद्च पदाधिकारी तथा अन्त्रियों द्वारा ही हो, जिनकी नियुक्ति, सरकार के 
अन्य पदाधिकारियों के समान सम्राट (70०७7) हारा हो और जो पालियामेण्ट के 
अति उत्तरदायी रहें, परन्तु यह सोचना असम्भव सा ही था कि इस प्रकार नियुक्त 
किए गए किसी व्यक्ति को भारत के विभिन्न प्रान्तों के शासन और उच्नति से 
सम्बन्धित विस्तृत ओर जटिल कार्यों के करने का श्रजुभव तथा ज्ञान होगा, भारतवष 
के उत्तम शासन प्रबन्ध के लिए यह आवश्यक समममा गया कि मन्त्री की सहायताथ 
एक समिति की स्थापना भी करदी जाए, जिसके हारा उसे न्‍्यूनाधिक रूप में सहायता 
ओर सम्मति प्राप्त हो सके ।” इस अकार इण्डिया काउन्सिल की स्थापना की गईं। 
इसकी स्थापना, जेसा कि अले ऑफ डढरबी ने कहा था कि, “मन्त्री और पार्तियामेण्ट 
के मध्य के आवरण रूप नहीं जंसी कि कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सस्था होती--परन्तु 
मनन्‍्ती को सम्मति प्रदान करने के लिए हुईं थी, फिर वद्ठ उसे अपने उत्तरदायित्व पर 
स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र था ।”" इस प्रकार काउन्सिल की 
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ज्र्प 


स्थापना का झुख्य उद्देश्य यही था कि सन्‍्त्री को, जो कि भारतवर्ष के सम्बन्ध मे अनुभव- 
हीन तथा श्ानरहित होता था, भारतीय समस्याओं के सम्बन्ध में उचित और 
अनुभवपूर्ण सम्मति अदान करे। इस काउन्सिल को एक विशेष काय और भी सौंपा 
गया । यह कार्य कदाचित, जेसा कि ऋई कमेटी ने संकेत किया था, “भारत सचिव के 
ह्ार्थों में केन्द्रित होने वाले अधिकारों के सम्बंध में सतुलन रखने का था। इस बात 
से वह पूर्णतः स्पष्ट है कि सन्‌ १८९८ के एक्ट के अनुसार काउन्सिल की बेठक में स्पष्ट 
बहुमत आप्त हुए बिना भारतवर्ष की आय में से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं 
क्या जा सकता था ।*' सन्‌ १६१६ के एक्ट के अंतर्गत भी यही परिस्थिति थी। 
इरिडिया काउन्सिल “अपने जन्म के समय से लेकर,” जैसा कि देवेन्द्रनाथ बनर्जी से 
कहा है, “प्रभावपूण सलाहकार समिति के रूप में रही । किसी विषय को भारम्स करने 
का ज़से अधिकार न था ।” 


सन्‌ १८५८ में इण्डिया काउन्सिल का निर्माण करने में कदाचित न्याय सगत 
तत्व रहे हों। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इण्डिया काउन्सिल सन्‌ १६१६ 
के एक्ट में स्थान पाने योग्य न थी। देवेन्द्रनाथ बनर्जी ने इस कथन में दृढ़ रूप में 
सत्यता का ग्रतिपादन किया है कि “वत्तमान समय मे हमें काउन्सिल समय के देखते 
अम जान पड़ती है, जितनी शीघ्रता से इससे छुटकारा मिले भारत सरकार के लिए 
उतना ही उत्तम है ।!?* ऐसी ही आवेशपूर्ण भावना तथा प्रभावशाली शब्दों में क्र ई 
कम्रेटी ((7८ए९ (:077770८८) के अ्धिकॉश सदस्यों ने अपनी रिपोट में इण्डिया 
काउन्सिल को समाप्त करने के लिए लिखा था। 


काउन्सिल के विरूद्ध जो प्रभावशाली तक स्थापित किए गए थे, उन्हें संक्षप 
में निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है :-- 


(९) सन्‌ १६१६ के एक्ट के उद्दे श्य की घातक 


सन्‌ १६१६ के एक्ट का उद्देश्य था भारतीयों को उत्तरदांयी सरकार की आाप्ति. 
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निश्चित किया गया था कि काउन्सिल में भारतीयों को अधिक स्थान देकर तथा उसकी 
अवधि कम करके उसे अधिक लाभदायक बनाया जाए। उसकी अवधि कम करने से 
आारतवर्ष से ऐसे नवीन सदस्य ग्राप्त हो सकेगे जिनका अनुभव श्रीढ़ तथा नवीन 
होगा, तथा इंग्लेंड में भारतीय सदस्यों को सात वर्ष की लम्बी अवधि व्यतीत नहीं 
करनी पड़ेगी । इसलिए इस एक्ट के अन्तगंत इग्डिया काउन्सिल का कार्य काल सात्त 
वर्ष के स्थान पर पॉच वर्ष कर दिया गया । काउन्सिल मे भारतीय सदस्यों की सख्या 
एक से बढाकर तीन कर दी गई । “जहाँ तक भारतीय सदस्यों का अश्न है,” जेसा 
कि सर तेज बहादुर सम्र ने कहा है, “प्रत्यक्ष अनुभव यह सिद्ध करता है कि अधिक 
समय तक इंग्लेंड में रहना उनके लिए अत्यन्त कठिन हो जाता है, और ऐसे अवसरों 
की कमी नहीं रही है जब कि इंग्लंड में एक भी भारतीय सदस्य उपस्थित नहीं 
रहा हो ।” ह 

डप्सहार रूप में हम रेसजे मेकढोनक्ड के कथन का उल्लेख कर 
सकते हैं. -- 

“शदि इस काउन्सिल का कोई प्रयोग है, तो वह घात-अतिघात की 
दुरुद प्रणाली का ही है। भारतीय नियन्त्रण तथा विशेष तथा डबित राजनेतिक 
सम्मति को त्याग यह काउन्सिल सचिवततन्न शासन के वास्तविफ हित का नाश 
करती है । ग्रह विशेषज्ञों की सम्मति अथवा सरकार न होकर अधिकारियों की 
सम्मति तथा सरकार है। यह भारतीय सम्मति का विशेषण न होकर नौकरशाही का 
विशेषण है । इसका स्वरूप सिविल सर्विस के समान है जिसकी स्थापना ही 
व्यवस्थापिका सभा के साग॑ में बाधा, स्वरूप हुई है, और जेसे-जेसे भारतवर्ष में 
प्रतिनिधात्मक सस्थाओं की स्थापना ओर विस्तार होता जा रहा है, वेसे ही यह 
उत्तरोच्तर नियम विरूछ्ध होती जा रही है ॥?? * 
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च्ध्रे 


चौथा अध्याय 


भारतीय व्यवस्थापिका 


“मारतीय व्यवस्थापिक्रा सभा के सम्बन्ध में एक्ट की स्पष्ट धारणा यही है 
कि भारत सरकार के निर्णय तथा उसकी नीति पर भारतीय व्यवस्थापिका सभा का 
पूर्व समय के अनुपात में अविक प्रभाव होना चाहिए, और पार्लियामैस्ट के ग्रति 
अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए सरकार नवीन विधान के इस सिद्धांत को 
पृर्णरुपेण प्रभावशाली बनाने की चेष्टा करेगी । अबसे केन्द्रीय सरकार के ग्रत्येक 
ज्ञेत्र में आपके प्रभाव का विस्तार होगा । शासन से सम्बन्धित प्रत्येक क्षोत्र में इसे 
स्वीकार किया जाएगा |?! ( ड्यू क ऑक कनोंट के भाषण से ) 

केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का नाम भारतीय व्यवस्थापिका सभा रकखा गया । 
पारिसापिक रूप से इस सभा का निर्माण गवर्नर जनरल तथा दो भवनों (.8070९॥5 
से किया गया था। यह दोनों भवन काउन्सिल ऑफ स्टेट ( (०णाल। ०६ 5६90०) 
सथा लेजिस्लेटिय एसेम्बल्ली ( ,225]90076 /55८770]ए7 ) थे। साधारण रूप 
से कोई भी प्रस्ताव उस समय तक नियम का स्वरूप अहण नहीं कर सकता था जब 
तक कि दोनों भवन उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर देते थे । यह स्वीकृति या 
तो बिना क्सिी संशोधन के स्पष्ट होनी चाहिए थी, अथवा उसमें किए गये सशोधन 
ऐसे होने चाहिए थे जिन्हें ठोनों मवन स्वीकार कर सकते थे । 


निर्माण 
काउन्सिल ऑफ स्टेट के, जो सारतीय व्यवस्थापिका सभा का द्वितीय 
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भवन था, सदस्यों की सख्या अधिक से अधिक ६० हो सकती थी। इसमें 
कुछ सदस्य तो निर्वाचित होते थे तथा कुछ सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। सर- 
कारी सदस्यों की सख्या २० से अधिक नहीं हो सकती थी। यहा यह बात ध्यान में 
रखने योग्य है कि यह सिद्धान्त दो अकार की प्रणालियों का मिश्रण था--कनाडा की 
समस्त सदस्यों की नियुक्त करने की प्रणाली तथा आस्ट्रेलिया की समस्त सदस्यों को 
निर्वांचित करने की प्रणात्री था । 
काउन्सिल ऑफ स्टेट में मुसलमान, सिख तथा थोरुपियर्नों को विशेग प्रति- 
निधित्व प्रदान क्या गया था। नियर्मो के अनुसार काडन्सिल ऑफ स्टेट में निम्न 
प्रकार के सदस्य होते थे--३४ निर्वाचित सदस्य, ६ नियुक्त किए गए गैर सरकारी 
सदस्य, ओर २० सरकारी सदस्य । 
लेजिस्लेटिव एसेम्बली विश्व के समस्त अथम भवनों से भिन्न थी, क्योंकि इसमें 
भी कुछ सदस्य तो निर्वाचित होते थे और कुछ की नियुक्ति की जाती थी। इस भवन 
के सदस्यों की सख्या एक्ट के अनुसार अधिक से अधिक १७० हो सकती थी, इसमें 
निर्वाचित सदस्यों की सख्या १००, तथा शेप अन्य प्रकार के सदस्यों की सख्या ४० 
थी, जिनमें से २६ सदस्य सरकारी होते थे । नियर्मो के अनुसार वस्तुत, निर्वाचित 
सदस्यों की सख्या १०३ और नियुक्त किए गए सदस्यों की सख्या ४१ हो सकती थी। 
इन ४१ सदस्यों में से २६ सरकारी सदस्य होते थे, ओर बरार के चुनाव के परिणाम 
के आधार पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। लेजिस्लेटिव एसेम्बली में मुसल- 
सान, सिख तथा योरुपियरनों को जातीय प्रतिनिधित्व अदान फिया गया था, तथा 
ज्मींदारों श्रोर भारतीय च्यदसाइयों के हित की रक्षा के लिए इन्हें विशेष 
प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। 


अवधि 


सामान्यतया, काउन्सिल ऑफ स्टेट की अवधि उसकी अ्रथम बेठक के समय 
से पाँच वर्ष नियत की गई थी । इसकी तुलना में यह वात ध्यान में रखने की है कि 
फ्रॉस, अमरीका, कनाडा, और शझआस्ट्रेलिया के द्वितीय भवन एक प्रकार से स्थायी होते 
हैं, जिसमें से निश्चित सदस्यों की एक सख्या प्रतिवर्ष अथवा प्रति तीसरे वर्ष अवकाश 
भहण करती जाती है और उनके स्थान पर नये सदस्यों का आगमन होता है। 

इसी ग्रकार लेजिस्लेटिव एसेम्बली की अवधि उसकी प्रथम बेठक के समय 
से तीन चर्ष नियत की शई थी। 

किसी भी भवन को उसकी निश्चित अवधि समाप्त होने से एूवं ही गवनर 
जनरल को विसर्जित करने का अधिकार था । गवनर-जनरल यदि फ़िसी विशेष अवसर 
पर इस बात की आवश्यकता अनुभव करता तो उसे किसी भवन की अवधि को 
बढाने का भी अध्किर था। इस कार्य के सम्बन्ध में वह किसी भवन के प्रति उत्तर- 


दायी नहीं था | इस सम्बन्ध में यहां यह बतला देना डचित होगा कि कनाडा, आस्ट्रें- 
लिया और दतक्तिणी अफ्रीका के गवर्नर जनरल को उन देशों के प्रथम भवन की अच्ि 
को बढाने का अधिकार नहीं है । 


किसी भवन के विसर्जन के पश्चात्‌ गवर्नर जनरल इस बात के लिए बाध्य 
था कि डस सवन की आगासी बेठक के लिए कोई दिनांक निश्चित करे । यह दिनांक 
डस भवन के विसर्जन के दिनांक से ६ मास के समय से, तथा भारत सचिव की 
स्वीकृति के पश्चात्‌ & मास के समय से अधिक नहीं हो सकता था । 


गवर्नर जनरल को, यद्यपि वह लेजिस्लेटिव एसेस्क्‍्ली तथा काउन्सिल ऑफ 
स्टेट दोनों में से किसी का सद॒स्य नहीं था, किसी बैठक में भाषण देने, उसे कुछ काल ' 
के रिए स्थग्ति करने तथा उसकी बैठक बुलाने का अधिकार था। इंस्‍्लेंड के सम्राट 
( 5 ॥५]९८४४ए ) के समान गवनर जनरल यहाँ का नाममात्र का शासक नहीं 
था, परन्तु वह इंगलेड के प्रधान मंत्रो ( 2777० ॥४४927 ) के समान सरकार 
का वास्तविक अर्थ से अध्यक्ष था। इस प्रकार एक उत्तरद्रायी व्यवस्थापिका सभा के 
अति नाममात्र के लिए भी उत्तरदायी न रह कर वह उस समाप्त कर सकता था । 

नियुक्त किए गए सदृष्य और उनकी अवधि 

निथुक्त किए सद॒स्य या तो कोई पदाधिकारी होते थे अथवा ग़ेर सरकारी होते 
थे। ब्ववस्थापिका सभा से उसकी -नियुक्ति गवनर जनरल द्वारा होती थी। नियुक्त 
किया गया एक ग़ेर सरकारी सदस्य उस भवन की अवधि की पूर्णता तक, जिसका 
वह सदस्य था, सदस्यता का उपभोग करता था, यदि उसका कायकाल उस भवन 
की अवधि से कम्न होता था, तो उसकी नियुक्ति के समय ही गवनेर जनरल डसका 
काययकाल निश्चित कर देता था। नियुक्ति के सिद्धांत के सम्बन्ध में भारतीय वैघानिक 
सुधार की रिपोर्ट के अनुच्छेद २७५ का उल्लेख उचित होगा जो निश्न प्रकार है :--- 

“धावनेर जनरल द्वारा गेर सरकारी सदर्स्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध से हमारी 
यह सम्मति हे कि किसी प्रकार के स्थिर अथवा निश्चयात्मक नियम प्रतिपादन 
किए जाएँ । समानता को दूर करने तथा प्रतिनिधित्व में हुए. दोषों के निवारण के 
हेतु यह स्थान उसके हाथों में सुरक्षित समम्के जाने चाहिए ।”? " 

योग्यता और प्रतिबन्ध 
एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि सरकारी पदाधिकारी किसी 
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भवन की सदस्थता के लिए चुनाव नहीं लड सकते थे। किसी भवन का कोई गेर- 
सरकारी सदस्य यदि सम्राट ((४0०७० ) की सरकार में किसी पदाधिकारी का 
स्थान अहण कर लेता था तो उसकी सदस्यता उससे छिन जाती थी । 

एक्ट द्वारा यह सी निश्चित कर दिया गया था कि एक सदस्य एक साथ ही 
दोनों भवर्नों का सदस्य नही हो सकता था। यदि वह दोनों के लिए निर्वाचित हो 
जाता था तो यह उसकी इच्छा पर निर्भर था कि दोनों में से वह किसी एक भवन 
की सदस्यता स्वीकार कर ले। 

एक्टट्वारा यह भो निश्चित कर दिया गया था कि गवरनर जनरल की कार्यकारिणी 
समिति (5९८८०४८ (:०४70)) के प्रत्येक सद॒स्य की नियुक्ति सारतीय च्यवस्था- 
पिका समा के किसी भवन में होनी चाहिए । इस प्रकार दूसरे भवन का सदस्य न 
होने पर भी उसे उस भवन में भापण देने का अधिकार था | 

एक्ट हारा यह सी निश्चित कर दिया था कि सारतवर्ष के विभिन्न राज्यों 
(770॥97 $09(८७) के किसी भी शासके अथवा प्रजाजन की नियुक्ति किसी भी भवन 
में की जा सकती थी । 


यदि किसी व्यक्ति को फौजदारी के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा ६ महीने से 
अधिक का निर्वासन अथवा कारागसृहवास का दण्ड मिला हो और इस सम्बन्ध में 
उसे क्षमा प्रदान न की गई हो, तो दण्ड की समाप्ति के समय से पाँच वर्ष तक के 
लिए वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था। निर्वाचन में अष्ट व्यवहार तथा अवैध 
काय करने बाले व्यक्तियों के लिए भी इसी प्रकार का दुण्ड-विधान निश्चित था। 

निम्न लिखित को चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था -- 

(अं) वह व्यक्ति जो भारतीय प्रजा का सद॒स्य न हो, 

(व ) वह व्यक्ति जो पागल हो, 

(स॒) स्त्री ( उन प्रांतों के अतिरिक्त जहों यह अयोग्यता अस्वीकार कर दी 

गई थी ), और 

( द) वे ज्यक्ति जिनक आयु २१ वर्ष से कम हो। 

यह निश्चित कर दिया गया था कि चुनाव लद़ने वाले व्यक्ति की आयु २९ 
वर्ष से कम न होनी चाहिये । 


सदस्यों के अधिकार 


भारतीय व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक सदस्य को भापण की स्वतन्नता थी । 
किसी भवन में दिए गए अपने वक्तव्य अथवा मत देने के ग्रोथार पर श्रथवा किसी 
भवन के कांय-क्रम की प्रकाशित हुईं सरकारी रिपोर्ट में दिए गए वक्तव्य के आधार पर 
उसे कानून के अ्रत्गंत नहीं लिया जा सकता था| यहाँ यद्द बात ध्यान में रखने की 


अब 


है कि यदि कोई सदस्य अपने वक्तव्य को स्वय अपनी ओर से प्रकाशित करवाता था 
तो कानून के सामने उपस्थित होने से उसे कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि अपने 
वक्तत्य को. प्रथक रूप से प्रकाशित करना अपराध था, अपने वक्तत्य को प्रक्राशित 
करने का अर्थ होता था, उसका निजी तथा वैयक्तिक प्रकाशन | भवन के नियर्मों और 
आदेशों का पालन भत्येक सदस्य को करना पडता था। इस प्रकार व्यवस्थापिका सभा 
के किसी भवन में भी भाषण की स्वतंत्रता का तात्पय च्यवस्थापिका सभा के नियमों 
का परित्याग नहीं था। अष्ट तथा अनुचित भाषा का प्रयोग करने अथवा इसी प्रकार 
का कोई अन्य काय करने पर किसी भी सदस्य पर अनुशासन भंग का अपराध 
लगाया जा सकता था । इसके अतिरिक्त एक्ट के अंतर्गत दोनों भवनों के सदस्य बरी 
अथवा न्यायाधीश के सलाहकार के रूप में कार्य करने के उत्तरदायित्व से मुक्त थे | 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर किसी व्यक्ति को दीवानी के कानून के 
अनुसार न तो गिरफ्तार 'ही किया जा सकता था और न उसे हवालात में रोका ही जा 
सकता था ३--- 

(अर) यदि वह गवनेमेर्ट ऑफ इण्डिया एक्ट ((90ए८ए0४॥727६ 0 ते 
28८७) के अतर्गत स्थापित किसी व्यवस्थापक भवन का सदस्य था, तो उस भवन की 
बेठक होने के समय तक । 


(ब) यदि वह किसी ऐस भवन की किसी समिति ((:0॥9777706८) का 
सदस्य था तो उस समिति की बठक होने के समय तक। 

(स) यदि वह भारतीय व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन का सदस्य था, तो 
दोनों भवनों की संयुक्त बेंठक होने के समय तक, और यदिं वह किसी समिति 
((079777(८८) का सदस्य था तो समितियों की संयुक्त वेठक होने के समय तक । 


(दे) और इसी प्रकार की चैठकों के चोद॒ह दिन पूर्व और पश्चात्‌ के 
समय तक । 


भवनों के सभापति 

एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि -लेजिस्लेटिव एसेम्चली में एक 
सभापति और एक उप-समापति, तथा काउन्सिल ऑफ स्टेट में एक सभापति होगा ।, 

एक्ट द्वारा यह भी निश्चित कर दिया गया था कि लेजिस्लेटिव एसम्बली के 
सभापति की नियुक्ति एसेस्बली की प्रथम बेठक से चार वर्ष तक गवनर जनरल द्वारा 
की जाएगी । परन्तु उसके पश्चात्‌ लेजिस्लेटिव एसेम्वली के सदस्य आपस में ही से 
एक सभापति का निर्वाचन करेंगे, और इस प्रकार चुने गए सभापति के लिए गवनर 
जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी | उपसभापति का निर्वाचन लेजिस्लेटिव एसेम्बली 
के सदस्य अपने में से आ्रारभ्भ सं ही कर सकेंगे। परन्तु उसके लिए भी गवनेर जनरल 
को स्वीकृति प्राप्त करना ग्रावश्यक था । काठन्सिल ऑफ स्टेट के सभापति की नियुक्ति 


का अधिकार गवनर जनरल को था | इस सभापति की नियुक्ति काउन्सिल ऑफ स्टेट 
के सदस्यों में से ही की जाती थी | इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि 
आस्ट्रेलिया ओर दक्षिण अफ्रोका सघ की सेनेट (5८०४८) के सदस्य अपने 
सभापति का आपस से से ही निर्वाचन करते हैं। काउन्सिल ऑफ स्टेट के अमाव और _ 
महत्व की रक्षा के हेतु, भारतवर्ष में इस द्वितीय भवन को, इस नियुक्ति के सम्बन्ध में, 
ओपनिवेशिक व्यवस्थापिका सभाओ की समानता में रखना चाहिए था। 


भारतवर्ष मे इन दोनों भवना के सभापतियों का पद इ गलेंड की लोक समा 
(0५४९ ०६ (07077700॥9) के स्पीकर (5८49]:८४) के पद्‌ के समान ही था | 
भवन में अनुसाशन रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं पर था। उनका पद सर्वोच्च तथा 
सर्वश्र्ट समझा जाता था। उनका प्रमुख कर्तव्य यही देखना था कि भवन का कार्य- 
क्रम नियमित, निष्पक्ष एवं अलुशासित ढग से हो रहा है । 


भारतीय व्यवस्थापिका सभा के अधिकार 
आजलोचनात्मक निरूपण 


यह स्वत्त सिद्ध है कि साधारण रूप से केन्द्रीय सरकार के सन्वन्ध में तथा 
विशेष रूप से केन्द्रीय आय के सम्बन्ध मे सन्‌ १६०६ के मॉले-मिन्टो सुधार एक्ट के 
पश्चात्‌ सान्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट द्वारा जो उन्नति अथवा प्रगति हुई वह शअ्रपूर्ण 
एवं असार थी। मॉले-मिन्टो सुधार एवट के समान ही, अब भी भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा एक दर्शक रूप में ही आलोचना कर सकती थी, तथा उसकी सम्मति पर भी 
विरले ही ध्यान दिया जाता था। एक्ट के श्रस्तगंत उसका स्वरूप आधीनता का 
स्वरूप तथा उसकी सम्मति एवं निणय सीमित थे । उसके सदस्यों की इच्छा फी स्वीकृति 
तथा अस्वीकृति गवनेर जनरल के रवेच्छाचारी निर्णय पर अवलम्बित थी। यद्यपि इस 
गवर्नर जनरल की नियुक्ति भारतीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा नहीं हुई थी, फिर भी 
तह परात्पर का स्वरूप अहण किए हुए था । व्यवस्थापिका सभा का प्रस्येक अश गवर्नर 
के प्रभाव एवं नियन्त्रण में था । 


इस विषय में श्रोफेतर डाइसी का कथन उल्लेखनीय है कि सन्‌ १६१४ के एक्ट 
के अन्तर्गत “भारतीय व्यवस्थापिका समा का स्वरूप सत्तारहित व्यवस्थापिका सस्था 
के समान है ।?१ और यही ब्रिटिश पार्कियामेण्ट का भी लच्य था । सब्‌ १६१६ के 
एक्ट द्वारा अम्तावित विधान के निर्माण का सृल स्वरूप ही ऐसा था कि इसके 
अतिरिक्त भारतीय व्यवस्थापिका सभा का कुछ अन्य स्वरूप ग्रहण करना असम्मव 
था। भारतीय व्यवस्थापिका सभा पर विदेशी सत्ता का प्रभाव इसी से अधिक स्पष्ट 
हो जाता है कि पालियामेण्ट ने सन्‌ १६१६ के एक्ट का निर्माण कर उसे, भारतीयों 
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की अनिच्छा होते हुए भी, भारतवर्ष के कन्धों पर लाद दिया । ब्रिटिश पालियासेण्ट 

को सर्वोच्च सत्ता तथा विधान सम्बन्धी पूण अधिकार प्राप्त थे । इस प्रकार भारतीय 
च्यवस्थापिका समा को जन्म से ही आधीनता की बेडियाँ प्राप्त हुई थी, और उसे इस 
परतन्त्रता में ही जीवनयापन करना था । 

भारतीय व्यवस्थापिका सभा के समस्त अधिकार अन्य खोत अर्थात्‌ गवर्नमेण्ट 
ऑफ इस्डिया एक्ट ((50ए८४क्‍ाप८व: ० [70॥9 ८०) से श्राप्त किए. यए थे। 
पालियामेण्ट का यह एबट ही देश का सर्वोच्च कानून अथवा नियम था। भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा के कानून उसी समय तथा उतने ही में वैध माने जाते थे जब तक 
वे इस सर्वोच्च कानून के प्रति असस्वद्ध, प्रतिकूल अथवा विरोधी न हों। भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा की आधीनता सन्‌ १६१६ के एक्ट के दिम्नलिखित शब्दों में भल्ठी 
अकार व्यक्त की गई है, “भारतत्र्प मे किसी अधिकृत संस्था द्वारा वनाएं गए नियम 
अथवा कानून, यदि वे इस एक्ट अथवा ब्रिटिश पार्लियासेण्ट के अन्य एक्ट की किसी 
धारा के प्रतिकूल अ्रथवा विरोधी होंगे, केवल उस विरोध की सीमा तक अखचेध 
माने जायेंगे ।? ९ इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि कोई भारतीय न्यायाधीश किसी 
ऐसे व्यवस्थापन सम्बवी कार्य को, जिसके सम्पादन का कानूनी अधिकार उसके कर्ता 
को न था, अवैध ही घोषित करेगा ।१? एप्मेस बनाम बरा (9728४ एश5४5 
छपी) के मुकदमे में भिद्री काउन्सिल (?॥70ए (200 7८) के सदस्य लॉड 
सेलबन ने अपना नियणंय देते हुए भारतीय च्यवस्थापिका सभा के इस गौण स्थान को 
इस भ्रकार व्यक्त किया था कि, “भारतीय व्यवस्थापिका सभा के अधिकार इम्पीरियल 
पालियामेण्ट के, जो इसकी जननी थी, बनाए गए एक्ट द्वारा सीमित है, और 
इन अधिकारों के घेरे की सीमा से परे निस्सदेह वह कुछ नहीं कर सकती ।” 

विशिष्ट अधिकार एवं प्रतिबनन्‍्ध 

अब हमें भारतीय व्यवस्थापिका सभा के विशिष्ट अधिकार और कार्यों तथा 

उस पर लगाए गए प्रतिबन्धों पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 
(१) भारतीय व्यवस्थापिका सभा के व्यवस्थापक अधिकार 
भारतीय च्यवस्थापिका सभा के अधिकार का निदुर्शन एक्ट की घारा ६९ की 


उपधारा (अ) से (ख) तक में किया गया था। भारतीय व्यवस्थापिका सभा को 
निम्नलिखित के सस्वध में कानून बनाने का अधिकार था :--- 


(अं) मिटिश भारतवर्ष के समस्त निवासियों, समस्त न्यायालयों, और समस्त 
स्थानों तथा वस्तुओं के सम्बन्ध में; 

(व) भारतवर्ष के अन्य भागों में स्थित सम्राट (35 )/४०]८४६ए) की प्रजा 
ओर सम्राट ((70७7१) के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, 


२ एक्ट की धारा ८४ (सी) के अनुसार 





(स) ब्रिटिश भारत में तथा उससे बाहर रहने वाली सम्राद (५ 
१/७८७४ए) की भारतीय प्रजा के सम्बन्ध में, 

(दु) सेना एक्ट (0 पाए /ै८) तथा हवाई सेना एक्ट (07 707८6 
0०) की सीमा के बाह्य क्षेत्रों में, सत्राट (5 ]/७]८४८ए) की भारतीय सेना में 
कार्य करने वाले सरकारी पदाधिकारियों, सैनिकों तथा अन्य कमचारियों के सम्बन्ध 
में, चाद्दे वे कहीं कार्य कर रहे हों, 

(क) नोसेना अनुशासन एक्ट (]२४ए० >5८9]76 2८0 के नियन्त्रण 
की सीमा के बाहर के केत्रो में गवर्नर जनरल और उसकी सपिति द्वारा स्थापित की 
हुई नौसेना के कर्मचारियों तथा उससे सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में, 
चाहे वे कही कांये कर रहे हों, 

(ख) उन कानूनों के परिवर्तन तथा खण्डन के सम्बन्ध में जो ब्रिटिश भारत 
में कुछ समय के लिए लागू किए गए थे, अथवा जो उन व्यक्तियों पर लागू थे जिनके 
सम्बन्ध में भारतीय व्यचस्थापिका सभा को कानून बनाने का अ्रधिकार था। 


कानूनी प्रतिवन्ध 


भारतीय वज्यवस्थापिका सभा पर लगाए गए प्रतिबन्ध निम्नलिखित थे *- 
(१ ) किसी एबट हारा ब्रिटिश पालियासेण्ट की स्वीकृति प्राप्त किए बिना 


भारतीय व्यवस्थापिका सभा को निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का 
अधिकार नहीं था ,--- 


(अर) सेना एक्ट (8770ए 2८) हवाई सेना एक्ट (7 70706 ५८०) 
चथा ब्रिटिश भारत में लागू किए गए सन्‌ १८६० के पश्चात्‌ के पार्लियामेण्ट द्वारा 
पास किए गए किसी एक्ट को खसण्डित करने त्था सशोधित करने के सम्बन्ध में, 

(ब) पार्लियामेण्ट के किसी एक्ट को खरण्डित करने के सम्बन्ध में जिसके हारा 
भारत सचिव को भारत सरकार के लिए इंग्लेंड में ऋण लेने का अधिकार प्राप्त था, 


(स) पालियामेण्ट की सत्ता तथा प्रभुत्व को कम करने के सम्बन्ध में, 

(द) भ्रेट ब्रिदेन के लिखित विधान के सम्बन्ध में, जिसपर किसी अजुपात में 
भी, इगलेंड के सम्राट (00७7) के प्रति किसी व्यक्ति की राजभक्ति आश्रित हो, 

(क) ब्रिटिश भारत पर सम्राट (07057) की सत्ता अथवा अधिकार को 
कम करने के सम्बन्ध में । 


(२ ) भारतीय व्यवस्थापिका सभा को यह अधिकार भी नहीं था कि भारत 
सचिव की पूर्व स्वीकृति बिना वह हाई कोर्ट (387 (००७४४) के अतिरिक्त किसी 
अन्य न्यायालय को योरुप में पैदा हुई सम्राट (35 |४०]८४ए) की प्रजा अथवा 
उनके चच्चों को प्राण ठण्ड देने का अधिकार प्रदान कर दे। भारतीय च्यवस्थाविका 
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सभा को किसी भी हाई कोट (2870 (०७४०) को समाप्त करने का सी अधिकार 
नहीं था। 


(३ ) इनके अतिरिक्त यह निश्चित कर दिया गया था" कि गवनर जनरल 
की पूर्व स्वीकृति बिना कोई भी सदस्य किसी भी भवन में कोई ऐसा पर्ताव डपस्थितः 
नहीं कर सकता था जिसका सम्बन्ध निम्नलिखित से हो ::--.. 

(अ) भारतवर्ष की जनता की आय अथवा ऋण के सम्बन्ध में, अथवा 
भारतवर्ष की आय पर कोई दोषारोपण के सम्बन्ध में, 

(व ) भारतवर्ष में सम्राट ( 3॥5 )(४]८४६ए ) की प्रजा के किसी चर्ग के 
घमम, धार्मिक मन्त्र , रीति, तथा आचार-विचार के सम्बन्ध में; 

(स ) सम्राट ( |758 ॥७]८४८ए ) की सेना, हवाई सेना, नौ सेना के 
अनुशासन अथवा स्थायित्व के सम्बन्ध में; 

( द ) देशी राजाओं तथा राज्यों ( [0890 5६4८५ ) से सरकार के सम्बंध 
के बारे में; 


ओर न कोई ऐसा प्रस्ताव ही उपस्थित किया जा सकता था 

(भर ) जिसके द्वारा किसी ऐसे प्रान्तीय विषय अथवा प्रान्तीय विफ्य के 
किसी अंश की व्यवस्था हो, जिसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार गवनेमेण्ट 
आऑफ इण्डिया एक्ट ( (५०ए९८४०॥7८॥६ ०६ :0॥9 ८८ ) के किसी भी नियम 
द्वारा भारतीय व्यवस्थापिका सभा को प्रदान नहीं किया गया था, अथवा 


(व ) जिसके द्वारा किसी प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के एक्ट का खण्डन 
अथवा सशोधघन होता हो; अथवा 
€ ओडिनेन्स 
(स॒ ) जिसके द्वारा गवनर जनरल के बनाए गए एक्ट अथवा आडिनेन्स 
का खण्डन अथवा सशोधन होता हो । 


(४ ) गवर्नर जनरल के प्रमाणित करने के अधिकार द्वारा एक और प्रति- 
बन्ध लगा हुआ था।* यह निश्चित कर दिया गया था कि ज्यवस्थापिका समा के - 
किसी भवन में जब कोई प्रस्ताव अथवा सशोचन उपस्थित किया जा चुका हो अथवा 
उपस्थित किया जाने वाला हो, तब गवर्नर जनरल यह प्रमा शित करके कि वह प्रस्ताव 
अथवा उसकी कोई विशेष धारा अथवा वह संशोधन ब्रिटिश भारत की शान्ति और 
सुरक्षा के लिए घातक था, उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में होने वाले समस्त काय-क्रम को 
रोक सकता था। इस प्रकार प्रमाण द्वारा गवर्नर जनरल एक प्रतिबन्धक प्रतिनिषेध 
के अधिकार का उपभोग करता था । 





१ एक्ट की धारा ६७ (२१) के अनुसार 
* एक्ट की धारा ६७ ए के अच्चुसार, 


श्र 


(व ) न्यायालय द्वारा निश्चित प्रतिबन्ध 


इन प्रस्तावित प्रतिबन्धों के अतिरिक्त सर तैज बहादुर सप्र्‌ ने एक और अति- 
चन्ध बतलाया है जिसका निदर्शन रीज्ञ बनाम कीज़ ( रि८ए८४ ५2४5४५ 4 ८ए८५ ) 
के मुकदमे में हुआ था । यह हम पहले ह्वी देख चुके ह कि भारतीय व्यवस्थापिका को 
ब्रिटिश भारत के समस्त निवासियों, समस्त न्यायालयों, ओर समस्त स्थानों तथा 
वस्तुओं के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार था |" इस मुकदमे में यह निर्णय 
किया गया था कि एक्ट की उपयुक्त शब्दावल्ली भारत सरकार को सन्नाट ( (00ए7 ) 
की उस प्रजा की स्थिति में जो भारतवर्ष में आकर निवास कर रही है, हरतस्तेप 
करने का अधिकार नहीं प्राप्त करती । इस प्रकार जो कानून भारतीय व्यचस्थापिका 
सभा बना सकती थी उनका क्षेत्र केवल देशीय ही हो सकता था। “इस प्रकार यहद्द 
ज्ञात होगा,” जेंसा कि सर तेज बहादुर सप्रु ने कहा है, “कि यथ्यपि कौज़ आर 
रोज़ के मुकदमे के निर्णय का प्रभाव विशेष रूप स योरोपीयन त्रिरिश प्रजा पर ही 
पढ़ता है परन्तु इसके द्वारा भारतीय व्यवस्थापिका सभा के स्व्रीकृत अधिकारों में 
वास्तविक रूप से कमी हो गई । 


( स ) अन्तिस स्वीक्ति का प्रतिवन्ध॑ 


भारतीय व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवर्नो में स्वीकृति भ्राप्त कर लेने के 
पश्चात्‌ भी, एक पस्ताव की जीवन यात्रा सरल नहीं हो पाती थी। इसके पश्चात्‌ भी 
गवर्नर जनरल को प्रसन्न करने के लिए प्राशपण से चेष्टा करनी पड़ती थी जिससे 
वह उसकी जीवनटायक अन्तिम स्वीकृति आप्त कर सके। गवनर जनरल उस 
पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता था। परन्तु वह अस्वीकृति भी प्रदान 
कर सकतां था। यह भी सम्भव था कि वह उस प्रस्ताव को सम्राट € ला$ 
(७८७४४ ) के विशेष निरीक्षण के लिए सुरक्षित रख ले। वह उस भ्रस्ताव 
को किसी भी भवन में किर से विचार करने के लिए भेज सकता था। परन्तु कोई 
अस्ताव उस समय तक एक्ट का रूप अहण नहीं कर सकता था जब त्तक कि वह 
गवनर जनरल की अश्रन्तिम स्वीकृति प्राप्त न कर ले। यदि उस अस्ताव को 
सम्राट ( |5 0(४]०७४ ) के निरीक्षण के लिए. रख लिया जाता था, तो चह 
प्रस्ताव उसी समय एक्ट का स्वरूप अहण कर सकता था जब सम्राट श्र उनकी 
समिति (ला5 ४५]९८६४४ए 90 (०००७८ा) उस पर अपनी अस्वीकृति प्रदान कर दे 
ओर उस स्वीकृति की सूचना गवर्नर जनरल' के पास पहुँच जाए। केवल इतना ही 
नहीं, गवनेर जनग्ल हारा स्वीकृत भारतीय व्यवस्थापिका समा के किसी भी एक्ट को 
सम्राट और उनकी समिति (ला5 ७४]८४६ए ए0 0०प्पला ) अस्वीकृत कर- 


२ एक्ट की घारा ६६९ ( ए ) के अनुसार 


डरे 


सकती थी। वह प्रस्ताव उसी क्षण अवेध घोषित हो जाता था जिस क्षण इसकी 
सूचना गवनेर जनरल के पास पहुँच जाती थी। 
(द ) विशेष निरंकुश कानून का प्रतिवन्ध 

कार्यकारिणी सभा का अतिनिषेव का अधिकार भारतीय विधान की कोई 
अनोखी वस्तु नहीं थी । इसका प्रचलत इंग्लेंड, कनाडा तथा अन्य स्वतन्त्र उपनिवेसो 
में भी था। भारतवर्ष में इस अधिकार के स्थायित्व से उतना भय नहीं था जितना 
इसके चहुछा प्रयोग फिए जाने से, ओर जिसकी आशा भी भारतवर्ष में अधिक थी, 
क्योंकि यहाँ अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना श्रोर न करना गवर्नर जनरल की अपनी 
इक्छ्ला पर निभर था, जबकि कनाडा में गवनर, सम्राट ( [९॥78 ) के नाम में स्वी- 
कृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करता था ओर सत्नाट ( <7/ ) जेंसा कि हम सब 
को ज्ञात है, वही चाहेंगे और कहेंगे जो उनके उपनिवेशों के मन्त्री चाहते हैं । 

ज्वाइन्ट सेलेक्टी कमेटी ( ]076 $6९]६८४ (.०770777८८ ) का कथन 
था कि एक्ट की धारा ६७ (ए) के अन्तर्गत गवनर जनरल को कानून निर्माण करने 
का निश्चित एवं स्थाई अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे अपने उत्तरदायित्व 
को पूर्ण रूपेण निभाने के स्लिए अत्येक अवसरों पर गवर्नर जनरल ओर उसकी समिति 
को कानून निर्माण का साधन प्राप्त हो सके 7” वास्तव में यह अधिकार भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा की आधीनता पर एक ओर छाप थीं। 


यह भी निश्चित कर ढिया गया था" कि जब व्यवस्थापिको सभा का कोई 
भी भप्रन मवनेर जनरल के कथनानुसार किसी प्रस्ताव को उपस्थित अथवा पास 
करने मे असफल सिद्ध हुआ हो, तो गवर्नर जनरल स्वय॑ उस प्रस्ताव को त्रिटिश 
भारत के हित, उसकी शान्ति तथा सुरक्षा के लिए प्रमाणित कर सकता था। उसके 
परचात वह अस्ताव एक्ट का स्वरूप अहण कर लेता था। इस अकार निर्माण किए 
गए एक्ट, व्यावहारिक रूप मे आते ही पालियामेण्ट के दोनों भवनों के सन्मुख उप- 
स्थित किए जाते थे जिससे कि जेंसो कि ज्वाइन्ट सेलेकट कम्रेटी ( ]07६ $6]6८४ 
(.०7377:८९ ) को कथन है, “+ह ( पार्लियासेण्ट ) भी उस परिस्थिति को भत्री 
प्रकार समझ ले जिसके कारण यह कानून विशेष रूप से निर्मित करने पडे।” इसके 
साथ ही यह भी निश्चित कर दिया गया था कि इस प्रकार के एक्ट उस समय तक 
कानून का स्वरूप आप्त नहीं कर सर्फंगे जब तक कि इसकी अतिलिपियां पारलियामेण्ट 
के दोनों भवनों के सम्मुख कस से कम आठ दिव तक न रखी जाएँगी, और उसके 
पश्चात्‌ जब तक सम्राट ओर डनऊी समिति ( सा$ )४०]८७८ए थ (०णपतला ) 
उस पर अपनी स्वीकृति अदान न कर एुंगे और गर्वनर जनरल को इस स्त्रीकृति की 


सूचना प्राप्त न हो जायगी। परन्तु यह व्यवस्था एक प्रकार का ठोंग ही थी, क्योंकि 
फल पक मर डिक कक; 


१एक्ट की घारा ६७ (ए) के अनुसार । 


यह लगभग अ्रसम्भव ही था, जेसा कि देवेन्द्रनाथ वनर्जी ने कहा है कि, “पार्लियामेण्ट 
इस धारा के अजुसार गवंनर जनरल द्वारा किए गए कार्य को कभी भी अस्वीकृत 
न करेगी, चाहे उसने ( गवनेर जनरल ने ) कितने ही स्वेच्छाचार से काम लिया हो, 
क्योंकि इस प्रकार की श्रस्वीकृति उसके ( गवर्नर जनरल के ) त्याग पत्र का कारण 
हो सकती थी, और यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसका सामना सामान्य रूप से 
पार्लियासेण्ट कभी न करना चाहेगी ।” यह भी निश्चित कर दिया गया था कि यदि 
गवर्नर जनरल की सम्सति में कोई परिस्थिति आवश्यक थी, तो वह यह आदेश दे 
सकता था कि इस श्रकार कोई भी एक्ट तुरन्त ही लागू कर दिया जाए। कालान्तर में 


इसे भी सम्राट और उनकी समिति ( 5 ]/(७]०४४ए 77 (००ण८ा। ) द्वारा 
समाप्त किया जा सकता था। 


प्रमाणित करने के इस अधिकार की आलोचना सर नेज यहादुर सम्र ने निम्न- 
लिखित आधारों पर की है -- 


“हिताथ” शब्द का बडा विचितन्न अथ हो सकता था। गवर्नर जनरल द्वारा 
इस शब्द का भ्रयोग नसक कर को एक रुपया चार आने से बढाकर, दो रुपया आठ 
आ्राने करने से लेकर जन सुरक्षा प्रस्ताव ( एच७॥८ ?770०€६८टा०7 9] ) पास 
करने तक क्या गया था। मिस्टर मान्‍्टेग्यू के कथन से 'हिताथ” शब्द के अर्थ के 
च्यापक क्षेत्र को जाना जा सकता है। उनका कथन है कि,“ यह कोई ऐसा अस्ताव 
नहीं जो किसी विशेष हित स सम्बन्धित हो, परन्तु यह वह श्रस्ताव है जिसे वाइसराय 
आवश्यक सम |? २ पूव समय में अधिकारी गण की सहायता द्वारा पास किए गए 
कानूनों के समान भ्रव उसे उनकी सहायता की अ्रपेज्ञा नहीं थी । क्योंकि श्रव वह उसे 
कार्यकारिणी के आदेश के समान स्पष्ट रू सो पास कर सकता था। “अ्रव॒स्थान को 
वर्तमान परिस्थिति में भी प्रमाणित करने का यह व्यापक अधिकार,” जेसा कि सर 
तेज वहादुर सप्र ने कहा है, “उत्तरदायी सरकार की ओर अग्रसर होती हुई व्यवस्था- 
पिका सभा की उन्नति के विरूद्ध है|?! * 


(२) इस विशेष एवं असामान्य प्रणाली द्वारा पास किया गया एक्ट भी 
भारतीय व्यवस्थापिका सभा का एक्ट कहलाता था । वास्तव में यह बात बडी विचित्न 
थी। गवर्नर जनरल के प्रमाणित करने के पश्चात व्यवस्थापिका सभा के वाद विवाद 
का कोई महत्व नहीं था ओर न उस पर मत अदान किए जा सकते थे । गवनर जनरल 
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््छ 


भी भारतीय व्यवस्थापिका सभा का सदस्य नहीं था। इस प्रकार गवनर जनरल द्वारा 
अमाणित किया हुआ कानून किस प्रकार सारतीय व्यवस्थापिका सभा का कानून कह- 
ज्ञाया जा सकता था | इसे तो गर्बंनर जनरल का कानून कहना ही न्‍्यायसगत था | 

“वास्तव में,?? जेसा कि सर तेज बहादुर सप्र ने कहा है, “यह सिथ्या गाथा 
अष्टतम प्रकार की है ।” है 

उपयु क्त प्रतिबन्धों के विचारपुण अध्ययन के पश्चात्‌ सर तेज बहादुर सप्र के 
इप्टिकोण से सहमत होना पडता है कि, “भारतीय च्यवस्थापिका सभा पर जितने 
अतिबन्ध लगाए गए है, उनके कारण यह निर्णय करना कठिन है कि यह ( भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा ) उसी अ्र्थ में सर्वोच्च हे जिसमें उपनिवेशों की व्यवस्थापिका 
समाएं हैं |!” मूर के आस्ट्रेलिया की कॉमन चेल्थ ( (१077079ण८३४।६॥ 0०0 
2 08(79]9 ) में वहाँ की च्यवस्थापिका सभाओं की व्याख्या तथ्ग परिभाषा पढ़ने के 
पश्चात्‌ एक क्षण में दो सर्वोच्च ओपनिवेशिक व्यवस्थापिका सभाओं तथा समिति 
अधिकार क्षेत्र वाली तथा आधीन भारतीय च्यवस्थापिका सभा का अन्तर पूणतः 
स्पष्ट हो सकता है । वह लिखता है कि, “डपनिवेशों की व्यवस्थापिका सभाओं के 
अधिकार समग्र एवं परिपूण हैं, अपनी सीमा सें अत्येक व्यक्ति तथा वस्तुओं पर उनको 
शासन के सावलोकिक तथा स्थायी अधिकार प्राप्त हैँ ओर उनका यह अधिकार यहाँ 
तक व्याप्त है कि जेसी आवश्यकता उन्हें अनुभव हो, ये उसी के अनुसार कार्य 
कारिणी और न्याय की प्रणाली तथा गौण व्यवस्थापक केन्द्र स्थापित कर सकती हैं |”? 

' (१) भारतीय व्यवस्थापिका सभा के आर्थिक अधिकार 

अब हमें भारतीय व्यवस्थापक चोन्र के आथिक अधिकारों की ओर भी एक 
दृष्टि डाल लेनी चाहिए | गवनर जनरल ओर उसकी समिति द्वारा तैयार क्या गया 
घार्षिफ आय तथा प्यय का अनुमानित व्योरा भारतीय व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक 
भवन के सन्मुख एक विवरण के रूप मे उपस्थित किया ज्ञाता था। इसी अनुमानित 
ब्योरे को भारतीय बजट के नाम से पुकारा जाता था। 


इस व्योरे को उपस्थित करने के ढिन अथवा दिनो का निश्चय करना 
गवर्नर जनरल का काम था | गवर्नर जनरल की पूव॑स्तीकृति बिना कोई सदस्य 
जनता के आय के व्यय का प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकता था। यह भी निश्चित 
था कि यदि क्सिी विशेष विषय के क्िए अनुदान पर वाद-विवाद हो रहा हो तो उस 
अनुदान की वृद्धि अथवा उसके विपय के परिवत्तन के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का 
कोई सशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता था। अनुदान में कप्ती करने के लिए 
प्रस्ताव उपस्थित किए जा सऊते थे । 


3 गत छपरा 06 ६8०६, पड 45 ह८09 0६ पीर छ079६ 90556 त८६८शएएत्तठत, 
“707 व॒6] 8श90प: 5997०, 





अल्पमत वाले तथा स्वतत्र सदस्यों की स्वार्थी इच्छाओं से राष्ट्रीय सम्पत्ति 
की सुरक्षित रखते के लिए ही इस घारा का निर्माण किया गया था, जिससे कि 
वे सदस्य आगामी चुनावों में निव्राचित होने के लालच से इसका अप-ब्यय न कर 
सके । यह प्रथा ईंग्लेंड आदि प्रजान्त्रात्मक देशो में मी पाई जाती है । 


| व्यय के सुरक्षित शीपक 

पुक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि व्यय के कुछ निश्चित शीर्षकों 
के सन्वन्ध में जनता के घन के न्यय के लिए गवर्नर जनरल और उसकी समिति ह्वोरा 
उपस्थित किए गए भस्तात्रों पर लेजिस्लेटित्र एसेस्बली की स्प्रीकृति की कोई आवश्यक्रता 
नहीं होगी, और वार्पिक ब्योरे के वाद विवाद के समय कोई भी भवन इन शीपकों पर 
विचार नहीं कर सक्रेगा, जब तक कि गवनर जनरल ऐसा करने के लिए आदेश न 
प्रदान करें ।१ यह विपय अथवा शीर्षक निम्नलिखित थे -- 

(१) ऋण के सूद थौर कम होने वाले धन के कर के सम्बन्ध में । 

(२) ऐसे किसी व्यय के सम्बन्ध में जिक्षके लिए. किसी कानून द्वारा अथवा 
कानून के अन्तर्गत निश्चित घन निर्देश कर दिया गया हो | 


(३) निम्नलिखित व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के वेतन तथा सेवाबृत्ति 
फे सम्बन्ध में--- 


(आ) सम्राट (8 ७४०]०४।ए) शअथत्रा भारत सचिव और उसकी 
समिति द्वारा नियुक्त किए गए अथवा उनऊी स्वीकृति द्वारा नियुक्त हुए व्यक्ति । 

(बज) चीफ  कमरिश्नले और जडिशियल कमिस्नस ( ]एतटाथ] 
(.,0777758076/5 ), 

(स) गवनर जनरल और उसकी समिति श्रथवा स्थानीय सरकारों द्वारा 
अग्रेल सत्‌ १६१४ के पूर्व उन स्थानों तथा पर्दों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में जिन्हे एक्ट के अ्रन्तगंत दिए हुए नियर्मा में उच्च पद्‌ का नाम 
दिया गया हे । 

(४) किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जाने वात्ते धन के सस्वन्ध में जो भारतवर्ष 
में स॒म्नाट ((70 छ7) की सिविल सर्विस का कर्मचारी हो श्रथवा रह चुका हो, 
यह उसी समय सम्मव था जय एक्ट में द्विए हुए नियमों के आधार पर भारत सचिव 
और उसकी समिति अथवा यवनेर जनरल ओर उसकी समिति अथवा गवनेर 
उस व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे इस बन के दिए जाने का आदेश प्रदान कर । 

(४) उन प्रिष्यों के सम्बन्ध में जिन्हें गवनेर जनरल और उसकी समिति 
हारा निम्नलिखित किसी शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया हो -- 


५ एक्ट की घारा ६७ ए (३) के अघुसार । 
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(अ) चासिक, 
(ब) राजनेतिक; ओर 
/ (स) रक्षा । 

किसी अस्तावित व्यय का सम्बन्ध इन विषयों से था|अथवा नहीं, यह निश्चित 
करना गवनेर जनरल का ही काम था, और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अ्रन्तिस 
होता था | पहले तो काउन्सिल आफ स्टेट को बजट पर वाद-विवाद करने का 
अधिकार नहीं था, परन्तु काल्लान्तर में एक नियम द्वारा काउन्सिल ऑफ स्टेट को 
भी बजट पर वाद-विवाद करने का अधिकार प्रदान कर॒दिया गया। सरकार के 
आय-व्यय सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव जब एसेम्बली के सम्मुख उपस्थित कर दिए जाते 
थे वो एसेस्वली या तो उनपर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती थी, अथवा किसी भी 
मॉग की वह अस्वीकृत कर सकती थी। इसके अतिरिक्त किसी विष्य के अनुदान को 

भी वह पूर्ण रूप से घटा सकती थी। 

ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी की दल्लील का सूक्ष्म परीक्षण 

ज्यय के उन विपयों के पक्ष में जिन पर भारतीय व्यवस्थापिका सभा के किसी 
भवन को विचार करने का अधिकार नहीं था, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी (]0॥॥४ 
86]९८८६ (:०7777।7८6) ने यह कहा था कि यह भी उन्हीं आधारों पर आवश्यक 
समझा गया था जिन आधारों पर अट बिटेन की पार्लियामेण्ट के, 'एकीकरण मूलघन? 
((०750॥046८व 8०7०) को न्याय सगत माना जाता है । इंग्लेंड के एक्नीकरर 
मूलघन ( (07500 706० शिप्णाते ) में कमेचारियों का वेतन तथा शासन 
व्यवस्था के लिए अत्यावश्यक धन सम्मिलित था। मत अथवा स्वीकृति के मंझट 
से यह सुक्त थे । इसी प्रणाली तथा लगसग इसी सिद्धान्त के आधार पर गवनसेख्ट 
ऑफ इण्डिया बिल ((50ए८४४07670 0 7709 9]) में भी कुछ निश्चित 

चेतन एथक रूप से रख दिए गए थे। 
वसस्‍्तुतः यह एक अमपूण तक था। यह समानता अवास्तविक थी । इगलेंड की 
सरकार को पालियामेण्ट के स्थायी एक्ट द्वारा एकीकरण मूलघनच ((:0950॥0790९0 
णा0) सम्बन्धी धन देने का अधिकार प्राप्त हे। स्थायी एक्ट” का यह अथ,नहीं 
कि पार्लियासेण्ट इनसे कोई सशोधन अथवा परिवतन ही नहीं कर सकती। इसका 
केवल यही तात्पय है कि यह एक्ट ग्त्येक वर्ष नहीं बचाए जाया करेंगे । जनता के 
घन के वितरण पर पालियामेण्ट के अधिकार मे इससे किसी प्रकार की क्षत्ति नहीं 
पहुँचती । इगर्लेंड मे जनता के-घन पर नियन्त्रण रखने का अधिकार--पूर्ण तथा 
असन्दिग्ध रूप से जनता के प्रतिनिधियों का ही है । “आय का एक पेसा भी,” जेसा 
कि प्रोफेसर डायसी ने कहा है, “वेघ रूप से व्यय नहीं किया जा सकता, जब तद 
पालियामेण्ट किसी एक्ट द्वारा इस प्रकार का अधिकार प्रदान न कर दे ।” भारतवर्प 
में परिस्थिति कुछ ओर ही थी। यहाँ के बजट के कुछ विपय ऐसे थे जिन पर 
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व्यवस्थापिका सभा को वाद-विवाद करने का सी अधिकार नहीं था, और यह निश्चित 
किया गया था इगलेंड की पार्तियामेण्ट के एक्ट हारा, न कि भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा के किसी एक्ट द्वारा । यह सुरक्षित विषय उस समय तक सुरक्षित ही रहने को 
थे जब तक कि इसके सम्बन्ध में कुछ सशोधन करने के लिए ब्रिटिश पालियामेरणट के 
तलुए न सहलाए जाते। इस अकार इगढेंड का एकीकरण मूलघचन ((-0750]709/60 
एपा0) सम्बन्धी धन ब्रिटिश पालियामेण्ट की अनन्त शक्ति का साक्ठी है, तो 
भारतवप के सुरक्षित विषय निश्चित तथा स्पष्ट रूप से भारतीय च्यवस्थापिका सभा के 
कानून बनाने के सत्ता रहित स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं । 
घटाए हुए अथवा अस्वीकृत अनुदान का पुन्त स्थापन 

व्यवस्थापिका सभा द्वारा विषयों की स्वीकृति श्रथत्रा अस्वीकृति के पश्चात्‌ 
यह समस्त विपय गवर्नर जनरल और उसकी समिति के सन्म्रुख्न उपस्थित किए जात्ते 
थे ।९ एसेस्वली हारा अस्वीकृत अथवा घटाई हुईं मॉग के सम्बन्ध में यदि उसे यह 
विश्वास हो जाए कि उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वह मॉर 
अत्यन्त आवश्यक थी, और यदि वह इस घकार की घोषणा भी करे, तो गबर्नर 
जनरल उस अलुदान के सम्बन्ध में उसी प्रकार काये करेगा जैसे कि उस पर स्वीकृति 
अदान की जा चुकी हो, यथ्यपि पास्तव में इस प्रकार की स्वीकृति आप्त न हुईं थी । 
असाधारण परिस्थितियों में भारतवर्ष अथवा उसके किसी एक भाग की शान्ति तथा 
सुरक्षा के हेतु गवर्नर जनरल को कुछ च्यय निश्चित करने का, अ्रधिकार था ॥* एक्ट 
द्वारा प्रदान किए हुए गवर्नर जनरल के पुन स्थापन के इस अधिकार के सम्बन्ध में 
ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी (]०707: 5९]८८८ (०7877/0८८) ने इसका पक्त लेते हुए 
कहा था कि केन्द्रीय शासन में किसी प्रकार की उत्तरदायी सरकार की स्थापना 
गवनमेण्ट ऑफ इण्डिया चिल्ष ((50ए९४ए07८0॥ 0£ 008 श[) का उद्देश्य 
नहीं था। इसलिए स्वभावत ही एसेम्वल्ी द्वारा किसी श्रस्वीकृत अनुदान को गवनेर 
जनरल और उसकी समिति को स्वीकृत के रूप में मचल्षित करने का झधिकार प्रद्यन 
किया गया--यदि गवनेर जनरल इस बात का अनुभव करता कि उसके उत्तरदायित्व 
को पूर्णरूपेण निभाने के ल्िण वह अस्वीकृत अनुदान अथवा व्यय अत्यन्त आवश्यक 
था। इस प्रकार साम्राज्यशाही की भक्ति तथा अनुत्तरदायी भाग के स्थायित्व की सुरक्षा 
के लिए ही इस नियम की व्यवस्था की गई थी। और स्वभावत इस नियम द्वारा 
लोकप्रिय प्रतिनिधियों की शक्ति और भी सीमित हो गई, और थे गवर्नर जनरल और 
उसकी समिति के और भी आधीन हो गए । 

अन्त में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सन्‌ १६१६ के एक्ट के 
अन्तर्गत भारतीय व्यवस्थापिका सभा को महत्वपूर्ण अधिकार भाघप्त न होकर निरर्थक और 





+ घकट की चारा ६७ ए की उपधारा ७ के अनुसार 


२ एक्ट की वारा ६७ ए की उपघारा ८ के अनुसार 
५ 
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च्यर्थ के प्रभाव और अधिकार की श्राप्ति हुई जिसका कुछ सी महत्व नहीं था। 
अब भी भारतीय व्यवस्थापिका ससा केवल सम्मति तथा आलोचना का ही 
कार्य कर सकती थी । इस सम्बन्ध में जो उन्नति हुईं पह केवल शाब्दिक थी, 
वास्तविक नहीं । 


॥) 


पॉचवाँ अध्याय 


केन्द्रीय कार्यकारिणी 


“वबाइसराय तीन महलपूर्ण कार्यों का सम्यादन करता है | वह सम्राट 
का अतिनिधि है, वह शह सरकार का प्रतिनिधि है, और वह शासनाध्यक्ष है ।??१ 
-र म्जे मेकडोनल्ड 
भारत सरकार अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल, उसकी कार्ये- 
कारिणी समिति ( [-5९८एशए० (०पाला ) ओर कुछ सेक्र टरी होते थे, जिनकी 
नियुक्ति शासन श्र॒णाली के नौकरशाही चक्र को पूर्ण स्वरूप अदान करने के हेतु 
होती थी । ४ 
१ गवनेर जनरल 


भारत सरकार का अध्यक्ष गवनर जनरल था। सन्‌ श्यश्य से उसे सम्राट 
( (४०७४ ) के प्रतिनिधि के रूप में 'वाइसराय” की पदवी भी प्राप्त हो गई थी । 


स्वाधिकार 
गवर्नर जनरल्ल की नियुक्ति राजकीय स्वहस्ताक्षर ( ९ि०ए४) 8899 )७॥- 
प्र) के अन्तगत एक अधिकार पत्र द्वारा सम्राट ( (07 ) करते थे । सामान्य 
रूप से उसका कार्चकाल पांच वर्ष था| एक्ट द्वारा निश्चित कर दिया गया था कि 
गवनेर जनरत्ष फो अधिक से अधिक २,९६,००० रुपया वार्पिक वेतन दिया जा 
सकता था | 
शासच सम्बन्धी किए गए किसी कार्य श्रथवा इसी सम्बन्ध में दिए गए आदेश 
अथवा किसी सम्मति के आधार पर गचर्नर जनरल किसी हाई कोर्ट ([8# (5०४४०) 
के न्यायप्रमुख के पूर्ण क्षश्न की सीमा से परे था । 
राजओ्रोह अथवा किसी अन्य भयकर अपराध के अतिरिक्त किसी झन्य अप- 
राध के सम्बन्ध में गवर्वर जनरल किसी भी दवाई कोर्ट ( सा80 (0प:६ ) के 
फौजदारी चेन्र की सीमा से परे था । हु 
२ “फल एा६67०ए एऊा0ठाए5 7९९७. 87९88 प््॒रट्रा008,.. गिंट छट।80 प- 
568 06 (705४०, 6 ६९७॥९६९४६४ पट निठयर (0एट/प्रयरता, 96 48 ६6 69वें 
०048 0ग्राएडाध््वधा0प 77 +-रिक्रिण्रघतज ॥८त09%0 
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अपने अधिकार क्त्र मे काये करने पर भी हाई कोट ( नरा80 ०७:६४ ) 
द्वारा किसी मुकदमे के सस्वन्ध में न तो गवर्नर जनरल को बन्‍्दी ही बनाया जा 
सकता था और न उसे दस्डित ही किया जा सकता था। 


५ गवर्नर जनरत के अधिकार 


गवर्नर जनरल के अधिकार तीन प्रकार के थे--शासन सम्बन्धी, आर्थिक 
तथा च्यवस्थापक । 


(अ) शासन सम्बन्धी अधिकार । 
गवर्नर जनरल के शासन सम्बन्धी अधिकारों का सम्बन्ध विशेष रूप से 
निम्नलिखित से था :-- 
(१) कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति; 
(२) देश से शान्ति और अनुशासन रखना, तथा कुछ अन्य शासन 
सम्बन्धी कार्य । 
गवर्नर जनरल को निम्नलिखित की नियुक्ति करने का अधिकार था .-- 


(९) अपनी कार्यकारिणी समिति ( >लट्पाए8 (०णाली ) का 
डउपसभापति; 

(२) समिति के विभिन्‍न सेक्रेटरी । 

(३) लेफ्टिनेन्ट गवनर। 

(४) काउन्सिल ऑफ स्टेट का सभापति, और 

(५) लेजिस्लेटिव एसेम्बली का ससापति। 


गवर्नर-जनरल के शासन-सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख निम्न अकार से किया जा 
सकता है :-- 
शः (! हर 
(१) कार्यकारिणी ससितति ( [१5९८७६७ए९८ (०००४९) ) की वेठक छुलाना 
४७. 
ओर उसके लिए स्थान नियत करना । 


(२) यदि बेठक में उपस्थित सदस्यों में मतभेद होता था तो ब्रिटिश भारत 
के हिता्थ तथा उसकी शान्ति एवं सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले विषयों मे गवर्नर 
जनरल को कार्य कारिणी समिति ( ॥%८८प५४ए९८ (०णाटाी ) की सस्मति न 
मानने तथा स्वेच्छा से कार्य करने की अधिकार था। इस प्रकार मतभेद में हस्तक्षेप 
करके आपसी विभिन्न सतो को समाप्त कराना गवर्नर जनरल का ही क्तन्य था। उसे 
इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था कि विभिन्न सर्तों के कारण साम्राज्यशाही के 
हित को तो हानि नहीं- पहुँच रही । 


(३) गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की बेठ्क छुलाने, उसकी बेठकी 
को छुछु काल के लिए स्थित करने तथा व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन को. 


चिसर्जित करने ओर किसी भवन की अवधि में बुद्धि करमे का भी अधिकार था। इस 
प्रकार के विसर्जन के पश्चात फिर दोवारा निर्वाचन होता था। 

(४) विदेशी राजनीति, सीमा अदेश तथा भारतीय राज्यों ( [#ताशा 
$09/८5 ) से सम्बन्धित विदेश और राजनैतिक विभाग वहुधा गवर्नर जनरल के 
हाथों में ही रहता था । 

(व) आर्थिक अधिकांर 

पू्व अध्याय में व्यवस्थापिका सभा के “आर्थिक अधिकार! शीषक के अन्तर्गत 
भारतीय आय के चोन्न में गवर्नर जनरल के व्यापक नियन्रण का अध्ययन हम कर 
ही चुके हैं | यहां भी (उसके आर्थिक अधिकारों' पर एक सकेत रूप में दृष्टि डाल 
लेनी चाहिए | एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल की 
पूरे स्वीकृति बिना किसी भी कार्य के लिए भारतीय आय आप्त करने का अस्ताव 
उपस्थित नहीं किया जा सकता था। वह व्यवस्थापिका सभा द्वारा अस्वीकृत और 
कम की हुईं माँगों का पुन स्थापन भी कर सकता था| 


(स्‌) व्यवस्थापक अधिकार 


« गवर्नर जनरल के व्यवस्थापक अधिकारों का वर्ण न निम्नलिखित मुख्य शी्षकों 
के अन्तर्गत किया जा सकता है -- 
(१) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में उसके अधिकार, * 
(२) डसका स्वेच्छाचारी विशेष कानून निर्माण, 
(३) ऑर्डिनेन्स ( ()।07970८6 ) ल्ञागू करने के अधिकार, और 
(४) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के सम्बन्ध में उसके अधिकार । 
(९) उसके विविध अधिकार । । 


प्रथम दो अधिकारों का वशन पहले मी हो चुका है। यहा उस सम्बन्ध में 
केवल सक्ष प सात्न ही कुछ कहा जायगा -- 
(१) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में उसके अधिकार 
भारतीय ब्यवस्थापिका सभा की किसी बेठक के समय किसी ऐसे पस्वाव को 


उपस्थित करने के लिए, जिसका प्रभाव निम्नलिखित पर पड़ता हो, गवर्नर जनरल 
की पूच्र स्वीकृति आवश्यक थी --- 


(ञआ) भारतवर्ष की आय अथवा जनता के ऋण अथवा भारतीय आय पर 
कोई कर लगाने के लिए, अथवा 





१ एक्ट की घारा ७६ / (२) के अनुसार 
? एक्ट की घारा ७६ / (२) के अनुसार / 


वाया त 2०० 


(बं) भारतवर्ष से सम्राट ( ॥75 ॥/५]८७८ए ) की प्रजा के किसी वर्ग के 
धर्म, धार्मिक मन्न तथा आचार विचार और रीति रिवाज आदि पर, अथवा 

(सं) सम्राट ( 7775 '४9|०४८ए ) की सेना अथवा उसके किसी एक भाग 
के स्थायित्व ओर अलुशासन पर, अथवा 
(दे) विदेशी राजाओं तथा राज्यों ( ॥9080 50988 ) से भारत सरकार 
के सम्बन्ध पर । 

इसी प्रकार गवरनेर जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना कोई ऐसा प्रस्तात्र उपस्थित 
नहीं किया जासक्रता था :--- 

(१) जिसके द्वारा किसी ऐसे प्रान्तीय विपय अथवा प्ंतीय विपय् के किसी 
अंश का संचालन होता हो जो एक्ट के अन्तर्गत नियमों द्वारा भारतीय च्यवस्थापिका 
सभा के अन्तर्गत न रृखा गया हो; अथवा 

(२ ) जिसके द्वारा किसी प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के किसी एक्ट का 
खण्डन अथवा संशोधन होता हो; अथवा 

(३ ) जिसके हारा गवनर जनरल द्वारा लागू किए गए किसी श्ॉर्डिनेन्स 
का संशोधन अथवा खण्डन होता हो | 

भारतीय च्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किए प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी 
गवनेर जनरल को प्रतिनिषेध का अधिकार था। 

(२ ) स्वेच्छाचारी विशेष कानून-निर्माण 

भारतीय व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन हारा अ्रस्वीकृत ऐसे प्रस्ताव को, 
जिसके स्वरूप का निर्णय स्वण गवर्नर जनरल ने किया हो, गवनर जनरल को इस 
प्रकार प्रमाशित करने का अधिकार था कि ब्रिटिश सारत अथवा उसके किसी भाग 
की रक्षा, शान्ति तथा हित के लिए वह प्रस्ताव अत्यन्त आवश्यक था। भवनर 
जनरल द्वारा यह अमाणित करना ही प्रस्ताव को एक्ट का स्वरूप देने के लिए 

पर्याप्त था । 
(३ ) ऑडडिनिन्स लागू करने के अधिकार 

ब्रिटिश भारत तथा उसके किसी भाग की शान्ति तथा उत्तम शासन के निमित्त 

असाधारण परिस्थितियों में गवनर जनरल को ऑर्डिनेन्स लागू करने का अधिकार 
था। इस भकार लागू किए गए ओऑऑडिनेन्स का प्रभाव कानून के समान होता था, 
परन्तु इसकी अ्रवधि ६ साख हो थी। कानून बनाने के सम्बन्ध में भारतीय व्यवस्था- 
पिका सभा पर लगाए गए प्रतिवन्धों के समान ही गवनर जनरल के ऑर्टिनेन्स लागू 
करने के अधिकार पर भी सम्राट ( (४0७7 ) द्वारा पार्लियामेण्ट ने कुछ प्रतिबन्ध 
लगा दिए थे। इस मकार गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया हुआ कोई भी ऑर्डिनेन्स 


( 0:99987०८ ) सम्नार और उनकी समिति ( (६0७7 ॥0 (०णाटा। ) द्वारा 
अस्वीकृत किया जा सकता था। भारतीय व्यवस्थापिका समा के एक एक्ट हारा भी इस 
प्रकार के ऑर्डिनेस्स का उल्लघन किया जा सकता था। अन्तिम भ्रवन्ध वास्तव में 
एक कल्पना ही था जिसका खडन एक दूसरे नियम द्वारा हो रहा था, क्योंकि गवनर 
जनरल हारा बनाए गए किसी एक्ट अथवा शॉर्डिनेन्स में किसी प्रकार का सशोधन 
झथवा खण्डन करने के लिए उपस्थित किया हुआ प्रस्ताव उस समय तक चैध नहीं 
माना जा सकता था जब तक उस पर गवर्नर जनरल की पूरे स्वीकृति न होती थी। 
आर क्या गवर्नर जनरल अपने ही हाथों से अपनी रचना को नष्ट करना स्वीकार 
करेगा ? मानव मनोविज्ञान के एक विद्यार्थी को तो इसका उत्तर इसी प्रश्न में प्राप्त 
हो जाएगा। 


(४) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओ के सम्बन्ध से उसके अधिकार 
किसी प्रान्तीप व्यवस्थापिका सभा हारा निम्नलिखिस प्रकार के प्रस्तावों के 


उपस्थित करने और उन पर विचार करने के लिए गवनर जनरल की पूच स्वीकृति 
अनिवार्य मानी गई --- 


( अर) मुख्य एक्ट के अन्तर्गत नियर्मों द्वारा यदि कोई कर समाप्त कर दिया 
गयां था तो इस प्रकार के नवीन कर के लगाने अथवा इस नियम का कर लगाने के 
लिये किसी भ्रन्य अधिकारी को अधिकार प्रदान करने फे सम्बन्ध में, अथवा 


(व ) जिसका भ्रभार्व भारतवर्ष की जनता के ऋण, अथवा चुगी, अथवा 
कोई अन्य ऐसे कर पर पड रहा हो, जिसे कुछ समय के लिए. गवनेर जनरल और 
उसकी समिति ने भारत सरकार के उ्रद्श्यों की पूर्ति के निमित्त ज्ञागू क्या हो पर 
यह कर ऐसे न हों जिनका प्रभाव उपयुक्त बातों पढ़ रहा हो, अथवा 

(स ) सम्राट ( 75 )/(०७|०5४८० ) की नौसेना, हवाई सेना, ओर सेना 
अथवा उसके किसी एक अग के अलुशासन एवं स्थायित्व पर जिसका प्रभाव पढ़ 
रहा हो, अथवा 

( द ) जिसका प्रभाव सरकार ओर राजा तथा राज्यों के सम्बन्ध पर पड़ 
रहा हो, अथवा 

( क ) जिसके हारा किसी केन्द्रीय विषय का सचालन होता हो, अथवा 

(ख ) जिसके द्वारा किसी ऐसे प्रान्तीय विषय का सचालन होता हो जो, 
झुख्य एक्ट के अन्तर्गत, पूर्ण ग्रथथा आशिक रूप से भारतीय च्यवस्थापिका सभा 
के अन्तर्गत रख दिया गया हो, और क्सिी ऐसे विपय के सम्बन्ध में जिसके लिए 
यह घोपणा की जा चुकी हो, अथवा 

(ग ) किसी सासयिक कानून हारा प्रदान की गई गशवर्नर जनरल ओर 
उसकी समिति के सुरक्षित अधिकार पर जिसका प्रभाव पढ़ रहा हो, अथवा 


( घ ) जिसके द्वारा किसी ऐसे कानून की घाराओं का संशोधन अथवा खण्डन 
हो रहा हो जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत सें इस एक्ट के प्रवेश करने से पूव स्थानीय 
च्यवस्थापिका समाओं से उच्च किसी अधिकृत सस्था द्वारा हुआ हो. तथा जिसके 
सम्बन्ध में मुख्य एक्ट द्वारा यह घोषणा कर दी गई हो कि इस शकार के कानूनों का 
स्वरूप पूर्व का सा ही रहेगा और कोई भी स्थानीय व्यवस्थापिका सभा पूव स्त्रीकृति 
विना न तो इन्हें समाप्त कर सकेगी और न इनमे कुछ परित्रत्तेन ही कर 
सकेगी; अथवा हु 


(ड ) इस एक्ट के लागू होने के पश्चात्‌ जिसके हह भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा के किसी एक्ट का खण्डन अथवा समशोधन हो रहा हो, जिसके सस्वन्ध में 
इस एक्ट की धाराओं हारा यह निश्चित कर दिया गया था कि स्थानीय व्यवस्थापिका 


सभा पूर्व स्वीकृति बिना इनमें किसी प्रकार का परिवत्तेन अ्रथवा इनका खण्डन न 
कर सकेगी | 


स्थानीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर गवनंर जनरल 
को अपने प्रतिनिषेध के अधिकार के प्रयोग की पूर्ण स्वचन्नन्ता थी। स्थानीय व्यवस्था- 
पिका सभा हारा पास किया हुआ प्रत्येक प्रस्ताव गवर्नर हारा गवर्नर जनरल 
की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख रिया जाता था । इस अकार के प्रस्तावों पर 
गचनर जनरल को अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करने का पुर्ण अ्रधिकार 
था, ओर इस कार्य के सस्पादन के हेतु ६ मास की”अवधि उसे प्रदान की जाती थी। 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किए गए किसी भी पस्ताव को गवनर जनरल 
सम्राट ( [5 )४५७]८४४ए ) की रदीकृति के लिए सुरक्तित रख सकता था । 


गवनर जनरल के विविध अधिकार 


ओपनिवेशिक गवनर ((50ए८८००१$) के समान सशोबित “राजकीय 
आज्ञा-पत्र' ([7$87पय67 06 रि०ए४ [055प८४075) हारा गवनर जनरल को 
भी क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्रदात किया गया। 


यहाँ इस बात का ध्यान रखना उचित होगा कि गवर्नर जनरल को क्ष॒मा 
प्रदान करने का अधिकार दिया जाने का तात्पय न तो यह था ही ओर न हो ही 
सकता था कि “इंगलेंड के सम्त्रिसए्डल की सम्मति से प्रत्यक्ष रूप से सम्राट 
((70७7) को क्षमा प्रदान करने का अधिकार न रहे, क्योक्ति अधिकार प्रदान करना 
एक ऐस्छिक काये है ओर इसके द्वारा सम्राट ((:८०७7) का निजी निर्णय अथवा 
विवेक न तो सीमित ही हो सकता है ओर न उसकी कडियों ही तोडी जा सकती है? 
यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भारतवप तथा अन्य उपनिवेशों (0 0777075) 
में क्षमा प्रदान करने के इस अधिकार के अयोग में अन्तर था । प्रोफेसर कीथ ने अपनी 
पुस्तक “उपनिवेशों में उत्तरदायी शासन” (े८४छ०7४9]6 (.0एशशला 


30 (॥6 0079077099) से लिख है कि, “स्वरासित उपनिवेशों मे झ्राणुठण्ड के 
अतिरिक्त प्रत्येक अवसर पर, जब तक कि साम्राज्य हित का कोई प्रण्न उपस्थित न 
होता हो अ्रधवा वह दूसरे मन्न्रिमण्डल का निर्माण करने के लिए इच्छुक हो, गवर्नर 
को अपने सत्रियों से अवश्य सम्पति लेनी चाहिए, परन्तु आणदण्ढ वात्ती स्थितिमें 
डसे अपने निजी निर्णय अथवा बिवेक से कार्य करमा चाहिए, और केवल अपने 
मत्नियों की सम्मति पर विश्वास कर उसे स्वयं को अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं 
कर लेना चाहिए !” सन्‌ १६१६ के गवर्नमेए्ट ऑफ इण्डिया एक्ट ((30ए2:प्रपा८ट१६ 
० ]70॥9 2८: ०£ 99) का उद्देश्य विशेष रूप से केन्द्र में मन्त्रियों की सम्प्तति 
को कोई विशेष महत्व ग्रदान करना नहीं था। इसलिए मन्रियोँ की सम्मति से उमा 
प्रदान करने का प्रश्न भारतत्रप मे उठता द्वी नहीं। क्षमा के इस राजकीय अधिकार 
(१०ए४ [27९० 82ए८) का उपयोग गवनर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय तथा 
विचेक द्वारा ही करता था। ड 
यह भी कहा जा सकठा है कि एक प्रकार से सम्राट ((४09७7) द्वारा ही 
गवर्नर जनरल को 'पढवियों का दाता! (ए0ए्माश्वाप्र 0 सठत6फ्ता) की उपाधि 
प्राप्त हुईं थी। गवनर जनरल को कुछ वशगत तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार की 
पद्वियाँ जैसे महाराजा, नवाब, राजा, आदि, अदान करने का अधिकार था। इस 
अधिकार का एक विशेष महत्व था। निरर्थक तथा व्यर्थ के नाम और शान की खोज 
करने वाले भारतीयो को इस प्रकार सरलता से अपनी ओर फोड़ा जा सकता था, 


ओर भार्तवप में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यशाही का पतक्तपाती तथा समर्थक बनाया जा 
सकता था। 


सद्राट ([75 ।४(४|८४६ए) हारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त था कि 
वह, भारत सचिव को सस्मति श्राप्त कर, सम्राठ ((:४0७7) हारा अथवा उनके 
निर्मित्त भारतवर्ष में किसी भी पट पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को, जिसके 
विरूद्द अभड्धतापूर्ण व्यवहार का आरोप द्वो, निकाल दे, तथा इस प्रकार के आरोप के 
निरीक्षण के लिए एक समिति की नियुक्ति करे ताकि उसका पता लगने पर सम्राट 
((.0४४) फो सूचित किया जा सके १ 
उपयु क्त विवेचन में हमने सच्चेप में गवर्नर जनरल के शधिकारों की व्याय्या 
की हैं। गवर्नर जनरत्ल को अनेक अधिकारों से सम्पन्न किया गया था क्योंकि भारतवर्ष 
में उसे सम्राट (८४0७7) का प्रथम पदाधिकारी समझा जाता था, और इस कारण 
भारतवर्ष में साम्राज्यशाही के हित का उससे अधिक विश्वस्त एवं दक्ष रक्षक कौन 
_सिद्ध हो सकता था। औपनिवेशिफ शवनेर हारा भोग किए जाने वाले अधिकारों से 
+ भारत सरकार के गृह विभाग सूचना नम्बर एफ---४७६--२६, दिनांक 
७ अगस्त १६२६ 


(90ए::एफरत 6६ [90928 सत्ता स्‍2675कापाव्या फैंगापटबात0ग ० 
8-.-476--26, 0%ल्‍त चार पच्चा 230०2०५४ 926 ) 


कई अधिक गुने अधिकार गवर्नर जनरल के थे | उपनिवेशों के गवनर मन्त्रियों की 
सम्मति मानने के लिए. बाध्य थे। परन्तु गवर्नर जनरल को कुछ विपयों मे अपनी 
कार्य-कारिणी समिति (35%८८०४ए८ (०0०४८) की सम्मति को भी ठुकरा देने का 
अधिकार था। भारत सरकार की कार्य-कारिणी प्रणाली में गवनर जनरल के 
असाधारण प्रभाव तथा असीस ओर अनन्त महत्व का विचार कर ग्रेसीडेण्ट लॉवेल 
को यह लिखने के लिए विवश होना पढा फ्रि “रुस' के ज्ञार और भारतवष के गरवनर 
जनरल अथवा वाइसरॉय कसी-कसी वत्तंमान विश्व के महान तानाशाह कहे गए 
है ।”१ यह सम्भव है कि इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति का अदशन हो। क्योंकि 
राजकीय शआाज्ञापत्र (१०००) [75070८(0॥5) द्वारा गवनर जनरल को यह आदेश 
था कि वह जो कुछ भी कार्य करे, सन्नाट ((.70 ७7) और पार्लियामेण्ट के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व के लिभाने ओर भारतीय जनता के हित्त के लिए करे | यह देखना भी 
डसी का कत्तव्य था कि केन्द्रीय शासन का संचालन भारतीय व्यवस्थापिका समा में 
नि+शित जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही हो रहा है, “उरी सीमा तक 
जब कि डनकी (भारतीयों की) आरकाज्ञाएँ उसे बुद्धि सगत एवं उचित प्रतीत हों।” 
यह देखना भी गवनंर जनरल का ही कर्तव्य था कि सब १६१६ के गवनभेणट ऑफ 
इण्डिया एक्ट ( (50एटाणप्रल्य ० ॥700॥ ४८६४ ० ]99 ) की भूमिका 
(?7८9॥70[८) में प्रतिपाठित की गई पार्रियामेण्ट की नीति को “भारत सरकार 
ठथा प्रादेशिक एवं आान्यीय सरकारो द्वारा आगे बढाया जाए |”? इस प्रकार यदि हम 
प्रेसीडिण्ट लॉवेल के इस दःथन कि गवर्नर जनरल और उसझी समिति निरंकुश शासक 
के रूप मे थे के साथ सहसत भी हों, तो भी इतना अवश्य कहना पढेगा कि कम से 
कम उसे उत्तरदायी निरंकुश शासक के समान कार्य करने के लिए आदेश ग्रदान किया 
गया था। डसे भारतीय जनता की इच्छाओं तथा भावनाओं के प्रति कम से कम उस 
सीमा तक उत्तरदायी रहना था जहाँ तक साम्राज्यशाही के हित पर किसी प्रकार का 
सकट उपस्थित न हो। परन्तु इतना अवश्य स्वीकार करना पडता है कि भारतवष में 
साम्राज्यशाही की महत्वाकाँक्षाओं तथा हितो के सन्मुख विरकुशता का यह प्रजातन्त्र रूप 
न्यूनाकार ही हाता था । इस प्रकार कज़न के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि, 
९६ वत्तमान परिरिथतियों में वाइसरॉय की स्थिति इतनी सीमित नही हुई थी कि 
उसके सहत्वपूण अधिकार के प्रयोग पर किसी प्रकार का प्रतिदन्‍ध उपस्थित कर सके” 


(२) गबनर जनरल की कार्यकरिणी सम्रिति 


महत्व 
गवनर जनरल की कार्यकारिणी समिति ( 5९८परधए९ (0पमलो] ) के 
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सम्वन्ध में कुछ कह्टे विना भारत सरकार की कार्यकारिणी प्रणाली का वर्णन अपूर्ण ही 
रह जायगा। क्योंकि इतना अ्रवश्य स्मरण रखना चाहिए कि भारत सरकार का भार 
एक व्यक्ति पर नहीं अपितु एक समिति पर था। और “समिति के बहुमत की स्वीकृति 
बिना किसी महत्वपूण एक्ट का प्रतिपादन नहीं हो सकता था ।” इसलिए कार्यकारिणी 
समिति ([5८८७४४६ (:0७7८।॥) के स्वरूप की उपेक्षा करता अन्याय होगा। इस 
सम्बन्ध में लॉ कज़न का कथन उल्लेखनीय है कि, “चाइसराय के सम्बन्ध में प्राय 
यही कहा जाता है कि जैसे वही अकेला सरकार हो | यह कहना घारतव में उसके 
साथियों के पति अन्याय करना है, जो उसके समान ही उत्तरदायी थे और ग्राय थे 
ही उस कीर्ति के पात्र हैं जिसे वह ( गवर्नर जनरल ) अनुचित रूप से ऋइण कर 
लेता है। इसके विपरीत कभी कभी उसके (गवर्नर जनरल के) साथ भी श्रन्याय 
हो जाता है क्योंकि उसके साथियों हारा समान रूप से निर्धारित अथवा कदाचित 
उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित नीति एवं शासन सम्बन्धी कार्यों के उत्तरदायित्व का 
समस्त भार उसे ही सहन करना पद़ता है ॥१!* 
निर्माण 
एक्ट द्वारा केन्द्र में किसी भी प्रकार का उत्तरदायी शासन प्रस्तावित नहीं 
किया गया था | इसलिए गवनर जनरल ((90ए९॥07 (560९7७)) को कार्यकारिणी 
समिति (826८७७४ए८ (20प४८/)) पूत्रे प्रणाली के अजुसार भारत सचिच के प्रति 
ही उत्तरदायी रही । 
कार्यकारिणी समिति ([256८७४ए८ 0००7०) के सदस्यों की नियुक्ति 
भारत सचिव की सम्मति से सम्राट (75 १४५]८४६०) छारा होती थी। एक्ट के 
अन्तगंत इन सदस्यों की कोई निश्चित सख्या नहीं दी गई थी । सदस्यों की कोई स्थायी 
सख्या नियत न करना पूथ समय से ही निश्चित था । क्योंकि ज्वाइन्ट रिपोट (]09६ 
१०००१0) के लेखकों का मत था कि भारत सरकार के साथ आ्ान्तीय सरकारों के 
सम्बन्ध में परिवत्तेन होने के कारण विभिन्न विभागों का कार्यक्षेत्र सी अधिक प्रभावित 
होगां, और केबल इसी के कारण पुनर्विभाजन सी आवश्यक होगा। इसलिए उनकी 
सस्मति थी, “गवनर जनरल की कायकारिणी समिति (>८८प्राए8 (०णातण) 
के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो प्रतिबन्ध लगे हुए हैं उन्हें हम समाप्त कर 
ढंगे, जिससे सरकार के आकार और कार्य विभाजन के सम्बन्ध में श्रोर भी अधिक 
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सरलता हो जाए ।” इस प्रकार स््स्यों की संख्या नियत करने का अधिकार सम्राट 
((४०ज0) को सौंप दिया गया । इन सदस्यों में से कम से कम तौन सदस्य ऐसे होने 
चाहिए थे जो दस वर्ष तक सम्राट (70577) की सेवा में रह जुके हों। “यह एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण घारा है,” जैसा कि सर तेजवहादुर सम््‌ ने कहा हैं, और जब तक 
पार्कियामेण्ट के किसी एक्ट द्वारा इसमें परिवर्तन अथवा कुछ सशोधन नहीं होता तब 
तक बर्समान ससिति को उत्तरदायी मन्सन्रियों को समिति का रखरूप प्रदान करना 
असरभव है। भारतवर्ष में सम्राट के कर्मचारियों को कार्यकारिणी समिति से महत्वपूर्ण 
प्तिनिधित्व प्रगन करके उन्हे केवेल सुरक्षा ही प्रदान नहीं की गईं अपितु इसका 
डहेश्य भारतवर्ष में कमंचारियों के हिताथथ भी प्रधान रूप में उन्हें अतिनिधित्व प्रदान 
करना था ।”? इन तीन सदस्यों के अतिरिक्त, एक सदस्य दस वर्ष के शझनुभव का 
इगलेंड अथवा आयरलैंड का बैरिस्टर, अथवा स्कॉटलेंड की फेकल्टी ऑफ एडवोकेट्स 
(४४८०७ ० 0१ए००७/८४) अथवा हाईकोर्ट का बकील होता था। कार्य-कारिणी 
समिति (5८८प्रधए८ (>0ए्पाटा)) के सदस्यों की सख्या सात थी, जिसमे प्रधान 
सेवापति ((०0॥770#0067-7-(९-॥6८९) भी सम्मिलित था । यहाँ यह वात ध्यान से 
रखने की है कि ग्रधात सेनापति ((:0:7078096४-॥0-0.|76८7) को अब अतिरिक्त 
सदस्थ नही समझा जाता था, क्योकि एक्ट के अन्तर्गत सदस्यों का सासानन्‍्य एव विशेष 
श्रथवा अतिरिक्त का भेद समाप्त कर दिया गया था। कार्यकारिणी समिति (5८- 
८पए९ (0०४९) में तीन भारतीय सठस्य होते थे । 
कार्यकारिणी समिति ( छि5९८०ाए८ (>0पपाटा। ) को भारतीय स्वरूप 
प्रदान करना एक्ट द्वारा संदछान्तिक रूप से सम्भव कर दिया गया था। इस सस्वन्ध से 
ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ( [0770 5९]८८६४ (५079777:८6 ) का मच था कि, “सर- 
कारी कर्मचारियों में से लिए गए कार्यकारिणी समिति (95€९८पधाए८ (0पटा) 
के सदस्य, जैसे जेले समय व्यतीत होगा, योरुपियन की अपेक्षा अधिकतर सारतीय ही 
होने लगगे ।” " सन १६१६ के एक्ट द्वारा सी यह निश्चित रूप रो स्पष्ट कर दिया 
गया था कि, “ब्रिटिश भारत का कोई निवासी, अथवा सन्राट ( 78 )(७]०४६ए ) 
की प्रजा का कोई भी व्यक्ति उसके धसे, जन्मस्थान, दंश, वर्ण, अथवा इनमें से किसी 
एक के कारण भारतवप् में सन्नाट ( (0७7 ) की दौकरियों के लिए अग्योग्य सिद्ध 
नही वहराया जाएगा ।” परन्तु व्यावहारिक रूप भे यह आशा निराशा ही सिद्ध हुई । 
क्योकि कार्यकारिणी समिति ( 5८८०६ए९ (:०णाला ) में अधिकांश रूप से 
भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यो की ही नियुक्ति की जाती थी, क्योंकि उनके पास 
विशेष अनुभव तथा शासन सम्बन्धी ज्ञान का पणास पन्न था। इस प्रकार कार्यकारिणी 
३ “भर छ्राट09९05 0740 (0एमएाों 0#8ए५ ज्ण्फ ६98 :277:5 0 पा 
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समिति ( 75८८०५४८ (20प7८ ) भारत सरकार के ल्षिए नौकरशाही का विशे- 
पण मात्र, ही सिद्ध हुईं । 
बेतन तथा कायकाल 

कार्यकारिणी समिति ( 7%९८पाए८ (०प्रालो ) के प्रत्येक सदस्य का 
कार्यकाल सामान्‍य रूप से पए्च वर्ष था। प्रधान सेनापति ( (0779 7वैदनाए- 
(फरार ) के अतिरिक्त कार्यकारिणी समिति ( 5€८प्राए6 (०फपाटा] ) के 
प्रत्येक सदस्य को ८०,००० रुपये वापिक वेतन मिलता था। प्रधान सेनापति 
( (0०प्रापक्रापेधा-+7-(0र्टा ) को जो केन्द्रीय कार्यकारिणी, समिति ( (दा 
छऋलट्प्तए८ (०पाला! ) का पदाधिकृत सद॒स्य नहीं था, १०,००० रुपये वार्षिक 
वेतन मित्तवा था । इन सदस्यों का यह वेतन भारतवर्ष की आय सें से ठिया जाता था। 


गवरनर जनरल ओर कायकारिणी समिति 


सामान्य रूप से गपर्नर जनरल ओर कायकारिणी समिति ( 5८८२८ 
(.००४०[ ) की रिथिति समान थी, परन्तु कुछ विशेष विषयों में कायंकारिणी समिति 
( 05८८०६७ए७ (:००प्रती ) को स्थिति गवनेर जनरल से निम्न कोटि की थी। 
समस्त कार्य क्षेत्र पर गवर्नर जनरल का स्वीकृत रूप से अविकार था। कार्यकारिणी 
समिति के किसी सदस्य को उपसभापत्ति नियुक्त करने का अधिकार गवनर जनरल 
को हो था । गवर्नर जनरत्व द्वारा निश्चित किए गए स्थान पर ही कार्यकारिणी समिति 
( छड००पतए८ (०णाणा ) की बेठक द्वोती थी। बिटिश भारत के हिट, तथा 
उसकी शान्ति एव सुरक्षा सस्बन्धी विपर्यों के अतिरिक्त, जब कि गवनर जनरल्ल कार्य- 
कारिणी समिति ( +४९८ए०४ए८ (०प४ता!। ) की सस्मत्ति को श्रस्थीकार, कर सकता 
था, सामान्य रूप से बेठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित की गई 
सम्मति तथा निर्णय को स्वीकार करने के लिए वह बाध्य था । किसी विपय के सम्बन्ध 
में यदि कार्यकारिणी समिति ( ॥75८८प६ए८ (:0प्रणटां ) के सदस्यों की सस्मति 
का विभाजन बरावर हो जाता था वो गवनर जनरल ध्यथवा सभापति के पद पर 
आसीन व्यक्ति को निजी सत हारा उस विपय के निणय का अधिकार प्राप्त था। जब 
फार्यकारिणी समिति ( छड८८पॉ।ए8 (0एप्८टा] ) के निर्णय को स्वीकार न कर 
गवर्नर जनरल अपने उत्तरदायित्व एवं अ्रधिकार हारा काय करता था, तो कायकारिणी 
समिति ( 75८टपा।ए2 (55ण८ा] ) के कोई मी ठो भिन्न सतावलवी सदस्य यह 
कह सऊते थे कि उस विपय ठथा डनके सतभेद के कारण भारत सचिव के पास भेज 
दिए जाएँ । ऐसी परिस्थिति में उस विषय की सूचना तथा समिति ( 0०पालो! ) के 
सदस्यों द्वारा चेठफ का विवरण लिसित रूप में भारत सचिव के पास सेजना पड़ता 
था । यदि कार्यक्रारिणी समिति ( 5९८प्रधए८ (०ण०्प्टा) ) की किसी वेठक से 
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गवर्नर जनरल उपस्थित होता ओर यदि वह हस्ताद्र करने योग्य होता था, तो उस 
बैठक में मस्तावित किए गए प्रत्येक नियम अथवा प्रस्ताव पर उसके हस्ताक्षर अनिवाये 
थे । यदि चह इस प्रकार के किसी नियम अथवा एक्ट पर अपने हरत/चक्षर नहीं करता 
था तो बह नियम समस्त राजनैतिक विपयों के सम्बन्ध से च्यर्थ हो जाता था | गवर्नर 
जनरल और उसकी समिति के समस्त आदेश यावर्भर जनरल ओर उसकी समिति के 
नाम से ही घोषित किए. जाते थे। अपनी कार्यकारिणी समिति ( ६८८० ४ए०९ 


(00७४८) ) के कार्यक्रम को सरलता पृवक चलाने के लिए एक्ट द्वार गवर्नर जन- 
रत को लियम बनाने का भी अधिकार था | 


सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल्ल के निम्नलिखित कुछ उन अधिकार्रो को 


स्पष्ट कर दिया गया था जिनका प्रयोग वह अपनी समिति ( (०ण्ाटां ) के साथ 
ही करता था - 


(आओ) भारत सचिव और उसकी समिति की विशेष स्वीकृति बिना गवर्नर 
जनरल “भारदवप के किसी देशी राजा” अथवा राज्य के विरुद्ध युद्ध घोषणा, अथवा 
उनसे सन्धि नहीं कर सकता था, और न किसी ऐसे राज्य अथवा राजा को उनके 
अधिकार को सुरक्तित रखने का आश्वासन ही दे सकता था ।? यहां यह बात ध्यान में 
रखने की है कि गवंनर जनरल पर यह अतिवन्ध उस समय नही हूग सकता था जब 
“सारव व सें ब्रिटिश सरकार अथवा उसपर अवल्लग्बित किसी राजा अथवा शाज्य 
अथवा किसी ऐसे राजा जिसके राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसी सन्धि द्वारा 
सन्नाट ( (४०0 ए० ) पर हो, के विरुद्ध युद्ध घोषणा की जा चुकी हो, श्रथवा उसके 
लिए प्रवन्ध किए जा चुके हो ।” जब गवर्नर जनरल कोई युद्ध घोषणा अथवा सन्धि 
करवा वो उसे कारणों सद्दित उसकी एक प्रतिक्षेपि भारत सच्चिव के पास सेजनी 
पड़ती थी । इस प्रकार समिति ( (058०) ) की स्वीकृति गवर्नर जनरल के घुर्- 
घोषित करने तथा सस्धि करने के अधिकार पर पक प्रक्तार का प्रतिवत्ध ही थी | 

(व) “ब्रिटिश भारत के अधिक पिछुडे हुए भाणो के लिए एक सक्षिप्त च्य- 
वस्थापक प्रणाल्ली ( 8५09709279 ,227520ए० ?70८८0प7८ ) की व्यवस्था की 
गईं ।”* ब्रिटिश सारत की कोई प्रान्तीय सरकार ग़बनंर जनरल ओर उसकी समिति 
के सन्मुख अपने किसी “भाग! की शान्ति तथा उत्तम शासन के सम्बन्ध में नियस 
चनाने के लिए प्रस्ताव उपस्थित छर सकती थी। इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरव्धर को 
इस प्रकार का अस्ताव उपस्थित करने के कारण भी गवनर जनरल फ्लोर उसकी समित्ति 





) गवर्ममेंट ऑफ इस्डिया एक्ट ( (50एकम्राथलाए ठतपतातल #ल ) 
की धारा ४४ के अनुसार 


+ एब्ड की धारा ७१ के अनुसार 


के सन्मुख रखने पढ़ते थे। जब इस प्रकार के प्रस्ताव को गवर्नर जनरल और उस्रकी 


समिति का अनुमोदन तथा गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी तब वह 
भारतबप के गज़द तथा आन्तीय गज़ट मे--यदि कोई होता था--प्रकाशित क्या जाता 
था। उसके पश्चात्‌ चह प्रस्ताव कानून के समान लागू किया जाता था, तथा उसे 
भारतीय व्यवस्थापिंका सभा के किसी एक्ट के समान अस्वीकृत भी किया जा सकता 
था । कार्यकारिणी ( 25%८८०६ए८ ) द्वारा कानून निर्माण का यद एक ओर उदाहरण 
है, जो सन्‌ १६१६ के एक्ट की एक स्पष्ट एव प्रत्यक्ष रूप से दृष्मोचर होने वाली 
विशेषता है । इस प्रकार के वनाए गए प्रत्येक नियम की, जिस पर गवनेर जनरल ने 
अपनी स्वीकृति ढी थी, एक प्रामाणिक प्रतिज्ञिपि उसे भारत सचिव आर उसकी 
समिति के पास भेजनी पड़ती थी। भारत सचिव अपनी समिति ( (-०एए८॥ ) की 
सम्मति से एक भस्ताव द्वारा एक्ट की उपयुक्त धारा" को ग्रिटिश भारत के किसी 
भाग पर लागू कर सकता था। इस धारा के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत के क्खिी भाग के 
सम्बन्ध में दिए गए गवनर जनरल के प्रार्थना पन्न को भारत सचिव अस्वीकृत भी कर 
सकता था । 
इस अकार यह थारणा बना लेना कि अधिकार और प्रभाव के क्षेत्र मे 
कार्यकारिणी समिति ( [75८०८पधए८ (८०ए०४८॥ ) का स्थान शून्य के समान था, 
एक कोरी आन्ति ही है। इसके विपरीत वह शासन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
झग था। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गवर्नर जनरल की स्थिति काय- 
कारिणी समिति ( 75%८८०७४ए८ (८००7८ ) से उच्च थी, श्रोर इसकी अनुपस्थिति 
में सी गवर्तर जनरल का स्थायित्व दृढ़ था। परन्तु कायकारिणी समिति (95९८०(॥ए४९ 
(०ण्णटा) का जीवन, उसफा कोई अथ्थ तथा उसकी कार्यत्षमठा गवनर जनरल के 
साथ रहने में और उसकी सहायता में ही सम्भव थी । इस अक्वार गवर्नर जनरल पर 
कार्यकारिणी समिति ( 5%४८७६४ए८ (007८ ) का अश्रित होना प्रत्यक्ष रूप से 
स्पष्ट है । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि गवनेर जनरल की शक्ति ही कार्यकारिणी 
समिति ( छ5९८पाॉ४९ (.०पपाट ) की शक्ति थी । स्वभावत ही इसलिए लॉड 
करन ने अपने निम्नलिखित कथन से वाइसरॉय के असामथ्य का निद्शन काल्पनिक 
अत्युक्ति के रूप से किया था - “समिति के कसी अन्य सदस्य से अधिक वाइसरॉय का 
महत्व नही है”! * 
कार्यकारिणी समिति-स्वरूप 
शसवनर जनरल की कार्यकारिणी समिति ( +िटटपधएढ (०प्रगाटा ) का 
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विवरण समाप्त कर देने से पूल हम उसके स्वरूप के सम्बन्ध मे दो शब्द और कहना 
चाहेँगें। गवनर जनरल की कार्यकारिणी समिति ( ॥%€८प्राए८ ए०पाला ) 
आंशिक रूप से भी सचिवतन्त्र प्रणाली के मन्निसण्डल के समान न थी। इसका 
स्वरप'न तो बिटिश मंत्रिमण्डल का सा ही था ओर न कनाडा के मंत्रिसएडल का सा 
ही। ब्रिटिश मंत्रिमएडल और कनाडा का मंत्रिमुणडल यदि व्यवस्थापिका सभा और 

डसके द्वारा जनम के प्रति उत्तरदायी थे, तो भारतवर्ष की कार्यकारिणी 
( 5६०८०४४४७ ) की विभिन्नता यही थी कि उसका स्वरूप अज॒त्तरदायी था। वस्तुतः 
एक्ट द्वारा प्रस्तावित गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति ( 775९८प७ए८ 
(0०ण्प्रल॑] ) और इंग्लेंड अथवा कनाडा के सन्रिमण्डल की तुलना करना ही उचित 
मार्ग से भटकना है। दोनों की उद्भावना में अन्तर था, दोनों के मूल स्रोत में अन्तर 
था, दोनों की मौलिकता में अन्तर था। भारतवर्ष की कार्यकारिणी ( एडट८परा।ए6 ) 
निरंकुश एवं अनुत्तरदायी थी, इंग्लेंड और कनाडा के मंत्रिमण्डल उत्तरदायी थे । 

परन्तु फिर भी सूच्म अध्ययन तथा सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा प्रस्तावित विकास 

को जानने के लिए गवर्नर जनरले की कार्येका रिणयी समिति (5८८एप४४ए९ (0०ए7ल) 
तथा ग्रट ब्रिटेब के सचिव-तन्त्र प्रणाली के मंत्रिमण्डल की तुलना करना ही उचित 
होगा । व्यापक रूप से यह दोनो निम्न प्रकार से भिन्न थे :--- 


मुख्य असमानत्ताएँ 

(अर) ब्रिटिश सन्द्रिपएडल के सम्तान, कार्यकारिणों समिति (2%८८पए८ 
(८000० ) का निर्माण न तो व्यपस्थापिका सभा में से हुआ था और 
न वह इस के प्रति उत्तरदायी हो थी। और इस कारण इसे “व्यवस्थापिका सभा 
की प्रथम समिति” का स्थान प्रदान नही किया जा सकता था। इस लिए व्यवस्थापिका 
सभा के सन्तुष्ट रहने अथवा न रहने पर ही कार्यकारिणी समिति (%९८पसए८ 
(.०ए०८॥) का जीवन अवलम्बित न था। व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किया 
गया कोई दोप अस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव कार्यकारिणी (756८पा।ए८) को 
परित्यांग के लिए विवश नहीं कर सकता था। यदि इस्लेंड के मन्त्रिमए्डल को लोकसभा 
(40096 0६ (.०४007079) के विश्वास की चिन्ता रहती है तो भारतीय कार्य- 
कारिणी समिति (/5८८ए४ए८ (८००7८) गवर्नर जनरल के विश्वास ओर सम्राट 
(95 )(४|०७४४) के भारत सचिव की सन्तुष्टि के लिए चिन्तित रहती थी । ड््स 
प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ तक कार्यकारिणी समिति (२5८८प॑र८ (०पण्पल) 


और देश की जनता के सम्बन्ध का प्रश्न है बहा तक मॉन्टेग्यू-चेम्सफोड सुधार एक्ट 
के अन्तगत भी उस का स्वरूप उतना ही अनुत्तरदायी था जितना कि पूर्व की मॉँल्नें 
मिन्टो प्रणाली के अन्तर्गत ! हे 


(बे) यहाँ यह बात भी ध्योन में रखने योग्य है कि इंग्लेंड में मम्श्रिमशला० 


सदस्यों की नियुक्ति व्यावद्वारिक रूप से अधान मन्‍्त्री (27776 )/7567 ) ही 
करता है। परन्तु भारतवर्ष में स्थिति इसके विपरीत थी । लॉढ कज़ंन के शब्दों में 
यहाँ गवरनर जनरल “अपने निकट्तम साथियों में से एक की भी नियुक्ति नहीं करता 
है ।” यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि केवल एक अवसर पर स्वय लोर्ड फरज्ञन ने एक 
व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कहा था, जिस के उत्तर में उन्हें केवल नकार के और कुछ 
न प्राप्त हुआ | भारत सचिव ने उन्हें यह समाचार» भेजा कि समिति (०४४०४) 
के सदस्यों की नियुक्ति के विपय में सम्राट ((४0७7) को सम्मति प्रदान करने का 
कर्तव्य केवल भारत सचिव का ही है । 
समानता 
फिर भी भारतीय कार्यकारिणी समिति (फताशा उिड९८प्रधाए८ 
(०एछ०! ) की एक विशेषता ब्रिटिश सन्त्रिमण्डल से सेद्धान्तिक रूप में अवश्य मेल 
खाती थी। यह विशेषता थी अखण्ड एवं ग्रविभाजित संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त 
की । यह बात स्मरण रखनी चाहिए यदि समिति ( 85८८०४४० (/००४८॥ ) और 
शवनर जनरल में कोई भतभेद्‌ होता था तो भोरत सरकार के सठस्य, एक्ट द्वारा 
अस्तावित प्रणाली के अनुसार, भारत सचिव के सूचनार्थ अपनी सम्मतियों को 
लिखित रूप प्रदान करने के पश्चात्‌, इस बात के लिए वाध्य थे किया तो वे 
गवनर जनरल के कथनालुसार कार्य करते, अथवा उस के हाथों में अपना त्यागपन्न 
उपस्थित कर देते १ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि एक विशेष विषय के सम्बन्ध से 
भारत सरकार का निर्णय, पूरी समिति (८०ए7टा)) का निर्यय न होकर घस्तुत* 
एक दी व्यक्ति का निर्णय हो और वह व्यक्ति भले ही गवनर जनरल हो, कार्यकारिणी 
समिति (४5४९८पए९ (+०णपारली) के समस्त सदस्यों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए 
तथा उस का समर्थन होना चाहिए, अथवा उन सदस्यों को त्यागपत्र ठे ठेना चाहिए । 
नौकर शाही सरकार के समान न्यूनाविक रूप में वाइसराय कायकारिणी 
(ः52८प्एए८) के सदस्यों का विधाता ही था। इस “आत्मसमपंण अथवा 
त्यागपत्र” वाले सिद्धान्त द्वारा वाइसराय के प्रति कायकारिणी समिति 
(ए5०८पाए८ (०प्गणी) की आधीनता एक और कारण से अधिक 
वास्तविक रूप से थी। इस्लेंड में प्रधान मनन्‍्त्री (27770० ](॥775६८7) अपने 
सहयोगियों का आदर जनता तथा उनके दल में उनकी स्थिति के कारण करता 
है, यह सम्मान भारतवषे में कार्यकारिणी समिति (ए/८८प्राए (०णणला) 
के सदस्यों को भ्राप्त नहीं था। इस श्रकार कार्यकारिणी ([5:८८प४४८) के सदस्य 
अपने व्यक्तित्व को गौण बनाने के लिए. विवश थे। बहुमत के सिद्धान्त और 
आकांज्ञाओं का हनन पक व्यक्ति के लिए कर दिया जाता था । समिति 
((०णाटा) का कार्यक्रम शुघ्त रखा जाता था। इसलिए यह भारत सरकार की 
पद्धति के अनुरूप नहीं था कि इस अफार की काये म्रणाली अथवा शासत प्रबन्ध में 


“श्र 


भाग लेने चाले सदस्यों के व्यक्तितत मर्तों को प्रकाशित किया जाएु। इस प्रकार 

यह सम्भव था कि कोई सदस्प अपना भिन्न मत रखता हो, ओऔर उसके इस भिन्न मत 
के प्रभाव से राजनेतिक वातावरण में तनिक सी भी इलचल उत्पन्नन हो। 
किसी विषय अथवा विपयों से सम्बन्धित उनके मतसेदों को दफना कर समिति 
((०एकला) को एक पूर्ण इकाई के रूप मे कोर्य करना पडता था | 


(३) समिति के सचिव 
केन्द्रीय कार्यकारिणी ( (लाए 75८८००ए४ए८ ) के इस अध्याय को 


समाप्त करने से पूव कुछ पंक्तियोँ ससिति (00०४८) के सचिव (56८:८६७४४९७) 
के सम्बन्ध में लिखनी आवश्यक हैं। 


प्रत्येक विभाग से स्थायी सचिव नियुक्त थे। उनके सम्बन्ध से राजकीय 
समिति (०००) (2०0७9775507) का कथन उल्लेखनीय है कि, “प्रत्येक विभाग 
का उप-पदाधिकारी एक सचिव है, जिसकी स्थिति लगभग चही है जो इंग्लेंड में 
स्थायी उपसचिव की होती है । परन्तु इनसे अन्तर यह है कि थह सचिव समिति 
((०घ्ा८ा)) की बैठक में उपस्थित रहता है; सप्ताह में आयः एक बार वह वाइसरॉय 
से अवश्य मिलता है और अपने घिभाग के समस्त महस्वपूण विषयों पर उसके साथ 
विचार करता है; किसी ऐसे विशेष विषय की ओर गवनर जनरल का ध्यान 
आकर्षित करना उसका अधिकार है, जिस के सम्बन्ध में वह यह समभता हो कि 
उस विभाग से सम्बन्धित समिति ((-0प7८॥) के सदस्य द्वारा दिएु गए आदेश 


पर गवनर जनरल की स्व्रीकृति प्राप्त करना आवश्यक है; और उसका कार्यकाल प्रायः 
तीन बष तक सीमित रहता है ।” 


इस प्रकार यह वात स्मरण रखने योग्य है कि सचिव की पहुँच गवनर जनरल 
तक ग्रत्यक्ष रूप से थी। वह गवर्नर जनरल के पास कोई भी महत्त्वपूर्ण पत्र आदि 
लेजा सकता था, भर उससे सम्बन्धित सदस्य के तनिक से भी हस्तचोप बिना और 
कभी-कभी तो उसे सूचना दिए बिना ही बह उस पर गवनेर जनरल के आदेश प्राप्त 
कर सकता था। यदि सदस्य और सचिव से कोई मतभेद होता था तो सचिव को 
यह अधिकार था दि वह उस विपय को गवर्नर जनरल के सस्मुख उपस्थित कर दे । 


इस लिए सचिव का वधानिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व था। भारतवर्ष में 
साम्राज्यशाही की नोंच दृढ़ बनाए रखने के लिए उनमें नोकरशाही के स्थायी अधिकार 
हूँस ढू स कर भर ठिए गए थे। यह देखना उनका ही कत्तैज्य था कि शासन में कही 
किसी प्रकार की भूल तो नहीं होती । साम्राज्य की चाष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की 
सूचना उन्हें वाइसरॉय को देनी होती थी। इसलिए एक्ट के अन्तर्गत उन्हें एक 
विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान अदान किया गया था | इस बात का ध्यान रखना भरी 
उनका कत्तंच्य था कि कार्य प्रणाली के नियमों का पात्नन उचित ढंग से होता है 
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अथवा नहीं। इसी के साथ-साथ सदस्यों से स्वतन्त्र रूप में उन्हें यह अधिकार भी 
था कि वे अपने विवेक के अनुसार किसी विषय पर किसी भी समय गवनर जनरल के 
आदेश आप्त कर सके । सद्दोप में यह सचिव सदस्यों के लिए नहीं अपितु समस्त 
भारत सरकार के लिए रखे जाते थे | इस ल्लिए यड्ट उनका कर्त्ततव्य था कि शासन के 
अध्यक्ष गवर्नर जनरल को कार्य की प्रगति तथा विभिन्न विभागों से सम्बन्धित भश्नो 
के स्वरूप की सूचना समय समय पर दिया करें। साराश यह कि विभिन्न विभागों के 
यह सचिच भारतवष में साम्राज्य शाही के हित की सुरक्ा की चौकसी रखने वाले थे १ 


छठवों अध्याय 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ 


“सचिवतन्त्र प्रणाली की ग्रजातन्त्र सरकार मे, जो संघात्मक सरकार से 
मित्र होती है, राजनेतिक, कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापक सम्बन्धी समस्त कार्यों में 
शक्ति, तथा अधिकार का केन्द्र-विन्दु अथवा कार्य करने की सत्ता सन्त्रिसएडल में 
निहित होती है | इस प्रकार के विधान में लोक-ग्रिय ग्रजातन्त्र सरकार में मन्ज्रियों 
की प्रत्यक्ष सत्ता द्वारा कार्य सम्पादन होता है, जो व्यवस्थापिका सभा द्वारा जनता 
के ग्रति उत्तरदायी होते हैं |??' 

! --श्री बी० के० ठाकुर 

सम्राट ( [7$ १(०]८५६ए ) की सरकार द्वारा सन्‌ १६१६ के एक्ट के अन्त- 

गत भारतवर्ष के लिए मन्त्रिमण्डल द्वारा शासन का यही स्वरूप घोषित किया गया 

था। जब इस्लेंड सें ही उत्तरदायी शासन का विकास जनता के अन्तर में जाग्रत होने 

वाली भावना शक्ति के फलस्वरूप एक विल्म्वित ऐतिहासिक प्रणाली द्वारा हुआ था, 

तब सारतवर्प को भी यह आश्वासन, दिया गया था कि उसे भी निरंकुश सरकार से 

शने: शनः उत्तरदायी सरकार श्रदान की जाएगी । स्वराज्य की प्रथम सीढी का निदर्शन 
सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा हुआ । ु 

जेसाकि अ्रन्यत्र भी संकेत किया जा चुका है उत्तरदायी शासन का यह 
शुभारम्भ आल्तीय चोेत्र के इस्तान्तिरत विपरयों द्वारा किया गया। इस प्रकार इस 
नवीन वैधानिक व्यवस्था में स्थानीय व्यवस्थापिका सभाएँ ही जिन्हें प्रान्तीय ध्यवस्था- 
पिका समा कहा जाता है, उत्तरदायी शासन का केन्द्र बिन्दु थीं। 


शासन पबन्ध सुचारु ढग से चलाने के लिए प्रिटिश भारत फो इस एक्ट के 
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आह पु 


अन्तर्गत नौ मुख्य ओर आठ गौण प्रार्न्तों में विभाजित कर दिया गया था। यह नो 
सुख्य प्रान्त इस प्रकार थे, मद्रास, बम्बई, बगाल, सयुक्त प्रदेश, पंजाब, वर्मा, बिहएर 
ओर उढीसा, श्रासाम तथा मध्य प्रदेश । पहले तो इस “सुधार व्यवस्था? (२९०: 
5८८०८) में से बर्मा को प्थकू कर दिया गया था। कालॉन्तर में २ जनवरी 
सन्‌ १६२३ को इसे भी गवनेर के प्रान्‍्त का स्थान प्रदान किया गया | आठ गौझ 
प्रान्त इस प्रकार थे . बलूचिस्तान, देहली, अजमेर-मेरवाडा, कु, मनीपुर का परगना, 
पन्थ पिप्लोदा, अदुन, तथा अडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह । 

डपयु क् मुख्य प्रान्त गवनेर के श्रान्त कहलाते थे । इन का शासन सुरक्षित 
विपर्यों के सम्बन्ध में गवनंर और उसकी समित्ति ह्वारा, और हस्तान्तरित विपर्यों के 
सम्बन्ध में, कुछ विशेष अवसरों के अतिरिक्त, गवनेर तथा सन्त्रियों ढ्वारा होता था। 
गौण प्रान्त चीफ कमिश्नर के अधिकार में होते थे। इनका शासन श्रवन्ध इन्हीं के 
हाथों में था । कुर्ग के अतिरिक्त अन्य गोण प्रा्न्तों में लेजिस्लेटिव काउन्सिल नहीं थी । 


गवनर की लेजिस्लेटिव काउन्सिल का निर्माण 


जैसाकि कहा जा छुका है गवनंर के नो आन्तों में लेजिस्लेटिव काउन्सिल थीं । 
काउन्सिल में प्रान्त की कार्यकारिणी समिति ( छ#6८प्रा।ए2 (0००४त| ) के. 
सदस्य, कुछ नियुक्त किये गये सदस्य तथा कुछ निर्वाचित सदस्य होते थे। लेजिस्लेटिव 
काउन्सिल की रचना का स्वरूप भी कुछ बेमेल था । इस काउन्सिल् के सदस्य विभिन्न 
मत, पिभिन्न सम्मति तथा विभिन्न सिद्धान्तों के समर्थक थे । यह काउन्सिल साम्राज्य- 
शाही के हित एवं अकुररूप राष्ट्रीय आकाक्ताओं की सरक्तक थीं। यदि साम्नाज्यशाही 
के हित का अतिनिधिष्व कार्यकारिणी समिति ( छ5८८एाए०८ (6ण्यट ) के 
सदस्य तथा नियुक्त किए गए सदस्य करते थे तो राष्ट्रीय आकांक्षाओं का पक्ष निर्वाचित 
प्रतिनिधियों ह्वारा लिया जाता था। इस अकार एक प्रान्तीय लेजिरलेटिव काउन्सिल 
के निर्मित स्वरूपसे ही यह स्पष्ट था कि अपना-अपना प्रभुत्व बढानेके लिए साम्राज्यशाही 
ओर राष्ट्रीय दोनों प्रकार की शक्तियों में सघप हो । 

एवट द्वारा यह भी निश्चित कर ठिया गया था कि भ्रत्येक लेजिस्लेटिव 
काउन्सिल मे २० प्रतिशत से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते थे। केवल 
इतना ही नहीं, अल्येक लेजिस्लेटिव काउन्सिल में कम से कम ७० प्रतिशत 
निर्वाचित सदस्य होने प्वाहिए थे। परन्तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि बर्मा 
की लेजिस्लेटिव काउन्सिल में निर्वाचित सदस्यों की सख्या ६० प्रतिशत निश्चित की 
गईं थी । उपयु क्त अनुपात को ध्यान मे रखते हुए किसी भी लेजिस्लेटिव काउन्सिल 
के सदस्यों की रूख्या में वृद्धि करने क्रे लिए नियम बनाए जा सकते थे । 

प्रान्त का गवनेर भान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिलन्का सस्दय नहीं हो सकता 
था। परन्तु उसे लेजिस्लेटिव काउन्सिल की बेठक में आमन्त्रित करने ओर उसमें भाषण 


शृशंण. 


देने का अ्रधिकार था। कार्यकारिणी समिति ( सड९८८पराए6€ (0०णगारली। ) के सदस्य 
लेजिस्लेटिव काउन्सिल के भी सदस्य होते थे । 


यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि सरकारी कर्मचारियों को घुनाव 
लडने का अधिकार नहीं था। परन्तु मन्त्रियों पर इसके लिए किसी प्रकार का प्रतिवन्‍्ध 
नहीं लगाया जाता था वर्योक्ति उनकी गणना सरकारी कमचारियों में नही की जाती थी। 


काउन्सिल के निर्माण से सस्वन्धित नियमों द्वारा निशन्नलिखित विभिन्न जातियों 
को जातीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था : सिर्खों को पजाब में, भारतीय ईसाइयो 
को मदरास में; एंग्लो-इरिडियन (8728[0० [7तां%5) को मद्रास, वगाल और वर्मा 
मे; योरुपीयर्नों को मद्भास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त-प्रान्त, बिहार और उद्दीसा तथा 
वर्मा में; श्र मुसलमानों को मद्भास, वम्बई, बंगाल, सैंयुक्त प्रान्त, पंजाब, बिहार 
ओर उड़ीसा मध्य प्रदेश ओर आसाम में । इनके अतिरिक्त एक्ट के अन्तर्गंत्त व्यवसायी, 
व्यापारी, जमोंदार, खनिजपदार्थ तथा विश्षिन्न प्रकार के च्यवसायों से सम्बन्धित 
वर्गों को उनके अधिकार सुरक्षित रखने के विचार से विशेष प्रतिनिधित्व प्रद्मन किया 
गया था। 


इन विशेष ग्रतिनिधित्वों के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों में मतभेद होना 
स्व्राभाविक सा ही था, और वे शक दूसरे का घिरोध करने के लिए सर्व तत्पर रहते 
थे । विशेष हितों को प्रथक प्रतिनिधित्व अ्रदान करने का लक्ष्य ही था कि इन वर्गों के 
विशेष प्रतिनिधित्व की नींव पर सरकारी कर्मचारियों के दुल के भवन का निर्माण 
दृढ हो जाए, जिससे कि साम्राज्यशाही के हित की सुरक्षा के हित में निर्वाचित पक्त 
की शक्ति क्षीण पढडती जाए । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि एव्ट के अन्तर्गत ' 
सरकारी कमंचारिया की निरंकुशता को कितनी चतुराई फे साथ स्थिर किया गया था। 
इस अकार इस एक्ट द्वारा भारतीय जनता को उन्हीं के अतिनिधियों की आड़ में 
आधीन करने तथा उन पर निर्देयता पूचक शासन करने के दिए पहले से भी अधिक 
सुरक्षित सावलोकिक आधार अदान किया गया था ।, 


प्रत्येक प्रान्त की लेजिस्लेटिव काडन्सिल के सद॒स्या की सख्या में अन्तर था। 
बगाल में इनकी सख्या १२९; मद्रास तथा संयुक्तप्रोन्त में ११८, बम्बई में १११ 
विहार और उड़ीसा मे ४८; पजाब में झरे; मध्यप्रदेश मे ७० ओर आखाम में 
डरे थी। 


कायकाल 


काउन्सिल की अवधि सामान्य रूप से त्तीन वर्ष थी, काउन्सिल की अवधि 
पूरी होने से पूच ही उसे चिसर्जित करने ओर दूसरी काउन्सिल को आसमन्त्रित करने 
तथा डसे छुछु काल के लिए स्थगित करने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रान्तों के गवर्नरों को 
लगभग वही अधिकार प्राप्त थे जो भारतीय व्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में गवनर 


जनरल को थे । इस प्रकार आन्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल को गवर्नर हवा अवधिर 
से पूर्व भी विसरमित किया जा सकता था । किन्हीं असाधारण परिस्थितियों में गवनंर 
अपते प्रान्त की व्यधस्थापिका सभा की अवधि बढा भी सकता था, परन्तु यह बुद्धि 
एक चर्ष के समय से ग्रधिक नहीं हो सकती थी । एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया 
गया था कि लेजिस्लेटिव काउन्सिल्न के विसर्जन के पश्चात्‌ गवर्नर के लिए यह 
आवश्यक था कि भारत सचिव की स्वीकृत्ति के साथ ६ अथवा ६ मास के समय के 
अन्दर ही काउन्सिल की आगासी बेठक का दिनांक निश्चित करे । । 


काउन्सिल का सभापति 


काउन्सिल के प्रथम सभापति (?;८४४06४0 की नियुक्ति गवनंर चार वर्ष के 
लिए करता था। उसके पश्चात्‌ उस पढ के लिए चुनाव होता था। उस समय 
काउन्सिल के सदस्य अपने में से ही अपने समापति का निर्वाचन करते थे, यद्यपि इस 
के लिए भी गवनेर की स्वीकृति आवश्यक थी । अत्येक काउन्सिल में एक उपसमापति 
भी होता था| उपसभापत्ति की नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं था, प्रारम्भ से ही उसका 
चुनाव होता था। गवनर फी लेजिस्लेटिव काउन्सिल के सभापति के कोर्य तथा कर्तेष्य 
लगभग वही थे जो केन्द्रीय लेजिस्लेब्वि एसेम्बली के ससापति के थे । 


सदस्यों के अधिकार । 
एक्ट क अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारतीय व्यवस्थापिका सभा 
तथा ग्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल के सदस्यों को भापण की स्वतन्त्रता होगी । 
व्यवस्थापिका सभाओं में दिए गए भाषण तथा मत के आधार पर, अथवा 
व्यवस्थापक कार्यक्रम की रिपोर्ट में दिएु गए किसी लेख के आधार पर किसी सदस्य को 
किसी न्योयालय में कानून के अन्तगंत नहीं लाया जा सकता था |" 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार 


सन्‌ १६१६ के एक्ट के अन्तर्गत कमर से कम सैद्धान्तिक रूप में यह विचार 
अवश्य प्रतिपादित किया गया था कि नवीन काये प्रणाली के अन्तर्गत स्थापित आन्तीय 
व्यवस्थापिका सभाएँ प्रान्त के हस्तान्तरित चिषर्यों के ज्ञष श्र में सवंसत्ताधारी होंगी | इस 
सत्य को अस्व्रीकार नहीं किया जा सकता कि मॉल-मिन्टों सुधार एक्ट द्वारा स्थापित 
च्यवस्थापिका सभाओं के अनुपात में इन ब्यवस्थापिका सभाओ्रों के अधिकार प्रत्येक 
विपय में अधिक थे। जनता द्वारा निर्वाचित कानून निर्माण करने वाली एक ग्रति- 
निधात्मक एसेम्बली को जिस सीमा तक अधिकार श्राप्त होने चाहिए उसके एक विशेष 
खझश त्क इन्हें भी अधिकार प्राप्त थे 


(अ) व्यवस्थापक अधिकार 
एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तीय व्यवस्थापिका समाओं के अधिकार का वर्णन सक्षिसत 


५ एक्ट की वारा ७८ के अनुसार 
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रूप से किया गया था ।" प्रान्त के प्रन्तगंत क्षत्रों की शान्ति तथा उत्तम शासन के 
लिए इसे कानून बनाने का अधिकार था, जौ निस्सन्देह--“गवनसेरण्ट आफ इण्डिया 
एक्ट ((5०४८:०९॥६ ० 7709 (८५) की धाराओं पर आश्रित होते थे ।” 
आनन्‍्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के अतिरिक्त, गवरनमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट ((50ए07- 
77९7 ०६ 90॥8 /८७) के प्रकाश में आने से पूव अथवा पश्चात्‌ ब्रिटिश भारत मे 
किसी पदाधिकारी तथा सस्था द्वारा बनाएु गएु किसी भी कानून को खशण्डित एवं 
परिवर्सित करने का अधिकार भी इस व्यवस्थापिका सभा को था; परन्तु यह अधिकार 
कुछ निश्चित शर्तों पर आश्रित था। 
(व) आर्थिक अधिकार 

अब हमें प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के आशिक 'प्रधिकारों पर भी एक दृष्टि 
डाल लेनी चाहिए । 

'. आरस्म में ही सक्ष प मे यह जान लेना उचित होगा कि काउन्सिल के सन्मुख 
प्रान्द के आय-च्यय का लेखा उपस्थित करने की प्रणाली वही थी जो केन्क्र मे लेजिस्लेन् 
टिव एसेम्ब्ली में प्रचलित थी। प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल को किसी मॉग को 
स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने ओर उसमें किसी प्रकार की कमी करने के वही अधिकार 
आप्त थे जो केस्द्र में भारतीय एसेम्बली को प्राप्त थे। किसी सुरक्षित विषय से सम्बन्धित 
माँग के सम्बन्ध मे यदि गवनर यह प्रमाणित करता कि उस विशेष सुरक्षित विषय के 
सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए च्यय के लेखे में जो माँग उपस्थित की 
गई है वह अनिवाय है, तो गवनर को काउन्सिल के निर्णय को अरवीकृत करने का 
अधिकार था । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रमाणित करने का यह प्रधिकार 
गवनर को केवल सुरक्षित विषयों के सम्बन्ध में ही प्राप्त था 

व्यापक रूप से इसे विशेषताओं का परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अब हमें 
कुछ अन्य मुख्य बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। 


गवनेर के किसी प्रान्त की आय-व्यय का अनुमानित लेखा ग्रान्तीय लेजिस्लेटिव 
काउन्सिल के सन्मुख़ प्रतिवर्ष उपस्थित किया जाता था। उपस्थित करने का दिनांक 
निश्चित करना गवनर का कत्तंब्य था । यही लेखा प्रान्तीय बजट कंहलाता था। यहॉ 
यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रान्तीय आय में से कुछ 'वन प्राप्त करने का अस्ताव 
लेजिस्लेटिव काउन्सिल के पास भेजी गई गवनर की सस्सति बिना उपस्थित नहीं 
किया जा सकता था | इसी निरुपित तथ्य के आधार पर प्रान्तीय च्यवस्थापिका 
सभाओं को पआन्त के कार्यो की पूर्ति के लिए निम्नलिखित पर कोई भी कर लागू करने 
के लिए कानून बनाने का श्रधिकार था :--- > | 


(अं) उन मैदानों पर जिनमें कृषि न होती हो; 


१ एक्ट की घारा ८० (ए ) के अन्तगत । 
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(व) सयुक्त कुटटसब में उत्तरजीबी के पद के नाते उत्तराधिकार अथव प्राप्ति पर 

(स) कानून हारा अनुमोदित किसी प्रकार के जुएु पर, 

(द) विज्ञापनों पर, 

(क) मनोरजन पर, 

(ख) विलास की सामग्री पर, 

तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं को कानून द्वारा निम्नलिखित कर लागू 
करने का अधिकार था :--- 

(ञआ) रजिस्ट्रेशन शुल्क, अथवा 

(व) भारत सरकार द्वारा निश्चित स्टास्प कर (50870[-00४) के अतिरिक्त 

कोई प्न्य कर । 

इसके अतिरिक्त प्रान्तीय पदाधिकारियों की सुगमता के लिए प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका सभाओं को किसी प्रकार का महसूल, कर अथवा शुरुक जेसे कि भार्ग का 
कर, नगर प्रवेश का कर रूगाने तथा कार्य करने के शुल्क्र को नियत करने के सम्बन्ध मे 
कानून बनाने अथवा अपने पदाधिकारियों को कानून बनाने का अधिकार सौंपने का पूर्ण 
अधिकार था। इसी प्रकार निम्नलिखित पर भी कर लगाने का इन्हे पूर्ण अधिकार 


प्राप्त था “- 
(अ) पृथ्वी, और उस पर हुई पैदावार पर, 


(व) मकानों पर, 

(स) नाव तथा अन्य यातायात के साधनों पर, 

(द) पशुथ्रों पर, 

(क) घर के नौकरों तथा अन्य नीच काय करने वाले व्यक्तियों पर, 

(ख) च्यापार, जीवन, वृत्ति तथा अन्य धर्न्धों पर, 

(ग) निजी बाज़ारों, आदि पर । 

कुछ निरिचत सुरक्षित विषयों के अतिरिक्त अन्य विपयों के लिए प्रान्तीय आय 
प्राप्त करने के लिए प्रान्तीय सरकार के प्रस्ताव माँग के रूप में काउन्सिल का बहुमत 
प्राप्त करने के लिए उसके सन्मुख उपस्थित किए जाते थे । यह हम अन्यत्र भी लिख 
चुके हैं क्रि ऐसी परिस्थिति में काउन्सिल अपनी इच्छानुसार इस प्रकार की माँग पर 
अपनी स्व्रीकृत्ति अथवा अस्वीकृति प्रदन कर सकती थी, तथा इन माँगों में कमी भी 
कर सकती थी | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि उपस्थित माँग को बढ़ाने अथवा 
उसका विषय परिवत्तन करने के सम्बन्ध में काउन्सिल किसी प्रकार का कदम नहीं 
डठा सकती थी । 

सुरक्षित विषय 
निम्नलिखित विषयो पर काउन्सिल के बहुमत की स्वीकृति का अश्न ही नहीं 


उठ सकता था, यह विपय उसके अधिकार से सुरक्षित रखे गए थे तथा इन पर 
काउन्सिल को बाद-विवाद करने का सी अधिकार नहीं था :--- 

(अर) केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाले प्रान्तीय दान तथा गृवनर जनरल 
और उसकी समिति को प्रान्तीय सरकार द्वारा दिएु जाने वाले दान के सम्बन्ध में; 

(ब) सूढ ओर नप्ट होने वाले घन के कर के सम्बन्ध में 

(स) उस व्यय के सम्बन्ध में जिसकी व्यवस्था किसी कानुन द्वारा अथवा 
उसके अन्तर्गत की गई हो, 


(द) निश्नलिखित के वेतन तथा उनके श्राश्निर्तोीं को दी जाने वाली सेवा बृत्ति 
के सम्बन्ध में :-- 

(१) सन्नाद ( [775 ॥/०]०४४ए ) अथवा भारत सचिव और उसकी समिति 
द्वारा अ्रथवा उनकी स्वीकृति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में; 

(२) प्रान्त की हाई कोट के न्यायाधीशों के सम्बन्ध से, 

(३) एडवोकेट जनरल ( /0ए0८४४९ (5८४८७ ) के सम्बन्ध पे; और 

(४) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध मे जिनकी नियुक्ति १ अप्रेल, सन्‌ १६२४ के 

:- ४6 2] 
पूषे गवनंर जनरल ओर उसकी समिति अथवा किसी प्रान्तीय सरकार द्वारा 
उन स्थानों तथा परों पर की गई थी जिन्हे एक्ट के अन्तर्गत निय्र्मों में उच्च पर्दों का 
स्थान प्रदान किया गया है, 

(क) उन व्यक्तियों को दिए. जाने वाले धन के सम्बन्ध में जो भारतवर्प में 
सन्राट ( (+0ए॥ ) की सिविल सर्विस के कमंचारी थे अथवा रह चुके थे। भारत 
सचिव और ठसकी समिति झथवा गवनर जनरल और उसकी समिति अथवा गवर्नर 
से एक्ट के अन्तर्गत निर्माणँ के अनुरूप प्राथना करने पर उन्हीं के आदेश द्वारा यह 
सम्भव था। 

प्रतिबन्ध 

इसका यह शअ्रथ नहीं कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों पर 
कोई प्रतिबन्ध नहीं थे | इन मुख्य प्रतिबन्धों का जो अभी तक प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभाओं को जकडे हुए थे, वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता था :--- 


(अ) वैधानिक प्रतिवनन्‍्ध 
प्रान्तीय व्यस्थापिका सभाओं को कोई ऐसा कानून बनाने का अधिकार नही 
था जिसका अभाव पार्लियामेण्ट के किसी एक्ट पर पढ़ता हो । गवनर जनरल की 
पूव स्वीकृति बिना प्रान्तीय च्यवस्थांपिका सभाएं न तो कोई ऐसा कानून बना ही 
सकती थीं और न उस पर चिचार ही कर सकती थीं :--- 


(अर) जिसके द्वारा किसी प्रकार का नया कर लागू होता हो, जब तक कि 
वह कर इस प्रकार का न हो जिसे एक्ट के अन्तर्गत नियमों द्वारा सुक्त कर दिया 
गया हो, अथवा ॥ 

(ब) जिसका प्रभाव भारतवर्ष की जनता के ऋण अथवा किसी ऐसे कर 
अथवा महसूल पर पढ़ता हो जिसे गवनर जनरल ओर उसकी समिति ने भारत 
सरकार के समान उद्द श्यों की पूर्ति के लिए प्रथम वार लागू किया हो, यदि इस प्रकार 
के कर को लागू करने से उपयुक्त किसी कर आहढि पर प्रभाव पढता हो, अथवा 


(स) सम्राट ([75 १(५]८४६ए) की जल सेना, थल सेना ओर वायुसेना के 
अथवा उसके किसी अंग के स्थायित्व और अनुशासन पर जिसका प्रभाव 
पडता हो; अथवा 


(5) देशी राजाओं तथा राज्यों से सरकार के सम्बन्ध पर जिसका प्रभाव 
पढ़ता हो, अथवा 

(क) जिसके हारा किसी केन्द्रीय विषय का सचालन होता हो, अ्रथवा 

(ख) जिसके हारा किसी ऐसे आान्तीय घिपय का सचालन होता हो जो 
एक्ट के अन्तर्गत नियर्मों हवारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भारतीय चज्यवस्थापिका 
सभा को सौंप दिया गया हो, और इस घोषणा के अन्तर्गत प्रत्येक विषय के सम्बन्ध 
में जिसके लिए भारतीय व्यवस्थापिका सभा को कानून बनाने का अधिकार प्रदान 
क्या गया हो, अथवा 

(ग) जिसका प्रभाव किसी ऐसे अधिकार पर पढता हो जिसे कुछ समय के 
लिए लागू किसी कानून द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी समिति के लिए पूर्ण रूप 
से सुरक्षित रखा गया हो, अथवा ; 

(थ) जिसके द्वारा किसी ऐसे कानून की धाराओं का खण्डन अथवा परिवर्तन 
होता हो, जिसके सम्बन्ध में एक्ट के अन्तगत्त नियमों द्वारा यह घोषित कर दिया गया 
हो झि पूर्व स्वीकृति बिना इसके परिवर्तन अथवा खण्डन का अधिकार प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं को न होगा, अथवा 

(ड) जिसके द्वारा सारतीय व्यवस्थापिका सभा के पुष्ट की उस धारा 
का परिवत्तेन अथवा खण्डन होता हो, जिसे स्व्रय प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा भी 
पूर्व स्वीकृति बिना अपने ही नियमों द्वारा खण्डित अथवा परिवर्शित नहीं 
कर सकती थी। 


(व) गवनर की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिबन्ध 


अन्त में गवनंर के एक्ट द्वारा प्रदान किए हुए विशेष व्यवस्थापक अधिकारों 
पर भी एक दृष्टि डाल लेता अनुचित न होगा, जिनके कारण काउन्सिल की व्यवस्था- 
पक क्षेत्र सम्बन्धी स्वतन्त्रता पर आधात्त पहुँचा था। 
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(१) आसाधारण परिरिथ तियों में गवनर के अधिकार 

असाधारण परिस्थितियों मे यदि गवनंर प्रान्त की शान्ति तथा सुरक्षा के लिए 
उचित समझता तो उसे कुछ भी चज्यय करने तथा 'किसी भी” विभाग को अपने 
नियन्त्रण में करने का अधिकार था। इस स्थान पर 'किसी भी! शब्द अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है। इससे त्तात्पय समस्त विभागों से है चाहे वे सुरक्षित हों ्रथवा हस्तान्तरित । 
इस व्यवस्था का क्षंत्र अ्रत्यन्त व्यापक तथा इसका अर्थ बडा ही सन्दिग्ध था। “एक 
हस्तान्तरित विषय के सम्बन्ध में,” जैसा कि सर तेज बहादुर सम्र ने कहा है, “क्या 
एक गवनर उस व्यय को स्वीकृत कर सकता था जिसे काउन्सिल ने अस्वीकृत कर 
दिया हो, परन्तु उस विभाग के कार्य के सम्पादन के लिए चह उसे झावश्यक समझता 
हो ९” व्यावहारिक रूप मे “असाधारण परिस्थितियों से,” “प्रान्त की शान्ति और 
सुरचा के हेतु” भ्रथवा “किसी विभाग के कार्य के सम्पादन के लिए,” आदि सन्दिग्ध 
वक्तत्यों द्वारा कम से कम कानूनी ढंग से तो लेजिस्लेटिब काउन्सिल के हाथ पेर कट 
ही गए थे । इनसे गवर्नर के अविकारों तथा विबक में अत्यन्त वृद्धि हुई । 
| गबवनेर का नियम प्रमारितत करने का अधिकार 
व्यवस्थापक कार्या के सम्बन्ध में एक्ट हारा गवर्नर को नियम प्रमाणित करने 
का अ्रधिकार सोपा गया था। गशबवर्नर इस अधिकार का प्रयोग प्रतिबन्ध के रूप में 
अथवा केवल स्वीकृति के रूप में कर सकता था । 


अपने प्रान्त की शान्ति तथा सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रस्तांवों पर प्रति- 
बन्ध लगा कर गवर्नर अपने प्रमाणित करने के अधिकार का भोग उसी रूप में करता 
था जिस रूप में गवर्नर जनरल प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल में उपस्थित किए गए 
श्रथवा उपस्थित होने वाले किसी प्रस्ताव, अथवा संशोधन के सम्बन्ध में गवर्नर को 
यह प्रमाणित करने का श्रधिकार था कि इससे उसके प्रान्त अथवा प्रान्त के किसी 
एक भाग की शान्ति तथा सुरक्षा नप्ट होने का भय है, ओर इस सम्बन्ध में उसे यह 
आदेश देने का भी अधिकार था कि “इस प्रकार के प्रस्ताव, घारा अथवा संशोधन के 
सम्बन्ध में काउन्सिल द्वारा किसी प्रकार का काय आगे न किया जाय ४? उसी समय 
से उसके आदेशों का पालन आरम्म हो जाता था । 
इन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त अपने प्रमाणित करने के अधिकार का प्रयोग गवर्नर. 
स्वीकृति के रूप में भी कर सकता था । प्रस्तावों को स्वीकृति के रूप में श्रमाणित 
करने का गवर्नर को अधिकार था ।" इस अधिकार का प्रयोग 
उसी समय किया जा सकता था जब्र किसी सुरक्षित विषय से सम्बन्धित किसी 
प्रस्ताव को लेजिस्लेटिव काउन्सिल्न गवर्भर हारा निर्देशित स्वरूप में पास न कर सकी 
हो अथवा काउन्सिल ने उस पर अपनी अस्वीकृति प्रदान कर दी हो। ऐसी परि- 


१ एक्ट की धारा ७२ (६) के अनुसार 


स्थिति में गवर्नर को यह प्रमाणित करने का अधिकार था कि उस विशेष विपय के 
सम्बन्ध में अपने उत्तरकयित्व को निभाने के लिए उस अस्ताव का पास होना अत्यन्त 
आवश्यक था । इस प्रकार प्रमाणित किए जाने पर तथा उस पर गवनर के हस्ताक्षर 
हो जाने पर वह प्रस्ताव अपने प्राथमिक रूप में ही प्रान्तीय व्यवर्थापिका सभा का 
एक्ट बन जाता;था । 

इस पकार पास किया हुआ एक्ट गवनेर जनरल के पास भेजा जाता था, और 
वह उसे सम्राट ( 775 0४9]८४9 ) की स्वीकृति के लिए उुरक्षित रख सकता था। 
सम्राट और उनकी समिति ( 5 १(५|९७ए 0 (.०प४८ा। ) द्वारा स्वीकृति प्राप्त 
हो जाने तथा इस स्वीकृति की सूचना गवर्नर जनरल के पास आ जाने पर इस एक्ट 
का वष्टी स्वरूप हो जाता था जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका समा द्वारा विधिवत पास 
किए गए किसी एक्ट का । झासाधारण परिस्थितियों में गवनर जनरल को यह अधि 
कार था कि वह स्वय इस प्रकार के एक्ट पर 'ग्रपनी स्त्रीकृति प्रदान कर दे । इस पकार 
की परिस्थिति ली सम्राट ( (:0०9७7 ) को इस प्रकार के एक्ट को श्रस्व्रीकृत करने 
का अधिकार था| इस प्रकार प्रमाणित क्या हुआ एक्ट सम्राट ( 35 /५७] 68५४ ) 
की स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व पार्लियामेण्ट के प्रत्येक भवन के सन्मुख कम से कम 
आठ दिन तक उपस्थित किया जाता था। 

धन सम्बन्धी प्रस्तावों को भी गवर्नर को स्वीकृति रूप में प्रमाणित करने का 
अधिकार प्राप्त था | सुरक्षित विषय के सम्बन्ध में यदि किसी माँग को काउन्सिल 
आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देती श्री तो गवर्नर को यह प्रमाणित करने 
का अधिकार था कि उस विपय के प्रति अपने उत्तरदायिस्तरों के निभाने के लिए यह 
माँग अनिवार्य थी। इस प्रकार प्रमाणित किए जाने के पश्चात प्रान्तीय सरकार उस 
माँग को स्वीकृति रूप में अहण करती थी। घुन स्थापन के अधिकार के इस व्यापक 
चोन्र का ज्ञान वगाल्त के गवर्नर लॉ लिटन (१६२२-१६२७ ) के कथन से भल्री साँति 
हो सकता है जो उन्होंने १८ मार्च, सन्‌ १६२४ को वगाल की लेजिस्लेटिव काउन्सिल 
में दिए गए सापण में कहा था। उन्होंने कहा कि, “एवंट की इस धारा के अन्तर्गत 
गवनेर को वजट की डस प्रत्येक मॉग के पुन स्थापन का अधिकार था जिसे अस्वीकृत 
कर दिया गया हो ।””४ उन्होंने यह सी कहा कि हस्तान्तरित विपर्यों के सम्बन्ध में, चाहे 
उनकी अआकाक्षाएं कुछ भी रही हों, एक की सॉग के पुन स्थापन का अधिकार उन्हें 
नहीं था। चढ 


गवनेर के विशेषाधिकार का समर्थन 
गवनेर के प्रमाणित करने के इस विशेषाधिकार का समर्थन ज्वाइन्ट सेलेक्ट 
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कमेदी ( [07६ 566० (०एण्रां।०८ ) ने अधिकार के साथ उत्तरदायित्व” के 
तक के आधार पर किया था। कमेटी का कथन था कि सुरक्षित विपयो के सम्बन्ध में 
कानून बनाने का उत्तरदायित्व गवर्नर और उसकी समिति पर था। इसलिए सुरक्षित 
विपयों से सम्बन्ध रखने वाले किसी एक्ट को पास करने का अधिकार गवनंर के लिए 
उस समय अत्यन्त आवश्यक था जब उसके उत्तरदायित्व के सली भाँति पूण होने के 
लिए उस पएुक्ट-का| पास होना अत्यावश्यक हो । इसके साथ ही कमेटी का यह भी मत 
था कि गवर्नर को सच ही इस अधिकार का आश्रय नही खोजना चाहिए। 


इसी प्रकार प्रमाण पत्र द्वारा गवर्नर के पुनः स्थापन के अधिकार का समसथन 
भी ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ( ]ण॥: 5९8८८ ५०ए7र८(6४ ) ने ऐसे ही तकों 
से किया था । कमेटी का मत था कि सुरक्षित विपय्र के सम्बन्ध में जहों काउन्सिल ने 
माँग में कुछ कमी कर दी हो, और यदि गवनर उस विपय के संचालन के लिए उसे 
अनिवार्य समझता हो, तो उसे उस माँग के पुन' स्थापन का अधिकार होना चाहिए 
क्योंकि, जेसा कि कमेटी का कथन था कि जिन विपयो के सम्बन्ध में वह पालियामेण्ट 
के प्रति उत्तरदायी रहेगा, यदि उनके लिए उसे धन श्राप्त नही होगा तो उनके उचर- | 
दायित्व का भार गवनेर पर किस प्रकार लादा जा सकता है। 


जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, प्रमाणित करने के इस अधिकार का 
प्रयोग इस्तान्तरित विपयो के सम्बन्ध में नहीं किया जाने को था। अतएव यह कहा 
जा सकता है कि इस सीसा तक प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काडन्सिल को विचारने, कार्य 
करने तथा व्यवस्थापन की कुछ स्वतन्त्रता ग्राप्त थी, यद्यपि इस पर भी अन्तिम निर्णय 
एवं श्रतिनिषेध का अधिकार गवनर को ही प्राप्त था । 


(स) अन्तिम स्वीकृति का प्रतिवनन्‍्ध 

श्न्‍्त में प्रान्तीय ध््यवस्थापिका सभाओं को उन प्रस्तावों की अन्तिस स्वीकृति 
की समस्या को हल करना पडता था जिन्हें वे पास कर खुकी होती थीं । प्रत्येक अस्ताव 
गवर्नर की स्त्रीकृति के लिए उसके सन्मुख उपस्थित किया जाता था। गवनर को किसी 
प्रस्ताव के प्रति अतिनिषेध के अधिकार का अयोग करने की स्वतन्त्रता थी। -इस काये 
को घह प्रान्त में सम्नाट ( (0७7 ) के प्रतिनिधि के रूप में करता था, न कि मऑल्ल 
के प्रधान ( (2 :5८८पाौ।ए९ ) के रूप में ! जब गबनेर अपनी स्वीकृति प्रदान 
कर देता था तो उस पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त करना भी श्रावश्यक था 
जब तक किसी अस्ताव पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती थी तब तक 
वह एक्ट का स्वरूप अहण नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल इस प्रकार के प्रस्तावों 
को अस्वीकृत भी कर सकता था। परन्तु उसे इस ग्रकार की अस्वीकृति के कारणों का 
निर्देश करना पड़ता था। गवर्नर को यह अधिकार भी था कि किसी प्ररताव पर 
आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विचार करने के लिए वह उसे काउन्सिल्न के पास भेज दे, 
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हस्तान्तरित भाग । सुरक्षित विषयो का प्रबन्ध गवनर और उसकी समिति के 
हाथों में था । हस्तान्तरित विपयों का प्रवन्ध गवनर और उसके सन्त्रियों के हाथ में 
था । एक्ट के अन्तगंत सरकार के दोनों भागों का निर्माण, उनके कार्य तथा गवनर 
से उन के वेधानिक सम्बन्धों को विभिन्न रूप से स्पष्ट कर दिया गया था। इस प्रकार 
प्रान्तीय कार्यकारिणी का अ्रध्ययन निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तगंत क्या जा 
सकता है --- 


१ कायकारिणी समिति ( 75८८परा।ए८ (०पाला ), और 
२ मन्त्रिमण्डल | 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि गवनेर की स्थिति ढोर्ना भार्गों में खुरक्षित 
थी, वही इन दोनों भागों को जोडने वाली स्वर्ण कड्टी के समान था | 


(१) कार्यकारिणी समिति 
सिर्माण पक + 


एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया था कि कार्यकारिणी समिति ([252८८0०(ए७ 
(6प7८ा) के सदस्यों की सख्या ध्वार से अधिक नहीं हो सकती थी | बम्बई, वगाल 
* और मद्रास के प्रदेशों में यह प्रतिबन्ध स्थायी रखा गया था। परन्तु अन्य ६ प्रान्तों 
में इनकी सख्या केवल दो हो थी। कार्यकारिणी समिति (ए5९८ए०७ए८ 0०णार्ला) 
के सदस्यों की नियुक्ति सम्नाट ( (:०0ए7 ) हारा होती थी। एक्टोद्वारा यह निश्चित 
कर दिया था कि नियुक्ति के समय कांयंकारिणी समिति (सिड०टपए्धए० (०पारला) 
के सदस्यों में से कम से कम एक ऐसा सदस्य होना चाहिए जो- भारतवर्ष में सम्राट 
((४0ए७7 ) की सेया में १२ वर्ष तक रह खुका हो | ज्वाइन्ट सेलेब्ट कमेटी 
( [07६४ 586६८ (०णष्मा((८०४ ) का सत था कि श्रत्येक दशा में समिति में दो 
सदस्य ऐसे होने चाहिए जो सिविल सर्विस की योग्यता प्राप्त किए हों, जिनमें से कोई 
भी व्यक्ति भारतीय नहीं था । इस समिति में दो गैर सरकारी भारतीय सदस्य भी होने 
चाहिए | इस प्रकार प्रत्येक समिति में सदस्यों की आधी सख्या भारतीय ही होती थी । 

अवधि .-- 

कार्यकारिणी समिति ( 5४2८पसए८ (:0ए०शटा! ) के सदस्यों की नियुक्ति 
सत्रांट ( (+0ण० ) प्राय पॉच वर्ष के लिए करते थे। सम्राद ( (४0०एछ7 ) का 
विश्वास आप्त करने के समय तक ही वह अपने पढ पर झासीन रह सकते थे । यदि 
भारत सचिव इस वात को डचित ससमता तो वह एक अथवा समस्त प्रान्तों की 
समिति की नियुक्तियों को कितने भी समय तक के लिए. रोक सकता था। इस समय 
में उस भान्त का गवनेर ही समिति के समस्त अधिकारों का अधिकारी रहता था । 
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वेतन :-- 

कार्यकारिणी समिति ( 85८८पवेएड (०प्रश्लो ) के सदस्यों का बेतन 
पक्‍्ट हारा निश्चित कर दिया गया था। प्रान्तो की आय से ही उनका वेतन दिया 
जाता था । समस्त ,प्रान्तों के सदस्यों के वेतन में अन्तर था । बगाल, वस्बई, मसदरास 
और संयुक्त प्रदेश की का्यक्रारिणी समिति ( 756८प४ए८ (0०ण्णटाी ) के पुक 
सदस्य को ६४,००० रुपये वार्षिक सिलते थे | पजाव, वर्मा तथा विहार और उड़ीसा 
में उनका वार्षिक वेतन ६०,००० रुपये था । आसाम ओर उत्तर पश्चिमी सीसा अदेश 
में उनका वार्पिक वेतन ४२,००० रुपए था | 


गवसर और कार्यकारिणी 
, सुरक्षित विषयों के शासन अ्वन्ध के सम्बन्ध में गवर्नर और डसकी समिति 
भारत सरकार और भारत सचिव के प्रति सयुक्त रुप से उत्तरदायी थे, और इसके 
द्वारा अन्त में थे त्रिटिश पलियासेण्ट के प्रति उत्तरदायी थे। समिति की बेठकों मे 
सभापति का श्रासन प्रायः गयरनर ही अहण करता था। किसी विषय के सम्बन्ध में 
बरावर मठ होने पर समापत्ति को एक निजी मत्त श्रथवा निरशयात्मक भत का अधि- 
कार था | इसके साथ-साथ गवनेर को अतिनिषेध का अधिकार भी प्राप्त था । समित्ति 
के सनन्‍्सुख डपस्थित किए गये किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि गवर्नर यह अनुभव 
करता कि उससे प्रन्त अथवा ग्रानत के किसी भाग की शान्ति, सुरक्षा अथवा हिल पर 
अभाव पड़ेगा तो गवर्नर को समिति के बहुमत के निर्णय को भी अस्त्रीकार कर देने का 
खछाधिकार था। ऐसी परिस्थितियों मे वह अपने उत्तरदायित्व पर इस प्रकार के प्रस्ताव 
को आंशिक श्रथवा पूण रूप से कुछ फाल के लिए स्थगित अथवा अ्स्वीकृत कर 
सकता था । 
कार्यकारिणी समिति का स्वरूप 

यह स्पप्ट ही है कि गवर्मर की कार्यकारिणी समिति ( 756८८ए४४४७ 
(:०0णर्ली 3) और ब्रिटिश मन्त्रिमएठल से कोई समानता नहीं थी। सुरक्षित विपर्यों 
के शासन के सम्बन्ध में इसके सद॒स्य न तो लेजिस्लेटिव काउन्सिल से ही लिए जाते थे 
और न उसके अति डत्तरदायी ही थे। वे काडन्सिल के पदाधिकृत सदस्य थे। 
व्यवस्थापिका सभा के किसी विरोधी प्रस्ताव का उत्तकी अवधि, अथवा उनके वेतन 
और चृक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पठ सकता था | 


संयुक्त एवं अविमाजित उत्तरदायित्व का सिद्धान्त कार्यकारिणी समिति 
(9:%2८९००४४८ (:0घशलं)) की एक विशेषता थी। कार्यकारिणी समिति ([:5९८७(२८ 
(00८) के प्रत्येफ सदस्य को अपने पद, सहयोग तथा समिति के कार्यक्रम को 
गुप्त रखने की शपश्र ग्रहण करनी पठती थी । इन दो विषयों में कायकारिएी समिति 
(स#6८पपए९ (.०एप्पट) ब्रिरिश सन्त्रिमणडल की समानता में रखी जा सकती थी। 
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(२) सन्त्रिमण्डल 


एक्ट के अन्तर्गत यह निश्चित कर दिया गया था कि हस्तान्तरित विपयो का 

प्रवन्ध सन्त्रियों के हार्थों में रहेगा । मन्त्रियों की सख्या पर एक्ट द्वारा किसी अकार 

का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। व्यावहारिक रूप में तीनो प्रदेशों मे, सयुक्त प्रदेश 
और पजाब में तीन मन्त्री थे। अन्य ग्रार्तो में इनफी सख्या चार थी | 


मन्त्रियों को सरकारी कमंचारी का पट अद्यन नहीं किया जाता था | यदि 
६ सास के समय में वे लेजिस्लेटिव काउन्सिल के सठस्य नहीं बन जाते थे तो ६ मास 
से अधिक थे अपने पद्‌ पर भी नहीं रह सकते थे । 


सन्त्रियों की नियुक्ति गवर्नर करता था। सेद्धान्तिक रूप से, उसी के विश्वस्त 
होने तक ही वे अपने पद्‌ पर आसीन रह सकते थे। ज्वाइन्ट-रिपोट ( ]०7( 
0१८००४ ) के लेखकों का यह मत था कि प्राथमिक समय में मन्त्रियों की अवधि 
सुरक्षित कर देनी चाहिए। उनका सत यह था कि व्यवस्थापिका सभा के कार्यकाल 
के वराबर ही इन की नियुक्ति होनी चाहिए। उनका यह कथन भी थां कि उनके 
वेतन का निश्चय प्रतिनिधात्मक भवन के मत द्वारा नहीं होना चाहिएु। यह समस्त 
च्यवस्था उसी समय तक के लिए थी जबतक कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाए. उत्तर- 
दायी सरकार का अलज्लुभव प्रांघ न करले | भारत सरकार ने इन श्ञस्तावों को 
भ्रच्यावदह्वा रिक बतला कर इनकी कड़ी आलोचना की । उन्होंने यह भी तक उपस्थित 
किया कि इन शरस्तावों से तो उत्तरदायी सरकार के मूल तत्तों को क्षति पहुँचेगी। 
उत्तरदायी सरकार का तात्पर्य ही यह है कि अजा के प्रतिनिधि मन्त्रियों द्वारा जनता 
के हित की रक्षा कर सके, ओर यह तभी सम्भव है कि जब मन्‍्त्री ध्यवस्थापिका समा में 
से ही चुने जाए और वे डसी के प्रति उत्तरदायी हों, और व्यवस्थापिका सभा को 
आलोचना और अविश्वास के प्रस्तावों द्वारा उन्हें पदस्थ करने और उनके वेतन को 
कम करने का अधिकार हो । 

कमेटी का मत था कि हस्तान्तरित विपयों के सम्बन्ध में गवनर को 
सस्मति प्रदान करने के लिए जिन मन्त्रियों को रखा जाए, वे लेजिस्लेटिव काउन्सिल 
के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, जिनपर काउन्सिल का विश्वास हो तथा जो उसके 
हारा हटाये भी जा सके । 

इस अकार प्रान्तीय मन्त्री व्यवस्थापिका सभा में से छुने हुए व्यक्ति होते थे 
जो उसके प्रति उत्तरदायी होते थे | व्यवस्थापिका समा उनकी आलोचना कर सकती 
थी और अविश्वास श्रस्ताव द्वारा उन्हें पदस्थ भी कर सकती थी। मन्त्रियों के 
वेतन को भी उस सूची में स्थान दिया गया था जिस पर प्रत्येक वर्ष लेजिस्लेटिव 
काउन्सिल अपना सत प्रकट करती थी । 


श्य्र 


रावतनर ओर सन्त्रियों की समानान्तर स्थिति 


ब्वाइन्ट रिपोर्ट के लेखको का यह विचार कद्मापि नहीं था कि प्रारस्भ से ही 
गवनेर का स्थान केवल्न एक ब्रेधानिक अ्रध्यक्ष के समान हो ओर जो मन्ध्रियों के 
निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो | इस के विपरीत उनका यह विचार था 
कि शासन सम्बन्धी विपयो पर सन्‍्त्री स्वथं गवनर की अनुभवी एवं उचित सम्मति 
को सहर्ष स्वीकार करें | डनकी यह धारणा भी थी कि उन विपयो से जहाँ सस्‍्त्रियो 
को जनमत प्राप्त हो रहा हो गवनर को जहां तक सम्भव हो सके वहों तक मन्त्रियों 
की सम्मति को स्प्रीकार करने की चेप्टा करनी चाहिए। उन्होंने अपना इण्टिकोश 
निम्न अकार से व्यक्त किया +- 


“हम उसे (गयनेर) लियन्त्रण का अधिकार देते ह क्योकि हम यही समझने 
कि अपने शासन के लिए प्राय, वही उत्तरदायी ६। परन्तु हमारा चिचार यही है 
कि बह अपने मन्न्रियों से उसी समय सहमत न हो जब वह यह समके कि उसकी 
स्त्रीकृति का परिणाम घातक होगा । साथ ही साथ हसारा यह बिचार भी नहीं है कि 
अनुभवहीन प्रस्तावों को वह बिना किसी वाढ-बिवाद अथवा सोच के 
स्वीकार कर ले ।” 
जब उपय_क्त विचारों को एक्ट के अन्तर्गत स्थान दिया गया तब इनका 
निम्नलिखित स्वरूप होगया, “हल्लान्तरित विपयो के सम्बन्ध में, शासन का काये 
गवर्नर सन्स्रियों की सम्मति ले उस ससय तक झरेंगा जब तक डन्तकी सम्सति से विमुख 
होने का कोई यथेग्ट कारण न हो, ओर उस परिस्थिति से वह उस सम्मति के विरुद्ध 
भी कार्य कर सकता है |?” इस 'बारा की शब्दावली अत्यन्त सन्दिग्ध थी। इससे 
गवर्नर के विचेक द्वारा काब करने के चोन्न से और भी वृद्धि, हुई । 


यदि कभी गवनर सन्त्रियो की सस्मति के विरुद्ध. कार्य करने के लिए विवश 

होता तो वे परिध्यितियों लगमग उन्हीं परिस्थितियों के समान थी जिनमें वह अपनी 

फापकारिणी समिति ( :5%८८प८ाए८ (०चणाणोे] ) के निर्णय को प्रम्वीकृत 
कर सकता था। 


इन परिस्थितियों का निर्रेश गवर्नर को उसकी नियुक्ति के अवसर पर सन्राट 
( 95५ 2७४४७]८७६ए ) की गृह सरकार द्वारा दिए जाने घाले “आदेश पत्र! 
( ॥050:077676 ० 770507पए7८६0/79) में कर दिया गया था । इस 'शदेश पत्र 
(7050प7८ए० 0 050:प0८६079) में गवनर के कुछ मुख्य कत्तन्य में निर्देशित कर 
दिए गए थे । इन्हीं कन्नव्यों के सम्बन्ध में वद् अपने मत्रियों और कार्यकारिणी समिति 
के सदस्यों की इच्छा के विरूद्ध, कार्य कर सकना था । यह कत्तव्य निम्नलिखित थे :-- 

(अ) प्रान्त की शान्ति तथा सुरक्षा को स्थोय्री दनाने के हेतु आवश्यक 


प्रवन्ध करना, तथा घार्मिक और जातीय मत-मभेद उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को 
नष्ट करना गवनर का ही कार्य था, 


(ब) इस वात का ध्यान रखना उसी का कत्तेज्य था कि भारत सचिव तथा 
गवनर जनरल ओर उसकी समिति हारा भेजे गए आदेशों का पालन उचित ढग 
से होता है अथवा नहीं; 


(स) यह देखना उस का कत्तव्य था कि जनता के उन वर्गों की उन्नति के लिए 
व्यवस्था की जाए, जो अपनी अत्पसख्या अथवा अशिक्षित अथवा निनता अ्रथवा 
किसी अन्य प्रकार की कमी के कारण अपने हिताथथ इस सयुक्त राजनेंतिक कायप्रणाली 
पर विश्वास न कर सकते हों, 

(द) इस वात का ध्यान रखना भी उसी का कर्चव्य था कि उसकी सरकार 
अथवा उसकी लेजिस्लेटिव काउन्सिल द्वारा कोई ऐसा एक्ट पास न होना चाहिए 
जिससे कि जाति-धर्म शिक्षा ओर सामाजिक स्थिति, घन अथवा किसी श्रन्य बात 
के कारण किसी को अनुचित लाभ होजाए, अथवा किसी को उसके उस अधिकार 
ओर लाभ से अनुचित रूप से वचित कर दिया जाए जिसका उसने अब तक उपभोग 
किया हो, अ्रथवा उन सुविधाओं तथा लाभों से वचित कर दिया जाए जो अधिक से 
अ्रधिक जनता को प्रदान किए जाने वाले थे, 


(क) प्रान्त में निथुक्त किए. गए सिविल सर्विस के सदस्यों के कार्यों के सम्पादन 
एवं उनके स्त्रीकृत अधिकारों के उपग्रोग का उत्तरदायित्व गवनर पर ही था; 


(ख) इस बात का ध्यान रखना उसी का कर्तव्य था कि जनहित सम्बन्धी 
विषयों पर किसी का एकाथिकार स्थापित न किया जाए, और व्यापार एवं व्यवसाय 
सम्वन्धी-विपयों में अनुचित भेदु-भाव उपस्थित न किया जाएणे। 


उपयु क्त कार्यो के सन्वन्ध में गवर्नर को अपने मन्त्रियों की सम्मति स्वीकृत 
करने का अधिकार था। इन्हीं कार्यों का नामकरण सन्‌ १६३५ के एक्ट के अन्‍न्तगंत 
उसके विशेष उत्तरदाचित्त (56८ १८४००००४॥०] 0८४) किया गया । 


ज्याइन्ट सेलेक्ट कमेटी (]070६ $2८6८८ (/०9८८८) ने गवर्नर के 
न्यून हस्तदोप के सिद्धान्त का समर्थन क्या था । उनका मत था कि, “अपनी सरकार 
के लोकप्रिय पक्ष की, उनके लवीन उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए, सहानुभूति तथा 
उत्साह के साथ सहायता करना उसका कर्घन्य होना चाहिण। उसे मम्ध्रियों को यह 
निदे श करने में कि उसकी समझ में डचित मार्ग कौनसा है, तथा उन्हें यह सूचित 
करने में कि वे गलत मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, उसे कभी सकोच.नहीं होना चाहिपु। 
परन्तु यदि सम्पूण तके वितक के पश्चात्‌ भी मन्‍्त्री उसकी सम्मति स्वीकार न करने 
का नि्य करले, त्तो कमेटी की सम्भति मे, गवर्नर को मन्त्रियों को उनका अपना मार्ग 
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अहण करने की आज्ञा प्रदान कर देनी चाहिए । इसका उत्तरदाथ्रित्त भी उसे इन्ही पर 
डाल देना चाहिए, इससे चाहे किसी विशेष कानून को उसे रद्द करने की आवश्यकता 
आ पढ़े | अन्य देशों के समान यह भारतवर्ष में भी सम्भव है कि भ्रुटि अथवा दोष 
रह जाएं | लेजिस्लेटिव काउन्सिल के वहुमत की स्वीकृति के साथ ही मन्त्री दोष के 
सागी होंगे, परन्तु अ्रनुभव हारा ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है।” यह उचित 
एुवं युक्ति सगत सम्मति केवल एक तृपित आकांक्षा के रूप मे ही रह गई, जिसके लिए. 
खबनेरों के हृदय में तनिक भी आदर न हुआ । 
सयुक्त उत्तरदायित्त्व का प्रश्न 

ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी (]०0: $8]८८६४ (:00776९) का मत था कि 
मन्त्रियो को संयुक्त उत्तरदायित्त के सिद्धान्त द्वारा काय करना चाहिए | इसलिए एक्ट के 
अ्न्तगंत एक धारा की शब्दाचल्ली इस प्रकार रखी गई :--- 
] “पइस्तान्तरित विपया के सम्बन्ध में गवर्नर अपने मन्न्रियों की सम्मति 
से काच करेगा ।? 

परन्तु इस के साथ-साथ भारत सचिव त्था भारत सरकार के “आदेश पत्र? 
([7500070९70 6 षघध्रप्रद्या079) तथा “निद्ोपण नियमों? ([06ए०0]प४४०७ 
६७९८४) की शब्दावली मे किसी प्रकार का परिषर्चन नहीं किया गया और वह पूर्व 
के समान ही एफ चचन के अधिक पक्त में था। इस भ्रकार उन्होंने एक मन्द्री के 
वेयक्तिक एवं व्यक्तित उत्तरदायित्व पर ही अधिक बल दिया। सारांश यही है कि 
यद्यपि विवान के निर्माताओं की इन्छा यही थी कि मन्त्रियों का उत्तरदारित्र संयुक्त 
होना चाहिए, परन्तु इस प्रकार के नियम हारा वे किसी को इस बाल क्के लिए. वाध्य 
नहीं करना चाहने थे । उन्होंने इसे एक अभ्यास अथवा रीति के रूप में विकसित होने 
के लिए छोड दिया | गवनरो ने इस वेघानिक असन्दिग्धता का पूरा-पूरा लास उठाया। 
मन्त्रियों के स्व॒तन्त्र निणय को अपनी इच्छा एवं विवेफ के सन्मुख झुकाने के लिए 
उन्होंने एक एक मन्त्री से प्रथक रूप में सम्मति लेना प्रारम्भ कर दिया । " 

संयुक्त विवेचन और संयुक्त निर्णय 

दोनों सागे में एक कडी मिलाने के लिये एक्ट द्वारा यह व्यवस्था कर ढी गई 
थी कि दोनों भाग किसी विपय पर संयुक्त विचार वितक एवं विवेचन सो कर सकेंगे 
परन्तु उस के सम्बन्ध में सयुक्त निर्णय अदान नहीं कर सकगे । ज्वाएंन्ट सेलेक्ट कमेटी 


(]077: 5०6८४ (५०७४॥07::४८) का सत था कि अपनी कार्यकारिणी समिति 
(95%6८७४ए८ (-०प४८।]) के सदस्य, सन्त्रीगण एवं स्वप्र के मध्य गवर्नर को संयुक्त 
विचार विप्तव॑ की भर्ृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि उसकी कार्यकारिणी 
समिति (0४८८पपंए८ (:0७7०८४)) के सदस्य सम्मति प्रदान-कर्ताओं के 'अजुभव 
से लाभ उठा सके । निदोषण नियमों ([2८ए०]प५४०० रिप्रा65 ) द्वारा यह निश्चित 
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किया गया था कि निम्नलिखित कार्यों के सम्बन्ध में गवनर को अपनी कार्यकारिणी 
समिति (४7८८८ए०७०८ (००४८) के सदस्यों और मत्रियों की सरमति द्वारा कार्य 
करना चाहिये । 

(ञअ) सुरक्षित तथा हस्तान्तरित क्षत्र के शासन के महत्वपूर्ण विपयों से 
सम्बन्धित उन निणर्यों के सम्बन्ध में जिनपर कार्यकारिणी समिति ( (5९८०(ए० 
(०प्मर्ता ) के सबस्यों और सन्द्रियों में सतभेद हो, ओर 


(बं) कर लागू करने तथा ऋण लेने फे समस्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में ओर 
कार्यकारिणी के दोनो भागों के लिए व्यय निश्चित वरने के सन्वन्ध में । 
परन्तु यह व्यवस्था भी व्यावहारिक रूप में कभी परिणत नहीं हुई । 


असाधारण परिस्थितियों की व्यवस्था 


एक्ट के 'भ्न्तगंत नियमों हारा यह निश्चित्त कर दिया गया था कि असाधारण 
परिस्थितियों में हस्तान्तरित घोन्र का शासन प्रबन्ध अस्थायी रूप से गवर्नर शझपने हाथ 
में ले सकता है । इस प्रकार परिस्थिति में यदि किसी हस्तान्तरित विषय का प्रवन्ध 
करने के लिए कोई म्रन्त्री न हो तो यवर्नर फिसी अन्य मनन्‍्त्री को अस्थाई रूप से उसका 
अध्यक्ष बना सकता था, यदि कोई मन्त्री नही मिलता हो तो गवर्नर स्वय उस विभाग 
का कार्य अस्थायी रूप से उस समय तक के लिए अपने हाथों में ले सकता था जब 
तक कि किसी मन्‍्त्री की नियुक्ति न हो जाए । इस दशा में उस विपय के प्रति गवर्नर 
उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता था जो एक मनन्‍्त्री को आप्त होते है। इस अकार 
के पद्‌ पर रह कर वह प्र माणित एवं पुन, स्थापन के अधिकारों का अयोग नहीं कर 
सकता था। इस अकार का यह श्रस्थायी शासन उस समय तक रहता था जब तक 
कि यह आशा रहती थी कि उक्त हस्तान्तरित विषय का भार सम्भालने के लिए कोई 
मन्‍्त्री सिल सकेगा । यदि वह स्पप्ट हो जाता कि शासन का भार सम्भालने के लिए 
कोई मनन्‍्त्री नहीं है तो एक ओर निश्चित उपाय काम में लाया जा सकता था। 
भारत सचिव और उसकी समिति की स्व्रीकृति के साथ गवर्गर जनरल और उसकी 
समिति उस समय तक के लिए आन्त के किसी एक झथवा समस्त विपयों का वेटवारा, 
जैसा भी वह उचित समभने, रोक सकते थे और उसी समय से वे विपय भी सुर- 
क्षित क्षंत्र के अन्तर्गत हो जाते थे। और तव उनका शासन प्रबन्ध गवनर और 
डसकी समिति के हाथों में झा जाता था | बगाल और मध्य ग्रदेश के सम्बन्ध में इस 
व्यवस्था का प्रयोग ग्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इस अकार हस्तान्तरित विपयों का 
अस्तित्व किसी भी समय सुरक्षित क्षत्र में निहित किया जा, सकता था। इसके विप- 
रोत की व्यवस्था भारतवर्ष के राष्ट्रवादियों की वह हार्दिक कामना थी, जो उनकी 
महान्‌ चेप्टाओं के पश्चात्‌ भी साकार स्वरूप अहण न कर सकी । 


आठवाँ अध्याय 
का श्र 
सिधिल सविस 


क्रानन द्वारा स्थापित की गई सरकार मानव ग्रतिनिधियों द्वारा शासन 

कार्य का संचालन करती हे, ओर निश्चित रूप से शान्ति के समय में देश का 
शासन सम्मालने के लिए सिविल सर्वित उसकी मुख्य अतिर्निवि है ।2 १ 

-जस्टिस वचलर 


बिटिश शासन का स्वरूप भारतवप में सिविल सर्विस ( ०ाएयं 5687ए7०6 ) 
ही सेव से रहा है। भारतवर्ष में डसकी स्थिति बढ़ी विचित्र थी। शान्ति श्रार चुद्ध, 
दोनों कालो में भारतवप में साम्राज्यशाही के हित की संरक्षक वहां था। चस्तुतः यह 
स्वयं भारत सरकार के समान ही कार्य करती थी। अपने कार्यों के लिए यह राष्ट्र के 
अति पूर्ण रूप से अजुत्तरदायी थी । इसके कार्यों का रबरूप ही राप्ट्र-हित-घातक होता 
था । वास्तव में भारतवर्ष में ब्रिटिश निरंकुश शासन की यह ढायों हाथ थी । 


इस प्रकार स्वभावतः ही भारतीयों को उत्तरदायी सरकार प्रद्यन करने का 
सम्राट ( [75 2४५८5४४ए ) का आश्वासन सिविल सर्विस के सदस्यों के लिए 
अत्यन्त निराशा जनक समाचार था । जिन भारतीयों पर वे स्त्रामी और राजा के 
समान शासन कर चुके थे, उन्ही के प्रति उत्तरदायी रहने के विचार ने एक पत्र के 
लिए तो उनके हृठय में हलचल उत्पन्न कर दी। इस कथन की पुष्टि ली कमीशन की 
रिपोर्ट ( ,06 (.070775507?8 १८००7 ) के अनुच्छेद 2 से हो सझती है 
जिससे सिविल सर्विस के सदस्यों ने “भविष्य मे अपनी सेवादृक्ति को सुरक्षा” और 
#“भविप्य में होने बाले त्रधानिक सुधारों के साथ अपने स्पप्ट एवं ध्वश्यक सम्बन्ध? 
के बारे में कुछ जानने की लालसा अकट की थी। 


सिविल सर्विस के सदस्यों के अविश्वास एवं सन्देह पर भारतीय राष्ट्रवादियों के 
कथन के समान ध्यान कैसे न दिया जाता। ज्वाइन्ट रिपोर्ट ([00: रि८००:४०) 
के लेखकों ने उनका पक्ष अहण किया । उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सिविल सर्विस 


7. ब्नुफ्द ह०एक्शायला। ट्काबतवरते फए बच बए॑& फीएणपडी प्रपत्र 
286009, शाते भता्राइ८तोीए पा (0ए् $8ए7८४ १६ ॥8 फ़ागराछ[एशं 28०707ए 50िः ९ 
कतेशाप्राहब्र07 0 ९ 200007ए 77 धप्ताढ5 ०6 छ९४५९ ”? 
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का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह किसी सरकार की आरधीनता में हो, जब वह अपने शासन 
सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन में सलग्न हो, तव सरकार हारा सुरक्षा का अधिकारी है। 
उसकी नियुक्ति के समय जो अधिकार उसे प्रदान किए गए थे, वे भी उसके लिए 
सुरक्षित रहने चाहिए) इन भस्तावों के अनुसरण रूप भारत सरकार ने यह मत 
प्रतिपादित किया कि भारतवर्ष की सिवित्ष सर्विस के सदस्यों के मुख्य अधिकार और 
कर्तव्यों को एक नियम के रूप में रख देना चाहिए क्योंकि उस समय तक किसी कानून 
अथवा नियम द्वारा इनकी व्यवस्था नहीं की गई थी । 


एक्ट द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा 


इन समस्त मर्तों के इंप्टकोण से परिचित होकर सन्‌ १६१६ के एक्ट और 
डसके अन्तगंत बनाए गए नियर्मों हरा सिविल सर्विस की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित 
धघाराएँ प्रतिपादित की गई .--- 


(१) एक्ट द्वारा सारता सचिव और उसकी समिति को अपनी समिति 
((०एप्च८)) की बेठ्क में बहुमत प्राप्त करके निम्नलिखित के सम्बन्ध में नियम 
बनाने का अधिकार अदान क्या गया “भारतवर्ष में सिविल सर्विस के वर्गीकरण के 
सचालन, उनकी भरती, उनकी नोकरी, उनके वेतन, सेचाबृत्ति, आचरण ओऔर 
पनुशासन के सम्बन्ध में ।? एक्ट द्वारा यह सी निश्चित कर दिया गया था कि भारत 
सचिव किसी नियम हारा भारत सरकार अथवा शआन्तीय सरकार, भारतीय 
ब्यवस्थापिका सभा अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के आ्रधीन पदाधिकारियों 
को सिविल सर्विस के सम्बन्ध में निग्रम बनाने का अधिकार प्रदान कर सकता 
था । परन्तु यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति सन्‌ १६१६ के एक्ट के पूच ही वह कर चुका 
था, तो उसके पू् के स्थित अधिकारों को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था। यह 
व्यवस्था इसीज़िए की गई थी कि सुधार एक्ट के पूल सिविल सर्विस का सचालन 
“अविकाश सीमा वक अलिखित था, शोर उसमें लिखित भाग केवल कार्यकारिणी 
के आदेशों का ही था?! आपयीन कमंचारियों द्वारा आज्ञा पालन तथा उच्च 
पदाधिकारियों द्वारा सुरक्षा का कत्तेज्य एक अलिखित कानून ही था। 


हा 


(२) इसके अतिरिक्त, एक्ट हारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भारतवर्ष 
में सम्राट ((+0०४४) की सिविल सर्विस में भारत सचिव और उसकी समिति द्वारा 
नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सेवाबृत्ति, उनके वेतन श्रादि का सचालन सन्‌ १६१६ के 
एक्ट के पास होने से पूत्र के नियर्मो हरा होगा, परन्तु भारत सचिव और उसकी 
समित्ति को उनमें सशोधन करने का अविकार होगा । 


(३) एवंट द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सिविल सर्विस के किसी 
सदस्य को वह पदाधिकारी पदुस्थ नहीं कर सकेगा, जो उसे नियुक्त करने वाले 
पदाधिकारी से निम्न स्तर का होगा | केवल इतना ही सब कुछ नहीं था। नियर्मो की 


शक 


सीसा से परे रहकर, इस प्रकार पदस्थ किए गए व्यक्ति को भारत सच्तिव ओर उसकी 
समिति फिरसे उसके पद पर नियुक्त कर सकते थे । 

(४) सिविल सर्विस की सुरक्षा के हेतु इस स्थान पर तो एक्ट अपनी सीमा 
को पार कर जाता है | एवंट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि “गवनेर के 
प्रान्त से भारत सचिव और डसकी समिति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति यदिं 

यह समभता है कि उसके उच्च पदाधिकारी ने किसी प्रकार का कोई आदेश भेज कर 
उसके साथ अन्याय अथवा अनुचित व्यवहार किया है, ओर उस पदाधिकारी के पास 
प्रार्थना पत्र भेजे जाने पर भी उसके साथ न्याय नहीं होता--जिसका वह अपने को 
अधिकारी समभता है--तो किसी अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया के विरूद्द, न्‍्याय-प्राप्ति के 
लिए वह उस गन्त के गवनर से इस सम्बन्ध में शिकायत कर सकता है ।”? एक्ट द्वारा 
गवनेर को भी यह आडेश दिया गया था कि वे “इस प्रकार की शिकायतों का निरीक्षण 
करें और यदि न्याययुक्त समसते हों तो इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करें ।” जैसा 
कि अन्यत्र भी लिखा जा चुका है, गवनर को दिए जाने वाले 'राजकीय आदेश” 
(१०००७) ॥75070८(४078) में भी यद्द लिखा हुआ था कि वह सिविल सर्विस के 
समस्त सदस्यों के हिता की सुरक्षा का ध्यान रखे। 


एक्ट के अन्तर्गत सित्रिल सर्विस को प्रदान किए गए श्ररील के अ्रधिकार से 

सरकार के उत्तरदाय्री भाग की शक्ति और भी क्षीण हो गई | सिविल सर्विस को 
न्यूनाधिक रूप में एक विशेष स्थान प्रदान किया गया था। ल्ोकश्रिय मत्रियों कोः 
केवल गवनेर और उसकी कार्थकारिणी समिति ( २5८८प७ए९८ 0०पपला ) के 
सदस्यो की ही जी-हजूरी नहीं करनी पड़ती थी, अपितु सिविल सर्विस के सदस्यों के भी 
तलुए उन्हें सहलाने पडते थे, क्योकि मत्रियों की आज्ञा का पान करना इन सदस्यों 
की रुचि से बाहर की बात थी। एवट द्वारा प्रदान की गई सुरक्षाओं में ही सम्राट 
( (०७7 ) के प्रति सिविल सर्विस की राजभक्ति रल्तकती थीं। हस्लेंड में स्थित 
पदाधिकारियों द्वारा इनको इस बात के लिए और प्रोत्साहित किया गया कि साम्राज्य- 
शाही के हित की रक्षा ओर राष्ट्रीय हित का स्ेनाश करो । अ्रपनी सुरक्षा के प्रति 
ध्ढ़ रूप से आश्वस्त होकर, वे मत्रियों के विरुद्ध जाने में तथा कभी कभी तो उनकी 
स्थिति निम्नतर बनाने में भी कोच नहीं करते थे | इस अकार इस एक्ट द्वारा सिविल 
सर्विस के सदस्यों की उत्पत्ति के रूप में लोकप्रिय मन्त्रियों के लिए निरंकुश स्वामी 
नहीं तो ऊम से कम एक दृढ विरोधी का तो जन्म हो ही गया था। 


इस संस्वन्ध में सर तेज बहादुर सम्र्‌ का कथन उल्लेखनीय है कि, “गवर्नर को 
दिए जाने वाले “आदेश पत्र! ( [080007060६ 06 [95090८६४0॥8 ) छारा उसे 
यह श्राज्ञा श्रटान की गई थी कि सिब्रिल सर्विस के स्वीकृत कार्यों के प्रयोग तथा उनके 
स्वीकृत अधिकारो के उपभोग में चह उनके अधिकारों की सुरक्षा का ध्यान रखे | इस 


किन नतजनन- 


| 


है] 


प्रकार की व्यवस्था में किसी मत्री के लिए यह कठित हो जायया कि वह अखिल 
भारतीय सर्विस के एक गलती करने वाले सदस्य के साथ प्रभावात्मक ढय से कार्य कर 
सके, और ऐसी व्यवस्था इस समय भले ही स्थापित कर दी जाए, यह स्पप्ट है कि 
वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार की योजना में इसे कोई स्थान प्रदान नहीं 
किया जा सकता |?! 2) 


पब्लिक सर्विस कमीशन । 


एक्ट द्वारा भारतवर्ष में पब्लिक सर्विस कर्मीशन ( ?पा॥८ $67ए०९ 
(:070778507 ) की व्यवस्था भी की गई । इसकी नियुक्ति भारत सचिव और 
उसकी समिति करते थे। इसके सदर्स्यों की सख्या पाँच से अधिदम नहीं हो सकती थी, 
इन्हीं में से एक सदस्य इसका सभापति ( (>तव्राप्रग्रात्रा) ) होता था। इसके स्र्स्यो 
का कार्यकाल पॉच वर्ष निश्चित किय्रा गया था। भारत सचिव और उसकी समिति 
के आ्रादेश विना किसी भी सदस्य को पदस्थ नहीं किया जा सकता था। भारतवप में 
सिविल सबिस की भरती और उसके निमन्त्रण के सम्बन्ध में इस कर्मीशन के वही 
कार्य होते थे जो इसे भारत सचिव्र और उसकी समिति द्वारा सोपे जाते थे । 
हम्तान्तरित ज्षेत्र में सिविल सर्विस 
एक्ट के अन्तगत अस्तावित नियमों ढ्वारा एक! ग्रान्तीय सरकार “गवर्नर 
जनरल और उसकी समिति और भारत सचिव श्रोर उसकी समिति की स्वीकृति के 
साथ कार्यकारिणी श्रोर न्यायालय सम्बन्धी पर्दों के सम्बन्ध सें, जो साधारणत 
'भारतीय सिविल सर्दिस के सदस्यों के लिए सुरक्षित थे, यह घोषित कर सकती थी कि 
इन पर्दों पर सर्विस के सदस्यों के स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त किए जायगे।”+ 
इन्हीं नियमों द्वारा यह भी निश्चित कर दिया गया था कि प्रान्तीय सरकार के निम्न- 
लिखित नियुक्तियोँ करने का अधिकार था -- 
(१) कार्यकारिणी से सम्बन्धित किसी उच्च पद पर आ्रन्तीय सिविल सर्विस के 
किसी सदस्य की नियुक्ति, जो प्रान्तीय सरकार के आधीन होया, ओर 
(२) न्यायालय से सम्बन्धित किसी उच्च पद पर प्रान्तीय सिविल सर्विस 
के किसी सदस्य की नियुक्ति, जो ग्रान्तीय ,सरकार के ग्राधीन होगा, अथवा किसी ऐसे 
च्यक्ति की नियुक्ति जो नियुक्ति के अवसर पर-- 
(थ) इग्लेंड अथवा आयरलैंड का वैरिस्टर श्रथवा स्कॉट्लेंड की फैकल्टी श्रॉफ | 
एडवोकेट्स ( 72८०॥:ए 0 8१ए०८थ्आ८5 ) का सदस्य हो, अथवा 
१ गवरनमेण्ट ऑफ इण्डिया नोटीफिकेशन ल० एफ० ०३४८, दिनाक ३० 
मार्च सन्‌ १६४२२ 
हे (छ०0एटाम्ाग्रल्या 06 [ता गएठ0प्रिट्वध07 १०. 7 438, 07८0 ४३८7 30, 
922) 


२४० 


(व) भार्तवप का किया हाइ काट % वकाल, पुद्त्राकट ( (0ए0०९४६८ ) 
प्लीडर ( ?[८४0८४ ) अथवा एटोर्नी ( 0६८077८ए ) हो; अथवा 

(स) किसी चीफ कोर्ट ( (शर्ट (००७5६) का प्लीडर ( ?]८०१८४ ) 
अथवा एडवोकेट ( 007००८०५८८ ) हो; अथयचा 


(स) जिला न्यायाल्य” ([050770£ (५0०४४) का प्लीडर ( ?]९206 ) 


सन्‌ १६२४ में ली कमीशन (+,८८ (०077प5807 ) की सस्मति पर 
सम्राट ( 35 2/(०]०५८ए ) की सरकार ने निम्नलिखित नियुक्तियों को हरतान्तरित 
करने का निर्णय किया :--- 

(अ) केतद्वीय सर्विस मे भारत सरकार को कुछ नियुक्तियोँ करने का अधि- 
कार प्रदान किया गया, ओर 

(ब) “हस्ताल्तरित विपयो से सम्बन्धित” सचिस में कुछ नियुक्तियों करने 
का अधिकार झान्तीय सरकारों को प्रदान किया गया। 

सर्विप्त का भारतीकरण 

श्र हमें सिविल सर्विस के भारतीकरण पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 
इसका विकास भी शर्तें: शर्नेंः तथा क्रमिक रूप से होना था । सन्‌ १६२१ में भारतीय 
सिविल सर्विस में भारतीयों की सख्या केवल १३५ थी । ली कमीशन ( [,८८ 
(077005887090 ) की रिपोर्ट के अनुच्छेद ३९ द्वारा सन्‌ १६२० मे सर्विस से 
भारतीयों की संख्या ३३५८ निश्चित कर दी गई थी, जिसका प्रारम्भ १६२० से होकर 
तथा ११५ से बढ़कर सन्‌ १६३० में ०८३६ के अलुपात दो प्राप्ति करना था, जिसमें 
तालिका में दिए हुए पद भी सस्मिलित थे ।” केवल इतना ही नहीं सर्विस में भारतीयों 
के अनुपात की वृद्धि के लिए सन्‌ १६२४ में छी कमीशन (],८९ (:070775807 ) 
ने अपना यह सत प्रकट किया कि, “अगरत सन्‌ १६१७ की राजकीय घोषणा 
(४०ए०] 70९।४7790४07 ) को ही कार्य रूप से परिणत करने के लिए नहीं 
अपितु सर्विस के व्रिटिश और भारतीय सदस्यो में मित्रता की भावना तथा सयुक्त 
उत्तरदायित्व की भावना की दृद्धि करने के हेतु यही डचित है कि अविल्स्व ही भारतीय 
सिब्िल सर्विस की सख्या में उनका अनुपात ९०% कर दिया जाए और भारतीयों की 
भरतों में इसी उद्देश्य के साथ वृद्धि की जाए ।?? 


सम्राट ( ॥75 |(०|०४५ए ) की सरकार द्वारा ली कमीशन (,९6 (0पछ- 
75आ०7 ) का सतत स्वीकार कर लिया गया। सर्विस के भारतीकरण मे पूर्व से 
अधिक शीघ्रता प्राप्त करने के क्षिए यह एक और साधन था। यह निर्विवाद था कि 
जितनी शीघ्रता से भारतीकरण का पूर्ण विकास हो जाता, उतनी शीघ्र ही भारत 
वर्ष के लिए उत्तरदायी सरकार की भ्राप्ति सुगम हो जाती । 


ब 
डं 
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नवों अध्याय 
कक 
दइृत शासन आलोचनात्मक अध्ययन 


“रत शासन स्पष्ट रूप से एक दुर्वोष, असाध्य एवं जटिल प्रणाली है 

जिसका कोई तारिक आपार नहीं हैं, जिसका उद्यम अजूरूपता एवं समझौता ही 
है और जो परिवर्तव अप्रवा अवस्थान के एक उपकरण मात्र ही रक्षर्णीय हैं |” 

--हिज एक्सेलेंसी विलियम मेरिस 


सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा अस्तावित क्वेत शासन प्रणाली सेद्धान्तिक, निर्मित 
एव ्यावह्ारिक €प में अत्यन्त ढोपपूर्ण तथा प्रतिवन्धों से आच्छादित थी। इस 
अणाली की निन्‍दा सभी ने एक स्वर से की थी । अल ऑफ बर्किनदेड ने लॉठ सभा 
( छु००४८ ०६ ],0708 ) में दवृत शासन के सम्बन्ध में कद्दा था “-- 

“ज्वेत शासन के सिद्धांत के श्रति में स्व्थ॒सददेव ही बढ़ा शकित था । मुमे तो 
यह एक प्रकार का पारिडत्य का मिध्या-प्रदू्शन करने वाला एवं गतिरोधक विधान का 
ग्रास्वाद सा प्रतीत होता हे ।!?९ 

लॉड वर्किनहेड का समर्थन लॉडे कज़ेन ने इन शब्दों में किया था, “मुझे 
द्वत शासन से घणा है ।"१३ 

दंत शासन के आलोचनात्मक अध्ययन के पूवं इसकी उत्पत्ति के कारण, 
इसके निर्माण के ग्रधार तथा इसकां अर्थ समझ लेना उपयुक्त होगा । 


द्वैवशासन की उत्पत्ति के कारण 
२० अगस्त सन्‌ १६१७ को सम्राट ( 35 )/७|८४४४ ) की राजकीय 


3 *पु)एशाकए 38 0फशाठपडए 2 ८परयँ४005,. ए0प्राए८5, ८07फिष:्वें 
5५9४८ 9ए7९8 700 02एश] 7288, 70060 ॥प _ ए0ण770फणा56 भयपे त€९०६०॥९ 
5प्रीए 35 धाभाहपर07शं ९५०९वाल्शा ? _+र्यिड छरणटी४7८ए शायद ४४5 

2 व गाएडट छ०5 बीजबए5 प्रदाए ताशप्ं्रद्कापिों 6६ प्ोद तेएगापाल्ओ फता- 
टलाएोीढ.. 4६ 8थटाणा5ड ६0 ९ (0 इ३ए०७ए 062 तिप्ते 0६ एल्वेबपर म्रातर-9009वें 
ए०प्रश्धापधठ्घ्म ? +--उिब्यो ० 870९7९9०. 

8 “प्‌ २#७0ण्राए४९ एऐपदाएएए ? --++07प (पः2८०॥- 
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घोषणा (१0०५४ ?:0८५पश्रप0 ) का लक्ष्य था सारतबप को श्नेः शने: उत्तर- 
दायी सरकार प्रदान करना, और जैसा कि ज्वाइन्ट रिपोर्ट ( [07६ १९८७००१+६ 9 में 
कहा गया था, इस दिशा में अग्रसर होने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र प्रान्त 
ही थे। परन्तु त्रान्तों मे भी उत्तरदायी सरकार आशिक रूप में भ्रदान की गई थी। 
इस सम्बन्ध में ज्वाइन्ट रिपोर्ट ( ]077+ ०००४६ ) के लेखक का निम्नलिखित 
सत था ४-+- 


“दो सिद्धान्तों के साथ हम अग्रसर होते हैं कि सरकार को तुरन्त ही पूर्ण 
उत्तरदायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता, और ऐसा करना विपत्ति को आसन्त्रित 
करना है, ओर यदि हमारी योजना को महत्वपूर्ण बनाना है तो तुरन्त दी कुछ उत्तर- 
दायित्व सॉंपना भी आवश्यक है । हमें यह विश्वास है कि शासन की इन समस्याओं 
का इसके अतिरिक्त अन्य कोई हल नही कि प्रान्दीय सरकार के कार्यों का विभाजन 
दो भागों मे कर दिया जाए, एक तो छोकमते के लिपंत्रण में रहे श्र दूसरा शमी सर- 
कार के नियन्नण में रहना चाहिए ।? 

इस गकार भारतवर्ष में हेत शासन आंशिक दानप्रणाली का परिणास था-- 
अर्थात्‌ शर्लः शन्ने, उत्तरदायी सरकार प्रदान करने वगे प्रणाली ही, जिसका आधार 
२० अगस्त सन्‌ १६१७ की सम्राट ( ॥75 ७/9|४७४ए ) की घोषणा थी, इसका 
उद॒गस थो। 


५ ० ॥ 
रे हत शासन का उद्देश्य 


इस प्रकार कुछु भुख्य विषयों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व प्रदान करना, तथा 
हस्तान्तरित छोन्र के शासन के सचाक्नन ओर नियन्त्रण का अधिकार ध्यवस्थापिका 
सभा को देना ही हेत शासन का उद्द श्य था। इस सुधार के पूर्व समरत शासन के 
लिए गवनर ओर उसकी समिति गवनर जर्नरल ओर उसकी समिति के प्रति भत्यक्ष 
रूप से, ओर उरूके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी थे। “यदि प्रार्न्तो 
का ऊपर के नियन्त्रण से निस्तार करना था,” जेसा कि किरल्ल पुत्र ने कहा है, "तो 
यह तमी सम्भव था जब उपर नीचे से नियन्त्रण रखा जाए । कार्यकारिणी द्वारा निय्य॑- 
त्रण का विकल्प अथवा पक्षांतर जनमत हारा नियन्त्रण ही है।” इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए हस्तान्तरित चोन्न का नियन्त्रण व्यवस्थापिका सभा को सौंप दिया गया 
ओर हस्तान्तरित विषयों का शासन निर्वाचित सदस्यों अथवा सम्सत्रियों को सौंप 
दिया गया। 


ह्वेत शासन का निर्माण 


प्रान्तीय विषयों का विभाजन सुरक्षित विभागों और हस्तान्तरित विभागों के 
रूप में कर दिया गया था। सुरक्षित विभागों के शासन का संचालन गवनेर अपनी 
-कायकारिणी समिति ( 95९८०४ए९ (०ए४८! ) की सहायता से करता था, और 


इसका निरीक्षण और नियन्त्रण गवनर जनरल और भारत सचिव करते थे । हस्तान्त- 
रित विपयों का शासन प्रवन्‍्ध गवर्नर अपने मन्त्रियों की सहायता से करता था, और 
इसके लिए वे ग्रान्त की निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर 
ओर उसकी कायकारिंणी समित्ति ( #>€८प्राए८ (०णाटा] ) के लिए जो विषय 
सुरक्षित रखे गए थे उनमें सुख्य थे--आय ( १०ए९८॥ ०८ ), कानून (7,4₹ए ब्राते 
(0706 ) और 'ग्र्थ विभाग ([7870८) । हरत्तान्तरित विषय निम्नलिखित थे -_ 

(अ) स्थानीय स्व॒राज्य ( 7.,0८४) 867-(5७0४८४०776९7/ ) 

(वं) चिकित्सा सस्वन्धी शासन, जन स्वास्थ्य ओर सफाई, आर अति आव- 
श्यक सब प्रकार की अवस्थाओं की क्रमचद्ध गणना , $ 

(स) शिक्षा--योरुपियन और एऐंग्लो ड्स्डियन, तथा बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, अ्रल्लीगढ' मुस्लिम विश्वविद्यालय और कलऊचा विश्वविद्यालय के अतिरिक्त 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय केयल पाँच वर्षों के लिए पथ किया गया था) , 

(द) झासाम के अ्रतिरिक्‍त अन्य प्रान्तों में जन काय 

(क) सिंचाई के अतिरिक्त कृषि , । 

(ख) सहकारी सस्थाएँ , 

(ग) ऐवसाइज् ( >5८४४८ ) , 

(घ) बर्स एवं धार्मिफ दान , ओर 

(ड) व्यावसायिक उन्नति, इत्यादि, इत्यादि ।॥' 

हेत शासन के निर्माण की उपयुक्त विधि से थह स्पप्ट है कि विषयों को 
हस्तान्तरित करते समय जिस सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा गया था बह यही था कि 
साम्राज्यशाही के द्वित की नींव पर आाधात किए घिना ही लोकप्रिय मन्त्रियों को ऐसे 
विषय सॉंप देने चाहिए जिनका राष्ट्रीय महृत्त हो । 


क्ैत शासन की परिभाषा | 


दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा, जिनके स्वरूप ओर उत्तरदायित्व में ही विभिन्नता 
हो, द्विविध शासन की इस नयरीन प्रणाली का नाम ही द्वेत शासन है । श्री बी० करे० 
ठाकुर ने होत शासन की व्याख्या निम्नलिखित रूप से की है --- बा 

१८आसन की यह नवीन प्रणाली द्वेत शासन की प्रणाली है जिसका अर्थ है « 

दो शासक अथवा दो सचावारियों के अन्तगंत शासन का सचालन । इस स्थान पर 
ये सत्ताधारी हैं त्रिटिश जनता और प्रान्तीय जन । और इस उक्ति का यही मूल अर्थ 
भी है, परन्तु, क्योकि शासक का अर्थ उस ज्यक्ति अथवा समिति से भी हो सकता है 
जो उच्चतम शासनाधिकारी के निमित्त वास्तविक रूर से कार्यकारिणी के अ्विकार का 
प्रयोग कर रही हो, इसलिए द्वेत शासन इस प्रणाली की ओर भी सकेत करता है 
बिसमें--- 
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क्षेत्र को निम्न श्रेणी की तुच्छु दशा तक पहुँचा दिया गया था। यह कथन निग्नलिरिए्त 
से स्पष्ट शो जाएया :--- ; 

(१) खबर्नर और वार्यफारिणी समिनि के समान मन्त्रीगण सतम्राद ((0७7) 
क कर्मचारी नहीं सममे जाते थे, जो झपने उदार एपं 'यद्धितीय कार्यगीनता के लिए 
प्रसिद्ध  । दन मन्त्रियों की नियुक्ति गयनर फरता था, जिसे ज्याइलद सेलेव्ट घरगेंटी 
( ]07६ $26८८ (०घणीघट ) ने भो चशत्त आर नवजन्मित लोकप्रिय 
सरकार की योजना में पष्यक्ष पद पर रफणने वा यादेश दिया था। इस भकार वे एक 
शेसे स्वक्ति के आधीन थे को गयप किसी अन्य शक्ति के पाधीन था। 


ट 
रा 


(२) कार्ययारिणी समिति में अपने साग्योगियों की नुकूना में मन्त्रीगदा 
पन्‍्य विपयों में भी एन समके जाने थे । समिति के सकयों फो मन्ध्रियों की अपेया 
स्व ही प्रथमता प्राप्त होती थी । “हस प्रकार कार्लंकारियी का सप्रीनतम सदस्य)! 
जैसा कि प्री सचिन्द्र सिनाग ने वहा है, “प्रमुभयी सस्यी से 'प्रधिक योग्य समका 
जाता था १7१९ 

(2) उपसभापति वा पद का्यवारिणी समिति के सहस्यों के लिए वानूम 
हारा सुरफ्तित कर दिया साया था। फानून हारा यद निश्चित फर दिया गया था फि 
उपससापति फे पद पर गयनर मन्त्रियों को नियुक्त नटीं कर सझ्ता था। दस प्रकार 
गयरर का पद रिक्त ह्रोनो पर थे प्रस्थायी गपनरे दो पढ़ पर ग्रासीन नहीं रे 
सकते थे । 

(४) हसी प्रकार मस्त्रीगश में से फोड़ भी श्र्व बिभाग का शअ्रध्यक्ष नहीं दी 
सकता था। “टन बन्चाण्रों तथा प्रतिबत्धी ने सम्त्रिमगदल को सारतवर्ष की श्राम 
जनता को सभ्मत्ति में प्राग्तीय सरकार के निम्न भाग के रुप मे रया हस प्रकार 
मारतवष में रत शासन राष्ट्रीय भावनाओं की सुन्दध पूर्सि न होकर भारतीय राष्ट्रीयता 
की स्थिरता के लिए एक चुनानी के समान था ॥? 

(स) मुरक्तित क्षेत्र का वि्क्षण स्वरूप 

एयर हारा यह निश्चित कर दिया गया भा कि गवर्नर और उसकी कार्य- 
कारिणी समिति का कार्य था अपने श्रधिकार के विभागो का शासन प्रवन्ध करना, 
कानून बनाना और लेजिस्लेटिय काउन्सिल में बजर उपस्थित करना । इस भकार के 
काय करते समय उन्हें बहुमत पर शाश्रित न रह कर समय ही निर्वाचित सदस्यों के 
सद्व्यवहार पर आश्रित रटला पढ़ता था, जो चास्वतिक काय व्यवह्वार में विरोधी इत्र 
का स्वरूप धारण कर लेते थे । जहाँ तक हस्तात्तरित क्षेत्र से सम्यन्धित शासन प्रपन्‍न्ध 
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(२) निर्माण की विधि के दृष्टिकोण से 
सैद्धान्तिक इप्थिकोश से दोपपूर्ण होने के साथ-साथ, द्वेत शासन 
का निर्माण भी दुष्टवुद्धि और अपकार की इप्टि से किया गया था। इस के निर्जीव 
निर्माण के कुछ दोष नीचे स्पष्० किए जाते हैं .--- 


(अ) हस्तान्तरित विषयों का दोपपूर्ण वर्गीकरण 

सुरक्षित और हस्तान्तरित विषयों का विभाजन शासन की व्यावहारिक इष्टि 
से निरकुश, राजनीतिज्ञता के असच्श था। हत शासन का निर्माण इस रूप में हुआ 
था कि मन्‍्त्रीगण, जिनके हार्थों में हस्तान्तरित विषयों का शासन अवन्ध था, फंसी 
सी एक चिभाग के पूर्ण अध्यक्त न हो सर्के | हस्तान्तरित विभागों को उन के स्वयं 
के चोत्रों में भी स्वराज्य नहीं था । मद्रोस के एक सन्‍्त्री सर के० दी० रेडी ने इस रम्य 
वैयानिक अच्यवस्था का चर्णन एक रेखा-चिन्न के रूप में निम्न प्रकार से किया है :-- 

“हैं बन-रहित उन्नति एवं प्रगति का मन्‍्त्री हूँ, और आप यह जानते ही हैं 
कि प्रगति एवं उन्नति अ्रधिकाँश रूप से वर्ना पर ही आधारित है। मैं व्यवसाय और 
व्यापार का मन्त्री हूँ परन्तु फैक्टरी पर मेरा कोई नियन्त्रण नहीं क्योंकि वह एक 
सुरक्षित विषय है, ओर बिना फैक्टरी के व्यवसाय और व्यापार की करुपना ही 
ध्यर्थ है। में कृषि मन्‍्त्री हू परस्तु सिंचाई पर मेरा नियन्त्रण नहीं। आप समस्त 
सकते हैं कि इसका तात्पय क्या है----में व्यवसाय और व्यापार का अन्‍्त्री हूँ, 
परन्तु विद्यत शक्ति पर भी मेरा अधिकार नहीं १” १ 

सचोप में सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा प्रस्तावित ट्वैत शासन के अस्तर्गत भी 
एक अन्य द्वेंत शासतों की च्यवस्था की गई थी, और परिणामस्वरूप शासन रूपी 
देह फे अस्थि पिंजरों में इस अ्रस्वासाविक एवं अवास्तविक पिसाजन के कारण" इतना 
सधर्ष हुआ कि इस देह पर आघात कर उन्होंने शासन के समस्त स्वरूप को ही 
नप्ट कर दिया । ; 


(व) हस्तान्तरित क्षेत्र का ही एवं अनुत्तम स्वरूप 
इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह थी कि हेतशासन के अन्तर्गत 
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सेश्न को निरन श्णी की तुसप दशा तक पर्चा दिया गया था। यह कथन निम्नलिखित 
से स्पष्ट हो जाएगा ३-- 

(९) गवर्नर सौर कार्यकारिणी समिति के समान मन्त्रीथण सम्राट ((.7057)) 
के पर्मचारी नहीं सममे जाने थे, जो अपने उदार एवं श्हितीय कायहीनता के लिए 
प्रसिद्ध है । इन मन्त्रियों की नियुक्ति गबनर फरता था, जिसे ज्वाहल्ड सेलेस्ट कमेटी 
€ ]०ं॥४ $ल6८४ (०४४९० ) ने भी रफस्ता योर नवयन्मित लोकपिप 
सरकार फी योजना में श्रध्यक्ष पद पर राने का 'प्रादेश दिया था। इस प्रकार ने एक 
सेसे व्यक्ति फे प्राधीद थे जो स्वर्य किसी प्पन्य शक्ति फे शाधीन था। 

” (३२) कार्यफारिणी समित्ति में सपने सहयोगियों फी तुलना में मन्त्रीगया 
ग्रस्य वथिपयों से री एीन रूममे जाते थे। समिति के सदस्यों फी सन्ध्रियोँ फो प्यपेणा 
सदेव ही प्रधमता प्राप्त होती थी । “इस प्रकार फार्यकारियी का नप्रीनतस सदस्य, 
जैंसा कि श्री सचिस्द्र सिनहा ने वहा है, “शरमुसदी भन्‍्त्री से अधिक योग्य समझा 
जाता था ४! 

(३) उपसभापति का पद कार्यकारिंगी समिति फे सदस्यों के लिए कानून 
हारा सुरक्षित कर दिया गया था। फानून हारा यद निश्चित बर दिया गया था फि 
उपसभापत्ति के पद पर गवर्नर मन्त्रिया यो नियुक्त नहीं कर सकता था। इस प्रकार 
गवनर का पद रिक्त शोने पर वे अस्थायी राबनर के पद पर प्रासीन नहीं हो 
सकते थे। 

(४) इसी प्रफार सन्त्रीगश में से कोई भी प्र्थ बिसाग का अध्यक्ष नहीं हो 
सकता था। "एन याचाओं तथा प्तिघन्धो ने सबन्रमशटल को भारतवर्ष फी आम 
जनता को सभ्मति में प्रान्तीय सरकार के निग्न भाग के रुप सें रपया शुस प्रवार 
भारतवप में हेत शासन राष्ट्रीय भावनाश्रों फी नुस्द्ध पूर्णि न होकर भारतीय राप्ट्रीयता 
की स्थिरता फे लिए एक घुनौती के समान था ३१ हि 
(स) सुरक्षित क्षेत्र का विलक्षण स्वरूप 

एक्ट टारा यह निश्चित कर दिया गया शा कि गवनर और उसकी कार्य- 
कारिणी समिति का कार्य था अपने श्रधिकार के विभागों का शासन प्रबन्ध करना, 
कानुन बनाना ओर लेजिस्लेरिव काउन्सिल से ब्रजट उपस्थित करना । इस भकार के 
कार्य करते समय उन्हें बटमत पर श्राश्रित न रए कर सर्व ही निर्याचित सदस्यों के 
सद्व्यवहार पर श्राश्नित रहना पदता था, जो घास्तविक कार्य व्यवष्टार में विरोधी दल्ल 
का स्वरूप धारण कर लेते थे । जहाँ तक हरतान्तरित च्ञंन्न से सम्बन्धित शासन प्रबन्ध 
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ओर कानून निर्माण का प्रश्न था, यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से ही दृढ़ था। मत्रिमण्डल 
व्यवस्थापिका सभा में से ही निर्मित किया जाता था, इस लिए भवन में उन्हें अपने 
दल से यथेप्ट सट्ठायता भ्राप्त हो सकती थी। परन्तु गवर्नर ओर उसकी समिति 
च्यवस्थापिका सभा के न तो सदस्य ही थे, ओर न वे उसके प्रति उत्तरदायी ही थे। 
इसलिए वे गवनर द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी दल पर 
आअवल्म्बित नहीं रह सकते थे | इसलिए गवन्र और “ठुसकी समिति के कार्य और 
नीति का समर्थन करने के लिए जब तक गेर सरकारी सदस्यों की अधिकॉश सख्या का 
बहुमत आराप्त हो, किसी कार्य का होना असम्भव सा ही था। इसलिए, जेंसा कि 
श्री सिनहा का कथन है, “विधान में इस प्रकार के भयकर दोप होने के कारण, गवर्नर 
ओर उसकी समिति को स्वभावत ही ऐसे उपायों का आश्रय लेना पड़ता था जिनसे 
बह गैर सरकोरी सदस्यों के मत प्राप्त कर सकें, जो आज्लोचना के योग्य होते थे और 
जिनका दूषित प्रभाव सुरक्षित क्षेत्र में सरकार तथा उनकी सहायता करने के अभ्यासी 
गैर सरकारी सद्स्यो--दोनों पर ही पडता है? 


इन परिस्थितियों में किसीको यह देखकर आर्चय नहों होना चाहिए कि सरकार 
के पत्ष में मत प्राप्त करने के लिये ग़ेर सरकारी सदस्यों को किस चतुराई से अपने पत् 
में किया जाता था तथा ऐसा करने के लिए किस प्रकार के प्यन्त्न रचे जाते और 
उनकी मेतिकता पर प्रलोमन द्वारा विजय पाई जाती थी। सक्तेप में द्वेत शासन का 
निर्माण ही इस प्रकार किया गया था कि भविष्य में वह पतन के गत की ओर 
आसुख होता चला जाए। 
(द) द्वेत शासन प्रणाली मे गवनेर का स्थान 


केचल इतना ही नहीं, छठ शासन के निर्माण मे गवर्नर को एुक अति उच्च 
स्थान प्रदान किया गया, जिसका स्वरूप यठा ही विचित्र था | उसका स्वरूप केवल एक 
वैधानिक अध्यक्षा का स्वरूप नहीं था | उसे अनेक निरकुश अधिकार प्राप्त थे जिन का 
भयोग भी वह करता था । वस्तुत॒प्रान्तीय शासन का केन्द्र बिन्दु वह्दी था। लेजिस्ते- 
टिव काउन्सिल के चाहर गवनंमेण्ट हाउस (50ए७४४70८०६ ००४८) ही उसका 
निवास स्थान था । वही से वह शासन की समरच गतिविधि क। सचालन किया करता 
था । इस प्रकार की भ्रभुव्वप॒श स्थिति के होते हुए मी प्रत्येक प्रकार से अत्यन्त अधिक 
रूप से उसकी रच्या का प्रवन्ध किया गया था। एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया था 
कि च्यवस्थापिका सभा में कोई सी सदस्य उसकी आलोचना नहीं कर सकता थां । 
सरकारी रूप से भ्रवन मे उसके नाम की ओर भी सकेत नहीं क्यिा। जा सकता था । 
चह सब अत्यन्त ही सुन्दर ओर उचित होता यदि वह केवल वैधानिक अध्यचा ही 
ठोता और केवल अपने मन्त्रियों की इच्छौनुसार ही कार्य करता । परन्तु भारतवप में 
इस विचार धारा को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया था, यहाँ तो गवर्नर को उत्तर- 
दायी सल्त्रियो के अ्रध्यचा रूप निरकुश कार्य करने का अधिकार था । साराश यह कि 


सारतवर्ष में उत्तरदायी सरफार की कत शासन फ्राशाली में गप्नर ्यनुत्रण्दिस्य का 
ग्रवतार ही था । 
(४) व्यावद्वारिक हृष्टिकोश से 
ह्रेनशासन की स्यय्या केवल सिद्धान्त 'पोर निर्माण क्ले कारण पी प्मफज 


नहीं हुई, प्रस्न उसका व्ययहारिक रूप भी टोगपु्ण था। थर्ठ कथन निम्नलिखित 
नध्यां से भी प्रगार स्पष्ट प्रो जाएगा :--- 
१. संयुक्त उनरदाण्ित्वि की अनुपम्धिति 

संयुक्त ठफ्दायिख प्रपेफ उत्तन्दायी सरझार था गगीकूत एप मझपपुण सत्य ई। 
परन्तु सन्‌ १६३६ के एाउ के चम्तर्यत गबनरों ने इस सिद्धान्त का प्रयोग नयी किया। 
किसी भी प्रान्तत मे एस सिद्धान्त वो ग्रग्ण नारी दिया गधा। बह खाप ए' कि एफट में संयक्त 
उप्तरठायित्त्र के सिद्धान्त का निम्न प्रकार से प्रनिएादन टिया रबा था * “हस्तान्तरिद 
विफ्यों के सरबन्ध में भवर्मन पते सन्द्रियों छी रुस्मति से कार्य करेगा ” शब तक 
फि उससे मनभेद ऐोने के अधेद फकारग ने ऐ" 'मम्त्रियोँ" शब्द झा स्पष्द संकेत 
संयुक्त उघस्टायिल की ही घोर हैं। परन्ठ एस छी एक शत्य धारा को ब्यायराधशरिक 
रूप प्रदान कर इस साखपूण धारा को एक प्रकार से समाप्त ही सा कर किया गया 
था । कार्यफरारिगी समिति शोर श्रपने सन्त्रिमतठल फी कार्य प्रणाली के सुगस संचालन 
ऐतु नियम बनाने तथा शानेश उसे का घ्यधिकार फेबशा गयनर को ही था ।* इस 
प्रकार दनाएु गए नियमों के शन्‍्तसंत संयुक्त उस्तरदायित्य को यूल राप से न कर टिया 
गया | सिम एस श्रयार के बनाए गए कि गयनर के लिए. यश सस्मव हों सके कि चर 
प्रयेक मन्‍्त्री से प्रथक्क रूप में मिल सके शोर अपने प्यक्तिख के प्रसाव से उसे कछुफा 
सके । संयुक्त उत्तरदायित्व रहित सन्त्रिमगठल दे सन्प्रिमण्टल कहना पी उस शब्द को 
निरथक घताना है, इसी तत्य को इप्टिगत स्पते हु०॑ सर शली इमाम ने उचित ही द्यठा 
था कि हत शासन की स्ययरथा के अन्तर्गत प्रजातन्‍्ज का प्रत्येक्ष भाव एय. सरभावना 
होते हुए भी वह झात्मा रहित शरीर के समान ही था | 


२. गबनर की अधिकार अपहरण की नीति 


व्यावहारिक रुप में गवनंर को इतने ख्रधिकार प्राप्त होगाए, सितने इस सुधार 
के पूच कद्ाचित कभी नहीं थे | किगल पुत्र के निम्न पिश्लेपषण से यर भली प्रकार 
स्पष्ट हो जाएगा :-- 


(थ) फार्य सैग्पादन को सुगमता के लिए गयर्भर को नियम्र॒ बचाने तथा 
श्रादेश देने का अधिकार था। गवर्नर इस नियमों का निर्माण हस प्रकार से 


#जन्‍ननमन- 





+ एक्ड की धारा ४४ उपधारा ३ के अनुसार 
२ एक्ट की चारा ४७६ उपधारा २ के अ्रजुसार 


करते थे कि अधिक से अधिक अधिकार एवं शासन की सत्ता उनके हाथों र्से 
फेन्द्रित हो जाए ।" 


(व) इसके अतिरिक्त गवनर सन्त्रियों से व्यक्तिगत रूप से सम्मति लिया 
"करते थे। इस प्रकार सम्मति सें मतभेद होने के आधार पर मन्त्रियों की सम्मति को 
घस्व्रीकृत करना सम्भव हो गया, यद्यपि एक्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया, था* कि 
मल एवं मौलिक मतसभेद के अतिरिक्त गवनर अपने मन्त्रियों की सम्मति से ही कार्य 
करेया । सयुक्त प्रदेश के प्रथम शिक्षा मन्त्री श्री चिन्तामणि ने सुढीमेन कमेटी 
((०१०॥०४७॥ (:0777770८८) को अपने एक पत्र में लिखा था कि एक पुस्त- 
कालय समिति की नियुक्ति में भी गवनर ने उनकी सम्मति को अस्वीकृत 
कर दिया था । 


(स) इसके अतिरिक्त प्रान्तों में गवनरों ने यह ग्रनधिकृत सिद्धान्त प्रचलित 
किया कि मन्त्रियों का कत्तेव्य फेवल उसे समिति प्रदान करना था। एक्ट के अन्तर्गत 
भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों हारा यह विचारधारा प्रचलित की गई कि नई 
समिति आदि की उपस्थिति का उद्देश्य गवनर की सम्मति के क्षतत्र में वृद्धि करना ही 
था । इसका तात्पय यह हुआ कि मन्त्रियों की सम्मति को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत 
करने की पूर्ण स्वतन्त्रता गवनर को मिल्लगई, वस्तुत. मद्रास सरकार के कानून 
'सम्बन्धी सरकारी पदाधिकारी तो इस सीमा तक पहुँच गए कि लेजिस्लेटिव काउन्सिल 
द्वारा हस्तान्तरित क्षेत्र में कुछ नियुक्ति किए जाने पर उन्होंने इसका विरोध इस 
आधार पर किया कि नियुक्ति करने का उत्तरदायिस्त्र केवल गवर्नर का ही था। 


(द ) इसके अतिक्ति गवनर को प्रदान किए गए “आदेश पन्न? 
(॥7050प7९70 06 [750 प८८078) में यह प्रतिपादित किया गया था कि: 
“सर्विस के समस्त सदस्यों की उनके स्वीकृत कार्यों और स्वीकृत अधिकारों के उपयोग 
में सुरक्षा का” उत्तरदायित्व गवनर का ही था । यह आदेश इसलिए प्रदान किया गया 
था कि सकट के समय सर्विस के सदस्यों के हित की सुरज्ञा की जा सके । परन्तु इस 
की अशुद्ध व्याख्या इस प्रकार की गई कि मन्त्रियों के विभागों से सम्बन्धित सर्विस 
के सदस्यों की नियुक्ति, उनका पद इत्यादि सब कुछ पू्णरूप से गवर्नर के नियस्त्रण में 
छोड दिया जाए। इससे गवनेर के कार्यक्षेत्र का और भी अधिक विस्तार हुआ । 


(क) नियमों के अछुसार यह निश्चित कर दिया गया था कि सुरक्षित और 
हस्तान्तरित ज्षत्रों के पारस्परिक वेमनस्य और मगर्डो के निशंय के सम्बन्ध में अ्रन्तिम 
अधिकार गवनेर का था। यह नियस गवनेर को और भी अधिक अधिकार प्रदान करने 





१ एक्ट की घारा २६ (२) के अलुसार 
* एक्ट की घारा ४२ उपधांरा ३ के अजुसार 


घाला सिर हुथा । इस सुधार के पतन विभागों में किसी प्रकार का कऋषश होने पर 
उसका निर्णय उस काउन्सिल के बहुमत ग़ारा कया पाता था, जिससे इस प्रकार के 
निर्यय फे लिए प्राथना की जाती थी। परन्तु शत्र यह प्रधिवार सवनर को प्राप्त हो 
गया। इससे गयनेर की कार्यफारिणी ससिति श्र उसके मन्त्रिसगटल के अधिकार 
कम हुए शोर गयरनर का पथिकार-छ तर प्यौर भी स्यापक होगया । 

सन्‌ १६१६ के एक्ट हारा यर निश्चित ऊर दिया गया था कि हस्तान्तरित 
प्षेत्र मे सम्यन्धित विपयों के सम्बन्ध में गधर्नर गयनर-जनरहा के प्रति ग्रोर उसके हारा 
भमारत सचिव के प्रति उत्तरदायी नही रोगा प्यार वह अपने उस उत्तरदायित्व का 
भार लोकप्रिय मन्त्रियों को सोंप देया, जो निबरचित पज्यवस्थापिका सभा के अति 
उरारदायी होंगे । परनु गपनंरी मे ऐसा की किया और किसी के श्रति उत्तरदायी न 
रह कर स्वयं इस अधिकार का भोग क्या | इस व्यवस्था का युट्टी परिणाम दुष्या 
कि सरकार के हसतान्तरित पक की शक्ति पौर भी जीण ऐोती गई | सारांश रूप 
किरल पुत्र का कयन उस्नेस्प मै कि, “इस प्रद्धार प्रान्तीयरयराज्य का रथ गयनर के 
ग्रधिकारों मे धुद्धि श्रौर समानान्तर रूप से व्ययस्थापिका सभा के प्रत्ति उसके उत्तर- 
दायित्प में फोई तृद्धि न होना ही था 7? ग्यनेर ने निरंकुश शासन के कारण सत्र 
३६१६ के एपट द्वारा प्रदान किए गए पाशिक उत्तरदाबित्य की पूर्णता भी एक 
न्वप्त के समान ही रही । 

मन्त्रीगण--ध्यावहारिक रूप में कार्यकारिणी समिति के परिशिष्ट मात्र 

ज्वाइन्ट सैलेपड कमेरी (]एंग्रा $लंत्ट ए०प्राएरंततत्ट) का यह कथन 
सवर्धा उचित पी था कि सुरक्तित घोर एस्तान्तरित छात्र में कसी व्रिपय पर भी 
सयुक्त रूप से विचार विमर्प होना युक्ति संगत था। राजकीय शआारेश पत्र? 
(९०0एव) पत5प्८ ०75) में भो गवर्नर को इस प्रकार के प्याद्देश प्रदान किए गए 
थे | लोक सभा ([00७५९ ०६ (.0॥777079) में स्वय सिस्टर सॉन्‍्टेग्यू ने कहा था : 

“यह श्रत्यन्त भ्रावश्यक है कि अवस्धान अथवा परिवर्सन के छुस फाल में इस 
प्रकार के अवसर अ्रवश्य ऐोने चाहिए जब दोनों पह परस्पर घिचार कर सके तथा णुक 
दूसरे को प्रभावित कर सके ॥7 


पारस्परिक विचार ब्रिमर्प की यह प्रणाली अ्रविकांश प्लान्तों मे अचलित नहीं 
की गई | यदि कप्ती विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के अवसर अआए भी तोंवे 
केवल नाममात्र के लिए ही थे | उदाहरण-स्थरूप वम्बई मे पारस्परिक विचार के अ्रवसर 
पर सुरक्षित छोन्र सम्बन्धी पत्र आादि उनके सन्‍्मुस उपस्थित नहीं किए जाते थे। 
एस्तान्तरित छत्र को उसके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए सुरक्षित ज्षत्र की 
इस अ्रुचि एवं श्रनिच्छा ने हस्तान्तरित पत्ठ की स्थिति सन्दिग्ध एवं अस्पप्ट सी कर 
दी थी। सन्त्रियों के साथ चादे बिचारो का आदान-अदान हो अथवा न हो, व्यवस्थापिका 





सभा में सदेव यही समझा जाता था कि हस्तान्तरित पक्त सुरक्षित पक्ष की नीति फ्रा 
समथक है, भले ही उसने इस का विरोध किया हो। सुरक्षित पक्ष के इस प्रकार 
के निरकुश का व्यवस्थापिका सभा में बडे अप्रिय थे, मन्त्री भी यदि सुरक्षित क्षेत्र का 
समथन करते तो इस के साथ साथ कभी कमी उन्हें भी निन्‍दा का भागी 
होना पडता था। मन्त्रिमण्डल कां समर्थन करने वाला दल भी सुरक्षित क्षेत्र के 
कार्यो का बहुधा विरोध करता था । मन्त्री भी प्रायः अपने दल के दृष्टिकोण का ही 
समर्थन करते थे। ऐसी परिस्थितियों में मन्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। गवनेर 
ओर उसकी कार्यकारिणी समिति को अग्रसन्न किए विना थे अपने दल का पक्ष अहण 
नहीं कर सकते थे । इसी प्रकार अपने दल के प्रति अपना विश्वास खोए बिना वे 
प्रत्यक्ष रूप से कार्य कारिणी समिति के सदस्यों का समर्थन नही कर सकते थे | फेवल 
इतना ही यथेप्ट नहीं था। कार्यकारिणी समिति के सदस्य व्यवस्थापिका सभा में 
लोकप्रिय मन्त्रियों के प्रभाव की छांह में ही क्रपनी नाव खेना चाइते थे। वे इस के 
लिए तत्पर नहीं थे कि मन्त्रियों पर विश्वास करें अथवा किसी महत्वपूर्ण विपय पर 
उनसे परामर्श करें । एक बार मद्रास के मन्त्रिमण्डल ने, जिसे व्यवस्थापिका समा में 
स्थायी एवं दृढ़ बहुमत प्राप्त था, एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापक अस्ताव को खण्डित करना 
चाहा परन्तु उससे सम्बन्धित जो कार्यकारिणी समिति का सद्रय था, उसने तुरन्त 
ही त्यागपत्र दे दिया। 


इस प्रकार निष्कर्प यही निकलता है कि मन्त्रियों के सन्मुख दो साग थे--- 
या तो वे कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के सम्मुख आत्मसमर्पंण कर देते अथवा 
डनका विरोध करते । परन्तु दुर्भाग्य से इन दोनों बातें से उनका स्वय का ही श्रहद्धित 
ओर अपयश था। प्रथम बात से तो लोकभिय भवन के और द्वितीय बात से गवनेर 
के सन्मुख उनका यश कम होता था। व्याचहारिक रुप में व्यवस्थापिका सभा के नेता 
के पद पर गवर्नर वारतव में बहुमत प्राप्त करने वाले मन्त्री के स्थान पर अपनी कार्य- 
कारिणी समिति के किसी अनुभवी सदस्य को नियुक्त करता था | इसके कारण तथा 
उस सहयोग के कारण जो मन्त्रियों को विवश रूप से कार्यकारिणी समिति को प्रदान 
करना पड़ता था, इस्वान्तरित पक्ष कार्यकारिणी समिति का परिशिष्ट सात्नर रह गया 
था। इससे जनता की दंप्टि में भी हस्तान्तरित पक्त का महत्व कम हो गया। 


(४) सन्त्रि मण्डल के उत्तरदायित्त्व की न्‍्यून उपस्थिति 


हत शासन की स्थापना का मूल उद्द श्य यही था कि हस्तान्तरित विषयों 
के शासन के सम्बन्ध में मन्त्रियों को लोकप्रिय व्यवस्थापिका सभा के श्रत्ति उत्तरदायी 
यनाया जाए। यहाँ हमें यही देखना है कि व्यावहारिक रूप में इस लक्ष्य की पूर्त्ति कहाँ 


तक हो सकी फ्योंकि इसी प्रश्न के उच्र पर हेत शासन की सफलता-असफलता 
निमर है। 


एस सम्बन्ध मे सबसे प्रथम हमें सयिव-तन्ध्र उप्रद्ायित्त फे झ्ुस्य नो का 
लिएेश फरना हैं जो किस प्रफार हैं --- 

(प) व्ययम्थापिका सभा से उपस्थित जनता के उन प्रतिनिधियों के सत द्वारा 
मम्यिमग्टलू की हटाया या सफता हो, जिनवा विश्वास प्राप्त करना इसफ्रे छ्लिए 
अत्यादश्यक ऐै; 


(वे) मन्ध्रियों वो शपने विस्ागी पर पूर्ण ्यधिकार होना चाहिए जिससे उन 
पिभायों के सम्पन्ध में निर्धारित की गई नीति से बदि विसी प्रऊाग वी परिस्थिति का 
उ्म्म तो ये सफलता के साथ उसका पक्ष ग्राग कर झके, 

(से) मन्त्रियों के ऋयेक काप की चान्नोचना बरने तथा उसे स्पीकृत एुप 
परपीकृत करने फे यवरार व्पयस्थायिका सभा वो प्राप्त स्ने चाहिए 

उपयु ऋ दध्यो फी फसोटी पर 'त्र एमें >वशासन की परीक्षा बरनी चाहिए : 


(१?) प्रथम तच्च के आधार पर परीज्ा 


भवन का निर्माण ही ऐसा कया गया था कि व्यवस्थापिका सप्ना के प्रत्ति 
मत्नरिसएटल का उत्तरदायित्य एस पाग्यण्ठ के रुप में रह रया | सरकारी और नियुक्त 
किए गए सउस्यीं की उपन्थिति सदा 7 एक दीवानल फे समान थी जिससे मन्न्रिमशडल 
की न्थिति नाम मात्र के लिए भी मसहत्यपृर्ण नाते रानी थी, सद्यपि निर्वाचित सद्म्यों 
के दुछ मत उसी प्राप्त से ज्ञाने थे । उस अ्रतिरिदया ७० प्रनिशत निर्यचित सदस्यों 
में से अधिवांश सदस्य विशेष ऐित्तों के प्रतिनिधि शो्ते थे जसे योरुपियन, चेम्बर शॉप 
क्रामर्स ((॥/99रफैण 66 (607भ८0९० 3), एमौदार प्रादि । हन एिों फे प्रति- 
निष्ियों फे मत चाएं घद किसी सिझम पर लिए थाएं , सदेध पी सरकार के पक्ष में 
रहते थे, जो उनके लिप जीवनदाता के समान थी । 

यह परिस्थिति मद्रास फे उदाहरण से स्पष्ट ऐों जायगी । वहाँ के निर्यालचित 
सदस्यों की सख्या ८६ श्री जिनमें हिन्द, मुसलमान अर ईसाई सभी फे प्रतिनिधि 
सम्मिलित थे। इसके विपरीत सरवार का बहुमत स्पष्ट रूप खे 9१ था। इस प्रकार 
यदि कोई सदस्य निर्याशित खदस्यो के २३ मन प्राप्त कर सकता तो वह 
सत्री का पद प्राप्त कर सकता था, जो सेद्धान्तिक रुप से लेणिस्लेटिय काउन्सिल के 
प्रति उत्तरदाबी होता था। चास्तव में वष्ठ जनता द्वारा निर्याचित प्रतिनिधियों फे अति 
उत्तरदायी न था, अपितु बह विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व फरने घाले शरीर सरकारी 
तथा नियुक्त किए गए गर सरकारी सदस्यों के प्रति उत्तरदायी था। इस कथन की 
घुष्टि सर चाज्स शॉटइन्दर_( 50 (87९8 '00)पन्‍शऑटः ) को स्वीकृति से हो 
जाती है कि सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को यह आदेश प्रदान क्या गया था 
कि ये सरकार की सद्दायता करे । 


“त्तरदायी मन्त्रिमसण्ठल' के अरृप्ट का अनुत्तरदायी पक्ष से समीकरण 
अथवा एकरूपता किसो अन्य प्रकार की अपेक्षा इस बात को अधिक स्पष्ट कर देती ह्दै 
कि, जैसा कि किरक् पुत्र ने कहा है, “एक्ट का उद्देश्य कु भी रहा हो, मन्त्रि- 
मणढल्न व्यवस्थापिका समा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और चह जन सम्मति से स्व॒तन्त्र 
रूप में ही अपना कार्य करता है ।”१ 


(२) हितीय तत्व के आधार पर परीक्षा 


इसके अतिरिक्त मन्‍्त्री को अपने उस विभाग पर तनिक-सा भी नियन्त्रण 
प्राप्त नहीं था, जिसका उसे शासन प्रवन्ध करना था । प्रत्येक प्रकार के निर्णय का 
अधिकार गवर्नर को था । प्रत्येक विभाग पर उसी का नियन्त्रण था। सन्त्रियों को 
केवल सम्मति देने का अधिकार था, जिसे कभी तो नम्नता के साथ अस्वीकार किया 
जा सकता था, और कसी उसके बिना भी । सन्‍्त्री की तुच्छु स्थिति का निर्देशन करते 
हुए नवाब अली चौधरी ने कह्दा था « 


“इसका यह परिणाम हुआ: यद्यपि अपने शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में सन्ध्री 
चेजिस्लेटिव काउन्सिल के प्रत्ति उत्तरदायी था, परन्तु लगभग समस्त चिपर्यों के 
सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय गवर्नर का ही होता था, यद्यपि काउन्सिल से उसका 
अत्यन्त कम सम्पर्क था ।” अन्तत इसके दो भयकर परिणाम थे --- 


(अं) जब एक विभाग पर एक सन्त्री का अधिकार न होकर एक गवर्नर का 
पूर्ण प्रभुव्व था, उस समय स्वय सचिवतन्भ उत्तरदायित्व का स्वरूप ही. पाखण्टपूर्ण 
होगा | इसके अतिरिक्त नियमों द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि गवर्नर के 
कार्य और उसके निर्णयों पर लेजिस्लेटिव काउन्सिल किसी प्रकार की कोई टिप्पणी 
नहीं कर सकती थी | । 


(व) निकट समय में ही यह अमपूर्ण वेधानिक सिद्धान्त प्रचलित हो गया 
कि मन्भीगण काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी न रह कर गवर्नर के श्रति उत्तरदायी थे । 
बंगाल के राजा ने, जो मदरास के प्रधान सन्‍भी थे, यह घोषित किया कि पर्योकि 
उनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा हुई थी, इसलिए वह केवल उसी के प्रत्धि'उत्तरदायी थे । 


इस पकार एक्ट के निर्धारित उच्द श्य को पूर्ण रूप से विक्ृत कर दिया ग्या 
था। मन्द्री की स्थिति भवन के एक नेता से गिर कर एक निम्न पदाधिकारी के समाब 
हो गई थी | द्वेत शासन अणाल्ी में मनन्‍्त्री पद स्वीकार करने का अर्थ वास्तव में 
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ऊनता के गिरवाधित प्रतिनिधि ही कर उनही सेवा न कर के सरकार के हाथों की कह- 
पुतली मात्र घन जाना था । 


(३) तृतीय ठच्त्व॒ के आधार पर परीक्षा 


कसी प्रान्त की प्ययस्थापर प्रटाली के प्न्‍्तर्गत ऐसी ध्यधस्था कहीं नहीं थी 
कि व्यवस्थारिका सभायों को मन्ध्रियों फे काय को प्स्वीकृत वरने की सुत्रिघा प्रदान 
की गई ऐ । एालोचना का गला घोट ऐया गया था। विरोध को मूल रुप से नट्ट कर 
दिया गया था। शधिकाशतः प्विश्यास प्रस्यायों फो झयव घोषित कर दिया जाता 
था, जेंसा एक बार यंगाल लेजिस्लेटिव एसेग्सली के समापत्ति ने किया था। 

शुस प्रकार पास्िस रूप में भी उसरद्रायी सरकार, जो एस सुधार एडंट का 
मुग्य लप्य था, एम्र मे क्सो भी दृष्टि से प्राप्त न दी जा सकी । 

इ्वेत प्रणाली के श्न्तयंत घ रर्थिक समस्या 

हैस शासन वी व्यवस्था फे पपन्तगत आआाधिक फठिताँयो ने उत्तरदायी शासन: 
वा स्वप्त और भी भंय कर दिया। सन्‌ १६१६ के पुश्ट से सम्यन्धित जी बात 
भारतीप्रों ने सब से प्यधिक पसन्द की वह थी कि शिक्षा, स्थास्थ्य एवं सफाई धादि 
जैसे विभाग, सिनसे राष्ट्रनिर्माण सस्मय होता ४, लोकप्रिय भन्त्रियों के हार्थों में सोंप 
दिए गए थे । इसलिए पश्रप इस बात की श्राशा करना स्थाभाविक ही था कि राष्ट्रीय 
उन्नति की जिन योजनाओं के लिए पिद्ली काउन्पिल प्यर्थ ही चिलत्नाती रही थी; 
श्रव प्रयोग में लाई जाएगी । परन्तु शीघ्र ही यह प्रकट हो गया कि इन आशाओं को 
जन्म इसीलिए दिया गया था कि कालान्तर में इनका शाला घोंट दिया जाए। सुधार 
करने के लिए एन पिभागों को धन नहीं दिया जाता था। केन्द्रीय, अर्थ परिभप्ग को 
दी जाने बाली प्रान्तीय मेंट का धन लॉड मेस्टन ने पहले ही निश्चितत फर दिया था। 

मसदरास--१४८० लाख; पबरपई---४ ६ लास; बंगाल---६३ ल्लास; संयुक्त 

प्रदेश---२४० लाख; पंजाब--१७४ लाख; मध्य प्रदेश---२२ लास 'भौर श्रासाम--- 
१५ लाख। 

इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि भारतीय ग्ान्तों पर यथेष्ट मात्रा मे भार टाल 
दिया गया था। सेस्टन निर्णय ने, जसों कि किरल पुत्र ने कहा है, “( उत्तरदायी 
सरकार के ) शिशु को उसके जन्म लेने से पूव ही समाप्त कर दिया था ।”" 


प्रान्तों के श्रारथिक अवन्ध के कारण स्थिति और भी विगट गई। ज्वाइन्ट 
सेलेक्ट कमेटी ( [07६0 $€९९८६ (०म्राष्यांधघ०८ ) ने विभाजित घन के प्रस्ताव को 


३ शहझणा औैणबएते कृत साल्त धार वजातं (०६ ४९६७०च५०० (00एल्‍ट7- 
प्राण्णा) एटा 9065० 7 ज॥5 9077 ** --अटाय एए72, 


ग्चीकार नही किया | आय का विषय विशेष खूप से एकीमूत क्षेत्र ( (.0॥९८ए/कढा+ 
पण्धा500507 ) के विषण के रूप में छोड़ दिया गया। कालान्तर में आय का 
“विष्य सुरक्षित कु च्र के अन्तगंत रख दिया ।" इस विषय फो कार्यकारिणी समिति के 
एक सदस्य के सरक्षण में रख दिया गया। अशथ् विभाग का स्वरूप ही ऐसा होता है 
कि विश्व के समस्त देशों में यह विभाग अन्य विसागों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। 
भारतवपषे में धप्रथ विभाग की स्थिति को विशेष रूप से इृह बनाया गया था। अन्य 
विभागों के समस्त प्रस्तावों ओर योजनाओं पर उस विभाग को प्रतिनिषेध का अधि 
कार प्रयोग करने की स्वतन्त्रता थी ।९ नवीन ज्यय सन्वन्धी समस्त विपयों का निरीक्षण, 
करने ओर उन पर अपनी सस्सति प्रदान करने का अधिकार भी अर्थ विभाग को था। इस 
प्रकार निरीक्षित योजनाओं पर धन प्रदान करने और उन चोजनाओं पर धन प्रदान करने का 
“जिनका निरीक्षण न किया गया दहो--अधिकार भी श्र विभाग को था। स्वास्थ्य, शिक्षा 
तथा व्यवसाय सम्बन्धी विभागों में ही नवीन प्रकार की योजनाएं चिशेष रूप से त्तायार की जा 
सकती थीं। इस प्रकार इन विपर्यों से सम्बन्धित हस्तान्तरित विभाग अत्यक्ष रूप से कार्ये- 
कारिणी समिति के एक सदस्य के नियन्त्रण मे रख दिए गए, श्रोर यह स्पष्ट ही था 
कि यह सदस्य खोकप्रिय भन्त्रियों की भावनाओं से सहानुभूति प्रदर्शित" करने में 
असमर्थ सिद्धू होगा । वास्तव हें आ्िक प्रचन्ध के कारण मश्त्रियों की दशा बडी 
दयनीय हो गई थी। इस सम्बन्ध मे सर मोहस्सद्‌ फ़करुद्दीन था कथन उद्लेखनीय है, 
“(बित्ता धन के मुझे योजना तैयार करने वाले एक साधारण कमचारो के समान ही 
समझक्तिए, और जब वह (योजना) तैयार हो जाती है तो अर्थ विभाग को यह अधिकार 
'होता था कि धन के झाधार पर वह उसे समाप्त कर दे ।?? 3 


इसके अतिरिक्त सर कै० बी० रेडी ( 50 ५. ४ १८०त०ए ) का कथन 
भी उल्लेखनीय है, “सुरक्षित चत्र में अर्थ विभाग की सुदृढ स्थिति ने सन्च्रियों की 
स्थिति में ओर इसके द्वारा एक अन्य प्रकार से व्यवस्थापिका सभाओं के कायक्रम में 
भी पक विशेष प्रकार की वाधा अथवा असुविधा उत्पन्न कर दी थी। कायकारियी 
समिति हस्तान्तरित विभागों की प्रत्येक योजना से परिचित रहती थी, जबकि सुरक्षित 
कषुन्न का कार्यक्रम गुप्त रहता था। इसलिए घन के सम्बन्ध सें पूरुणंत परिचित होने के 
कारण और वन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रत्येक भ्रकार की स्थिति का ज्ञान होने के 
कारण कार्यकारिणी समिति के सदस्य कुछ समय पूवे ही घन को आप्ति के लिए 


१ 'निक्ष पण नियम” (स्‍0८ए0ए४०० +िएोौ७४ ) के नियम ३४ फे असुसार 
* एक्ट को धएा ३६ के अजुसार 
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प्रार्थना पत्न मे ठेते है । इस प्रकार कायडरारिणी समिति के सदस्यों को फिर से यवेष्ट 
घन मिल जाता है प्रौर इससे थे ्यपनी योजनाशों को पूरा करने में सफल 
ऐोपे ृः हा ह 
इस प्रशार स्याददारिक दृष्टि से द्वेत शासन को नए करने में थ्रारथिक प्रयन्‍्च का 
भरी यथेए एपघ था । 
'उपसंहार 
दस प्रफार णिस ह्रैल शासन प्रण्णली दारा उप्तदायी सरकार प्रदान की लाने 
बाली थी, व्यायगरिक रूप मे वही प्त्यन्त अनुन्तरदा्थी सिद्ध हुईं। मारस्म से ऐी 
मम्त्रिमए्टल के उत्तरदायित्य का निपेव क्रिया गया। प्रभावपूर्ण व्यपस्घापक नियन्त्रण 
की आशाओं फो कली रूप में ही नए कर दिया गया। श्र विभांग दी विचित्र एवं 
महत्यपूर्ण स्थिति और सिधिल सर्दिस फे ग्रनन्त एप व्यापक अ्रभ्ुस्व के कारण लेजि 
स्‍्लेटिय काउन्सिल वान्तव में मॉले-मिन्टो सुघार एर्ट के अन्तर्गत स्थापित की हुई 
प्यवस्थापिका समाज्नों का ही दूसरा स्परुप थी । साराश रूप एस कि्रिल पुत्र के कथन 
का उल्लेय कर सकते है +-- 
सुत शासन रूपी पशु में, जो मिन्‍्टो-्सॉल टग की श्रनुत्तररायी सलाहकार ह 
समप्तिति और उत्तरदायी सचिवतन्त्र सरकार का ससिमिश्नण था, प्रथम की विशेषता श्रायु 
के साथ साथ प्रधिक रपष्ट होती जाती है, यद्यपि बर्ण श्रौर स्थरूप हवितीय का ही 
रहता है ।7' 


अजिज+-+++ +++५_लजा वन लललरल अनओ-+ 333-ज->+ 
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तृतीय खण्ड 


सन्‌ १६३५ का एक्ट 





पहला अध्याय 
साइमन कम्तीशुन से गोल सेज़ सभा तक 


“सब 2६०६ की राजनीति और वर्त्गाव राजनीति ये 'माार पाताल 
का ख्न्तर है । सच 2६5६ ऊे ग्रचीव विचार आचीन इतिद्ास का क्‍लु हो चुके 
# | हमारी राजनीति दस पर्प पर्व से भी कही सविक्र निश्चित एच पात्ततिक है | 
हस देश के भाग्य के प्रति हद कियास के साथ, अपनी ओजउक्षियों को साझार 
रूप प्रदान कर पारुप पर्ण राजनीतितों ने इस झेल से पशपण कर इस क्षेत्र पर 
आपना प्रविकार वर लिया है (५... >न्सर तेबबहादुर तग्र के सस्मरण से 

मान्टेग्यू चेम्सक्रोए सुधार एउठ के प्रवेश करने के पश्चात, विशेष रुप से एसारे 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन के उतिटाप के पालियोयाला बार के युग के पश्चात्त वास्तव मे 
भारतयर्प के राजनतिक दष्टिफेश में क्लान्तियारी परिय्तन हो छुके थे। निम्सन्देह सन 
२६०६ ई० में ही दादामाई नोरोजी ने ससापति पद से दिए शण अपने भाषण में 
भारतवर्ष का लच्य स्वराज्य निद्रशित किया था। परन्तु उस चण भारतीयों दी प्रवृत्ति 

'. में गम्सीरता का पुद नहीं था। सब १६१६ की कोर स लीग योजना का लच्य भी 
भारतपर्प के लिए ओपनिधेशिक स्पराज्य की प्राप्ति वरना था | सन १६१७ क्षी सम्राट 


) 


दा 


दी घोषणा ( १0एक 20८0 ) हारा यह व्यासवासन प्रदान किया गया 
था कि भारतवप को पूर्ण उत्तरदायी सरवार प्रदान की याणगी,--परन्तु श्े, शर्नेः 
ऋमिक विकास के रूप में श्लोर प्रिटिश साम्राज्य फे साततपूर्ण श्ंग अर्थात औपनियेशिक 
स्चराज्य के आदर्ण के सूप मे ही । उससे उस समय भारतवर्ष प्रौर बद़ों के नेता भी 
कुद् सन्‍नु्ठ से हो गए । परन्तु तब से अब तऊ के समय मे यथेष्ट परिवर्तन हो छुफा 
था। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन जनवा तक पहुँच चुफा था, शत उसे मातृभ्रमति फोर 
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ना अर 7०5 रिट्राघाइएटघ८2९8. 
४, लीडर, इलाहाबाद में प्रकाशित २२ अफ्ट्चर, सन्‌ १६२८ : 

११ 


है 


जा 


हल जोतने वाले कृपक्र-भक्तों से अकथ शक्ति प्राप्त हो चुकी थी । आ्ब समस्त भारत- 
चर पूर्णा स्वतन्त्रता के लिए कमर कस कर निकल पढा था। 


दिसम्बर सन्‌ १६२७ में मदरांस कॉम्रस द्वारा स्वतन्घता का प्रसिद्ध प्रस्ताव 
स्वीकृत हो चुका था। इस प्रकार साइमन कमीशन ( 97707 (-0४7778809 ), 
नेहरू कस्ेटी ( 7१८०॥४४० (077776८०८ ) शोर गोल मेज़ सभाओं ( रि०७४पऐे 
['४09]८ (:०४६:८४९८$ ) हवएरा नवीन भारत की झाकांक्षाओं तथा बापू के नेतृत्व 
में स्वतन्त्रता के स्वम्निल वैभव को साकार रूप प्रदान करने की चेष्टठा की गई थी। 
और सन्‌ १६३४ का एक्ट इन्हीं विभिन्न पोपक माता पिताओं, विशेष रूप से साइमन 
कमीशन रिपोर्ट की वर्णंसंकर सन्‍्तति थी | इसलिए सन्‌ १६३४ के पुक्ट के पूण और 
आलोचनात्मक श्रध्ययन के लिए इन रिपोर्ट ओर विचारों का सक्तिप्त विवेचन अत्यन्त 
आवश्यक है । इन सब का वर्णन निम्न पृष्ठों में किया गया है। 


! १--साइमन कमीशन रिपोट 


चाइसरॉय के & नवम्बर सन्‌ १६२७ के निमन्त्रण पर महात्मा गॉधी मेंगलोर 
से देहली आए | परन्तु इस एक सहत्न मील की लम्बी यात्रा क्रे पश्चात उन्हें क्या 
मिला ? साइमन कप्तीशन की नियुक्ति का घोषणा पत्र ! तत्कालीन वाइसरॉय ल्ॉ्ड 
इरबिन ( [,070 [7फ7 ) द्वारा इंस कम्रीशन की इस नाटकीय ढंग की नियुक्ति से 
यह पूणत, स्पष्ट हो गया कि सम्राट ( [78 ७४५ ]०57ए ) की सरकार ने भारतवर्ष के 
राष्ट्रीय झान्दोल्लन को शान्त करने के लिए वैधानिक विकास का ,आभास देने वाले इस 
कमीशन को इस दृष्टिकोश से अत्यन्त सहत्व श्रदान किया था।* +- «० | 

इस कमीशन के जीवन तत्व सन्‌ १६१६ के एक्ट में ही दर्शित होते थे । इस 
एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था" कि दस वर्ष के पश्चात एक कसीशन की 
नियुक्ति की जाएगी जो सास्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के अन्तर्गत स्थापित ज्यवस्था 
का निरीक्षण करेगा झोर इस वात का पत्ता खगाएुग़ा कि उत्त रदायी सरकार की आ्रासि 
के लक्ष्य के लिए भारतवर्ष में किस सीमा तक और सुधार किया जाए, क्योंकि सन्‌ 
१६१७ की राजकीय घोषणा सें भी यही आश्वासन दिया गया था | निश्चित प्रणाली 
द्वारा तो इस कमीशन की नियुक्ति सन्‌ १६३१ में होनी चाहिए थी, प्योकि सन्‌ 
१६१६ के सुधार एक्ट का अवेश सन्‌ १६२१ में हुआ था। तब फिर इस कमीशन की 
नियुक्ति चार यर्ष पूर्व ही कैसे की राई, यह पुक विचारपू् तथा आकर्षित करने वाला 


प्रश्न है । । 


कुछ लेखकों का विचार यह दे कि उस समय इस्लैंड में पार्क्रियामेण्ट के 
घुनाव होने वाले थे जिनमे मजदूर इल ( 7 40फा 7877ए ) की विजय लगभग 


निश्चित ही थी। शेरी दल ( 7'0:ए ?५7६ए ) की इच्छा हो कि इस कमीशन की 


), एुक्ट की घारा ८४ (प) के अलुसार 


नियुक्ति का कार्य मजबूर बल ( [50प४ ?िकरए ) के लिए न छोटा जाए, क्योकि 
यह सम्भव था कि मजदूर दल भारतयर्प की स्वराज्य की मोण को कही पूर्ण सप्र से 
स्वीकार न करले । परन्तु यह ऊथन केयला प्याशिका रुप में टी भतीति पृर्ण एय 
निर्णयात्मक प्रधीत ऐता ए। ययपि इस उदारता का स्यत्प भी श्रधम और निल्‍्प पी 
था, परन्तु बास्तप में इस कमीशन फ़ी नियुक्ति खग्राद (राह जेगुटआआए ) पी 
सरकार गे विवशना से ही की थी. शोर इसा श्षेय एसारे राष्ट्रीय श्रन्दोलन जो ही 
था। बास्तथ में इस कमीशन की नियुक्ति सम्नाट (8 ८४५७) की "वैधानिक 
अगत्ति के साथ शमन” की नीति के ध्ाधार पर ही हुई थी । जिस प्रकार सॉले-मिन्टों 
सुधार एक्ट घबगाल-विभाजन के थाए को पूरने के लिए प्रदान किया गया था. उसी 
चघरमार. एस कमीशन की नियुक्ति का लघ््य था । जालियोंवाला बाग के कारण नष्ट एुई 
भारतीयों की सठभायना ओर सहानुभति प्राप्त करना, चोर एफ स्प्नतीतियण सेघा- 
निक विक्रास हारा भारतयर्ष फे राष्ट्रीय आन्दोलन फ्री धधकती ज्याला को शान्त 
करमा । इतने शीघ्र इस कमीशन की नियुक्ति धार सन १६३४ के एफट हारा बेवानिदर 
विकास के प्रोश फे किए जो परिरिवतियों उत्तदावी थी, उनका विवेचन निर्त प्रकार 
से किया जा सकता हैं । 


(१) राष्ट्रीय आन्दोलन और अमानुपिक शासन 


मॉन्‍्टेग्यू चेग्सफो्ड सुधार एक्ट से भारतवर्ष फो प्रनेक आरशाएँ थी और बह 
बर्टी उत्फता से साजनेनिक स्वतन्त्रता के नवीन युग फे पदार्पण की बाद जोए रहा था, 
परन्तु उसमें भी भारतवर्ष को शनादर ओर दुशयो के अतिरिक्त आर कुछ भी प्राप्त नहीं 
जुआ । व्यवस्थापिका ससो से गेर सरकारी सदस्थों की शोर से त्ीघ एवं उम्र प्रिरोध 
ओर भारतीयों द्वारा की गई आलोचना के होते हुए भी फरवरी सन्‌ १६१४ सें रॉलट 
बिल ( ॥0ए]80 348 ) को कानून का स्परूप प्रदान किया गया। परिशास 
स्वरूप मद्दात्मा गांधी अ्रपनी मातृभूमि को म्वतस्न करने के लिए. कमर कस कर 
निकल पढे | १ भार्च सन १६१६ को उन्होंने प्रथम देश स्यापी हछताल की शाज्ञा टी, 
और इसी प्रकार ६ अग्रेल को द्वितीय देश ब्योेपी हृदताल की। इसी समय में ६ 
अग्रेल को महात्मा गांधी ने पंजाब में भी प्रवेश करने फी चेप्टा की । परन्तु उन्हें वहाँ 
से निकाल दिया गया ओर उन्हें यम्बई्ट जाने का श्रादेश दिया गया । उनके दस पना- 
दर के कारण समस्त भारतवप सडक उठा । समरत देश से, विशेष रूप से पंजाब में 
हिंसा की एक लहर दौद़ गई | स्थान-स्थान पर भयंकर दगे होने लगे । इस अशान्ति 
और श्रव्यवस्था को समाप्त करने के लिए सेना का आश्रय लिया गया और पजाब में 
मॉर्गल कानून ( वित्त 4 छ ) लागू कर दिया गया। १३ अप्रैल को अमृतसर 
में जालियॉबाला वाग की दुर्दान्‍्त घटना घटित हुईं। बिना किसी चेतावनी के जनरल 
डायर ( (5९॥८०४] [2पए८ ३ ) ने लोगों की एक शान्त सभा पर गोलियों की बोछार 
आरम्भ कर दी, उन्हें भेट बकरी के समान मशीनयर्नों से भून डाला गया, और यह 


हु 


है. 


बौछार उस समय तक होती रही जब तक कि रवय डायर के पास गोलिया समाप्त न 
हो गई । १६४० गोलियों वरसाई गई । लगभग ४०० व्यक्ति मारे गएु और १२०० 
घायल हए | केवल इतना ही यथेप्ट नहीं था | माणल कानून के प्रन्तगंत अनेक ब्य- 
क्तियों को अनाहत किया गया । पराकाप्ठा को पार करने वाले एक कानून के अन्तर्गत 
व्यक्तियों को एक सेकरी गली में घुटनों के बल पश्ठु के समान चलना पढ़ता था क्योंकि 
उस गली में एक अंग्रेज महिला की हत्या कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त पञाब मे 
सेनिक शाही के इस ऋर श्रत्याचार को सरकार द्वारा क्षमा कर दिया गया था। भार- 
तीसों की आत्मा अभी मर नहीं गई थी | उनके हृदय से इस अत्याच्यर और अगरेजी 
राज्य के प्रति तीन्न घुणा का भाव जाम्रत हो गया। ओर इसके फल-प्वरूप भव्य 
झसहयोग आन्दोलन का आरम्स छुआ । जब वातावरण में तनिक शान्ति हुई, तय 
चऑगरेजों से जो भारतीय जनमत के विरुद्ध हो जाने से वेसे ही व्याकुल हो गए थे, 
कमीशन की जाँच के पश्चात्‌ भारतीयों को चैघानिक विकास का आश्वासन देकर उनके 
हृदय को फिर से जीतने की चेप्टा की । इस ग्रकार भारतीय राप्ट्रीयता पर लगे हुए 
जालियाँवाला वाग की घटना के घाव को पूरने की ओऔपधि स्परूप ही साइमन कमीशन 
की नियुक्ति की गई थी । 


(२) रबराज दल्ल का दृष्टिकोश 


स्वराज दल के, जिसने सरकार की नीति का विरोध करने के लिए ही व्यव- 
चस्थापिका समा में पदापण क्यि। था, दृष्टिकोण ने सरकार के सन्मुख यह स्पष्ट कर 
दिया कि इस लोलुप सान्देग्यू-चेम्सफो्ड सुधार एक्ट से भारतवर्ष बिलकुल सस्तुष्ट 
नहीं था । ८ फरवरी सन्‌ १६१४ को परिढत सोतीत्याल नेहरू ने एसेम्बली में एक 
महत्वपूरणं भस्ताव उपस्थित किया | सरकार के विरूद्ध स्वराज्यवादी और स्वतन्त्र सद- 
स्यों के संयुक्त बहुमत द्वारा यह अरताव पास कर ठिया गया। श्रस्ताव निम्न प्रकार 
से था *-- 


“यह एसेम्चली गवनर जनरल ओर उसऊी समिति से इस बात की सिंफ्ता- 
रिश करती है कि गवर्नमेण्ट ऑफ इग्डिया एक्ट ( (90एटफप्राल्या: 0 
470॥9 8०६ ) का भारतवर्ष में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना के 
इष्टिफोण से पुन सशोधन किया ज्ञापु और इस कथित उद श्य के हेतु 
(अ) शीघ्र द्वी प्रतिनिश्चियों को एक गोल मेज़ सभा के लिए आमन्त्रित 
किया जाए, जिसमें वे, महत्वपूर्ण अर्पदलों फे छिि्तों ओर अधिकारों की 
रक्षा का ध्यान रखते हुए, भारतवर्ष के लिए. एक विवान निश्चित करे, 
और (व) इस केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को विसर्जित करके एक निर्वा- 
चित नवीन भारतीय व्यवस्थापिका सभा के सन्मुख कथित योजना को 
रखा जाए, और उसी को प्रिटिण पालियामेण्ट के सन्‍्मुख उपस्थित किया 
जाए जिससे वह कानून का स्वरूप अहण कर सके ॥? 


भारत सरकार की प्योर से टस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए सर मेलकरा रैली 
(5 99९०७ िश०ए) ने णह प्रारवासन दिया फि इत शासन की च्यत्रस्था से 
निद्वित था उससे प्तित बाघाओंी एवं कब्नितायों का पता सगाया जाएगा जार 
सन्‌ १६१७ की सम्नाद को घोषणा ( जाए 3 ]८६४६ 8 लितएमिएत्रण॥ ० 
49॥7 ) के घ्न्ुस्प उन बाधापरं के नियारण के हेलु उपाय तथा साथन प्रस्ताधित 
करिए जाएँगे यह उतर निराशाजनक था झोर इसके विरोध रम्स्प एसेस्बली ने सलु- 
दट्वान की मोगो फो डुकरा दिया, या तक छि श्ाय अस्साय (स93770 जि] ) के 
डपस्थित करने पर भी शोक लगा दी। एस प्रयार ऐेयरेज्ञों को इस यान वी गनव मिल 
घुकी था फि सविष्य फे हिए चरधरानिक विकास के प्रति राष्ट्रवादी भारत क्तिना 
डलर शिहत एवं हृढ था। उसफा एनन्‍्तरित परिणाम हाप्रा झर्ठीसन उसेदी (४ छतेता- 
घाशा (0)97070८ $) ओर फिर साएसन वरमीणत्त का प्रमेश। सश्ष प्‌ में साउसन 
कमीशन स्थराज दल के विरोध फै उतर में सैेलवम गेसली हारा दिए गये 'पाणयासन का 
साधार रूप एी था । 


(3) क्रान्तिकारी विचारों का विकास 
गिद्ध इृष्धि याले अगरेणो को भारतवर्ष से ऋतच्तिकारी विचारों था विकास भी 
साहसन फमीशन की नियुक्ति के लिए एक मगत्यप्ण राणनतिक पआराधार प्रतीत है 
टिंगा । उस समय में देश के नययवर्सों पे मम्तिक से समाजवादी ख्थार खाग्यपादी 
विचार घर करने लगे थे। एु पार, देसाट ने शपतन्नी पुस्तक “भारतीय गप्ट्ीयपा की 
सामाजिक पृष्ठ भूमि! (5065 ऊिलेफछु/0णावे री ते पिश्वांत्रागोड पा) 
में इस स्थिति का दिग्दशन निम्नलिग्यिय शब्दों से बी योग्यता से किया, :-- 
“एम से समाजपादी क्रान्ति की घिजय तथा रूमाजवादी सरकार दी स्थापना 
ने भारतवप के उम्र राष्ट्रपादियों गो समाणवादी सिद्षान्तीं को औोर प्राकपित क्रिया । 
इसके परिणामस्वरूप मजदूरों ओर कृपका की संस्थाएँ ्रयतरित होने रूगी | बम्पर 
के गिरनी कासगार सघ ( तय रिबागहुआ (00 ) से सन्‌ १६०८ तक की 
६९००० सदस्य थे। विभिन्न ध्यापारियों एवं व्यवलाइयों से प्यापार वर्ग और संघ की 
चेतना जाञ्मत होने लगी । इनके प्रफाण में थ्राने से बने विस्तृत उप से श्रनेऊ हठतालें 
हुईं । कांग्रेस में सी क्ान्तिकारी दल की शक्ति चढ़ने लगी, ओर क्ली शवाल्रलाल नेहरू 
इस दल के पअग्रदूत और पथ प्रदणक थे | 
इन सब परिरिथतियों के कारणवश साइुमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 
इस कंसीशन की रिपोट भई सन्‌ १६३० से प्रकाशित हुई थी । 
साइमन रिपोट 


कमीशन को “ शासन प्रणाली की व्यवस्था, शिक्षा के धिकास और चिटिश 
भारत में प्रतिनिधात्मक संस्थाओं की प्रगति का निरीक्षण करने का--- और यह चत- 


ड़ 


खाने का किस सीसा तक उचरदायी सरकार के सिद्धात की स्थापना करना उचित 

होगा अथवा किस सीमा तक वर्तमान उचचरदायी सरकार को व्यापक रूप प्रदान करना 

डसमें सशोधन करना अथवा उस पर श्रतिबन्ध लगाना उचित होगा” कतंष्य सोया 
हि 

गया था । / 


साइसन कसीशन की मुख्य सम्मतियों का वन सक्ष प। में निम्न प्रफार से 
किया जा सकता है .-- ग 


(अ) भारतवप में सरकार के निश्चित स्वरूप के सस्बन्ध में 


रिपोट के लेखकों के मताहुसार भारतवर्ष के लिए निश्चित रूप से जो वैधा- 
निक स्वरुप उपस्थित किया जा सकता था वह केवल सधात्मक आधार पर ही हो 
सकता था । सरकार के केवल इसी स्वरूप के अन्तर्गत देशी राज्यों से यह आशा की 
जा सकती थी कि वे ब्रिटिश भारत में सम्मिलित हो जाएँ । 
(ब) आरन्तीय सरकारो के सम्बन्ध में. 

इस रिपोर्ट में बढ एवं निश्चित रूप से यह घोषणा की गई कि “जहाँ तक. 
सम्भव हो सके वहा तक प्रत्येक प्रान्त अपने स्व के ज्ेत्र में स्व॒तन्त्र होना चाहिये !?' 
रिपोर्ट मे यह सम्मत्ति श्रकट की गई थी कि द्वेत शासन की ब्यवस्था को समाप्त कर 
दिया जाए, और प्रान्तीय शासन का सम्पूर्ण चोन्न सन्त्रियों को सॉंप दिया जाए जो 
लोकप्रिय ज्यवस्थापिका सभा में से लिए गए हो और जो उसी के प्रति उत्तरदायी रहें, 
क्योंकि सुरक्षित क्षेत्र को स्थायी रखने का तात्पर्य द्वोगा मान्तीय क्षत्र के सुरक्षित भाग 
पर केम्क्रीय सरकार ओर भारत सचिव के नियन्त्रण को स्थायी रखना, ओर यह निय- 
न्त्रण रिपोट में प्रस्तावित प्रान्तीय स्वराज्य के सिद्धान्त के ही विरूदु था। प्रान्तीय 
स्वराज्य के पक्त में कमीशन ने यह तक॑ प्रस्तुत किया कि राजनैतिक स्थिति इस प्रकार 
की हो गई थी कि व्यवस्थापिका सभा अथवा जनता के लिए, यह अधिक समय तक 
सम्भव नहीं होगा कि आन्तीय शासन के सचालन के उत्तरदायित्व ओर उसके प्रति 
विश्वास को मन्त्रियों के अतिरिक्त वे किसी भर को सोंप सकें, जो अब एक सयुक्त 
सन्त्रिमण्डल का निर्माण करेंगे | इसलिए साइमन रिपोर्ट में यह सम्मति प्रकट की 
गई कि कुछ विशेष निर्धारित परिस्थितियों जैसे प्रान्त की सुरक्षा अथवा अढ्प दल की 
रक्षा, आदि के अतिरिक्त मन्‍्त्री गवनर अथवा केन्द्रीय सरकार के हस्तक्ष प से स्वतन्त्र 
होंगे। कमीशन की रिपोर्ट में यह और भी स्पष्ट किया गया कि प्रान्तीय स्व॒राज्य के 
जीव तत्व के नाते कर लगाने के नवीन साधनों तथा ऋण लेने के व्यापक अधिकारों 
द्वारा आय सम्बन्धी स्वतन्त्रता को भी व्यापक बनाया जाय। प्रान्तीय क्षत्र मे अधिक 
डत्तरठायित्व प्रदान करने के लिए एक व्यापक जनमत के आधार की भी अआवश्यकता 
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श्ध्टद्रढ ५. लो लट ेलआ हर, 


थी। और इसलिए उस कमीशन ने अपनी या सस्सति प्रकट की कि व्यवस्थापिका 
सभाओं के आधार में यद्धि की याय शोर श्रधिकार को श्रश्रिक व्यापक बनाया जाए 
परन्ठु यट कमीशन व्यस्त सताधिकार के सिद्धान्न को. उस समय ऋण करने के पछ 
में नहीं था । 

रिपोर्ट में इस बात की श्रावश्यकता पर 'ग्रधिक बल दिया गया कि झुछ विशेष 
महत्वपूर्ण कार्यों के सस्पन्थ में सन्त्रियों की सम्मति 'प्रौर निर्णय को '्रस्त्रीकार करने के 
लिए गयनंरों को झुद् विशेषाधिकार ग्रात्ष होंने चाहिए । 


(स) केन्द्रीय सरकार के सम्पन्ध में 

कैसे के विषय में भी कर्मीशन ने इसी बात की अनिवायंत्ता पर बल दिया कि 
संघ शासन की स्थापना की जानी चाहिएणु। उनका मत था कि भय केस्क्रीय ध्यवस्था- 
पिका सभा का निर्माण संधात्मक शासन के सिद्धान्तानुसार करना चाहिए। प्रथम 
भवन, जिस संघीय परिषद ( 0627४) /$8ट८779ए ) काया जाता था, के सदस्यों 
पा निर्वाचन प्रान्तीय काउन्सिलों के सदस्थ अ्रप्रव्यक्त रूप से करेंगे। यहाँ याः ध्यान 
रफना चाहिए कि यर सिद्धान्त विश्व की संघीय व्यवस्था के ही विरुद्ध था। राज्य 
परिषद ( (-०प्शटा। ० 90008 ) का चुनार शोर उसमें की ज्ञाने घाली नियुक्तियों 
भी प्रान्तीय ्राधार पर ही शोनी चाहिए । सीटों के विंतरण के सम्बन्ध में कमीणन 
का मत था फि जहां तक सघीय परिषद का श्रश्न है, यद विभाजन श्रनुसानित रूप 
से प्रान्तीय जन सरया के श्रनुपात में टोना चाहिए, ओर राज्य परिपद में प्रत्येक प्रान्त 
को तीन सदत्स्य भेजने का भ्रधिकार होना चाद्टिए । 

“द्ेन्द्रीय कार्यकारिणी के सम्बन्ध में,” जेसा कि कृपलेर्ट ने कहा हैं, “रिपोर्ट 
में विकास की व्याख्या अत्यधिक कर्णगोचर प्रतीत हुई ।”* रिपोर्ट में इस सम्बन्ध से 
किसी प्रकार का कोई महएत्पूर्ण परिवत्तन प्रस्तावित नहीं किया गया था। केंस्द्रीय 
सरकार का स्वरूप उसी प्रकार सरकारी रहना था जेंसा इसके पूथ समय सें था । किसी 
भी रुप में इसे लोकप्रिय व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होना था। चह 
केवल मारत सचिव के प्रनि भ्ीर उसके द्वारा ब्रिटिश पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी 
थी। रिपोर्ट में दी गई इस सम्मति का पथप्रदर्णक गोरे लोगों फा यह पिश्वास ही था 
कि भारतीय श्रपने कार्यों का सम्पादन करने के योग्य नहीं है। इसलिण फमीशन का 
मत था ; 


“इसके पूर्व ही कि उचरदायी शासन के यथार्थ प्रयोग के अनुरूप परिस्थितियों 


का जन्म हों, यदि केन्द्र में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की असामयिक चेष्टा की 
जाए, तो इसका परिणाम विकास की अ्रपेष्णा पतन ही होगा।” 
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हु १६७ 


लाने का किस सीमा तक उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत की स्थापना करना उचित 

होगा अथवा किस सीमा तक वतसान उत्तरदायी सरकार को व्यापक रूप प्रदान करना 

उसमें सशोधन करना अथवा उस पर प्रतिबन्ध लगाना उचित होगा” कर्तव्य सौंपा 
है 

गया था । 


साइमन कमीशन की मुख्य सम्मतियों का वर्णन सक्ष प। में निम्न प्रकार से 
किया जा सकता है “-- 


(») भारतवप सें सरकार के निश्चित स्वरूप के सस्वन्ध सें 


रिपोट के लेखकों के मताजुसार भारतवपे के लिए निश्चित रूप से जो बैधा- 
निक स्वरूप उपस्थित किया जा सकता था वह केवल सधात्मक आधार पर ही हो 
सकता था। सरकार के केवल इसी स्वरूप के अन्तर्गत देशी राज्यों से यह आशा की 
जा सकती थी कि वे ब्रिटिश भारत में सम्मिलित हो जाएँ | 
(ब) श्रान्तीय सरकारों के सस्बन्ध में | 

इस रिपोर्ट में दृढ़ एवं निश्चित रूप |से यह घोषणा की गईं कि “जहाँ तक: 
सम्भव हो सके घहाँ तक भअत्येक भान्त अपने स्वय् के जषेत्र में स्वतन्त्र होना चाहिये |?” 
रिपोर्ट में यह सम्भति प्रकट की गई थी कि हत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर 
दिया जाए, और प्रान्तीय शासन का सम्पूर्ण चोन्न मन्त्रियोँ को सौंप दिया जाए जो 
लोकप्रिय व्यवस्थापिका सभा में से लिए गए हो और जो उसी के प्रत्ति उत्तरदायी रहें, 
क्योंकि सुरक्षित क्षेत्र को स्थायी रखने का वात्पये होगा प्रान्तीय छन्न के सुरक्षित भाय 
पर केन्द्रीय सरकार और भारत सचिव के नियन्त्रण को स्थायी रखना, और यह निय- 
न्त्रण रिपोर्ट में अस्तावित परान्तीय स्व॒राज्य के सिद्धान्त के ही विरूद्ध था। आन्तीय 
स्वराज्य के पक्ष में कमीशन ने यह तक प्रस्तुत किया कि राजनैतिक स्थिति इस प्रकार 
की हो गई थी कि व्यवस्थापिका सभा अथवा जनवा के लिए, यह अधिक समय तक 
सम्भव नहीं होगा कि प्रान्तीय शासन के सचालन के उत्तरदायित्व घर उसके प्रति 
विश्वास को मन्त्रियों के अतिरिक्त वे किसी और को सोंप सके, जो अब एके सयुक्त 
सन्त्रिसमएडल का निर्माण करेंगे | इसलिए साइमन रिपोर्ट में यह सम्मति अकद की 
गई कि कुछ विशेष निर्धारित परिस्थितियों जैसे प्रान्त की सुरक्षा अथवा अप दल की 
रक्षा, आदि के अतिरिक्त मन्‍्त्री गवनर भ्रथवा केन्द्रीय सरकार के हस्तक्ष प से स्वृतन्त्र 
होगे । कमीशन की रिपोर्ट में यह और सी स्पष्ट किया गया कि प्रान्तीय स्वराज्य के 
जीव तत्व के नाते कर लगाने के नवीन साधनों तथा ऋण लेने के व्यापक अधिकारों 
द्वारा आय सम्बन्धी स्वतन्त्रता को भी व्यापक बनाया जाय। प्रान्तीय क्षत्र मे अधिक 
उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए एक व्यापक जनमत के आधार की भी आवश्यकता 
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मलितना यह सिद्धान्त कि भारतीयों के रहने ऊे सकानो था नवशा भी देवस्वरुप 
गगरेज ही बवाएे। श्रोर बारतव में उपयु के सम्गति द्वारा भारतीयों को वेधानिक 
विफरास में मौलिक रप से भाग लेने की अ्रनुसमति प्रदान की गई थी। स्वभ्ावत्तः ही 
टससे सन १६२० की सम्रार (६5 )4|८४४) की घोपणा की वह विचारधारा 
भी सशिउत शोती थी कि “प्रतेदा विश्नास का सलमप्र "गेर परिसाण फैयल पाणियामेस्ट 
हारा ही निश्चित शिया जा सकता * |” ॥॒ 

छत तड़ सास्प्रदागिद्ध समस्या का प्रश्न था, कर्माशन ने साम्प्रदायिक 
प्रसिनिधिन्य को शगिएक्र एवं दषित बमलासा, परन्तु रत्माटीन परिग्धितियों में उसे 
झत्याज्य प्रौर घ्रापश्यवा झागपा | 

प्रतिक्रिया 

साइ्गन दमीशन योर साउसन रिपोर्ट रोनोंतत भारतीयों के लिए अशुभ, 
दु सदर और ग्रनिष्ठार भी । 

४ फरनरी सन १६२६ को साइसन ग्मीशन छे बम्बट छागसन पर इसका 
स्वागत देशस्यापी हएलाल हारा हुआ | रएो की इस दर्मीशन का आगमन झृध्या 
ही पर काले कण लिए हुए प्पीर ाहमन पापस छाग्रो! के नारे लगाते हुए 
बिसेरी पुझसी द्वारा इचझा स्ताथत विदा राग । साउगन बकसीणन की यह हुंगेंति 
उसीलिए पट कि इसमे सथ भोरे ब्यक्ति ये। हस कमीशन के सार्तों सदस्य घेंगरेज 
जाति के ये | भारतवर्ष दे क्रोध के उस कारण था पिखिर्शन सर सेस बाादुर समर ने 
निप्नविनित शऊ्दें में बरी योस्यवा से कया 7 “- 

भारतीयों का ब/िकार “निश्चित रूप से सारतचप वे, तोगो का प्यपमान एवं 
निरस्कार एं, छद्ोक्रि ता बात केवल उन्हें निश्च रतर पर ही नही रख देती, बक्कि 
इससे भी अधिक दफपित घान बंद ४ कि टसके हारा स्पथ अपने देश के विधान के 
निश्चित करने मे उन्हें भाग लेने या अधिकार प्राप्त नदी शोत्ता [7 

साइसल गिपोट के सत्य के सम्बन्ध मे फुपरलेण्ड ने प्रभावशाली शब्दों में 

लगा था 

“मई सन १६३० से प्रकाशित साहमन रिपोट हारा ब्रिटिण राजनीति शास्त्र 
के पुस्तकालय के एक ओर अस्यन्त महत्वपूर्ण अन्ध को दह्ि हुई ।?? 
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१६४६ 


भारतीयों की अयोग्यता के प्रति अविश्वास के तक उपस्थित करते हुग्‌ 
कमीशन ने स्पष्ट परन्तु विनम्र भाषा में यह सम्मति प्रकट की थी : 


“हस बात का एक कारण यह भी था कि जब तक कि प्रान्तीय काउन्सिल 
अनुभव द्वारा इस नवीन और महत्वपूर्ण उत्तरठायित्व के सम्पुर्ण सार को सहने की 
शिक्षा अहण कर रही थी, उस समय तक केन्द्र को दृढ एवं समर्थ रखने की 
श्रावश्यकता थी ।?” 


फेल में हूुत शासन प्रणाली की स्थापना के विचार को कमीशन ने अस्वीकृत 
कर दिया | इस अस्वीकृति का आधार द्वोत शासन च्यवस्था के स्वभावगत दोप न 
होकर कमीशन का यह सन्देह था कि भारतवर्ष में इगलेंड की सचिवतन्त्र सस्थाओं 
जैसी महस्वपूण सस्थाओं का विकास होगा, क्योंकि यह असम्भव है कि सचिवतन्त्र 
युप्प प्रत्येक देश रूपी क्यारी में खिल जाए] न इस प्रकार इस स्थान पर साइमन 
कमीशन माल्टेग्यू-चेम्सफो्ड रिपोट और सन्‌ १६१७ की सम्राट (8 ॥/०]०४५४) 
की घोपणा के मूल को ही खश्डित करता था | इस महत्त्वपूर्ण अतिक्रमण के सम्बन्ध 
में कमीशन ने अपनी सम्मति मिन्नलिखित शब्दों में प्रकट की थी * > 


“सचिवतन्त्र सस्थाओं की भ्राप्ति के हेतु अग्नसर होने के लिए. प्रान्तों में द्वेत 
धासन प्रणाल्ली की स्थापना की गई थी, परन्तु हमारा यह विचार है कि यह आवश्यक 
नही कि केन्द्र में भी इसी आधार पर वैधानिक विकास हो |” 


विशाल भारत” के लिए एक काउन्सित्न के सम्बन्ध में 


अखिल भारतीय सघ की स्थापना के सस्वन्ध में कमीशन ने यह सम्मति भी' 
प्रकट की थी कि “विशाल भारत! की एक काउन्सिल का निर्माण किया जाए। इस 
काउन्सिल में ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों के अतिनिधि होने चाहिए.। इस 
काउन्सिल का कार्य था समानहित के विपयों पर विचार विसप करना । इन विपर्यों 
की एक सूची प्रथक रूप से तैयार की जाने को थी | 


: (क) साम्प्रदायिक समस्या और भविष्य में होने वाले भारतवर्प मे वैधानिक 
धिकास के सस्बन्ध में । 

कमीशन का अच भी यह मत था कि भारतवर्ण में वेबानिक विकास क्रमिक 
रूप से होना चाहिए । परन्तु रिपोट में यह मत प्रकट किया गया था कि सामयिक 
परीक्षण की इस योजना को धझव समाप्त कर देना चाहिए. ओर नवीन विधान का 
निर्माण ही इतना लचीला होना चाहिए कि वह स्वय ही विकसित हो सके । कमीशन 
की यह सस्मति वास्तव में भारतवर्ष की राप्ट्रीय राजनतिक मत के अजुरूप थी | पर्यो- 
कि भारतीयों को इससे अधिक घणित जोर दुखदायी कोई वात अतीत नहीं होती थी 


4 +(357227९7 [50॥9 ?? 


सितना यह सिशास्त कि भारतीयों के रहने के. सकाने। वा नवशा भी देवस्वरूप 
आगरेज ही बसारे। 'पोर परासता में उपयुक्त सम्मति द्वारा सारतीयों को वैधानिक 
विकास में मोकचिफ रुप से साग लेने की प्रनुमति प्रदान की गई थी | स्वभावत्त* ही 
इससे सत्‌ १६१७ दी सत्रार (35 ३०]०७४०) की घोपणा फो यह बिचारधारा 
भी राणियत होनी थी कि “प्रस्येक धिफास का समय 'पोर परिमाण केयर पालियामेस्ट 
हारा ही निश्चित दिया या सकता 7 [! 

था सघ साम्प्रहाय्रि.्ठ समस्या था शश्न था. वर्मीशन ने साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधिस्त यो घमिष्ठार एय मपित घबतलासा, परन्तु दालालीन पन्मिथितियों मे उसे 
जत्याज्य धर थ्रायक्यक दारापा | 

प्रतिक्रिया 

साटमन प्रसीशन शोर खाइसन स्पोट दोगाउ। भारतीयों के क्तिएु णशुभ, 
दुराए 'पोर निण्यर थी । 

४ फरयरी सने १६२६ को साउमनस घशीशन में खग्बंट' पपागसस पर इनका 
स्वागत देशप्यापी कालाल शारा हवा | स्यो छही एस कमीशन का आगमन हुआ 
बा पर काले रंग लिए एणु क्रौर 'लाउमन वापल ज्यों! के नारे लगाते हुए 
विसेधी जुतृसी हाश एदंवडा स्पागत विद्या गश | साउसस बसीशन की यह हुर्गति 
इसीलिए हुटे कि उसमे सय्र गोरे धशकत थे। उस पर्माणन के सातों सदस्य ेंगरेस 
जाति के थे | झारतयप के क्रोध के टस कारण बा प्रियर्शन सर ने बरादुर सप्र्‌ ने 
निम्नरदिग्यित शादी में श्री योग्यता से दिया है -- 

भारतीयों का बप्कार “निश्चित रप से भासतवप के ढोगो का अपमान एवं 
सिगरफार 7, दवोफि यह बान केप्ेत उन्हीं निशक्ष रनर पर ही नहीं रुख देती, बल्कि 
इससे भी अधिक दृपित बात प्रद ४ कि इसके करारा स्वय शपने देंग के विधान के 
सिश्चित करने में उसे भाग तेने छा शविफार प्राप्त नी होता ॥?१ 

साइमन रिपोर्ट के महल के सम्बन्ध में तपल्लेण ने प्रभावशाली शाब्दो में 
लिखावा:; 

“मई सन १६३० में प्रकाशित साइसन रिपोर्ट हारा ब्रिव्शि राजनीति शास्त्र 
के पुस्तकालय के एक ओर घ्यन्त सहत्वपूरा ग्रन्ध की वृद्धि हुई । २ 
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१६६ 


राजनीति शास्त्र के आदर्श एवं सिद्धान्तों पर एक अन्थ के रूप में साइमन 
रिपोट का मह कुछ भी हो, परन्तु एक १६३० फे भारतवर्ष के सन्वन्ध में उसकी 
समस्याओं के हल स्वरूप उसका महत्व कुछ भी नहीं था। दाशंनिकता की तरग में 
लिखी हुईं यह रिपोर्ट केवल दाशनिक्कों के लिए ही थी, जो उस परिस्थिति के मूल 
तत्वों से अनभिज्ञ उन सिद्धान्तों पर अधिक बल दे रही थी जो उस समय को देखते 
हुए अनेक शतादबिद्यों के पूर्व के भ्रतीत होते थे । साइमन रिपोर्ट की अपूर्ण ता यही थी 
कि उपेक्षित सीमा के अतिरिक्त उसमें भारतवर्ष के राष्ट्रीय मत के उद्यान तथा राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से देश की अ्रनन्तरित समस्याक्रों को नहीं समझा गया था। क्योंकि उस 
समय उपस्थिति की गई माँगों के महत्व को समझने में वह असफल रही, इसलिए 
उनकी रिपोट में प्रस्तावित व्यवस्था भी असनन्‍्तोपजनक रही । साइमन रिपोर्ट का महत्व 
केवल उसके पुरातन एवं भ्रसामयिक होने तथा भारतवर्ष की राष्ट्रीय मत रूपी वीणा 
के मधुर सुरों में सुर न मिला सकने में ही था | इस प्रकार की असामयिक रिपोर्ट को 
सन्‌ १६३५ के एक्ट का मुख्य आधार बना लेना ही इस सत्य को भी स्पष्ट कर देता 
है कि भारतीयों को सन्तुप्ट करने में स्वयं सन्‌ १६३५ का एक्ट वर्षों असफल 
सिद्ध हुआ । 


हे 


राष्ट्रवाटी भारतवर्ष ने साइमन कमीशन को घूरे के ढेर में डाल दिए जाने 
योग्य बतला कर जिम आधारों पर उसका बहिष्कार किया, वे निम्नलिखित थे -- 


(१) उस समय भारतवासी प्रधान रूप से स्वराज चाहते थे। स्प॒राज प्राप्ति 
के पश्चात उनकी सरकार का क्या स्वरूप होगा, इसका महत्व उनकी दृष्टि में गोण 
था। इसलिए स्पभावत ही साइमन कमीशन द्वारा एक दूरस्थ संघ के हुणों का 
बखान तथा शर्नें शने उसकी ओर अग्रसर होने का तात्पर्य भारतीयों के लिए यही 
था कि मुख्य विषय को टाला जा रहा है। साइमन रिपोर्ट में उस वात पर तो अत्यन्त 
प्रभाव पुर्ण शब्दों में बल दिया गया था जो भारतीर्यों के लिए एक गौण एव अग्नधान 
वस्तु थी, और उनकी स्वराज की माँग को उपेक्षापूवक अस्वीकार कर दिया गया। 
इस सत्य ने इस रिपोट को भारतीयों को दृष्टि में तिरस्कृत एवं घणित बना दिया। 


(२) इसके अतिरिक्त केन्द्र में किसी उत्तरदायित्व प्रदान किए. बिना केवल 
प्ान्तों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना से यही धारणा स्थिर हो गई कि रांष्ट्रवादी 
भारतवप के अधिकारों को अपूर्ण रूप से स्वीकार करना ही रिपोट का लच्य था। 
यह एक प्रकार का अपसान अथवा तिरस्कार समझा गया । इससे भारतीयों के लिए 
इस रिपोर्ट का महत्व और भी न्‍्यून होगया । 

(३) इस रिपोट हारा गत्यक्ष तथा निश्चित रूप से एक और मूल हुई थी। 
सन्‌ १६२८ में नेहरू समिति ( २८७४० (2८0ए8075:०८ ) ने भारतवर्ष के लिए 
ऋीपनिवेशिक स्वराज्य की मॉँग प्रस्तुत की थी। १६२६ में वाइसराय ने ब्रिटिश 


हि आय 


सरकार के श्रादेश से, यह घोषिन किया था कि सन १६१७ की सम्राट ( 8- 
89[0580५ ) की घोषणा में जो नीति अद्यार्ति की गई थी उसका स्वासशाधिक फल 
ओपनिवेशिक ग्व॒राज्य ही था । परन्तु फिर भी साहनम रिपोर्ट मे श्रौपनिवेशिक स्वराज्य 
के लघप्र की ग्ोोर विलकुल संकेत नी किया गया था । स्पप्ट रूप से यह उनका 
श्रमियाय एी था और इसलिए हसके हारा साइ्ममन रिपोर्ट के श्रति प्रविश्वास होना 
धपण्यस्सावी था | 


इस प्रकार मिस्टर साहमन ने प्रपनी न्पिोर्ट में भारतीय राष्ट्रवादियों की 


भावनाओं तथा श्राकोंच्ाशों को शो शिक रूप में भी पूरा करने की चेप्टा नहीं की और 
इसीलिए भारतीय कमीशन से शसन्त॒प्ट रहे । 


२--नेहरू रिपोट 


नेशस रिपोट की लेसिका नेहझ समिति (लाए (>0977702८ ) 
वास्तव में सौरयर्ण साहमन कमीशन था, जिसका शन्‍्त बद्या हुखद हुआ था, बड़ा 
सुखद परिणाम था। कर्सीशन से भारतीयों के बषिप्फार का समथन फरते हए तत्कालीन 
घाहसरोंय लॉर्ड बर्किनोट ने सारतीयों को छुनाती दी थी किये एकमत से स्वीकृत 
एक विधान अल्तुत कर पालियामेण्ट के सन्मुस उसे बिचारार्थ उपरिधत करे ) उन्होने 
यह घुनोती हसी दृढ़ विम्चास के साथ दी थी कि भारतीय प्यपने जातीय पेमनग्य के 
कारण कभी एकमत नहीं हो पाएँ गे | भारतीयों ने यह खुनीती स्वीकार करली शोर 
उन्होंने समरत दलों के एक सम्मेलन का ध्यायोजन किया । इस सम्मेलन ने एक 
समसित्ति की नियुक्ति को जिसके सभापति श्री मोत्तीलाल नेदरू ओर सन्‍्त्री 
श्री जवाहरलाल नेहस नियुक्त किए गए । इस समिति को ही एक विधान के निर्माण 
का कार्य सोपा गया । समिति ने एक चिरस्मरणीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे भारतीय 
बुद्धिमत्ता का प्रथम वेधानिक पुष्प कहा जा सकता है, श्रोर जो इतिहास से नेहरू रिपोर्ट 
के नाम से प्रसिद्ध है । 

इस समिति को “भारतवर्ष फे लिए विधान के सिद्धान्त निश्चित करने तथा 
उन पर विचार करने” का कार्य सींपा गया था। इसकी मुख्य सस्मतियों का विवेचन 
निम्नलिखित शीप॑कों को श्रन्तर्गत किया जा सकता हैं :--- 


(अर) भारतवर्ष की राजनतिक स्थिति के सम्बन्ध में * 

समिति ने बहुमत से यह निश्चित किया कि भारतवर्ष राजनैतिक स्थिति के 
श्रन्तरित स्ररूप के लिए “स्वशासित उपनिवेशों के विधान के आ्रादश पर श्राधारित 
पूर्ण उत्तरदायी सरवार” ही उपयुक्त होगी। भारतवर्ष के सम्बन्ध में उत्तरदायी 
सरकार के क्रमिक विकास के सिद्धान्त से समिति कौ रिपोर्ट सहमत नहीं थी। 
रिपोर्ट में भारतवर्ष के राजनेंतिक विकास के लिए ओपनिवेशिक स्वराज्य को 


९७९ 


कप 


(द्‌ ) देशी राज्यों के सम्बन्ध सें 


नेहरू रिपोर्ट में देशी राज्यों की स्थिति पर भी विचार किया गया था। देशी 
राज्यों के शासकों के अधिकार और उनकी स्वतन्त्रता की सुरक्षा के सस्वन्ध में नेहरू 
रिपोट भी सहमत थी । परन्तु रिपोर्ट में इस वात की चेतावनी दे दी गई थी कि देशी 
राज्यों को भारतीय राष्ट्रीयता को छिन्न-भिन्न अथवा नष्ट करने की स्वतन्त्रता प्रदान नहीं 
की जाएगी । यह निश्चित कर दिया गया कि यद्दि एक सघीय विधान की रथापना की 
जाती है तो देशी राज्यों को उसमें सम्मिलित होने का अधिकार तभी प्राप्त होगा 
जब उनके राज्य में स्थापित निरकुश शासन नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार स्थापित 
नवीन केन्द्रीय सरकार श्रिटिश सरकार से देशी राज्यों के श्रति उन समस्त अधिकार 
और कर्तेव्यों को ले लेगी, जो 'सावंभौस सत्ता? ( एश्रान्‍्ल्‍770077८ए ) में निहित थे। 

रिपोर्ट का महत्त्व 

यदि साइमन रिपोर्ट का महत्त्व केवल्लन उसके पुरातन एवं असामयिक होने 
तथा भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं के झनुकूल न होने में ही था तो नेहरू रिपोर्ट का 
महत्व उसके तत्कालीन परिस्थितियों के' अनुकूल होने तथा भारतवपे के जनमत के 
समस्वर होने में ही था। यदि हम साइसन फर्मीशन शिपोट का महत्व इसी में निर्धा- 
रित करते हैं कि वह ब्रिटिश राजनीति के आदर्श एवं श्रव्यावहारिक सिद्धान्तों पर 
लिखा गया एक महत्वपूर्ण अन्थ था, तो हम नेहरू रिपोर्ट को विधान निर्माण करने 
के व्यावहारिक राजनैतिक चोन्न में किए गए एक चिरस्मरणीय प्रयत्न का स्थान प्रदान 
कर सकते हैं । भारतीय समस्या के प्रति उसका हल पूर्ण रूप से चुद्धिनगत तथा 
व्यावह्ारिक था| यदि रिपोर्ट में कोई कल्पना की उडान थी तो वह केवल जातीयता 
की सारक्ृतिक व्याख्या ही थी। परन्तु यह स्वीकार करना पडता है कि साम्ग्ररायिक 
मतभेद के निवारण के लिए जो हल स्पोट में श्रतिपादित किया गया था, बड़ी उस 
समस्या का उचित एवं सम्भावित हइल्ल हो सकता था। मिस्टर जिन्ना ने इस रिपोर्ट 
को महत्तपूर्ण नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक विवेक रहित साम्प्रदयी की पक्तपातपूर्ण 
दृष्टि से इसका अवलोकन किया था। इस रिपोर्ट का कोई उपयोग नहीं किया गया, 
परन्तु फिर भी यह अस्व्रीकार नहीं किया जा सऊता जैसा कि कूपलेंड ने लिखा है -- 

“ओर यद्यपि जेसा कि देखा जाएगा उनके इस कार्य को व्यावहारिक फल 
किंचित मात्र ही हुआ, फिर भी इस रिपोट को, जिसमें उन्होंने नवीन विधान की 
च्याख्या अस्तुत की है और जो "नेहरू रिपोर्ट” के नाम से प्रसिद्ध है, राजनीति के अगरेज़ 
विद्यार्थियों द्वारा जितना सत्कार भाप्त हुआ है, यह उससे अधिक के योग्य है। क्योकि 
यह फेवल इस चुनोती का ही उत्तर नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीयता रचनात्मक कार्यों 
के लिए अयोग्य थी, वल्कि सास्प्रदायिक्व विप को निप्पक्ष रूप से न्ठ करने के लिए भारतीयों 
द्वारा जो अयत्न किए गए थे, यह उनमें सब से अधिक निप्कपट एवं स्पष्ट था।”?* 


7 *6 00, फीठपट्ढठा। था कठए5, 45 ज्णी 96 5०९३, 72व [76 फाबप्प्रस्यों 
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नेशस रिपोर्ट की द्वितीय सुख्य विगेषता यश थी कि इसका थनन्‍्तरित उद्देश्य 
ओऔपलियेशिक स्वराज्य था | इसके थ्रतिरिक्त देशी राज्यों को इसकी द्वी गई चुनाती 
भर सम्मति भविष्य के लिए युग प्रव्तक के समान मह्ष्यपर्ण घी। और इन सब से 
अधिक सहस्पपूर्ण था शल्पमत वाले दलों को उनके द्वितों की रक्षा के हेंठ मौलिक 
अधिकारों के प्राज्ञा पत्र हारा प्रदान किया गया निश्चित शआम्वासन। अल्प दलो की 
समस्या का यह एक ऐसा चिरस्थायी हल था, जो धिश्व के म्सी भी देश मे सफलता 
के साथ लागू किय्रा जा सकता था, जहाँ कि अज्पदल बुद्ध युक्तिरंगत मोगे उपस्थित 
करते हों । तब इससे कुछ अधिक श्रारचर्य की वात नहीं कि भारतीय गशतम्त्र के 
विधान में मौणिक झधिकारों को भी स्थान प्रदान दिव्या यया । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि भारतीयों का राष्ट्रीय एकना की नीब्र पर अपने 
दुश के लिए विधान निर्माण करने का यह प्रथम प्रयास स्वर भारतीय राष्ट्रीयता के लिए 
हो एक स्थायी उपहार था। इस सम्बन्ध में कृपलाड का कथन उल्लेसनीय है :--- 


& बह एुक उत्साह पूर्ण अयास या, ओर उससे मिस नयनिर्माण का ग्रागमन 
हुआ, कदाचित्‌ उसका प्रयोग भपिष्य में होने वाले सुधारों के अहण करने और उन्हें 
व्यापक सनाने के थग्राधार रुप किया जा सकता था ।”! 


सारांश रूप नेहरू रिपोट के महज को जयारियास के शब्दों से द्विग्दशित किया 
जा सकता हैँ-- 


“नेहरू रिपोट उसके तत्य रुप में पढने और प्रध्ययत करने घोग्य ऐ, ध्याकति 
एस्तगत किए शए प्रत्येक विषय का यह पूर्ण विवेचन करती है श्रौर डस व्यायहारिक 
ज्ञान का प्रदर्शन करती #ै, जो न तो स्वय को काल्पनिक सिदान्तों की भूल भुलेयाँ 
में ही खोता है और जो समान रूप से ही शनथक वार्सा के विज्ञापन की आए में 
आश्रय लेने से छुणा करता है?" 
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३--गोल भेज सभाएँ 

सन्‌ १६३४ के एवट के जन्म से पूर्व वैधानिक विकास के लिए सारतवप के 
आन्दोलन की गाथा को पूरा करने के लिए अब हर्मे शीघ्र पग बढ़ाने चाहिए । 

भारतवर्ष की ओपनिवेशिक स्वराज्य की माँग के श्ति श्रेगरेजों की रुखाई ओर 
जउदासीनता से भारतवर्ष का राष्ट्रीय आन्दोलन और भी प्रज्वलित होने लगा था। मई 
सन्‌ १६२६ में इंगलंड में भजदूर दल ने मन्त्रिमए्डल का निर्माण किया। यह 
सरकार के साथ यथेष्ट बाद विवाद के पश्चात लॉढ इरिविन ( ॥,070 छाए ) ३१ 
अक्तूबर सन्‌ १६२६ को भारतवर्ष वापस आए ओर उन्होंने बडी श्रनिश्चित एव 
आत्मसमपंण न करने वाली परन्तु मीठी भापा में यह घोषित किया -- 

“सन्नाट ( 3$ )/४५]८७४ए ) की सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकार 
से में यह स्पप्ट करना चाहता ह॒ कि उनकी सम्मति में सन्‌ १६१७ की घोषणा से 
यही उपलक्तित होता है कि भारतवर्ष में वैधानिक विकास के लिए, जेसा कि वहाँ 
निश्चित किया गया है, औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए।”? 

उन्होंने इस वात की ओर भी राकेत किया कि शीत्र ही एक गोल मेज सभा 
का पध्रायोजन होगा जिसमें नवीन विधान के सिद्धान्तों पर थ्रिटिश सरकार के साथ 
विचार करने के ल्षिए घधिटिश भारत ओर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को आमतन्नित 
किया जाएगा। परन्तु २३ दिसम्बर सन्‌ १६२६ के गॉधीजी श्रौर वाइसरॉय के वार्ता- 
लाप में वाइसरॉय गॉघीजी को इस प्रकार का आश्वासन न दे सके कि गोल मेज़ सभा 
के बाद विवाठ का आधार पूर्ण उत्तरदायी सरकार ही होगा । ओर इसलिए कॉमरस ने 
यह निशय कर लिया कि वह गोल मेज्ञ सभा में माग नहों लेगी, और इस प्रकार 
राष्ट्रीय आन्दोलन का लक्ष्य ग्रव पर्स स्व॒राज्य हो गया। १२ मार्च सन्‌ १६३० को 
महात्मा गाँवी ओर उत्तके ७६ अनुयायियो द्वारा इतिहास प्रसिद्ध डडी कूच हुआ । इस 
प्रकार सन्‌ १६३०-३१ के असहयोग आन्दोलन का शुभ उद्घाटन हुआ जो सुरनन्‍्त ही 
अत्यन्त व्यापक हो गया | बालकों, स्त्रियों, पुरुषों, सभी के प्रति छणित, निन्‍्य तथा 
अमालुपिक शमन की नीति से काम लिया गया और इसके साथ ही रूत्यु का ताढव 
नृत्य भी आरम्म छुआ । परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन की दिव्य ज्योति जो एक वार जल 
घुकी तो उसऊो घुकाना तो दूर उसके प्रकाश को सनन्‍्द करना भी असम्भव था | उसमें 
पावन और पवितन्न अग्ति शिखा की आमसा थी, इसलिए उसका प्रकाश अनन्त झौर 
ध्रमर था । 

प्रथम गोल मेज सभा ' 

भारतवर्ष में जबकि असहयोग आन्दोलन अपने उच्चतम शिखर पर था, त्रिटिश 
सरकार ने गोल मेज़ सभा का आयोजन किया, जिसकी बेठऊ सेन्ट जेम्स सवन लनन्‍्दन 
में १२ नवस्वर सन्‌ १६३० को हुड्े। इस सभा का उद्घाटन सन्नाट (672 


ए90070॥) ने क्या था और कोम्रेस के प्रतिनिधियों को छ्ोटकर ८६ प्रतिनिधियों 
ने हसमे भाग लिया । 


प्रधान सन्‍्त्री सिस्टर सेक्ठोनफ़्ट नें कहा कि हस लवीन विधान का स्वरूप 
सघात्मक होगा, और मिटिश सरकार आस्तों मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए 
तैयार 7) केन्द्र मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना कुछ ऐसे कानूनो तथा निममो के 
साध थी जा सकती | जो हल परिवर्तित थुग के लिए प्यनिदाय हो। परन्तु इस 
परिवर्तित युग की अवधि के सम्बन्ध में वे सोच ही रहे। उन्होंने भारतवर्ष की 
घोपनिवेशिक स्वराज्य बी मोगा को भो स्वीकार नहीं किया, यथपि सर तेज बहाहुर 
सप्रु श्रौर श्री जदकर से शपनी समस्त शक्ति के साथ इसे पत्त से नव वित्तर्क 
उपस्थित क्रिए | भारतीय सथ शी एस विचारधारा का देशी राज्यों के प्रतिनिधियों मे 
भी हादिक स्थागत फिया । सास्प्रदाधिकता छी गुत्थी उलको ही रही। इस विपय 
में ठाफदर अम्बेडकर की इस मोर ने कि इलिन वर्ग के लिए एथक निर्वाचन प्रदान 
बिच्ा जाएं, सुस्धी दी शीर भी डलका टिया । 


सभा दे; घझन्न में प्रधान मन्‍्त्री ने अपने भाषण से न्‍्रिटिण सरमार की प्रोर से 
इस बाल का आ्राश्यासन दिया कि पढ़ सघीय योजना, भ्रान्तों में पूरा उ्तरदादी सरतार 
ध्रोर केंर : में ग्रोशिक उत्तरदायी सरकार थी जिनमे बुद्ध कानून कथा निय्रम भी हो 
स्थापना को स्वीकार करते ह | प्रथम गोल मेज्ञ सभा मे यो छठ निश्चित हटा, उसया 
सार यही था ! 


गॉँधी-इरविन समझता और गोल सेज सभा का 
द्वितीय अधिवेशन 
कॉम्र स के प्रतिनिधियों से रहित, गोल मेज्ञा सभा रामायण के उसी नाटक के 
समान थी जिससे अश्रयोध्या ऊमार न हां। इसलिए स्वभावनः ही ब्िटिश सरकार 
कॉग्रेस से सममोता करने के लिए श्रव्यन्त उत्सुक थी। श्र इसलिए & मार्च सन्‌ 
१६३१ को गोंदी-दरविन समझोता ( 52॥त7-7एछांप 22८६ ) मिश्चित हुआ । 


सममभाते की शर्तों के श्रनुसार वाइसरॉय हसके लिए. सहसत हो गए कि :--- 

(थ) दिसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त समस्त राजननिक बन्दियों की सुक्ति 
कर ढी जाएगौ; 

(व) अ्रपहस्ण की हुईं सम्पत्ति का पुनः स्थापन किय्रा जायगा; 

(से) उन व्यक्तियों को, जो समुद्र के तट पर एक नियमित सीमा से रह रहे 


हों, बिना किसी कर के नमक बनाने अथवा एकत्रित करने की अनुमति 
प्रदान की जाएगी; 


श्र है 
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(द) मदिरा, अफ़ीस ओर विदेशी वर्तों की हुकानों के सम्मुख शान्तिपूर्ण 
विरोध प्रदर्शन की अनुमति प्रदान की जाएगी । 
इसके विपरीत दूसरी ओर काँग्रेस ने यह आश्वासन दिया कि . 
(अ) असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया जायया, 
(व) पुलिस के अत्याचारों की जाँच की निष्पक्ष माँग को त्याग दिया जाएगा; 
(स) गोल मेज़ सभा के ह्वितीय अधिवेशन में इस आधार पर भाग लिया जायगा 
कि अखिल भारतीय सघ की स्थापना होगी और सुरक्षित अविकारों के 
साथ जो उचरदायित्व श्रदान किया जाएगा वह भारत के हित में होगा । 
रुढिवाटी और उदार दुल के सयुक्त मन्त्रिमण्डल के, जिसके प्रधान झव भी 
रेमज़े मैकडोनक्ड ही थे, सरघाण में गोलमेज़् सभा का हितीय अधिवेशन हुआ । 
कॉम्रेस के पूर्ण रूप से सरकारी अतिनिधि के रूप में गॉघीजी ने इस सभा में भाग 
लिया । इस सभा में संघीय न्यायालय के मिर्माण, सघीय व्यवस्थापिका सभा फे निर्माण 
और देशी राज्यों के प्रवेश की प्रणाली निश्चित किए गए । महात्मा गाँधी ओऔपनि- 
वेशिक स्वराज्य और सेना और विदेशी नीति पर पूर्ण रूप से भारतीय नियन्त्रण की 
माँग को स्वीकृत कराने में असफल रहे। साम्प्रदायिकता की समस्या फिर भी हल न हो 
पाई, और महात्मा गॉथी गोल मेज़ सभा से एक प्रकार से खाली हाथ ही भारत लौदे। 


मेकडोनल्ड का निर्णय और पूना का सभमौता 


यहाँ हमें एक दृष्टि मैकडोनकढ्ड के निर्णय ( )४४८००7०]१ ७9०४० » और 
पूना के सममोते ( ?!007% ?4८८ ) पर भी डाल लेनी चाहिए, जो सन्‌ १६३५ के 
एक्ट के पूर्व के वैधानिक विकास के नाटक में उपस्थित द्वितीय भर दृतीय गोल मेज 
सभाओं के माध्यम्‌ स्वरूप थे । ब्क 

भारतवप में महात्मा गाँधी के उपस्थित न होने के कारण गॉाँधी-इरविन 
समझौते की समस्त शर्तें समाप्त होगई । लॉ इरविन के परचात्‌ लॉड वेलिस्टन 
(१,076 ए़८४2६09 ) के समय में नौकरशाही शासन का पुनर्जन्म हुआ । 
लॉड वलिंग्टन ने कॉम्रेस को रुढ़िवादियों के भक्‍कीपन के अनुसार अपने शब्दों में 
“पक्षांतर सरकार” कद्दा था। उन्होंने भारतवर्ष के राष्ट्रवादियों को वन्दीगृह में डाल 
दिया और “बिना किसी शर्त के सित्र” कह कर महात्मा गाँबी से मिलने से भी मना 
कर दिया । परिणामस्वरूप ३ जनवरी सन्‌ १६४२ को फिर से असहयोग आन्दोलन 
आरम्भ हुआ--परन्तु इसका शमन ओर भी झमानुपिकता से किया गया | यह 
आन्दोलन १४ जुलाई सन्‌ १६३३ को समाप्त हुआ | इस आन्दोलन ने यह सिद्ध कर 
दिया कि भारतवासी लट्ट और आँसू वहा कर भी जीवित रहना जानते हैं । 


जब भारतवर्ष अपने राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए खून और ओसू बहा कर लड 
रहा था, भारत की राष्ट्रीय पर एक और घाव मैकठोनल्ट के साम्प्रदायिक निर्णय ने 
किया। द्वितीय सभा की समाप्ति के श्रयप्तर पर रैंसजे सेकडोनढ्ठ ने प्रतिनिधियों से 
कटा था कि साम्प्रदायिक समस्या की एल फरने का मुख्य उत्तरदायित्व उस समस्या से 
सम्बन्धित स्वय्र भारतोय जातियों पर ही है, परन्तु यदि इस सम्बन्ध में सवसस्मति से 
कोई हल प्रतिपादित नही किया गया तो विवश होकर प्रिटिश सरकार को स्पय अपनी 
कोई झस्थायी योजना प्रचलित करनी परेगी | दस घोषणा का फल्ल ही सन्‌ १६३२ 
का सैंकिदो नढ्ठ निर्णय अथवा साम्प्रदायिक निर्णय था | 


इस निर्णय हारा विशेष एितों तथा अल्पदलों को पथ निर्वाचन प्रदान किया 
गया। इसी के द्वारा बंगाल ओर पंजाब में मुसदामानों को भी पृथक निर्याचन प्रदान 
दिया गया, यद्यपि इन दोनों प्रान्तों में मुसलमानों की सस्या अश्रधिक थी। इसके 
श्रतिरिक्त, उद्यर पश्चिमी सीमा प्रदेश को छोद कर, प्रत्येक प्रान्तीय व्यवरधापिका सभा 
में लगभग 32 प्रतिशत सीट ख्ियों के लिए सुरधित कर दी गई, थ्रोर इन्हें भी विभिन्न 
सम्परदार्यों में विभाजित कर दिया गया। कुछ पछपात तथा विशेष सुविधाएं भी प्रदान 
की गई थीं, परन्तु उनका विभाजन भी सिद्धान्त रह्धित भा ।| इस निर्णय द्वारा दलित 
वर्ग को एक प्र॒थक् अज्पदल रत्रीकार किया गया श्रौर उसे भी एथकर निर्वाचन 
द्वारा अपने अतिनिधि चुनने का शअ्रधिकार प्रदन क्या गया । इसके साथ-साथ श्रन्य 
निर्वाचन घोत्रों में भी उन्हें एक और सत देने का अ्रधिकार दिया गया । 

दलित वर्ग से सम्बन्धित धारा को लेकर भहार्मा गाँधी ने बड़ा विधाद उठाया । 
उनका यह इशिफोश उचित ही था कि हिन्दू जाति के व्यवच्छेद द्वारा त्रिधिश सरकार 
भारतवर्ष की राष्ट्रीय का और अ्रधिक सण्ठन करना चाहती है। उन्होंने इस दोप के 
सुधार के लिए २० सितम्बर सन्‌ १६३२ को श्रामरण अनशन प्रारम्भ कर डिया, 
इसी के फलरवरूप पूना का समझौता हुआ । 

इस समभोते के अनुसार हरिजनों को मैकडोनल्ड के निर्णय द्वारा प्रदान क्िएु 
गए स्थानों से भी अधिक स्थान प्रदान किए गए | इन स्थानों श्रथवा सीशों के लिए 
होने दाले छुनावों की दो स्थितियों थीं, (अ) प्राथमिक, भौर्‌ (व) श्रन्तिम । प्राथमिक 
खुनावों में हरिजनों को प्रदान की गई सीटों फे खिए उन्हें प्रत्येक सीट फे लिए चार 
'डस्मेदवार पृथक निर्वाचन के आधार पर घुनने थे । परन्तु अन्तिम अतस्था मे प्राथमिक 
निर्वाचन में घोषित सफल उस्सीदवारों के लिए सवर्ण हिन्दू गौर हरिजन दोनों अपना 
मत संयुक्त रूप से प्रदान करते थे । इसके अ्रतिरिक्त, दज्षित वर्ग को घुनावों में उसके 
लिए सुरक्षित न रखी गई सामान्य सीटों के सम्बन्ध में भी एक मतदान करने रू 
अधिकार प्रदान किया गया । उपयु क् से यह स्पष्ट होगा कि पुना के समझौते द्वारा 


१०६ 


साम्प्रदायिक निर्णय की विभाजन की नीति को एक नवीन रूप श्रदान किया गया, जो 
केवल शाब्डिक अर्थ के दृष्टिकोण से कम छणित था । पीढ़ा तो कम हो गई परन्तु प्राव 
की गहराई वैसी ही रही । 


तृतीय गोल मेजु सभा 


गोल मेज़ सभा का अन्तिम अधिवेशन नवम्बर सन्‌ १६३२ में प्िक्रिया-बादी 
रुदवादियों के प्रभुत्व में हुआ था, क्योकि मज़दूर दल ने सहयोग देने से सत्ता कर दिया 
था | इस सभा द्वारा पू्व के निर्णय ही फिर से निश्चित किए गए ओर अपूर्ण विवरण 
को पूर्ण किया गया । 


उपसंहार 

इन समस्त गोल सेज सभाओं का फल भाचे सन्‌ १६३३६ का “राजकीय पत्र? 
( ए7॥:० 729०: ) था। सभाओं द्वारा शरदान किए गए निर्णयों और रुढ़िवादियों 
की ग्रालोचना के कारण किए गए महत्पपूर्ण परिवतेनों का इसमें उल्लेख था । पा्लिया- 
मेण्ट के ढोनों भवनों की एक सयुक्त समिति द्वारा इसका परीक्षण किया गया, जिसने 
इसमें कुछ सशोधन किए, और सधीय परिपद्‌ के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की सस्मति 
प्रकट कर इस समिति ने इस पत्र को साइमन कमीशन रिपोर्ट के समानान्तर बिढा 
दिया । इसी योजना ने सन्‌ १६३९ के गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट ( (७0ए८४7- 
7700६ ० 70॥9 0०६ ० 935) का स्वरूप अहण किया, जो साइमन कमीशन 
रिपोर्ट के समान तथा नेहरू समिति की रिपोर्ट से अत्यन्त दूर अ्रधवा असमान था। 


दूसरा अध्याय 
मुख्य विशेपताओ' का अध्ययन 


» “प्रान्नीय स्राज्य की स्थापना की जाने वाली थीं. परन्तु हमे अनुशासन 
में रखने के लिए वह। स्व शक्तियान और उदार तानाशाह गवर्नर होंगा। और 
सबसे उच्च पद पर सवाच्च, ग्रवान तानाशाह, वाटसराय पषारेंगे, जिनके हाथो 
में इस चात के पं अधिकार होंगे दि 2च्छानुसार कार्य करे और जब चाहें तब 
प्रतिबन्‍्ध उपस्थित करे । ऑपनिवेशिक सरकार के सम्बन्ध मे श्रेयरंजों के शासक 
वर्ग की वुम्मित्ता वास्तव से कर्वी इतनी स्पष्ट नहां हुई होगी. और यह सम्भव है 
कि हिटलर ओर मुसोलिनी जसे व्यक्ति थी उनका अशसा करें और भारतवर्प के 
बाइसराय को ईंपा की हृष्टि से देसे ।2 

._. “जवाहरलाल नेहरू 

«- परद्वट वर्ष के रह श्ान्दोकून के परचाव भारतीय राष्ट्रीवा को एक और 
विजय प्राप्त हुई । इस घिजय ने सन्‌ १६३५ के एफ्ट के रूप में पद्ापण दिया । परन्तु 
बया बह नवीन घंधानिक विकास दिए गए मृज्य के बराबर ही था ? ब्रिटिश कृवनीसि 
का यह नवजात शिशु बया भारत भाता की व्यधा, उसकी बेदना श्रोर उसके सहस्नों 
श्रोसुओ और पीटाशों दा मज्य चुका सकता था जो उसने अपने प्सद काल में सहन 
किए थ। इराका उत्तर झेवल ना में दिया जा सकता है। हस प्रकार जो कुछ भारत- 
वर्ष ने प्राप्त किया-बदढ जैसा कि पढित नेहरू ने उचित ही कहा था, “दासता के एक 
नवीन श्राज्षापत्र ” से कुछ झधिक नहीं था | सन्‌ १६३६७ का एक्ट वास्तव में सारतवर्प 
के राजनतिक सरोवर में शेगरेजा दी कूटनीति हारा फेंका हुआ एक प्रत्यन्त छुट्े 


सी 
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कंकड मात्र ही था, जिससे उसका वैधानिक सतह पर एक कोमल सी मेंचर ही उत्पन्न 
हो सके, और उसका अभाव अत्यन्त गहराई तक न हो 


द्वितीय उपहार 

सन्‌ १६३४ का एक्ट भूमिका ( ?62॥7] ) रहित था। इससे यह्द स्पष्ट 
है कि इसमें किसी नवीन सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया था। भांरतवर्प में 
थ्रिटिश नीति सम्बन्धी सन्‌ १६१७ की सम्राट ( [78 '४५७]८५८ए ) की घोषणा 
हएर, जिसका रूच्यच उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति कराना था, आरभ्म किए गए, 
चैधानिक नाटक का यह आगासी दृश्य मात्र था। वास्तव में सन्‌ १६३४ का एक्ट 
भारतवर्ष को प्रदान की जाने वाली उत्तरठायी सरकार का द्वितीय अश था। यह 
वक्तव्य लोक सभा में सर सैमुअल होर ( 8008 3477८] [0976 ) के निम्नलिखित 
कथन से भ्ती प्रकार स्पप्ट हो जाएगा * 


“हस्त विषय में किसी भूमिका कौ आवश्यकता नहीं है क्योंकि का नवीन 
प्रकार की नीति अथवा अभिम्राय की घोषणा नहीं की जा रही । सन्‌ १६१६ के एक्ट 
की भूमिका के सम्बन्ध में ज्वाइस्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में छिखा था कि उसमें 
“झारतवप में अ्ंगरेजी शासन के अन्तिम उद्देश्यों को निश्चित तथा निर्णयात्मक रूप 
से रख दिया गया है ९” 

सन्‌ १६३५ का एक्ट स्वय किसी प्रकार की क्रान्ति लेकर नहीं आया था, 
उसका पदार्पण तो सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा निर्धारित भारतवर्ष के शासन 
सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तों से जन्मित क्रान्ति को अग्नसर करने के हेतु ही * 
हुआ था। 


सन्‌*६३४ के एक्ट का मूलाधार 


सन्‌ १६३४४ का एक्ट लिखित खूप में तो भारतवर्ष मे एकातव्मक शासन के 
स्थान पर सघात्मक शासन की स्थापना करने के लिए प्रस्ताचित किया गया था, परन्तु 
उसके मूल आधार सन्‌ १६१६ के एक्ट के समान ही थे । निरसन्देह इस एक्ट द्वारा 
एक भणाल्ती अथवा व्यवस्था की समाप्ति और एक अन्य अणाली का आरम्भ हुआ। 
इसके द्वारा प्रान्तीय रवराज्य प्रदान किया गया। इस प्रकार सन्‌ १६१६ के एवट के 
अन्तर्गत द्वेत शासन प्रणाद्षी द्वारा प्रान्तीय छ़ेत्र में जो अधिकार प्रदान करने का क्रम 
आरम्स छुआ था, इस एक्ट द्वारा उस क्रम को पूर्ण क्या गया | इस एबट द्वारा केन्द्र 
के एुक भार को भी लोकप्रिय व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। 
धूस स्थान पर इस एवट द्वारा एक नचीन अध्याय का आरम्भ छुआ जो भविष्य में पूरा 
होने को था| परन्तु सन्‌ १६१६ के एक्ट के समान इस एक्ट का मृल सिद्धान्त भी यही 
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था अर्धात अपने देश का शासन भार संभालने के लिए भारतीयों की योग्यता मे 
सन्देह, भोर इनको पूर्ण उत्तरदायित्व प्रदान करने का अर्थ होगा साम्राज्यशाही, 
अत्पदल थआादि के हित को इनके द्वारा हानि की सम्भावदा । श्र इसीलिए विशेष 
श्रिकार तथा विशेष उत्तरदायित्व के रूप में गवनर ओर गवनेर पनरल के हाथी में 
शक केम्टरित कर दी गई | इसी के कारण केम्ट्र में हत शासन प्रणाली दी ध्यवस्था की 
गहें। जोक सभा में मिस्टर एटली का कथन उचित ही था : 


“इस अस्ताव का प्रधान तत्व हैं ग्रविश्वास | इसमें विश्वास का नाम तक 
नाई । भारतवर्ष को अपनी विदेशी नीत्ति तथा प्याय पर कोई नियन्त्रण प्रदान नहीं 
किया गया हैं। प्रान्तों के भारतीय निवासी भयत्रस्त राज्य की व्यवस्था करने योग्य 
नहीं है । प्रस्ताव में प्रग्येक स्थान पर जो बात अस्ताधित की गई है घढ़ यह नहीं है कि 
हम एक ऐसा विधान प्रस्तुत कर रहे ह, जिसका शासन भारतोय करेगे, चज्कि एक 
ऐसा विधान प्रस्तुत कर रहे है. जिसमे प्रस्येक स्थान पर सब प्रकार के प्रतियन्‍्ध 
उपम्धित है । वास्तव में, इस पस्ताच द्वारा जो एक बात छोटी गई प्रतीत्त होती ऐ, वह 
है भारतीय जन ॥?१ 


सन्‌ १६३४ के एक्ट की मुख्य विशेपताएँ 


शव निम्नलिसित शीर्षक के अ्रन्तर्गत सन्‌ १६३५ के एबट की मुए्य विशेष- 
ताओों का अध्ययन क्या जाएगा : 


(१ ) संघात्मक स्वरूप 


इस एपट की प्रधान विशेषता यही थी कि इस के द्वारा भारतवर्प स॑ सघतत्मक 
सरकार फो स्थापना को जाने चाली थी। श्रव तक जिस सधात्मक सरकार के आधार 
पर अगरेजी ने भारतवप पर शासन क्या था, उस आधार को इस एव्ट द्वाशा समाप्त 
कर विया गया । और इसीलिए प्रान्तों को एक एथक वैधानिक च्यक्तिव प्रदान किया 
गया, जो कम से कम सँद्धान्तिक रुप में तो स्वतन्त्र हो ही गए। सन्‌ १६१६ के पुक्ट 
की चित्रेचना में यह लिखा जा घुका हैं कि उस एक्ट ( सन्‌ १६१६ के एक्ट ) का 
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आधारभूत सिद्धान्त यही था कि भारतीयों के हाथों में शक्ति को सौंपा जाए । यद्द इस 
- दृष्टिकोण से कि उन्हें पूर्ण उत्तरठायी सरकार शने शलनें: प्रदान करना ही डस एक्ट का 

लक्ष्य था। सघ की ओर सन्‌ १६१६ के एक्ट का विलकुल सकेत नहीं था। इस विपय 

में सन्‌ १६३५ का एक्ट सन्‌ १६१६ के एक्ट से बिलकुल भिन्न है। ' 


यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि इस नवीन संधात्मक निर्माण में भी 
एकाव्मक शासन की ग्रत्तिच्छाया उपस्थित थी । इस एक्ट के अन्तर्गत भी भान्त अपने 
चोन्र में पूर्ण स्वतन्त्र नहीं थे । युद्ध अथवा किसी ऐसी ही असाधारण परिस्थिति मे 
सघीय व्यवस्थापिका सप्ना प्रान्तीय चोन्न म॑ अपने आदेश लागू कर सकती थी | गवनेर 
द्वारा सुरक्षित रखे गए ग्रान्तीय भस्तावों पर गवनर जनरल को अस्वीकृति प्रदान करने 
का अधिकार था | जिन चिपर्यों के सम्बन्ध में प्रान्तों के गवनर अपने विवेक द्वारा 
अथवा व्यक्तिगत निर्णय द्वारा कार्य करते थे, डन विषयों के ससबन्ध में वे गवनेर 
जनरल के नियन्त्रण में थे | शेष अधिकार अथवा कार्य गवनेर जनरल के अधिकार में 
थे, और यह उसकी इच्छा पर निर्भर था कि वह उन कार्यों को चाह्टे तो केम्द्र को 
अथवा प्रान्तों को सोप दे। सांराश रूप से हम कूपलेन्ड के कथन को उद्धुत कर 
सकते हैं - । 

“यह सधात्मक राज्य एकात्मक शासन का भार लिए हुए अथवा उसका पक्त- 
पाती है, सयुक्त राज्य अथवा शआस्ट्रेलिया के सर्थों से यह कनाडा के सघ के कहीं अधिक 
समीप है ।? १ 

(२) सचिवतन्त्रात्मक आधार ही. अगन 
सनू«१६३४ के एक्ट द्वारा केन्द्रीय और भान्तीय सरकारों का नियन्त्रण 
सचिवतस्त्रात्मक आधार पर किया गया। केन्द्र में ग्राशिक तथा प्रास्स्तों में पूर्ण रूप 
से मन्त्रि-मण्डल का निर्माण व्यवस्थापिका सभा में से ही होना था, और यह निश्चित 
कर दिया गया था कि ये मन्त्रि मण्डल व्यदस्थापिका सभा के श्रति ही उत्तरदायी 
होंगे । इस स्थान पर एक्ट ने सन्‌ १६१७ की सतन्नाट ( ॥7/5 ॥(५४]८४४ए० ) की 
धोपणा के अनुकूल ही कार्य क्या और साइमन कमीशन रिपोर्ट की इस आशका को 
कि भारतवर्ष में सचिवतन्त्रात्मक प्रणाली का विकास सम्भव नहीं, उठा कर ताक में 
रख दिया । थे स 
(३) कन्द्र मे छझेत शासन 
सन्‌ १६३५ फे एक्ट की एक श्रन्य सुख्य विशेषता यह. थी कि सन्‌ १४१६ के 
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एक्ट फे प्रतिदुल, हसके द्वारा केन्द्र में भी झ्रोशिक उत्तरदायी शासन स्थापित क्या 
गया। केन्द्रीय कार्यवतरिणों झो तोव भिय च्यवस्थापिता सभा के श्रत्ति पाक्षिक सप से 
ही उत्त रदायी रा गया, श्रोर एस प्रकार दैत शासन प्रणाली के इस घणित तत्व को 
केन्द्रीय सरहार के निर्माण से स्थान मिला। रक्षा, धरम, भ्रसभ्य प्रदेश तथा विदेशी 
नीति सम्बन्धी दगयों को सुरक्षित दिभाग का जासा पहना दिया गया। हन विभागों 
का शासत-्पवन्ध गदनर जनरल की सोपा गया । एस दिभासो के शासन के लिए वह 
पूर्व व्यवस्था के सनान भारत सचिय के प्रति श्रोर डसके हारा थ्रिटिश पालियामेण्ट के 
प्रत्ति उत्तदायी था। हस्तान्तरित विषयों के प्रतिरिक्त सन्त्रियों का सुर्दचित चोन्न ले 
कोई सम्पर्क नही था। ग्रीर इसलिए सुश्दिस्त छोत्र लोकप्रिय प्यवन्धापिका सभा के 
नियन्त्रण की शध्ियासर-सीमा से धारर था । 

फेस में देन शासन प्रणाली की स्थापना के पद्या में यट तब उपरिषत पिया 
गया था कि शाप्राप्य छी धृप्टि से सुरक्षित घिपयो का श्ख्थन्त सतस्य ह, आर भारतीयों 
को इन विभागों के शासन का तनिक सा भी ख्नुभत्र नहीं एँ। परन्तु बिना एक 
शझबसर प्राप्त किए, गया भारतीय हस घिपय के पिशेषज्ञ बल सदने थे, यह किस प्रकार 
सम्भव था जप्क्रि उसी इन विपयाो की और दरष्टिपात करने वा प्रश्चिक्कार भी नहीं 
था. परवोधचि उनके स्पश से ही झ्वाचितन इन विपपो के वोमल शरीर को 'स्राधात 
पहुचता ? 

( ४ ) प्रान्दीय सरवराज्य 

सन्‌ १६३५ की श्रग्रिम विशेषता थी पग्रान्तों में टेंव शासन की व्यगस्था की 
समाप्ति प्रौर उसके स्थान पर प्रान्तीय स्व॒राष्य की स्थापना | इस एक्ट द्वारा परास्तों में 
सुरक्षित और एरतान्तरित त्रिपरयों फा श्रन्तर समाप्त कर दिया गया। प्रान्तीय शासन 
का सम्पूर्ण छोत्र स्यूनाधिक रूप सें उत्तररायी सन्त्रियों के हाथो में सोप दिया गया। 
यहाँ इस धात का ध्यान रसता उचित होया कि यह प्रान्तीय स्वराज्य पास्तविक न 
होकर अरमपूर्ण ही था, श्रोर इसके अतिरिक्त न नो वह पूर्ण ही था और न प्रकृत्रिस 
अथवा यथार्थ ही था। केन्द्रीय सरकार को श्रम भी प्रान्तीय दोत्र पर शासन करने का 
अधिकार था। एपंट द्वारा गवर्नेरों को विवेक ओर व्यक्तिगत निर्णय आदि के रूप में 
झअनेक विशेष अधिकार प्रदान किए गए, जिससे थे शपने लोकभित्र भम्त्रियों की 
सम्मति को रखाई के साथ ठुकरा सकते थे | इन विशेषाधिकारों के प्रयोग करते समय 
गंवनर, गवनर जनरल और भारत सचिव के श्रति लगभग उसी रुप में उत्तरदायी थे 
जिस रुप में ये ह्वत शासन प्रणाली के अन्तर्गत सुरक्षित विपयों के शासन प्रबन्ध के 
सम्बन्ध में थे। इस सम्बन्ध में कूपलेन्ड को भी यह स्वीकार करना पड़ा : 


१७५ कम] छ्क 
“गवनरों पर उनके विशेषाधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध सें गवर्नर जनरल के 


श्मर 


नियन्त्रण द्वारा आन्‍न्तीय स्वराज्य को यथेप्ट आघात पहुँचा है |”? 
तथ क्या हम सूलाभाई देसाई के जो एसेस्वली मे कॉम्रेस दल के नेता ये, 
शख्दों में यह नहीं कह सकते 


“आन्तीय स्व॒राज्य के नाम के इस स्वॉग को प्रदान करने की आवश्यकता ही: 
क्या थी १” 


(५४ ) सुरक्षा और आश्वासन सम्बन्धी प्रतिबन्ध 
सुरदा और आश्वासन सम्बन्धी भ्रतिवन्‍्ध इस एक्ट की एक विलच्चण तथा 
अदूभुत विशेषता थी । ओऔपनिवेशिक विधानों में कोई सो ऐसी वात नहीं पाई जाती 
जिसकी तुलना इनसे की जा सके | 


यहाँ सचोप में इसका वर्णन क्या जाएगा । केन्द्र में इनका स्वरूप रचा, धससे, 
असम्य प्रदेश और विदेशी नीति सम्बन्धी विभागा का था | इसका सबसे अधिक स्पष्ट 
रूप था विशेष उत्तरदायित्व । इन विशेष उत्तरदायित्वों का सम्बन्ध अनेक चिपर्यों से 
था जैसे भारतवर्ष की सुरच्या और शान्ति के विरुद्ध उपस्थित सकट को दूर करना 
( गवनेर के सम्बन्ध में यही बात एक प्रान्त के लिये लागू थी ), श्रल्पदलों के उच्चित 
अधिकार और हितों की रचा करना, सिविल सर्विस, देशी राज्यों के अधिकार और 
उनके शासकों के पद्‌ की रचा करना, अंगरेझ्ों के व्यावसायिक हितों के विरुद्ध फेले 
हुए व्यावसायिक भिन्नव्व को सष्ट करना, इत्यादि । 

सुरक्षा और आश्वासन सम्बन्धी यह अधिकार अपनी मधुर परन्तु सन्दिग्ध 
एवं अनिश्चित शब्दावली के कारण अपने पंखों को वढ़े व्यापक चोन्र म॑ं फैला सकते 
थे। इन अधिकारों के मनोमोहक आवरण में ही गवर्नर-जनरल और गवनरों की 
निरकुशता को“आश्रय प्रदान किया गया था, और इसकी रक्षा के हेतु साम्राज्यशाही 
का कचच उपस्थित कर दिया गया था। इन अधिकारों का उद्देश्य था राष्ट्रीय द्वित कर 
विनाश करके भी भारतवर्ष में अगरेजी राज्य की स्थापना आर साम्राज्यशाही के हित 
की सुरक्षा करना। इस प्रकार के अधिकार प्रजातन्त्र भोर उत्तरदायी शासन को 
भावना और उनके सिद्धान्तों के"लिए घातक थे । कृपद्वेन्ड को भी यह स्वीकार 
क्ररना पढा ६ 

“(निश्चित रूप से यह सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार इस बात का फिर से स्मरण 
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श््न्तरटे 


कराने वाले तस्व-ये कि सन्‌ १६३५ के एडड हारा भारतवर्ष को श्रोपनिवेशिक स्व॒राज्य 
थ्राप्त नहीं होगा ।” | 


(६) भारतीय व्यवस्थापिका सभा का सत्ता-रहित स्वरूप 


सन्‌ १६३५ के एक्ट की एक भौर सुस्य विशेषता यह थी कि इसके द्वारा 
भी भारतीय स्यवस्थापिका सभा का स्वसूव पूथ व्यवस्था के समान सत्तारहित हीं 
रहा । इसके हारा बनाए गए कानूनों का श्रितत्व सिट्णि पालियामेणश्ट को इच्छा 
अनिन्‍्छा पर निभर था | गवर्नर तनरल, जो भारत सचित्र के नियन्त्रण से था, संघीय 
ब्यवस्थापिका सभा के किसी प्रस्ताव को पग्रस्यीकृत कर सकता था, अ्रथवा यह उसे 
सन्नाट ( #75 ५9|०5ए ) की स्क्रीकृति के लिए सुरक्षित रुप सकता था। भारत 
सचित्र की सम्मति से सम्राट ( 77॥5 ३०४४५ ) इस प्रवार के प्रस्तायों की प्रस्वी- 
फ़त कर सकते थे क्योंकि भारत सचिव केवल भिटिण पादियामेयट के प्रत्ति ही उत्तर- 
दायी था, इसलिये भारतीय प्यवस्थापिका सभा के प्रति भारत सचिव थी सर्वोच्च 
सत्ता का यही अवध था यो घिटिश पालियाप्रेण्ट की सर्वोच्च सत्ता का । 


(७ ) विदेशी सत्ता द्वारा प्रस्तावित विधान 


ल्‍+ 


सन्‌ १६३» के एक्ट द्वारा प्रस्तावित विधान का निर्माण पाशणियामेण्ट हारा 
हुआ था । यह पालियामेण्ट की इच्छा पर ही निर्भर था कि वह उसे सशिदत करे 
श्रथवरा उससे कुछ परिवतन करे। भारतीय व्यवस्थायिका सभा को किसी प्रकार के 
वैधानिक अश्रधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके भ्रतिरिक्त इस प्रस्ताव का निर्माण ऐसा नहीं 
था कि इसके द्वारा प्रत्ताथित विधान भविष्य मे स्वयं विकसित होता चला जाए। 
सन्‌ १६३४ के कॉम्रेस के बम्बदई अधिवेशन से समापति पद से बोढाते हुए डाक्टर्र 
राजेन्द्र प्रसाद ने एबट की इस रुखो पिशेषता के सम्बन्ध से कहा था . 


“हुस विधान में स्वविकास श्रथवा उन्नति की कोई धारा नहीं है । प्रत्येक विपय 
ब्रिटिश पालियामेण्ट की इृच्छा शरीर अभिज्ञापा पर श्राधारित है,और भविष्य में भी 
रहेगा । और इसमें स्वय अपने विधान को निश्चित करने के श्रधिकार को बहाने के 
रूप से प्रदान नहीं किया राया है, क्योंकि सघात्मक शासन का, जिसकी स्थापना पर्च 
समय की अनेक शर्तों को परा करने के पश्चात्‌ की जाने वाली है, पदापंण पार्दियामेण्ट 
के भवनों की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही हो सकता है ।”? 


> 
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श्द७ 


(८) विधान का अयथार्थ स्वरूप .., 


वास्तव में सन्‌ १६३९ के एक्ट की सबसे अविक मुख्य विशेषता थी उसका 
कृत्रिम और शअ्रयथार्थ स्वरूप । जो उसका लिखित रूप था वह उसका वास्तविक रूप 
नहीं था। सेद्धान्तिक रूप म॑ं तो वह उच्चरदायी सरकार का अज्ञा पत्र था, परन्तु 
व्यावहारिक रूप मे वह निरकुशता का कवच मात्र था| देखने में तो इसमें प्रान्तीय 
सन्त्रियों को यथेष्ट रवृतन्त्रता प्रदान की गईं थी, परन्तु वास्तव में मन्द्रियों की स्वतन्त्रता का 
भोग गवनंर को करना था । इसी प्रकार सैद्धान्तिक रूप में तो केन्द्रीय सरकार के मन्त्री 
लोकप्रिय व्यवस्थापिका सन्ना के प्रति उत्तरदायी थे, परन्तु वास्तव में ये सर्वशक्तिवान 
गवनर जनरल के आधीन थे। प्रत्यक्ष रूप से तो भारत सचिय के नियन्त्रण और 
प्रभुत्व को नष्ट कर दिया गया था, परन्तु अग्रत्यचा रूप से गवर्नर-जनरल और गवर्नर 
के विशेषाविकारों और विशेष उत्तरदायित्वों के आधार पर भारत सचिव के नियन्त्रण 
में और भी वृद्धि हो गई थी । इसी प्रकार प्रत्यज्ष रूप से तो इस एक्ट द्वारा राष्ट्रीय 
माँग पूरी की गहे थीं) परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से यह एक्ट साम्राज्यशाही के हितों का रक्षक 
ही था। इस से यही निष्कप्प निकाला जा सकता है कि यह एक्ट वैधानिक समत्षेत्र पर 
उपस्थित किए गए कल्नकित छुल-कपट और विश्वासवात के श्रतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं था । 


तीसरा अध्याय 
सन्‌ १६३४ की संघीय व्यवस्था 


“यह तत हैं कि तप संयुक्त हरे वाली ४ खला है, परतु जिन क्डियो 
द्वारा उसे संयुक्त रखा यया हे वें सकदे के महीन जाल के समान हलकोी हैं । 
आधीन विचारधाराओं के भुरमुट में केन्द्रीय घारण। रोती जाती हूँ. वहा तक कि 
बइमशः विक्नतित होआऋर वह ग्राचीन प्रज्मार के केन्द्रीकरण और सबुक्कता से एरिवर्तित 
हो जाती है ।*' तर शफ्ात अहयद सा 

जैसा कि एस लिस घुके # सन्‌ १६३६४ के एक्ट की प्रवान त्रिगेषता थी इसके 
द्वारा संब-णासन वी स्थापना । सन १६३६ के एयड हारा प्रस्तावित भारतीय संघ की 
योजना शत्यन्त ही कोनुकसबव थी, पर्योक्ति हसमें झुछ इस श्रस्मर को विशेषता निद्वित 
थी जो बिख के किसी भी सघ राग्य में सेद्धान्तिक शथवा व्यावहारिक रुप में प्रचलित 
नहीं थ्री। सन्‌ १६३४ के एक्ट की साधारण तथा असाधारण विशेषताओं का 
श्रालाचनात्मदः विश्लेषण करने से पूत. संघ! शब्द का शथ श्रार सार समस्त लेना 
युक्तिसशत होगा । 

'छंघ! का अर्थ 

सघ (#€त८:407) शब्द लेदिन के 'फियोडसा! (60008) शब्द से 
लिया गया हैं, जिसका अर्थ होता हैं सम्धि श्रधवा समर्ोता। इस अफार सघ 
समभाते हारा निर्मित की हुई सरकार होती हैं। कानूनी टग से पक समझाता करने 
के लिए दो स्वतन्त्र एबं समान स्तर वाले दा की आवश्यकता पोती छ8। यही चात 
एक सथ के लिए सी लागू है। एक सथ की स्थापनां भी दो अथवा दो से अ्रधिक 
स्वतन्त्र राष्य स्वच्छा से एक समकाते हारा बरते है। इस प्रकार दे एुक समात्त केन्द्रीय 
शक्ति की स्थापना करते ह जिसके हारा उसके कुछ समान उद्देश्यों की पूति हो सके, 


कन्‍ीनीन भी लत ++ 5 
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ओर जो सबके समान लाभ के लिए कुछ निश्चित समान कार्यों का सम्पादून कर सके | 
इस प्रकार एक सघ अनेक राज्यों का सगठन मात्र है, जिसमें, डाइसी ([):29) के 
शददों में “राज्य की शक्ति अनेक समान राज्यों में विभाजित रहती है”, और जो एक 


सत्ता के जआ्ञाधीन होते हैं । 
संघ-की स्थापना के साधन 


एक संघ की स्थापनां सयुक्त करने अथवा प्रथकरण की प्रणाली द्वारा हो 
सकती है। प्रथम प्रणाली के अनुसार कुछ राज्य स्वेच्छा से एक समान सत्ता के 
आधीन सगठित होते हैं और सार्वजनिक कार्यों का शासन प्रबन्ध करने के लिए एक 
समान केन्द्रीय सरकार की स्थापना करते है । द्वितीय श्रणाली के अनुसार एक एकात्मक 
सरकार को अनेक स्वतन्त्र रज्यों में विभाजित कर दिया जाता है, और तब उन्हें 
स्वतन्त्र स्वशासित राज्या के समात्त एक सार्चज्ञौकिक केन्द्रीय सत्ता की आधीनता 
में सगठित कर दिया जाता है। दोनों प्रकार की प्रणालियों में यह राज्य सध के रुप में 
सगठित होने से पूर्व स्वतन्त्र और स्वशासित होने चाहिएँ, क्योंकि सघ की विचारधारा 
का आधार यही विचार है कि सगठन स्वेच्छा से हो । 


संघ के आवश्यक तत्त्व 


(अर) विधान की प्रधानता.(8797०0748९ए ०0 (76 (०07्रधापा०7) 


एक संघ, जैसा कि लिखां जा चुका है, अनेक राज्यों का स्वच्छा से किया हुआ 
सगठन है। यह सममोता हो इस सगठन का प्राण होता है। इसी समझोते द्वारा सघ 
की उत्पत्ति होती है और इसी के द्वारा वह जीवित रहता है। जब तक कि इस 
समझौते की प्रधानता रहती है, तव तक इस सगठन का कुछ भी नहीं विगढ़ता । 
राज्य शास्त्र की भाषा में इसी समझोते को 'सघीय विधान के नाम से पुकारा जाता 
है । इसलिए पुक सघ का प्रथम महत्वपूर्ण तत्त्व है विधान की प्रधानता । यह विधान 
लिखित और अचल दोनों ही प्रकार का होना चाहिए । कुछु राज्यों के पारस्परिक 
समझौते पर ही एक सथ की स्थापना होतो है, इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
समभौते की शर्ते लिखित होनी चाहिएँ । केवल इतना ही ययेप्ट नहीं है। समझोते 
को इन शर्तों सें यदि कोई परिवर्तन किया जाए तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की 
अणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक इकाई को महत्वपूर्ण तथा समान 
स्थान भदान किया जा सके, अन्यथा राज्यों के पारस्परिक वैमनस्य के क्तारण सघ की 
उन्नति के सार्ग में पग-पण पर वाधाएँ उपस्थित होने लगेंगी। परिणाम यही होगा 
कि सब अपने कार्य का सम्पाइन सरलता एच कुशलता से नहीं कर पाएगा । 


न. 
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(ध) शक्ति वितरण ([28090007 ०[ 70फ279) : 


संघ शासन की द्वितीय चिशेषता ऐ कि विधान में, जो सघ का सर्वोच्च कानून 
होता है, केख्ट प्रोर भ्रन्य राज्यों के अधिकारों का स्पष्ट वितरण पहना चाहिए. । एुक 
सध के राज्य प्रपनी-थ्रपनी सत्ता का त्याग एक सीमित छोेनत्र और निश्चित “विपयों के 
सावन्ध में ही करते है । इसलिए संघीय, केन्द्रीय तथा अन्य राज्यो की सरकारों में 
उनके अधिकार दोन्न के सम्बन्ध में बुद्ध कगठा होना असम्भव बात नहीं। यदि हन 
ऊऋूगदों की सम्भावना को भी समाप्त करना हैं तो सघीय सरकार और उसके राज्यों की 
सरकारों के समानान्तर प्रयोग किए जाने घाले श्रधिकारों के स्पष्ट वितरण का उद्चेख 
चिधान में पहले ही हो जाना चाहिए । इसलिए एक संघ की द्वितीय मुख्य विशेषता 
होती है शक्ति वितरण । 
(स) न्यायालय की प्रधानता ([॥6 $0फ/थान०४ ० घ्रठातंक्ाए) : 
उपयुक्त टो विशेषताओं के अतिरिक्त तीसरी मुख्य बात है निस्नलिखित तीन 
उद्देश्यों के हितार्थ एक सर्वोच्च शोर रवतन्त्र न्यायालय की उपस्थित्ति ३-- 
(१) संघीय विधान को च्यास्या करने के लिए; 
(२) फेस्द्रीय और स्थानीय सरकारों के छोम्नों की सीमाश्रो का निरीद्षण करने 
के लिए; आर हि 
(३) इस प्रकार का अत्तिवन्व लगाए रखने के लिए कि एक शक्ति किसी अ्रन्य 
शक्ति के श्रधिकारों को हस्तगत न करले । ४; 


इस सबीय न्यायालय ($0ए97८7८ (0५:८८) को निरंय का अ्रन्तिस 
अधिकार प्राप्त होना चाहिए । इस निर्णायक वी अलुपरिथति में संघ का यह खेल 
शान्तिके साथ नही खेला जा सकता । 


संघ के पूर्व की आवश्यकताएँ 
ठाइसी ([)029) के मतानुसार संघ की रथापना के लिप दो बातों का होना, 
| आवश्यक हे | थह बातें निम्नलिखित हैं: 
(१) संघ में सम्सिलित होने वाले राज्य, निवास स्थान, इतिहास, जाति अथवा 
इसी प्रकार के किसी अन्य पारस्परिक वन्धन से वँधे होने चाहिएु। इस प्रकार उनमें 


अपने- निवासियों की दृष्टि में समान राष्ट्रीयता का भाव जाम्मत करने की योग्यता होनी 
चीहिए । 


(२) इन राज्यों में संगठित होने की इच्छा तो हो, परन्तु मिलकर एकरूप 
हो।जाने की इच्छा न हो । उनमें अपने स्वयं के व्यक्तिव की भावना रहना श्रावश्यक 
है, इसलिए उसे इन्हें स्थायी रखना चाहिएु। परन्तु इसके साथ ही साथ| रचा और 


२४२ 


रन 


कुछ समान कार्यों की पूर्ति के लिए उनमें राष्ट्रीय सगठन के महत्व को निर्धारित करने 
की चेतना भी होनी चाहिए । अपने राज्य के अति प्रेम होने के कारण वे एकात्मक 
राज्य के समान एकरूप होना पसन्द नहीं करते । परन्तु राष्ट्रीय हित के लिए वे अवश्य 
ही एक होना चाहते हैं इसी अ्रकार की प्रवृत्ति वाले राज्य सथ स्थापित करने के लिए 
उत्साहित हो सकते हैं जो ढाइसी के शब्दों में "एक ऐसी राजनेतिक योजना है जिसका 
सद्द श्य स्वतन्त्र राज्यों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और शक्ति 
प्राप्त करना हैं ।!!* 
सन्‌ १६३४ के एक्ट के अन्तर्गत अखिल भारतीय संघ 

सन्‌ १६३९ के एक्ट द्वारा संघीय योजना प्रतिपादित की गई। यह योजना 
समस्त भारतवर्ष को सघ का रुप प्रदान करने के लिए थी | इसमे ११ गवर्नर फे 
प्रान्त थे, ६ 'वीफ कमिश्नर ((:6९६ (४000॥88407675) के प्रान्त थे, और चह 
राज्य थे जो स्वेच्चा से इसमे सस्मिलित होना चाह | इस एक्ट द्वारा संव की उद्भा- 
बना भारतवर्ष में नहीं हुई थी । भारतवर्ष को संघ प्रदान किया गया था। इस संघ 
का उदघाटन सम्राट ([78 ॥/8|८४८ए) की एक धोपणा द्वारा होना था। यह 
घोषणा उस समय सम्भव थी * मु 

(ञअ) जय समस्त देशी राज्यों की जनसंख्या के श्रद्धू भाग का प्तिनिधिरव | 
करने वाले वे देशी राज्य जिन्हे संघीय प्ययस्थापिफा सभा (१९४१८:४७) ,228]9(076) 
के द्वितीय भवन राज्य परिषद के लिए कस से कम ४२ प्रतिनिधि निर्वाचित करने का 


अधिकार म्राप्त हो, इस में सर्मिलित हों, और 
(व) जब पालियामेण्ट के दोनों भवनों ह्वारा सम्राट (॥75 )(७]|८४४ए) से इस 


सम्बन्ध में म्राथना की जाए। 
संघीय योजना की विशेषताएँ 

भारतीय संवीय थोजना की विशेषताओं का अध्ययन निस्नलिंखित दो शीपकों 
के अन्तर्गत किया जा सकता हैः 

(१) सामान्य विशेषताएँ, और 

(२) असामान्य विशेषताएं । 

(१) सामात्य विशेषताएं 

साधीय प्रणाल्ली की तीनों विशेषताएँ इस योजना मे उपस्थित थीं। निम्नलिखित 

विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाएगा -- 
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(अ) विधान को प्धानता 


हुस योजना में भी परिधान की प्रधानता के सिद्धान्त को स्वीकार किप्रा 
गया । पखिल भारतीय सब दी स्थापना सन्‌ १६३४ के एक्ट की घाराग्रो के आधार 
पर ही की जासे बाली थी | सना १६३० का शुस्ट लिखित शीर श्रचल था। इसका 
जन्म विदिश पालियामेग्ट गे हुआ था और भारतपर्प के कंधों पर इसे लाद़ द्विया 
गया था । इस प्रफार ग्रेघासिफ रख से भी संशोधन छा श्रधिकार प्णुरूप से ब्रिटिश 
पालियामेग्ट को हो धराप्त था । भारतीय व्यत्रस्धापिका सभा को एक्ट की घाराओं में 
किसी प्रकार हा सशोधन अथवा परिवर्तन करने का प्रश्रिकार नी था; साधारण 
परिवर्ननों के लिए भी व्रिटिश पालियामेग्ट से वह फेयल प्रायना ही कर सऊती थी । 
संघ में सम्मिलित होने वाले प्रान्तो के दम्टिझोशण से विधान पूर्ण रुप से प्रचत और 
प्रधान था । किसी प्रकार का संशोधन भी एक जटिल एवे उसुट तथा विशेष श्रणाली 
हारा ही सम्भव हो सकता था। संशोचन की पभणाह्नी मे ही साइनीय सघ पर 
पाहियासेग्ट की सत्ता झतदित भी । 


(बी शक्ति चितरण 


सन १६३» के एप्ट द्वारा शक्ति वितरण के सिद्धान्त को भी रप्रीकार किया 
गप्ना, जो संघीय प्रणाली के लिए झावश्प्रक ही नदी अनियाय है । 


विश्व की रांधीय प्रणलियों मे शक्ति वितरण का जो सिद्धान्त स्वीकृत किया 
गया ए वह ई नि शन गार शपशेप' * का। स्यावशारिक रुप में इस सिद्धान्त के दो 
स्वरुप प्रचलित #े 


(६) प्रथम स्वरूप हैं कि श्रधिकारों की एफ सूची तेयार कर केन्द्रीय 'प्रथवा 
संघीय सरकार को सीप दी जानी है, श्रोर थे ग्रधिकार जो उस सूची में नही होते है, 
श्र्थात अवशेष प्रघिकारों के संरक्षक संघ में सम्मिलित होने बाले प्रान्त अथवा राज्य 
हुआ करते हैं, श्र 

(२) इसके विपरीन द्वितीय स्परूप है कि अधिकारों की एक सूची संघ में 
सम्मिलित होने वाले प्रान्ता को साप दी जाती है, भर अवशेष श्रधिकार केल्दीय 
सरकार के हाथ में रहते है । 


सन्‌ १६३४ के एक्ट के अन्तर्गत भारतवप के लिए प्ररावित सघीय योजना में 
इन सिद्धान्तों से सिज्न एक नवीन सिद्धान्त को स्वीकार किया गयारे था। केन्द्रीय 
सरकार और प्रान्तीय सरकार्रों को उनके श्रधिकारों की पधक सूचियाँ तेयार कर सौंप 


४8 ॥पह फाधएाए 6 छिप्गरटागा।ता आते ९४०१घ७१.? 
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दी गई', और अवशेष अधिकार गवर्नर जनरल ((90ए८:707 (&॥7८१०)) के 
सरक्षण में रखे गए। यह गवनर जनरल ((50५०:007 0७४८४श)) के निर्णय पर 
था कि अवशेष अधिकारों में से किसी अधिकार को वह केन्द्रीय सरकार को दे अथवा 
प्रान्‍्तीय सरकारों को दे । इस प्रकार शक्ति वितरण की योजना से गवनर जनरल 
(७०ए०८:००४ (5८४८१७)) को झन्तिम निर्णय का अधिकार प्रदान किया गया जो 
सथ में एक पृथक अथवा तृतीय दल का अतिनिधि था । 

सन्‌ १६३५ के एक्ट द्वारा भारतीय सथ में सम्मिलित होने वाले प्रान्तो और 
देशी राज्यों के लिए जो नियम बनाए गए, वे भिन्न थे। ग्रान्त सघ में सम्मिलित होने के 
लिए वाध्य थे । देशी राज्य सघ में सम्मिलित होने के लिए वाध्य नहीं थे, यह उनकी 
इच्छा पर निभर था। इसलिए संघीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों तथा सघीय 
सरकार ओर देशी राज्यों की सरकारों मे अधिकारों का वितरण भिन्न था। इसलिए 
इन ढोनो का अध्ययन पृथक रूप से करना ही उचित होगा। 


(अ) संघीय सरकार और ग्रान्तीय सरकारों में शक्ति वितरण 


(क) व्यवस्थापक अधिकार 

सध और प्रान्तों में व्यवस्थापक अधिकारों का वित्रण तालिकाओं द्वारा किया 
रया था। इस एक्ट द्वारा इस प्रकार की तीन चालिकाएं, निश्चित की गई'। संघीय 
च्यवस्थापक तालिका, प्रान्तीय ध्यवस्थापक तालिका और एकीभुत ब्यवस्थापक 
तलिका ॥ 


(१) संघीय तालिका चर 
देश-ब्यापी महत्व के विषय जेसे रक्षा, विदेशी नीति, सिक्का, बेंक, विदेशों से 
व्यापार, रेल, डाक ओर तार आदि विपयों को सघीय तालिका में स्थान दिया गया। 
इन विपयों के सम्बन्ध में सघीय सरकार को कानून बनाने और नियन्त्रण के पुकाधि- 


कार सौंप दिए गए । 


(२) प्रान्तीय त्ताल्षिका 
प्रान्तीय सहृस्त के विषय जैसे कानून और श्रत्ुशासन, न्यायालय, जेल और 
पुलिस, जनस्वास्थ्य, कृंपि, मालरुजारी, व्यापार और व्यवसाय, शिच्ा, स्थानीय 
स्वराज्य, आदि विपय भान्तीय तालिका में रखे गए | इन विपयों के शासन प्रबन्ध के 
“संबंध में प्रान्तीय सरकारों को कानून बनाने और नियन्त्रण रखने का अधिकार प्रदान 


किया गया । झ्तीय छुत्न के कार्यों में श्री सघीय सरकार डस समय हम्तज्ष प्‌ कर 
सकती थी जब * 


(आ) दो अथवा हो से प्रधिक प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभार्शों को म्रान्तीय 
च्यवस्थापक तालिका में दिए गए किसी विपय के सबंध में यह प्रतीत हो कि उस 
विपय या संचालन सघीय व्ययस्थापिका सभा द्वारा हो, श्रीर इस स्यंध से यदि ये 
प्रस्ताव पोस कर दे । 


(थे) गवर्नर जनरल अपने निर्णय से इस प्रकार की कोई घोषणा कर दे कि 


युद्ध अथया विसी अन्तर्देंशीय श्रशान्ति के कारण भारतवर्ष श्रथवरा उसके किली भाग 
की सुरुधा और शान्ति संकद में । इस प्रकार को असाधारण परिस्थितियों मे वह 
संघीय व्यवस्थापिका सभा को यह श्रधिकोार प्रदान बार सकता था कि बह श्रान्तीय , 
विपयों के संबंध से भी दानून प्पादि घनाए। सन्‌ १६३६ के एक संशोधन द्वारा यह 
निश्चित कर दिया गया कि युद्ध काल में सधीय सरकार प्रान्तीय विपयों के शासन 
पर नियन्त्रण रखा करेगी । 


(३) एकीभूत तालिका" 

इन दो तालिकाओं के श्रतिरिक्त एक तीसरी तालिका एुकीभूत तालिका 
और थी--जिसमे ऐसे विपय सम्मिलित थे जो ठेशव्यापी मत्ज़ के तो थे परन्तु प्रार्न्तो 
की विभिन परिस्थितियों और भ्रधाओं के कारण इनमें ध्यच्रह्ारिक रुप से कुछ परिवत्तन 
होना सम्भव था। यह विपय प्रपराध सम्बन्धी कानून, विवाह भ्रौर तलाक, उत्तराधि- 
कार, अमहित, फेक्टरी, आदि थे | हुस तालिका में दिए गए विषयों के सम्बन्ध में 
केन्द्रीय श्रौर प्रान्तीय टोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार था। कानून 
निर्माण में किसी प्रकार की बाधा उपरिथित न हो, हसलिण यह निश्चित कर दिया 
गया था कि जब प्रान्त्रीय भोर संघीय कानून में विरोध होगा तो संघीय कानून ही 
स््रीकृत माना जाएगा । 


इस प्रकार सघ भर भान्तों में व्यवस्थापक अधिकारों का वितरण श्रचल एव॑ 
निश्चित रुप से किया गया था । 


(ख) शासन सम्बन्धी-अधिकार 


शासन सन्वन्धी अधिकारों के वितरण में वितरण फे श्रचल एव निश्चित रूप 
पर अ्रविक ध्यान नहीं दिया गया था । जिन विपयों के सम्बन्ध में संघीय व्यवस्थापिका 
सभा को कानून बनाने का श्रश्चिकार था, सामान्य रूप से उन समस्त विषयों के 
सम्बन्ध में सथीय सरकार को शासन के अधिकार प्राप्त थे । इसी प्रकार जिन विषयों 
के सम्बन्ध में आन्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ कानून बनाने के लिए अधिकृत थी, उन 
समरत विषयों के शासन प्रवन्ध का भार प्रान्तीय सरकारों पर था। परन्तु निम्नलिखित 


जी 
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धाराओं द्वारा शासन सम्बन्धी चोन्न भ॑ आनन्‍्तीय सरकारों पर सधीय सरकार की 
प्रधानता स्थापित कर दी गई थी 


(१) जिन विपयों के सम्बन्ध में प्रान्तों के ग्वनेरों को अपने विवेक अथवा 
व्यक्तिगत निरंय के प्रयोग का अधिकार था, उन विपयों के सम्बन्ध में प्रान्तों के 
गवनेरों पर गवनेर जनरल का नियन्त्रण रहता था। 


(२) रचा, विदेशी नीति, धार्मिक कार्या और असश्य चोन्नों से सम्बन्धित 
किसी कार्य के सम्पादन के लिए रवनर जनरल किसी प्रान्त के गवनर को अपने 
प्रतिनिधि स्वरूप आदेश प्रदान कर सकता था। ने 


(३) भारतवर्ष अथवा उसके किसी भाग की शान्ति और सुरक्षा के हेतु 
गवर्नर जनरल किसी भी आन्‍्त के गबनेर को कार्यकारिणी के अविकारों के प्रयोग के 
सम्बन्ध में आदेश प्रठान कर सकता था। 


(५) इस के अतिक्ति भव्येक प्रान्त के शासन का सचालन इस प्रकार क्या 
जाता था कि भारतीय व्यवस्थापिका सभा के किसी कानून का खण्डन अथवा विरोध 
न होफर उसकी स्वीकृति पट होती हो। इस सम्बन्ध में सघीय सरकोर को प्रान्तीय 


पु 


सरकारों को निम्नलिखित के सम्बन्ध में आदेश प्रदान करने का अधिकार प्राप्त था « 
(आ) सघीय विषयों के प्रति अधिकार और कर्तव्य के सम्बन्ध में, 
(वा) एकीभूत तालिका में दिएु गए विपयों के सम्बन्ध में निर्मित किए गए 
सधीय कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में, ओर 


(सा) सेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण यातायात्त के साधनों के निर्माण और 
स्थायित्व के सम्बन्ध में । 


(ब) संघ और संघ में सम्मिलित होने वाले देशी राज्यों से शक्ति विरतण 


(१) व्यवस्थापक अधिकार 

एक्ट के अ्रन्त्गंत राज्यों से सम्बन्धित कोई तालिका प्रस्तुत नहीं की गई थी । 

, इस-सम्बन्ध में व्यवस्थापक अधिकारों का वितरण 'प्रवेश पत्र” ([050प77थ॥7 एप 
है ८८९४३07) पर निर्भर करता था, जिसमें सध में सम्मिलित होने वाला राज्य 
: स्वेन्‍छा से उन विपरयों कां उल्लेख कर देता था जिन्हें वचद सघ के नियष्च्रण में सींपना 
चाहता था | इस भकार शक्ति वितरण के सम्बन्ध में भारतीय सघ में समानता का 
अभाव तीन अकार से था। प्रथम, प्रान्तों और देशी राज्यों के थे क्षेत्र जिनमें संघ को 
हस्तवोप करने का अविकार प्राप्त था, समान नहीं थे। हितीय, विभिन्न देशी राज्यों के 
उन छोत्रों का, जिनमें रुध को हस्तचोप का अधिकार प्राप्त था, समान न होना भी 
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सम्भव सा ही था, पर्योकि एक्ट हारा यह निश्चित कर दिया गया था कि यह स्रय देशी 
राप्य पर ही निर्भर हैं कि वह उपने कोन-कोन से श्रधिकार राघ को प्रदान करे । 
तृतीय, यहाँ यह भी स्पप्द है कि श्रवरोप थधिकारों के संरघक स्वयं देशी राज्य ही थे, 
क्योंकि टन्हें अ्रपने अवेश पत्र' ( ]8500070007 0 /५८८८४४३०॥ ) से भिद्च रूप 
से संघ हारा किए जाने वाले हस्तोप के छत्र को निर्धारित करने वा अधिकार था। 
(२) शासन सम्बन्धी अधिकार 

एवट हारा यह निश्चित कर दिया गया था कि किसी देशी राष्य के शासन 
प्रबन्ध में संघीय सरकार वो हरतक्ञ प करने फा गधिफार उसी सीसा तक होगा जिस 
सीमा का निर्देश उस देशी राज्य की सरकार ने अपने प्रवेश पन्नः (॥9एए70०पां 
0६ /॥८८८९६५०7) में क्य्या हो | एपट हारा यह भो निश्चित कर दिया गया था कि 
किसी देशी राउ्य का शासन प्रतरध ऐसा न हो जिससे संधीय सरकार के शासन प्रदन्ध 
का विरोध शथवा सण्उन शोता हो । 


(स) संघीय न्यायालय 

एक्ट हारा एक संघीय न्‍्याप्रालय की भी रधापना की गई। इस न्यायालय की 
स्थिति राजनीनि से परे एक निष्पषश निर्णायक्र की स्थिति के समान थी। एफ्ट के 
अन्तर्गत एस स्यायातय को निम्नलिखित अधिवार प्राप्त थे :--- 

(या) विधान की व्यास्या करने के सम्बन्ध में, भीर 

(या) निस्नलिग्पित दो अथवा दो से ग्रधिक दलों में किसी कानूनी अथवा 
बुंधानिक प्रश्न पर कवर कगठे के निणय के संबंध में; लघ, प्रान्त भ्रौर संब से 
सम्मिलित हुए देशी राज्य । 


(२) असामान्य विशेषताएँ 
संघ रो इन सामान्य विशेषताओं के अतिरिक्त सन्‌ १६३५ के एक्ट हारा 
प्रस्तावित रांघीय योजना में उछ ऐसी असामान्य विशेषताएं भी थीं जो विश्व के 
साथ राज्यों में कही नहीं पाई जाती | यह विशेषताएं रांझ प से निम्न प्रकार से हैं ....... 
(अ) सवरांदल्प रहित संघ 
रांध शब्द की परिभापा ही यह है कि कुछ स्वतन्त्र स्वशासित राज्यों द्वारा ही 
जो अपने कुछ समान उद्दं श्यों को पूर्ति के लिए रत्रच्छा से संगठित होना चाहते हों, 


एक संघ का निर्माण हो सदता हैं। परन्तु सन्‌ १६३७ के एक्ट होरा प्रस्ताचित 
संधीय योजना में : 


(१) इस प्रकार के खतंत्र राज्य नहीं ये | ब्रिटिश भारतवर्ष के प्रान्त भारत- 
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सरकार के आधीन और उसके द्वारा भारत सचिव ओर ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के 
आधीन थे। देशी राज्य भी सम्नाट ( (0छा ) की सावभीस सत्ता (2878- 
77007) के अधिकारों के आधोन थे जिनका उपभोग वाइसरॉय (५४८८४०९) 
सम्राट क॑ अतिनिधि के नाते करता था । वास्तव में त्रिटिश भारतवर्ष के समस्त प्रान्त 
और देशी राज्य, दोनों ही एक समान राजनेतिक सत्ता के आधीन थे जो रक्षा, 
विदेशी नीति, आदि समान महत्व के कार्यो का संचालन करती थी। इस शकार 
भारतवर्ष के लिए सघ से कोई विशेष लाभ नहीं था वर्योंकि भारतीय सघ की 
इकाइया तो पूर्व से ही सगठित थी । वास्तव में सन्‌ १६३४ के एक्ट के प्न्तर्गत यह 
नवीन स्वरूप केवल इसीलिए प्रट्दन किया गया था कि इस आउडस्बर में फँस कर 
राष्ट्रीया की ओर अग्मसर होने घालां भारतवर्ष इसे परखने के लिए कुछ काल तक 
ठहर जाए । * 


(२) भारतीय साध का सागठन इस के विभिन्न राज्यों और प्रान्ते। का ऐच्छिक 
कार्य नहीं था । भारतीय राघीय योजना की स्थापना सम्राट ,(:४09४) द्वारा हुई । 
सन्‌ १६१६ के एक्ट की भूमिका (?/८४7777८) में यह पूणतः स्पप्ट कर दिया गया 
था कि भविष्य में भारतवर्ष में होने वाले वैधानिक विकास के काल और परिमाण का 
निर्णय करने का अधिकार केत्रल ब्रिठिश पार्लियामेण्ट को ही प्राप्त था | उसी के 
अनुसार, पालियामेण्ट ने भारतवर्ष पर सघीय योजना का भार डालने का निर्णय क्या। 
ब्रिटिश भारतवर्ष के भान्‍्त संघ में सम्सिलित होने के लिए बाध्य थे । देशी राज्यों की 
इच्छा पर यह वात छोड़ दी गई कि वे साघ सें सम्मिलित होना चाहते हैं अ्थत्रा नहीं | 
सम्मिलित होने पर उ््हें श्रथक रूप से प्रवेश पत्र" ([05070॥7९060 0६ /८८९६३१०७) 
पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिन्हें सम्राट ((.।09७7) भी एथक रूप से ही स्वीकार 
करता था। इससे यह भी स्पष्ट द्वोजाता है कि देशी राज्यों से समझभोता करने वाले 
भारतीय प्रान्त न थे, अपितु---स्वय्य सम्राट ((70७7) ही था । जब कि विश्व के 
समस्त सार्घों का जन्म एक पारस्परिक समझौते द्वात होता है, तब भारतीय सघ का 
जन्म देशी राज्यों और सम्राट ((7057) के समझौते से होने वाला था। जनता की 
सर्वोच्च सत्ता का, जो विश्व के संघीय विधानों का सुख्य आधार है, स्थान भारतवर्ष में 
ब्रिटिश प्रालियामेण्ट की सत्ता ने अहण कर लिया था । 


(व) प्रथक्करण की प्रणाली 
विश्व भर में सघ की स्थापना की प्रणाल्ली सगठन का साधन है। परन्तु 
आलोचकों का यह कहा है कि भारतघपे में यह प्रणाली विभाजन की प्रणाली सिद्ध 
हुईं है। अंग्र जो के आधोन भारतवर्ष में देशी राज्य और प्रान्त विदेशी कार्यों और 
देशव्यापी महत्वपूर्ण कार्यो की दृष्टि से एक ही राप्य के अंग मात्र थे। सन्‌ १६३५ के 


एक्ट द्वारा श्रिटिश भारत को ११ प्रान्तों सं विभाजित कर दिया गया। ठेशी राज्यों के 
ल्षिए संघ में सम्मिलित शीना उनकी ट्न्‍्छा पर छोड़ दिया सया। हससे विभाजन 
अववा पृथत्फरण की पदुत्ति का घोर भी विज्ञान सम्भव था। परन्तु यहाँ इतना 
अवश्य स्मत्य रखना चाहिए कि जब एफ एकात्मक राज्य को सथात्मक राज्य का 
स्वरुप शद्दान करना शोता है तो ठसका विभाजन धनियाय ही ऐ । इसलिए इसके पूरे 
कि भारतवर्ष में सब की स्वापना की जाती, यहों संघ की हितीय श्र्थात्‌ ए्थपकरण 
की प्रणाली के प्रयोए के प्रतिरिक्त कोर्ट अन्‍य चारा ही न था | 


इसके भ्रतिरिक्त देशी राज्यों को आन्तों से शिन्त थ्रौर उच्च प्रतीत होगे वाली 
रिधनि प्रद्दान करना ही संकटमय था । इससे भारतवर्ष में प्रथक्क्रण की प्रवृत्ति के 
चिदज्ञस का भय था । 


(स) कन्द्रीकरण की प्रवृत्ति 

सन्‌ १६३४ दे; एक्ट द्वारा प्रस्तावित सवीय योजना की एक श्रदूभुत चिशेपता 
थी भारतीय संघ के; शासन के श्रवण गवनर जनरल के हाथों में श्रधिकारों का केन्द्री- 
करण । श्रमरीफा में संघीय शासनाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। कनाडा और 
प्रास्ट्रे लिया में उपनियेशों के लोकप्रिय स्त्रियों की सम्मति से इसकी नियुक्ति होती हे 
परन्तु राज्य का यह नाममात्र का ही श्रध्यणश होता ४। परन्तु भारतीय सघ के 
भ्रध्यज्ञ की नियुक्ति का श्रधिकार सम्राट (775 2८४५ ) को प्राप्त था, भर 
यह नियुक्ति श्रिटिश मन्त्रिमणडल की सस्मति द्वारा की जातो थ्री। भारतीय सघ के 
इस श्रध्यक्ष फो शासन सम्बन्बों समस्त प्रधिकार प्राप्त थे, परन्तु कर्तव्य की और 
कशखित बिल्कुल ध्यान नहीं ठिया गया था। वह भारतचप में श्रेगरेजो का प्रतिनिधि 
था श्रौर इस कारण उनके हिता की रक्षा उसका परम कततव्य था, ययपि श्रेंगरेजों का इस 
सध से कोई सस्पत्ध नहीं था। वष्ट नामसात्र का ही श्रध्यद्ा नहीं था। उसे अनेक 
अधिकार प्रद्यन किए गए थे | व्यक्तिगत निर्णय के श्रधिकार, विवक द्वारा काय करने के 
अधिकार, झादि ऐसे शअ्रनेक श्रधिकार थे जो विश्व के समस्त संघों के अध्यर्षों को 
अपरिचित अतीत होगे । वास्तव मे गवर्नर जनरल के हाथों में इतनी शाक्ति केन्द्रित 
केर ढी गई थी कि सन्‌ १६३५ के एुफ्ट के श्रन्तर्गत इस वेप परिवर्तित किए हुए एका- 
प्मक सरकार को ही भ्राप्ति हुई । 


(द) अद्भुत शक्ति वितरण 
विश्व के लगभग सभी सर्वो में या तो कुछ अधिकार सघ को प्रदान कर दिए 
'जाते है श्रथवा संघ में सम्मिलित होने वाले आन्‍्तों अथवा राज्यों को। अवशेष 
अधिकारों की सरचाक वही सरकार रहती है जिसे कुछ निश्चित श्रधिकार प्रदान नहीं 
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किए जाते है । परन्तु भारतीय सघ की थोजना में अवशेष अधिकारों का सरचाक 
गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, और यह उसके विवेक पर निर्भर था कि वह 
इस प्रकार के अधिकारों को सघ सरकार को सोप दे श्रथवा प्रान्तीय सरकारों को। 
भारतीय सघ का यह सिद्धान्त भी बढ़ा अद्भुत था । 


(थ) अरांघीय प्रतिनिधित्व ' 


ससार के सभी सघात्मक राज्यों में प्रान्तीय स्वतस्त्रता और राष्ट्रीय एकता का 
प्म्मिलन ही सघ की स्थापना का उदृश्य रहा है । इसलिए विश्व के समस्त सघ राज्यों 
मे समान स्थिति प्रदान करने के नाते सघ की समस्त इकाइयों को द्वितीय भवन सें 
समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है | इसके विपरीत राष्ट्रीय एकवा की प्राप्ति 
के लिए प्रथम भवन के सदस्यों का चुनाव अत्यचा रूप से सघ की समस्त इकाइयों के 
तागरिक मिलकर करते हैं । 


परन्तु भारतवंष की सघीय योजना में द्वितीय भवन में और तो और देशी राज्यों 
की भी समान पतिनिधित्व प्रदान नही किया यथा था। विश्व के अन्य सघ राज्यों के 
विपरीत इसका चुनाव अत्यक्ष होता था| प्रथम भवन के लिए निर्वाचन का अमत्यक्त 
सिद्धान्त रवीकार किया गया था जो कि सघ के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इसके 
श्रतिरिक्त साम्प्रदायिक अतिनिश्चित्व भी प्रदान कया गया था। ट्वितीय भवन में 
प्तदाताओं और चुनाव में खड़े होने वाले उस्मेद॒वारों की योग्यताएँ इतनी उच्च 
नियत की गईं थीं कि एक हाथ से अजातन्त्र प्रदान करके दूसरे हाथ से छीन लिया गया 
था । इसके श्रतिरिक्त प्रथम भवन द्वारा भी नागरिकों और सघ में क्सिी प्रकार का 
धरनिष्ट सम्बन्ध एवं सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमे निर्वाचन की 
पद्धति अभ्त्यचा थी | 


इस प्रतिनिधित्त की प्रणाली द्वारा भारतवर्प सं सघ का उच््य ही खरिडत 
ओर अशुद्ध प्रमाणित कर दिया गया था । राष्ट्रीया के सन्‌ १६३४ के एक्ट द्वारा 
वास्तव में पॉर्चों में भारतीय सघ की बेड़ी डाल री गईं थी, जिससे उसका प्रदशन भी 
असस्भव होजाए। इस योजना के अन्तर्गत भारतवर्ष की एकता को दढ एय सुसग्रठित 
बनाने का विचार ही नष्ट हौगया । इस प्रकार सन्‌ १६३२ के एक्ट के अन्‍न्तर्गत सघीय 
एकता के बचने का उद्देश्य वास्तव में भारत॑य राष्ट्रीयवा को छिल्न भिन्न करना ही था । 


(ख) असमानता का सूचक 
इसके अतिरिक्त सन्‌ १६३४ के एक्ट द्वारा प्रस्तावित सधीय योजना में चारों 
प्रोर असमानता का एक विशाल ताना वाना सा था। भारतीय सघ की यह अद्भुत 
विचित्रता अर्थात्‌ ग्रसमानता निम्नलिखित विग्लेपण से स्पष्ट हो सकतो है --- 


(१) संघ फी हृदाइयों फे आकार प्यार सनसंग्या में पत्वन्त अन्त था ज्योति: 
इसया निर्माण सेना और शासन सग्जन्थों सुपिचा के लिए री किया गया था | 


नक. 


(२) एफ्ट द्वारा शन्तों घर देशी राज्या फे निवासियों को समान नागरिदता 
प्रदान नहीं को गई थी। प्रान्तो के निवासी प्रपत्र भी सम्राट ( जीह ८७७ ) की 
प्रजा ही थे, एदकि देशी राय्पा के निवासों अपने-शपने राग्ये। दे। शासक की प्रज्ञा 
समझे जाते मे । णुए्ट यं। एस घारा से ग्पने शाससों के प्रति देनी राज्यों करे 
निवासियों की दासता स्थिर ही रहो। दस एण्ड श्रा देशी राप्यों के निधासियों छे 
किसे छुद्द देशों राग्यों में तो साधारण सामाजिक अश्विकफार भी प्राप्त रा श्रे, जीवन 
दी था दुशनीय शपस्था एक परानर से निश्चित सी ऐोगह थी । 

(3) टसके झतिरिक्त सध के एस्सचोप दे; दोन्र में भी सम्रानता नटों थरी। 
प्रास्तो के सम्बन्ध से सीय सरवार के 'द्दिदार समान ही थे। परन्तु सघ में 
सरिनिहित ने बाले देशी राय्यो फे सरबन्ध में संघ रासर्कार उतने ही प्यवस्थापक 
शार शासन सरबस्धों प्रश्रिकार तगव बर सकती सी जितने प्रत्यक देशी राज्य प्रपने 
प्रबंध पत्र! ( 090ए7लथा: 0 /८८०५६॥७॥ ) से निर्धारित करे । 


(४) श्ररिक्ष भारतीय सब छा मिर्माण ऐला दिया गया था छि वह एक 
जीवित वैधानि् दुग्भिसन्धि के एप में रऐ । इसके श्ारा विभिन्न राजनेतिक स्वर 
ओर स्वरूप वी इकाइप्रा को सगठित करने की चेष्टा को गई थी । भास्तो के निवासियों 
ने कुछ सस्थाएु ऐली स्थापित करली थी जो कम से कम आशिक रुप से प्रजानन्त्रास्मक 
शवम्यख थीं। इसके विपरीत देशों राप्या के निपासी प्रायः निरछुश शासन से शी अपना 
पीबन बिता रहे थे । सजग १६३९५ के णचर के प्म्तर्गत प्रान्तों के उन निवासियों को, 
जो म्पराप्य की प्राप्ति के लिए हट रहे थे, देशी राप्या के उन निवासियों के साथ 
मिह्मायरा गया था, जिनमें यदि कुछ भी राजनैतिक चेतना थी तो वह यही कि निरुत्तर 
रह कर अपने शासक के प्रति श्रद्मा शौर भक्ति दा भाव प्रदर्शित कया जाए जो उनके 
लिए पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। प्रास्तों के निवासियों की वैधानिक प्रगत्ति 
के लिए यह सन्बि घटी घातक थी । यध भय इसलिए और भी अधिक था कि देशी 
राय्यो के प्रतिनिधि, प्रान्तों के प्रतिनिधियों के समान जनता द्वारा निर्वाचित नहीं 
शेने को थे। उनकी नियुक्ति देशी राजाणो हारा होती थी। इस प्रकार देशी राज्यो फे 
प्रतिनिधि अपने शासकों के प्रति श्रकथ भक्ति प्रा भाव रखते ये। उनका अपने 
शासक के सर्वेश्चित्वासी अर्थात हु ग्लेंड के सम्राट ( [.5 ३॥]९४ ) के हित की 
रघा के लिये थ्रत्यन्त उत्साही रहना स्वाभाविक ही था, क्योंकि प्रिटिशसत्ता फे अन्तर्गत 
ही उनके स्वासियों का राज्य भी सुरक्षित था। इस प्रकार प्रजातन्त्र श्र भारतीय 
राष्ट्रीयता के विरोधी होने के अतिरिक्त उनके लिप और कोई चारा ही न था । 


है! 


उपसंदहार मर 

इस प्रकार “ सघीय योजना के सम्बन्ध में झैसा कि श्री के० टी० शाह ने 

उचित ही कहा है, “किसी प्रकार की सन्त॒ष्टि अलुमव करना कठिन है ”?१ भारतीय 
सघ जनता और राजाओं का अग्राकृतिक और आस्वामाविक संगठन था । यह योजना 
निरंकुशता और प्रजासस्त्र की, साम्राज्यशाही और राष्ट्रीया की, रूढवादिता और 
प्रगति की सन्धि थी | इस अ्रकार सन्‌ १६३५ के एक्ट द्वारा प्रतिपादित भारतीय 


सघ प्रतिकूल सिद्धान्तों का सामजस्य मात्र ही था । 
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चौथा अध्याव 
भारत सचिव 


“आरतीय विधान में भारत सचिव अब भी नित्सद्रेह रूप से सबोच्च 
सत्ता के रूप में लक्षित होता है । यवनंर जनरल आर गबनंरों के अधिकारों 
के समान उसके अधिफार प्रत्यक्ष रूप से हशिगोचर नहीं होते। परन्तु ये सब 
अधिकारी उसी के अधीन हैं, जो व्हाइट होल के इस देवराज की प्रत्येक आजा 
का पालन करते हैं, और जो चालस रट्रीट के मायावी के प्रत्येक संकेत के वश 
में है ।”* --भ्री के. टी, शाह 


भारत की ढासता के युग के अत्येक पल से ब्रिरिश पालियासैण्ट ने यही 
दिखाना चाहा कि “बह भारतीय जनता छी सरक्षक है, ओर भारतवर्ष के हित भ्रौर 
उत्तम शासन का उत्तरदायित्व उसी पर है।” सन्‌ १६३९ के एक्ट के अन्तर्गत इस 
धारणा को नवीन ण्ता के साथ स्थायी रुपा गया था। स्वर्य ग्रपण सरत्तर से ली 
राई इस घरोहर की नोका को खेने का प्रधान साधन '्यव सी भारत सचिव ही था। 


कुछ साधारण परिवत्तंन 


इस एक्ट का अभिश्राय था ध्रिटिश भारतीय प्रान्तो में पूर्ण उत्तरदायी सरकार 
श्र केसर में ऑशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना । भारत सचिव के श्रधिकार और 
नियन्धण उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्त के प्रतिकूल जीते जागते विरोध थे। इसलिए 
भारत सचिय के उन अधिकारों मे कमी करना भ्रावश्यक था जिनके हारा यह भवत्यक्ष 
रूप से भारत सरकार पर नियन्त्रण रसता था । परन्तु इस प्रकार इन अधिकारों को नप्ट 
कर गवनेर जनग्ल और गवर्नरों के हाथों मं अनेक महर्वपूर्ण अधिकार सॉप दिए गए; 
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आर इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से मसारत सचिव फिर से उतना ही शक्तिशाली हो गया, 
क्योंकि ये अ्रधिकारी उसके प्रतिनिधि मात्र थे । 


इण्डिया काउन्सिल को “जिसका सख्ग्ट सत्ता बारी स्वरूप भारत सचिव और 
उसकी समिति था?, नप्ट कर दिया गधा था। उसके रथानव पर अब भारत सचिव 
की सहायता के लिए कुछ सम्मति प्रदान करने वाले नियत कर दिए गए । 


भारत सचिव के अधिकार और कार्य 


भारत सचिव के अधिकार और कार्यों का बर्णन मिस्न प्रकार से किया जा 
सकता है --- 


(ञ्रम ) निरीक्षण, आदेश ओर नियन्त्रण के अधिकार 


भारत सचिव को गवर्नर जनरल पर और उसके अति प्रान्तीय गवनेरों पर 
उन विषयों के सम्बन्ध में निरीक्षण, आदेश और नियन्त्रण के अधिकार प्रदान किए. 
गए, जिन विषयों में यह अधिकारी अपने विवेक अथवा व्यक्तितत निर्णय द्वारा कार्य 
करते थे। रक्षा, विदेशी नीति, वार्सिक कार्य और धसम्य प्रदेश के विभागों का शासन 
पूर्ण रूप से गवनर जनरल के लिए सुरक्षित रसा गया । इन विभागों का शासन उसे 
अपने विवेझ के आधार पर करना था। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि सघीय 
सरकार के सुरक्षित विषय तथा उनसे सम्बन्धित आय आऔर व्यय भारत सचिव 
के पत्यद्या नियन्त्रण में होते । इसी प्रकार जब आस्तीय गवर्नर किसी विपय के सम्बन्ध 
में अपने विवेक श्रथवा “व्यक्तितत निर्णय द्वारा कार्य करते थे, तो वे भारत सचिव के 
आधीन थे। सघीय मन्त्रि मण्डल को आमन्न्रित तथा चिसर्जित करने का कार्य गवर्नर 
जनरल अपने विवेक के अन्तगंत करता था, इसलिए इस सम्बन्ध में वह भारत 
सचिव के नियन्त्रण में था। केवल इतना ही सव कुछ नहीं था । गवर्नर जनरल और 
परान्तों के गबनर, अपने विवेक के अधिकार के अन्तर्गत, ऋ्मश' देश तथा प्रान्तों के 
समर्पण विधान को स्थगित कर सकते थे। परन्तु ऐसा वह केवल सारत सचिव की 
स्त्रीकृति के साथ ही कर सकते थे। उन्हें इस प्रकार की घोषणा की सूचना तुरन्त 
ही भारत सचिव के पास भेजनी पइतठी थी, जिसे उन्हे पार्लियामेण्ट के दोनो भवर्नों 
के सन्मुख उपरिथत करना पड़ता था। रथगित किए गए विधान पर पार्तियामेण्ड 
अथवा भारत सचिव का निरीक्षण रहता था, और यदि ये ज़ाहते तो इस प्रकार की 
अवधि की और भो बढ़ा सकते थे। इस अकझ्कार वास्तविक रूप में गवनर जनरल और 
गवनरों के विधान को स्थग्रित करने के अधिकार हारा सघीय विधान और प्रान्तीय 
विवानों को भारत सचिव की कृपा पर ही छोड़ दिया गया था । इसी प्रकार गवर्नर 
जनरक्ष के एक्ट और गज ओर गवर्नंरों के एक्ट और ऑर्डिनेन्स का अ्रस्तित्व 


भारत सचित्र क्षी हच्छा पर ही निर्भद था। बहिप्कृत अथवा आंशिक रुप से बहिस्छत 
किए गए छोत्रों के शासन प्रवष'्ध के भार को सेभालने के सम्बन्ध में भी सारत सचिव 
आदेश प्रदान कर सफता था ( उन घहिप्कृत छोन्रो के सम्बन्ध से जिसके समस से पोदे 
होने के कारण डत्तरठायी सरकार प्रदान न की गई हो ) | इसी प्रकार भारत सचिद 
गवर्नर जनरल जोर गवनरें के ल्षिण उस समय प्रकाश स्तरस का काय कर सकता 
था, जब वे अपने विगेष उत्तरदायित्वथों का प्ररेग कर रहे हो । 
(व) सर्विस पर उसका नियन्त्रण : 

जैसा कि धन्यत्र भी लिया जा चुफा है, भारत सचिव को हुश्टियन सित्रिल 
सर्विस, उण्डियन सेडिस्ल समिस, हशणिड्यन पुलिस सबिस, थआ्राढि के सम्बन्ध से 
नियुक्तियों करने का महत्वपूर्ण झ्द्दिकार था। सिविल सर्विस के सदस्या की सुरक्षा 
का भार, विशेष रूप से उन सद्स्थो की सुरक्षा का जिस भारत सचिव ने ही नियुक्त 
किया उ0, भारत सच्चिय पर ही था। सिविल सर्विस के सदस्यों की सेवा के सम्बन्ध 
में नियम बनाने का अधिकार भी भारत सचिव को ही था। केबल इतना ही यभेष्ट 
नहीं था। सेना के कर्मचारियों के चेतन, भत्ता, सेवाबृत्ति तथा अन्य बातो के सम्बन्ध 
में भारत सचित्र की असीमित धअविकार श्राप्त थे, क्योंकि सेना का विभाग ( रक्षा ) 
पूर्ण रुप से गवर्नर जनरल के वियन्त्रण में था । 


(से) सम्राट के सलाहकार! के रूप से भारत सचिव का प्रभाव: 

एवंट द्वारा यद निश्चित कर दिया गया था कि रांघीय और आस्लीय भधस्तावों 
पर सन्नाट ( (एज ) को अपसी स्वीकृति प्रथवा श्रस्त्रीकृति प्रत्यन करने का 
अधिकार होंगा। परन्ठ इस्लेंड में सन्नाद ( [८॥॥8 ) केबल अपने सन्त्रियों को 
सम्पत्ति से ही काय कर सकता है। इस प्यार इस स्थान पर भी सारत सचिव की 
सम्मति ही निर्णयात्मक होती थी, पर्योकि भारतीय कार्या के सम्बन्ध में सन्नाट (5 
)(9]०५६ए) का मन्त्री यहो होता था। इसी ग्रकार देशी राज्यों के उन विपयोी के 
सम्बन्ध से, जिन्हे राज्यों ने रांघीय सरकार को नहीं सापा था, भारत सचिव को 
'सत्रोन्च सत्ता! के अधिकारों का अग्रोग करने का अधिकार प्राप्त था। सम्राट 


( (709४४ ) के सलाहकार के रूप मे, निम्नलिखित के सम्बन्ध में भारत सचिय 
का कथन लगभग निर्णयात्मक ही माना जाता था : 


(१ 2) गवर्नर जनरल, गवर्नरों, हाईकोर्ट के स्यायाधीशों और श्रौडीटर जनरल 
( 6096007 (5९ए८७४व ) की नियुक्ति के सम्बन्ध में; 

( ९ ) गवर्नर जनरल और गवनरों फो प्रदान किए जाने चाले आदेश-पत्नो 
( शिडहापापरढता 06 [089प्0(0075 ) के सम्बन्ध में, 

( ३ ) समिति की सम्मत्ति से आदेश पद्ान करने के सम्बन्ध से हु 
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(द) विविध अधिकार 
इनके अतिरिक्त निम्नलिखित के सबन्ध में भी भारत सचिव कुछ अधिकारों 
का प्रयोग करता था 
(१) संघ ध्थवा प्रान्तीय सरकारों के निमित्त प्रिदेन से ऋण लेने के 
सम्बन्ध में, न 
( २ ) भारत सरकार के निमित्त ब्रिटेन में कुछ सेना नृत्ति तथा हित प्रदान 
करने के सम्बन्ध में, 
(३ ) समभोते तथा अन्य उत्तर-दायित्वों के सम्बन्ध में, 
(४ ) आय-व्यय की जाँच के सम्बन्ध में, 
( ४ ) गवनर जनरल और गवनरों को प्रदान की जाने वाली छुट्टियों के 
सम्बन्ध में | 
जल विभाग, व्यापार ओर व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्‍्त प्रान्तों में होने चाले 
मग्ठों का निवटारा करने में भी भारत सचिव का हाथ रहता था। 
> भारत सचिव के सत्लाहुकार 
इस पुक्‍्ट द्वारा इण्डिया काउन्सिल के अस्तित्व को मिटा दिया गया था, और 
यह निश्चित कर दिया गया था कि भारत सचिव को उसके कार्यों में सहायता 
प्रदान करने के लिए. कुछ सलाइकारों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन सलाहकार्रा 
की सख्या तीन से कम ओर ८६ से अधिक नहीं हो सकती थी, इसके निर्णय का अधि- 
कार भारत सचिव फो ही था कि वह समय-समय पर इनकी रांख्या निश्चित कर दिया 
करे । इनमे से आधे सलाहकारों के लिए यह आवश्यक था कि वे भारतवषं में १० 
वर्ष तक सम्राट ( (॥0ए7 ) के कमंचारी रह छुके हों, और अपनी नियुक्ति के 
समय उन्हें भारतवर्ष छोडे दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत न हुआं हो । इस भ्रकार 
इन सलाहकारों में सर्विस के कमचारियों को प्रवेश करने का अधिकार था, जैसा कि 
इसिडिया -काउन्सिल में सी था। इन सल्ाहकारों का कार्यकाज्न घटाकर पाँच वर्ष 
कर दिया गया । यह सलाहकार अपने पद से त्यागपन्न भी दे सकते थे | यदि इनमें से 
कोई सलाहकार शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से अयोग्य सिद्ध हो जाता था, तो उसे 
अपना पद त्यागना पढ़ता था [ इन सलाहकारों के कार्य के सम्बन्ध में एुवट में यह 
प्रतिपादित किया गया था 
“इस एक्ट द्वारा अस्तावित कुछ निश्चित वार्तों के अतिरिक्त , यह भारत 
सचिव की इच्छा पर निभर है कि वह किसी चिप्य के सम्बन्ध में उनसे परामर्श करे 
अथवा न करे, ओर यदि वह ऐसा करे तो वह उनसे सामूहिक रूप से परामर्श करे 
अथवा ज्यक्तिगत रूप से, तथा एक ही सलाहकार से सस्मति माँगे अथवा एक से अधिक 


से; श्रीर इस प्रकार दी गई सस्सनि के अनुसार वह कार्य करे अथवा न करे 7१ 


सर्विस से सस्वन्धित तथा छुछु अन्य कायो के सम्बन्ध में यह निश्चित कर 
दिया गया था कि भारत सचिव अपने श्रधिकारों का प्रयोग करने के पूच कम से कम 
अपने श्राधे सलाहकारों से अवश्य सन्‍्मति ले ले। इस प्रकार यह सलाहकार पूर्व 
समय की हुस्टिया काउन्सिल के सदस्यों से कही अधिक व्यर्थ शोर दुर्बल थे । 


'उपसंहार 


एक स्थृतिज्ञ के अतिरिक्त, सन्‌ १६१६ के एक्ट श्ौर सन्‌ १६३५ के एक्ट 
के भारत सचिव सभी को एक दूसरे की प्रामाणिक प्रतिलिपि प्रतीत होते हैं। भारतीय 
शासन के सम्पूर्ण दोन्न पर उसका व्यापक प्रभाव था और बढ भी अगोचर एवं श्रलच्य 
रूप से | सन्‌ १६१६ के एक्ट के समांन सन्‌ १६३५ के एक्ट के अन्तर्गत भी भारत 
सचिव “उत्तरदायित्व रहित समस्त अधिकारों” का सरणक था। इशिहया काउन्सिल 
की समाप्ति भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं था, क्योंकि सल्ाहकारों के रूप में सर्विस 
के सदस्य यहाँ अब भी उपस्थित थे । 





), एक्ट की धारा २०८ (६ ) 


पॉचवाँ अध्याय 
संघीय व्यवस्थापिका सभा 


“संघीय सरकार में मी उत्तदायी सरकार का साच्श्य उपस्थित हे। परन्त 

उसमें यथार्थता की कमी है |? 
--ए० वी० कीथ 
सन्‌ १६३५ के एवट द्वारा अस्तावित सघीय व्यवस्थापिका सभा प्रा्वीन शासन 
के क्रम की प्रतिरप थी। यह कोई नवीन प्रवतन घथवा नवीन पदुति नहीं थी। पर्च 
व्यवस्था के समान इससे अब भी दो सयन ही थे। सन्‌ १६१६ के एक्ट के समान यह झब 
भी उसी प्रकार सीमित भोर श्रतिबन्धित थी, तथा इसका स्वरूप भी सच्वारहित ही था! 


सघीय व्यवस्थापिका सभा में सन्नाद ( 35 2(०9]०४६ए ) का प्रतिनिधि 
गवनेर जनरल और दो भवन सम्मिलित थे। इन भवर्नो के नाम राज्य परिषद्‌ ((20प7- 
णा ०६ 5६80०) और सघीय परिपद्‌ ( ए८वं८४। /08४९:709[ए ) थे। दोलों 
भवर्नों को समान स्थिति अदान की गई थी । परन्तु अथ-सम्बन्धी प्रस्ताव पहले पहल 
प्रथम भचन में ही उपस्थित किए जाते थे । 


निर्माण 

(१) संघीय परिपद्‌ 

सघीय परिषद्‌ में, जो सघीय व्यवस्थापिका सभा का प्रथम भवन था, सदस्यों 
की सख्या अधिक से अधिक ३७४ हो सकती थी । इनमें ले २९५० सदस्य ब्रिटिश भारत 
के प्रतिनिधि होते थे, और सघ में सम्मिलित होने वाले देशी राज्यों के श्रतिनिधियों की 
सख्या १२९ से अधिक नहीं हो सकती थी । इस अकार यह स्पष्ट है कि पुकटठ के अन्त- 
गेंत देशी राज्यों को समस्त सीों की ह संख्या प्रदान की गई थी, जबकि उनकी 
जनसख्या भारतवर्ष की जनसंख्या का उ भाग थी। ब्रिटिश भारत को प्रदान की गईं 
सीटों में से चार सीटें किसी चिशेपष ग्रान्त को अदान नहीं की गई थीं। इन चार में से 
तीन सीटें व्यापार और व्यवसाय के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित रखदी गईं थीं। शेष 

3 पनुज़ छा6 एल्वेलतो (0ए०प्रा7००६ 950 706 5९००]॥7९९ ०६ 7९590०7879० 


(0०एड्प्रणटण 35 7686ग6त0.. 500 घा6 इष्थाए 5 9ंटाप्र8 ,« 
न 5 लाती. 


एक सीट मजदूर प्रतिनिधि के लिए सुरक्षित थी। इस प्रकार चार सीों के अतिरिक्त 
२४६ सीटें विभिन्‍न आन्तों को प्रदान करदी गईठे थीं । 


एक्ट के अन्तर्गत यह निश्चित कर दिया गया था कि देशी राज्यो का सघ में 
सम्मिलित होना अथवा न होना उनकी स्वय की इच्छा पर निर्सर था परन्तु फिर भी 
एक्ट द्वारा सीओ के सामान्य वितरण की तालिका उपस्थित कर दी गई थी । देशी 
राज्यों को प्रदान की गई १२५ सीटों का वितरण देशी राज्यों के महत्व श्रीर उनकी 
जनसंद्या पर आधारित था । थे देशो राज्य, जो अपने संकुचित श्राकार के कारण एक 
प्रतिनिधि भेजने योग्य भी नहीं थे, उन सबका एक समूह बना दिया जाना निश्चित 
किया गया, और यह निश्चित ऊिया गया कि वे एक के पश्चात दूसरा इसी क्रम से अपने 
प्रतिनिधि भेज सकेंगे । 

(२) राज्य परिषद 

राज्य परिषद के सदस्यों की सख्या अधिक से अधिक २६० निश्चित की गईं 
थी। इनमें से १९५६ सदस्य प्रिटिंग भारत के प्रतिनिधि थे। १४६ सदस्यों में से १६४० 
सदस्यों का निर्वाचन होता था श्रार ६ सदस्य गवनेर जनरल श्रपने विधेक द्वारा नियुक्त 
करता था। यह ज्यवस्था “बुनाच द्वारा फलित प्रतिनिधित्य की श्रसमानता के निवारण 
के ऐनु” घी गई थी । दलित चर्ग श्रोर खियों के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति के लिए यह 
व्यवस्था आवश्यक समझी गई थी । देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संगस्या १०४ से 
अधिक नहीं हो सकती थी । देशो राज्यों फे प्रतिनिधियों की संख्या, संघीय परिपद्‌ 
औोर राज्य परिषद्‌ दोनों ही में, सघ में सम्मिलित होने वाले ठेशी राज़्या की 
सख्या पर आ्राधारित होनी थी । फिर भी देशी राज्यो को एक्ट द्वारा समस्त सोर्दों का « 
४० प्रतिशत भाग प्रदान किया गया था | 


राज्य परिषद्‌ में ब्रिटिश भारत को प्रदान की गई १५६ सीर्टो का वितरण 
संघीय परिपद्र के समान न कर ढो आधारों पर किया जाने घाला था---[्र) प्रान्तीय 
और (बे) प्रान्तों के अतिरिक्त । इस टह्वितीय आधार पर दस सीटें का वितरण निस्प 
मकार से किया गया था :--- 


योरुपियन श  छ 
ऐंलो-इगिडियन .,. .. १ 
भारतीय ईसाई. ,, ... २ 


शेप १४० सीर्ठों का वितरण प्रान्तीय श्राघार पर किया जाने वाला था। 
समस्त प्रान्तों की ध्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों म॑ प्रिभिन्‍न साम्प्रदार्यो 
तथा हितों के लिए कुछ सीट सुरक्षित कर दी गई थीं। 
१४ 


थ् 


२०६ 


प्रतिनिधित्व की विधि 


प्रतिनिधित्व की विधि अथवा रीति समान नहीं थी । प्रतिनिधि थआमन्त्रित 
करने के साधन निम्न प्रकार से मिन्‍न थे ;--- 


(आ) देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति & 


देशी राज्यों के प्रतिनिधियाँ को उन राज्यों के शासज>ं द्वारा नियुक्त किया जाता 
था । उनकी नियुक्ति अथवा सक्‍्लन में उस राज्य की जनता का कोई अधिकार नही 
था। शासकों को उनकी इच्छानुसार निरकुश होने का अधिकार भी प्राप्त था। पर्योकि 
एक्ट द्वारा यह प्रस्तावित नहीं किया गया था कि शासक उन्हीं प्रतिनिधियों को नियुक्त 
करेंगे जिन पर जनता का विश्वास हो, अथवा इन अतिनिधियों की नियुक्ति के अवसर 
पर थे जनता से भी परामश करेंगे। 


“ (ब) ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का निवाचन 


ब्रिटिश भारत से आमस्त्रित किए गए सदस्य निर्वाचित होते थे। इस विपय में 
भी, जैसा कि अम्यन्न कहा जा छुका है, राज्यपरिपद्‌ में गवनेर जनरल को ६ सीटों 
पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त था। राज्य परिषद्‌ के लिए भत्यक्ष चुनाव की 
विधि रखी गई थी, अ्रथात्‌ विभिन्‍न निर्वाचन क्षंत्र के मतदाता भत्यक्ष रूप से सदस्यों 
का निर्वाचन करेंगे । सघाय परिपद्‌ के लिए अग्रत्यक्ष विधि प्रस्ताचित की गई थी । 
“अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ केवल” जैसा कि पारदसानी ने कहा है, ““निर्वाचितों 
द्वारा निर्वाचन ही है !?* सघीय परिपद्‌ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय परिषरदों 
के सदस्यों हारा होता था, जो स्वय अपने प्रान्त की जनता द्वारा अत्यक्ष रूप से निर्वा-_ 
चित हुए थे । 
(स) साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र 

जेसा कि लिखा जा छुका है, एक्ट द्वारा कुछ सीट साम्भदायिक आधारों पर 
सुरक्षित कर दी गई थीं । केवल इतना ही सब कुछ नहीं था । एक्ट द्वारा साम्प्रदायिक 
निर्वाचन क्षेत्र भी प्रस्तानित किए रापु | इन सएमप्रदायिक क्षत्रों हरा उन सीटों के 
लिए प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाने वाले थे जो विभिन्न सम्प्रदायों के लिए सुरक्षित 
कर दी गई थीं। इस मकार सघीय व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन में किसी आान्त 
को प्रदान की गई मुस्लिम सीर्थे के सम्बन्ध में होने घाले निर्वाचन में उस प्रान्त के 
सुसलमानों को द्वी मददान का अधिकार था। यही व्यवस्था सिख प्रद्धिनिधियों के 
सम्बन्ध में थी । 
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(द) द्षित बर्ग का प्रतिनिधित्व 


दलित वर्य के प्रतिनिधित्व के ऐतु निर्वाचन की एक विलक्षण विधि प्रस्तुत की 
गई थी । एक्ट हारा द्विविध निर्वाचन की ध्यवस्था की गई--प्राथमिक और गौण। 
मआधमिक निर्वाचन में दलित वर्ग के वही सदस्य सतदान के लिए अधिकृत थे, जो उस 
प्रान्त की लेजिस्लेटिव एमेम्वली के प्राथमिक निर्वाचद में सफल उस्सेदवार सिद्ध हुए 
थे। ये अतिनिधि श्रथव्रा सदस्य एक सीट के लिए चार सदस्यों का निर्वाचन करते थे। 
गोण अथवा अ्न्तिस निर्वाचन के श्रवसतर पर फैपयल ये ही चार सइस्य उम्मेदवार हो 
सरूते थे। परन्ु मतदान का. श्रध्रिकार लेजिस्लेटिय एसेम्बली के समस्त सदस्यों को 
था । हस प्रकार यह स्पष्ट है कि दलित वर्ग फे लिए भी साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र 
अदान किया गया था, यद्यपि उसका घेष परिवर्धित था । 


(क) छोटे संघो के लिए निवाचन रांस्थाएँ 
स्त्रियों, ऐेंग्लो दृण्टियनों, योरुपियत्तों. तथा भारतीय इसाईयों को अरूप 
संख्या में सीट प्रदान की गई थी । इनकी संज्या फी न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए, 
यही उचित समझा गया कि संघीय परिषद में इन वर्गों के प्रतिनिधियों का निर्याचन 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के उस वर्ग से सम्बन्धित सदस्यों हारा न होकर समस्त 
, आन्तों की लेजिस्तेटिव एसेम्बली के उस वर्ग से सम्बन्धित सदस्यों द्वारा निर्मित 
निर्वाचन संस्थाओं द्वारा हो | 
कार्य काल 
संघीय परिपद्‌ की अवधि पाँच वर्ष नियत की गई थी । इस अवधि के पश्चात 
: उसे स्त्रयं ही विसजित हो जाना था। परन्तु गवर्नर जनरल को उसे अबधि से पूर्व ही 
त्रिस्जित करने का अधिकार । था बह परिषद्‌: की किसी येदक को ससय से पूर्व भी स्थगित 
कर सकता था। परन्तु उसे संधीय परिषद्‌ की श्रवधि में वृद्धि करने का अधिकार नही 
था। विश्व फे अन्य संघ राज्यों के द्वितोय भवन के समात भारतवर्ष की राज्य परिपद्‌ 
भी स्थायी रखी गई थी । यद् निश्चित किया गया था कि इस, परिषद्‌ के एक- तिहाई 
सदस्य अति तीसरे वर्ष अवकाश अ्रहण करते जाएँगे। इस प्रकार राज्य परिषद्‌ के 
समस्त सदस्प नी बप से परिचित हो जाया करेगे । 


भवनों की बेंठक हि 
संघीय व्यवस्थापिका को आमन्त्रित करने का कार्य गवनेर जनरल का था, 
स्थान तथा समय का निश्चित फरता भी उसी का काय था। हस विपय से उसे 
अपने विवेक से कार्य करवा था । एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि गवर्नर 
जनरल को संधीय व्यवस्थापिका सभा को एक चर्ष में कम से फस एक चार आसन्त्रित 
अवश्य करना चाहिये, जिससे “एक अधिवेशन की अ्न्तिस बैठक और आगामी | 


न 
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अधिवेशन की प्रथम बैठक के मध्य में बारद मास से अधिक का समय न हो जाए ।” 
गवर्नर जनरल अपनी इच्छाजुसार किसी भवन को कुछ काल के लिए स्थगित कर 
सकता था। वह केत्रल सघीय परिपद्‌ को विसर्जित कर सकता था। राज्य परिषद्‌, 
जैसा कि लिखा जा चुका है, पुक स्थायी सस्था थी | इसलिए उसके विसर्जित करने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । -_ मा 
गवर्नर जनरल को अपने विवेक द्वारा भवनों की सयुक्त बेठक आसन्त्रित करने 
का अधिकार था, यदि-- 
(१) किसी एक भवन द्वारा कोई प्रस्ताव रदू कर* दिया गया हो, अथवा 
(२) किसी प्रस्ताव में होने वाले सशोधर्नों पर दोनों भवन सहमत न हों, 
अथवा 5 | 
(३) किसी भवन में प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात्‌ ६ मास व्यतीत हो चुके हों, 
भर वह प्रस्ताव गवनर जनरल की स्वीकृति के त्षिए उसके पास न भेजा 
गया हो । 
उपयु क्त परिस्थितियों के अतिरिक्त भी गवनर जनरल दोनों भवनों की सयुक्त 
बैठक आसन्त्रित कर सकता था यदि उसे यह गत्तीत हो कि किसी प्रस्ताव का सम्ब्रन्ध 
अर्थ अथवा धन से अथवा उन विपयों से है जिनमें उसे अपने विवेक अथवा व्यक्तिगत 
निर्णय ह्वारा कार्य करना था, और इस प्रकार के अस्ताव को उसकी स्वीकृति के लिए 
तुरन्त ही उसके पास न सेजने का कोई कारण न हो । 


>- भवनों के पदाधिकारी 


एब्ट के अन्तर्गत यह निश्चित कर दिया गया था कि सघीय परिपद्‌ में एक स्पीकर 
( 576#2४६८४ ) होगा, भर उसकी अनुपस्थिति में बेठकों में सभापतित्व करने के लिए 
पुक डप-स्पीकर होगा । इसी प्रकार राज्य परिपद्‌ में भी एक सभापति (?76४0670) 
झऔर एक डपसभसापति होगा । 

यह निश्चित कर दिया गया था कि इन पदाधिकारियों का निर्वाचन उससे 
सस्वन्धित भवनों के सदस्यों हारा श्रपने में से ही किया जाएगा। इस दिशा में 
सन्‌ १६३४ के एक्ट ने सन्‌ १६१६ के एक्ट से एक पण आर बढाया । इन पदाधिका- 
रियों को उनके भवनों के एक प्स्ताव द्वारा पदस्थ किया जा सकता था, यदि वह 
प्रस्ताव उस ,समय उपस्थित सद्स्यो द्वारा बहुमत से पास कर दिया जाए। परन्तु इस 
प्रकार के “प्रस्ताव उपस्थित करने की सूचना १४ दिन पूच्र ही दी जानी चाहिए थी (”? 

किसी विपय के सम्बन्ध में प्रथम सतदान होने पर इन पदाधिकारियों को 
सतदान का अधिकार नहीं था। परन्तु सर्तों की सख्या दोनों ओर समान होने पर 
इन्हें निर्णयात्मक मतदान का अधिकार था। यह पदाधिकारी अथवा इनके पद पर 


बेल 


कार्य कर रहे सदस्य “अनुशासन रखने अथवा किसी कार्य प्रणाली को अग्रसर करने 
के लिए प्रयोग किए अधिकारों के सम्बन्ध में? किसी सी न्यायालय के अधिकार छ्ष॑त्र 
की सीमा से परे थे । 


सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएँ और उनकी अयोग्यताएँ 


कोई ऐसा व्यक्ति संघीय व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन का सदस्य निर्वाचित 
प््ही हो सकता था :--- 


् 


(प्प) जो भारतवर्ष सें “उन पर्दो के अतिरिक्त जिनके सम्बन्ध में संधोय व्यवस्था- 
पिंका सभा के किसी एुक्‍ट द्वारा यह घोषित कर दिया गया हो कि 
उनके कारण वह अ्रयोग्य सिद नहीं होगा” किसी ऐसे पद पर हो 

जिससे उसे घन की प्राप्ति होती हो; 'श्रथवा 

(ब) यदि वह पागल हो और इस सम्बन्ध में किसी अधिकृत न्यायालय द्वारा 
इस बात की घोषणा कर दी गई हो; अथवा 

(स) जो दिवालिया हो; अथवा 

(ढ) यदि उस पर कोई अन्य अपराध लगाया गया हो, अथवा निर्बांचन से 

। ग़ेर कानूनी काय करने के कारण उसे अपराधी घोषित कर दिया गया 
हो; अथवा 

(क) जिसे किसी श्रन्य अपराध के कारण आजन्म कारावास श्यथवा दो चर्ष 
से कम का दण्ड न मिला हो। ऐसा व्यक्ति उस समय तक सदस्य बनने 
का अधिकारों नहीं था, जबतक कि उसके सुक्त होने के ठिनांक से पॉच 
वर्ष व्यतीत न हो गृए हों, 
किसी विशेष विपय में हस सम्बन्ध में गवर्नर जनरत्त सी अपने विचेक 
द्वारा यह अवधि निश्चित कर सकता था, अथवा 


(स्तर) जो; किसी भी व्यवस्थापिका सभा के लिए एक सीट के उस्मेद्‌वार अथवा 
उस्मेदवार के प्रतिनिधि के रूप में निश्चित समय में निर्वाचन के व्यय को 
भरने में असफल हुआ हो; पॉच वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह फिर सदस्य 
हो सकता था | गवनर जनरल को अपने विवेक द्वारा इन अयोग्यताओं 
को समाप्त करने का भी अधिकार था, अ्रथवा 

(ग) जो किसी फौजदारी के श्रभियोग के अन्तर्गत आ्रजन्म कारावास अथवा 
कारावास का दण्ढ भोग रहा हो। . - 


यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि निर्वाचित होने के पश्चात्‌ भी कोई 
च्यक्ति उपयुक्त अ्योग्यता का भागी हो जाता था, तो उसकी सदस्यता छिन जाती थी । 
कोई व्यक्ति व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों का सदस्य नहीं हो सकता था। संघीय 


7. रेरदे 


ज्यवस्थापिक, रूभा के किसी भवन का कोई सदस्य यदि अपने भवन की आज्ञा बिना 
६० दिन तक उस भव्रन की बेठकों में अनुपस्थित रहे तो उसकी सीट रिक्त घोषित कर 
दी जाती थी। सधीय व्यवस्थापिका सभा में गौर कानूनी सदस्यता का भोग करने का 
जुर्माना एक्ट द्वारा ४००) रुपए प्रतिदिन निश्चित कर दिया गया था । के 
च्यवस्थापिका सभा के स्र्स्पों को कुछ सुविधाएँ भी अदान की गई थीं, 
जो सन्‌ १६१६ के एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्थों को प्रदान 
की गई सुविधाओं के समान ही थीं। सन्‌ १६३५ के एक्ट के अन्तर्गत यह पूर्णात- 
स्पष्ट कर दिया गया था कि सघीय न्यायालय ( प८ते०४) (८०५७५५) के किसी 
भ्यायाधरीश, अथवा किसी प्रान्त अथवा सघ में सम्मिलित देशी राज्य की हाई कोट फर 
किसी न्यायाधीश के---उसके कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध मैं-- आचरण के सम्बन्ध 
में सघीय व्यवस्थापिका सभा मे किसी प्रकार का चाद-विवाद नही किया जा सकेगा। 


सदस्यों का वेतन तथा भत्ता 


- दोनों भवर्नों के सदस्यों फे वेतन और भत्ते का निश्चय समय-समय पर सघीय 
व्यवस्थापिका सभा करती थी। 
संघीय व्यवस्थापिकां सभा के अधिकार हि 
सन्‌ १६१६ फे एक्ट द्वारा अस्ताबित फ्ेन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के समान ही 
सघीय व्यवस्थापिका सभा स्वरूप भी सत्ता रहित-था। इसके अ्रधिकार सन्‌ १६३५ 
के एक्ट द्वारा प्रामाणित किए गए थे, जो इस देश का सर्वोच्च कानून था। यदि 
संघीय व्यवस्थापिका ससा एक्ट द्वारा निश्चित्त की गई अधिकार सीसा का उल्लघन 
करती थी, त्तो उसके एक्ट सघीय न्यायालय द्वारा कानून विरुद्ध, घोषित किए जा 
सकते थे । सधीय व्यवस्थापिका सभा को किसी प्रकार के विधान निर्माण सम्बन्धी 
अधिकार प्राप्त नहीं थे । > 
च्यवस्थोपिका सभा के अधिकारों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत 
किया जा सकता है :-.... 
(१ ) व्यवस्थापक अधिकार, 
( २ ) आर्थिक अधिकार, और 
(३ ) कार्यकारिणी पर नियन्त्रण-सम्बन्धी अधिकार 
(१ ) व्यचस्थापक अधिकार 
शक्ति वित्तण की योजना के अनुसार, जिसका वर्णन पहले किया जा घुका है, 
संघीय व्यवस्थापिका सभा को डन समस्त विपयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार 
था जो संघीय च्यवस्थापक तालिका में दिए गए थे, देशी राज्यों के सम्बन्ध में यह सभा 


2७५ नो? 


उन विपयो के सस्वन्ध में कानून वना सकती थी जिनका उल्लेख विभिन्न राज्यों के |! ; 
शासकों द्वारा भ्स्तुत किए गए “प्रवेश पत्र” ( [79707000 0६ ॥८०८९०७४४०७ ) "४ 
में था। यह सम्भव था कि शासकों द्वारा प्रस्तुत किए गए “प्रवेश पन्नों? मे अन्तर थे । 
इसलिए इस विपय में समानता नही हो सकती धी। संघीय व्यवस्थापिका सभा को 
प्रान्तीय व्यवस्थापक तालिका में उद्धू व किए गए चीफ़ फूमिश्नरों के पान्तों से सम्ब- 
स्थित विपयों पर भी कानून बनाने का अधिवागर था । 
संघीय और प्रान्तीय कानून 

एकीभूत व्यवस्थापक तालिका में उद त किए गए चिपयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय 
ब्यवस्थापिका सभाश्रों को भी कानून बनाने का अ्रधिकार था | एक्ट द्वारा यह निश्चित 
कर दिया गया था कि एकीसूत व्यवस्थापक तालिका में दिए गए विपयो के सम्बन्ध 
में सघीय व्यवस्थापिका सभा और भान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा निर्मित 
कानूनों में यदि विरोध हो तो संघीय व्यवस्थापिका सभा का कानून वैध घोषित किया 
जाएगा, और प्रान्तीय ध्यवस्थापिका सभाओं का कानून सघीय व्यवस्थापिका सभा के 
कानून के विरोध की सीसा तक अवैध होगा। परन्तु सधीय ब्यवस्थापिका सभा के 
कानून के विरोधी किसी श्रान्तीय कानून को जब गवनेर जनरल अ्रथवा सम्राट ( 775 
(४]०४(9 ) की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लिया जाए, क्रोर यदि उसे यह स्वीकृति 
प्राप्त हो जाए, तो उसी भरान्‍्त में बह कानून संघीय कानून के विरोध में वैध घोषित 
क्रिया जाएगा। 

संघीय व्यवस्थापिका सभा को गवनेरों के भान्तों की प्रान्तीय व्यवस्थापक 
तालिका में दिए गए विपयों के सनन्‍्वन्ध से भी कानून बनाने का अधिकार था ४०- 

(श्र ) यदि दो अथवा दो से अधिक प्रान्तों के-भवर्नों द्वारा पास किए 
पासतावों द्वारा उससे इस प्रकार के कानून निर्माण की प्राथना की जाए, अथवा 


( व ) यदि किसी असाधारण परिस्थिति _्ैं गवनेर जनरल इस सम्बन्ध में 
घोषणा करे । 


प्रतिबन्ध 
इस क्षेत्र से निम्नलिखित प्रतिबन्ध भी थे :-- 
(अर) वाह्म क्षेत्र विषय? सम्बन्धी प्रतिबन्ध 
सन्‌ १६१६ के एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के समान संघीय 


च्यवस्थापिका सभा को भी कोई ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं था जिसका 
प्रभांवे निम्नलिखित पर पढ़ता हो :--- है 


( १ ) ब्रिटिश भारत के तथा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में त्रिटिश पार्तिया- 
मेण्ठ के कानून बनाने के अ्रधिकार पर; 


् 
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(२ ) राज कुट्टस्ब अथवा सम्राट ( (7097 ) के उत्तराधिकार, अथवा - 
भारतवर्ष के किसी भाग से सम्बन्धित सम्राट ( (॥097 ) की सत्ता, अधिकार अथवा 
प्रभुत्व पर, 

(३ ) ब्रिटिश जातीयता, सेना एक्ट, हवाई सेना एक्ट अथवा नी सेना अजु- 
शासन एक्ट पर | 

संघीय व्यवस्थापिका सभा को सन्र्‌ १६३५ के गवनमेयट ऑफ इण्डिया पुक्ट 
( 50एथाारए ० 709 0५ ० 935 ) अथवा उसके धन्तर्गत्त निर्भितत 


कानून को बिना अनुमति के सशोधित करने का अधिकार नहीं था । 
५ 


(व) व्यावसायिक सुरक्षा का? प्रतिवन्‍्ध 4 

भारतवर्ष में श्ंगरेज्ञी व्यवसाय और व्यापार के हित की सुरक्षा के हेतु एक्ट 
के अन्तर्गत अनेक व्यावसायिक सुरक्षाएँ प्रदान की गई थीं। इनके अनुसार सघीय 
व्यवस्थापिका सभा फोई ऐसा कानून निर्मित नहीं कर सकती थी :--- 

(१ ) जिसके द्वारा सयुक्त राज्य के अंगरेज निवासियों के भारतवर्ष में प्रवेश 
करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगता हो, 

(२ ) जिसके द्वारा संयुक्त राज्य के थेंगरेज़ निवासियों के ब्रिटिश भारत में 
यात्रा करने, निवास करने, कसी सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करने, पर्दों के अहण करने, 
किसी व्यवसाय अथवा बृत्ति भोगने के लिए अधिकार पर प्रतिबन्ध लगता हो, 

(३ ) जिसके द्वारा संयुक्त राज्य में रजिस्टरड किसी वायुयान अथवा जहाज़ के 
विरुद्ध कोई श्रतिबन्ध लगता हो, और जो ब्रिव्शि भारत में रजिस्टड जहाज़ अथवा 
वायुयान के पक्ष में दो, और 

(४ ) जिसके द्वारा ब्रिरिश भारत के नियर्मो के अन्तर्गत स्थापित कम्पनियों 
के समान सथुक्त राज्य के नियर्मो के अन्तर्गत स्थापित कम्पनियों को प्राप्त होने वात्ली 
आर्थिक सहायता व अनुदान पर प्रतिवन्‍न्ध लगता हो । 


इसके अतिरिक्त एक्ट द्वारा यह भी प्रस्ताचित किया गया था 


(१ ) सयुक्त राज्य और वर्मा में रहने वाली प्रिटिश प्रजा अथवा सथुक्त राज्य 
और वर्मा के नियमों के अन्तर्गत स्थापित कम्पनियों पर उससे अधिक मात्ना में कर 
नहीं लगाया जाएगा, जितना उस दृश्ा में होता जब वे व्रिरिश भारत में निवास कर 
रहे होते, अथवा ब्रिटिश भारत के नियमों के अन्तगंत स्थापित होती, ओर 

(२) सधीय व्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में गवनर जनरल और प्रान्तीय 


व्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में गवनेर की पूर्व अनुमति बिना किसी च्यवसाय के 
अथवा किसी व्यापार के, अथवा किसी पद के अहरण करने फे सम्बन्ध में किसी घ्यव- 


स्थापिका सभा द्वारा ऐसी व्यावसायिक पऔ्रौर पारिभाषिक योग्यताएं निश्चित नहीं की 
जाएँगी जिनसे उन व्यक्तियों का बहिप्फार होता हो जो संयुक्त राज्य द्वारा भ्रमायानपप्र 
प्राप्त किए हुए हों । 
(स) पृ स्वीकृति? का प्रतिबन्ध 
गवर्नर जनरल की पूच स्वीकृति, जिसके सम्बन्ध में वह अपने विवेक द्वारा 
कार्य करता था, बिना सघीय व्यवस्थापिका सभा में कोई गस्ताव अथवा संशोधन 
डपस्थित नहीं किया जा सकता था जिसका प्रभाव निम्नलिखित पर पढता हो ;--- 
“«(१) प्रिदिश भारत से सम्बन्धित पालियामैण्ट का कोई एक्ट; अथवा 
(२) गवर्नर जनरल अथवा गवर्नरों के उनके विधेक हारा निर्मित एक्ट और 
श्रॉ्डनिन्स; ग्रथवा 
३) कोई रेसा विषय जिसके सम्बन्ध में गवनर जनरल को झपने विवेक हारा 
काय करने का अधिकार था; अथवा 
(४) पुलिस से सम्बन्धित कोई एक्ट; 'भ्रथवा 
(४) यूरोपियन श्रौर थ्रिटिश प्रजा से सम्बन्धित किसी फाजदारी के विषय की 
प्रणाली; 'पग्रथवा 
(६) संयुक्त राज्य द्वारा कर लगाई गई अथवा कर लगाई जा सकने चाल्ली 
थ्राय से सम्बन्धित किसी संचीय श्राय अथवा कर से सुक्ति प्रदान करने 
पर; अथवा जिसके द्वारा 
(७) भिटिश भारत में रहने वाले च्यक्तित्ों ओर स्रिटिश भारत में नियन्श्रित 
तथा ध्यवस्थित कम्पनियों से अधिक कर उन निवासियों और कम्पनियों 
पर लगता हो जो प्रिटिश भारत से निवास न करते हों अधवा जो पू्या 
रूप से त्िटिश भारत में कार्य नहीं कर रही हों |? 
इस एक्ट के अन्तर्गत यह एक शरीर प्रतिबन्ध था जो संघीय व्यवस्थापिका 
सभा पर लागू किया गया था । 
(द) का्यगति अवरोधक 'धारए का अतिवन्ध 
एक्ट द्वारा गवनर जनरल को किसी पस्ताव, घारा अ्रथवा सशोधन से सम्बंधित 
कार्यप्रणाली को समाप्त करने का अधिकार था, यदि वह यह प्रमाखित करता कि 
इनमें से किसी के वाद-विवाद का प्रभाव उसके विशेष उत्तरदायित्वों के निभाने पर 
पड़ेगा, जिनके द्वारा वह भारतवर्ष अथवा उसके किसी भाग की शान्ति और सुरक्षा 
की रक्षा करता है। यह भी एक जटिल एवं दुरुह प्रतिबन्ध था । 
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(क) “अन्तिम म्वीकृति का प्रतिबन्ध 
एक्ट के अन्तगत्त गवर्नर जनरल को अनिच्छित कानूनों के सम्बन्ध में अपने 
प्रत्तिबन्ध फे अधिकार के प्रयोग की स्वतन्त्रता थी। पत्येक प्रस्ताव को दोनों भवनों 
हारा पास हो जाने फे पश्चात्‌ गचनेर जनरल के साम्ुख उपस्थित्त किया जाता था, 
जो अपने विवेक द्वारा * 


(१) सम्राट ([75 ॥४(४|०४८ए) के निमित्त उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता 
था, अथवा 


(२) वह अपनी स्वीकृति नहीं भी प्रदान कर सकता था,* अथवा / ४ 


(३) बह उस भस्ताव को दोनो भवर्नों के पास इस प्रार्थना के साथ वापिस भेज 
सकता था कि उस पर अथवा उसकी किसी धारा पर पुनर्विचार किया जाय, 
आर रवय द्वारा प्रस्तुत किसी सशोधन के सम्बन्ध में वह विशेष संकेत कर सकता 
था कि उसकी इन्छा है कि चद् सशोधन भी कर दिया जाए,३ श्रथवा 


(४) वह उसे सम्राट ([7।8 )(४]८७४५ए) की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख 
सकता था ।४ 7 


इन उपयुक्त बातों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन घाराओं 
के सम्बन्ध में सन्‌ १६३५ का एक्ट सन्‌ १६१६ के एक्ट की पुनरुक्ति ही थी । 


(ब) 'उत्तरकालीन निपेध! का अधिकार 


एवट द्वारा यह भी निश्चित कर दिया गया था कि गवनेर जनरल द्वारा स्त्री- 
कृत एक्ट को उसकी स्वीकृति के दिनांक से बारह मास के समय में सम्नाट (£75 
0॥]९७६५) द्वारा अस्त्रीक्ष किया जा सकता था। - 


१ हस अवस्था में प्रस्ताव एक्ट का स्वरूप अहण कर लेता था । 


+ इस अचस्था में प्रस्ताव का कोई अस्तित्व नही रहता था, और वह समाप्त 
दो ज्ञाता था । 

3 इस झअवस्था में दोनों भवन फिर से उस प्रस्ताव पर विचार करते थे, श्रौर उसके 
पश्चात्‌ फिर चह प्रस्ताव गवनर जनरल के सम्मुख उसकी स्वीकृति के हेतु उपस्थित 
किया जा सकता था | 

४ इस अवस्था में यदि इस एवट को सुरक्षित रखने के दिनाक से गचनेर जनरल 
बारह मास के समय में यह घोषणा कर देता था कि सम्राट ([१।8 )(०॥८४५7) 
ने उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी रवीकृति प्रदुल कर दी है, तो वह प्रस्ताव' 
एक्ट का स्वरूप अहण कर लेता था। 


(२) आर्थिक अधिकारी 


संघीय सरकार को उन समस्त विषयों पर कर लगाने का भ्धिकार था जो 
संघीय तालिका में उदष्टत थे। थ्राय सम्बन्धी अस्येक प्रस्ताव शार्थिक प्रस्ताव के रूप 
में होते थे जिनकी उपस्थिति गवर्नर जनरल की सम्मति पर ही निर्भर थी । आर्थिक 
प्रस्ताव पहले प्रथम भवन में उपस्थित होने चाहिएु। इस भवन में पास होने के 
पश्चात्‌ उन्हें द्वितीय भयन में उपस्थित किया जाता था। द्वितीय भवन को भी 
इस सम्बन्ध में मतदान का घणिकार प्रदान किया गया था । 


प्रत्येक वर्ष गवर्नर जनरल सवीय व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवना के सन्मुख 
श्राय का वार्षिक ब्योरा उपस्थित करता था जिसे बजट के नाम से पुकारा जाता था। 
यह ब्योरा संघ राज्य के अनुमानित चाय शोर व्यय से सम्बन्धित होता था । इसमे 
निम्नलिसित का पृथक रुप स विवेचन ऐोता थी ;--- 


(थ) एवट द्वारा प्रस्तावित घन जो सघ राज्य फी भ्राय में से लिया जाने चाला हो, भोर 

(व) भ्रन्य प्रस्तावित व्यय के लिए भारतवर्ष की आय में से जो घन लिया 
जाने वाक्ला हो । 

निम्नलिखित च्यय भारतवर्ष को थ्राय में से देना निश्चित क्या गया था : 

“(थआ्र) गवनेर जनरल का वेतन और भत्ता तथा उसके पढ से सम्बन्धित अन्य व्यय ; 

(ब) सघीय मम्श्मिन्डल, सलाहकारों, श्रार्थिक सलाहकार भार उसके श्रन्य 
कर्मचारियों, चीफ़ फमिश्नसे, एडवोकेट जनरल श्रार सघीय न्यायालय के 
न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता, आदि; 

(स) रक्षा, विदेशनीति, अ्रसभ्य प्रदेश ओर धार्मिक कार्यों के विभागों का व्यय । 
एक्ट हारा यह निश्चित कर दिया गया था कि धार्मिक कार्यों के सम्बन्ध 
में लिया जाने चाला बन सेवा वृत्तयों के अ्रतिरिक्त ४२ लाख रुपये से 
अधिक नहीं होना चाहिए; 

(ठ) उन ऋण तथा उनके सूद, भादि के सम्बन्ध में जिनके लिए सघ राज्य 
उत्तरदायी धा; 

(क) देशी राज्यों से सम्बन्धित सन्नाट (८:0४7) के कार्यों के सम्पादन के 
प्रति हुए व्यय के सरबन्ध में सम्राट ( [75 )(9]287ए ) की दिया जाने 
वाला घन; 

(ख) क्सिी प्रान्च के वहिप्कृत छ्षेत्रो के शासन सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति 
के हेतु कोई अनुदान, 

(ग) किसी न्‍्यायल्ञय के किसी निर्णय अ्रथव्रा किसी ढिक्री के सम्बन्ध में प्रदान 
किया जाने चाला घन; 
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(घ) सघीय व्ययस्थापिका सभा के किसी एक्ट हारा भारत सरकार द्वारा 
घोषित किसी अ्रन्य विपय्र से सम्बन्धित व्यय ।?? 


इस प्रकार उपस्थित किए हुए बजट पर द्वोनों भवनों से चाठविवाद हो सकता 
था। सुरक्षित विपयों से सम्बन्धित व्यय मतदान की सीमा से पूर्ण रूप से परे थे। 
गबवनेर जनरल का वेतन और भत्ता तथा सम्राद (5 (४०]८४६४) को दिए जाने 
वाले घन पर वाद:विवाद भी नहीं हो सकता था । यह सुरक्षित विपय सघीय व्यच- 
स्थापिका सभा की आधीनता पर एक और छाप थी फ्योंकि उन चिपयों के सम्बन्ध 
में इस सभा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जो विपय सुरक्षित नहीं थे, उनके 
सम्बन्ध में घाद-चिचाड तथा मतदान क्या जा सकता था । इन विपयों से सम्बन्धित 
किसी माँग के सम्बन्ध में दोनों भवनों को अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान 
करने का अधिकार था । भस्तावित माँग में कमी की जा सकती थी, परन्तु उसमें किसी 
अकार की वृद्धि नहीं की जासकती थी। यदि किसी अस्तावित मॉग को सघीय परिपद्‌ 
द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता था तो गवनेर जनरल के आदेश बिना उसे राज्य 
परिषद्‌ के सम्मुख उपस्थित नहीं किया जाता था। यदि भवन द्वारा कोई माग अस्वीकृत 
अथवा घटा दो जाती थी, तो गवनर जनरल को उसके पुन स्थापन का अधिकार था, 
यदि उसकी सम्मति में इस प्रकार की श्रस्वीकृति से उसके विशेष उत्तरदायित्वों के 
लिभाने पर कोई प्रभाव पढ़ता हो । 

(३) कार्यकारिणी पर नियन्त्रण सस्यन्धी अधिकार 

शासन का यदि कोई ज्षत्र ऐसा था जिस पर ब्यवस्थापिका सभा अपने 
नियन्नण का प्रयोग कर सकती थी तो वह क्षेत्न वह था जिसमें गवर्नर जनरल अपने 
मन्त्रियों की सम्मत्ति से काये करता था। क्योंकि जब कभी गवर्नर जनरल अपने विवेक 
अथवा व्यक्तिगत निर्णय द्वारा काये करता था, तब ऐसे अवसरों पर चद्द केवल भारत 
सचिव के प्रति, और उसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियासेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता था। 
इस भ्रकार भत्यक्ष रूप से नियन्त्रण का पुक अत्यन्त व्यापक दोन्न संघीय व्यवस्थापिका 
सभा के हाथों से छीन लिया गया था। ' 

' इस सम्बन्ध में सयुक्त सचिवतन्त्र समिति की रिपोर्ट ( [00६ ?8॥- 
गाध्ाघकाए (0०प्पा766०८ १८००४८ ) में यह सम्मति अ्कट की गई थी कि 
“उत्तरदायित्व पूर्ण मंत्रिमए्डल स्वय कोई सरकार का अकार नहीं है जिसे अपनी 

इच्छा से एक कानून की घाराओं द्वारा उत्पन्न अथवा समाप्त किया जा सके, यह तो 
पारस्परिक सम्वन्धों की डी एक दशा है, जिसका विकास कुछ सरकारों के अन्तर्गत 
कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है।”” १ इस प्रकार शेष झत्र में भी व्यवस्थापिका समा 
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के प्रति मन्त्रियों का उत्तरदायित्व रफ्ट्ट रूप से वेघानिक प्रथा का ही एक विवय था। 
विधान में यह कही पूर्णतः स्पष्ट नही किया गया था कि मन्त्री अपने काय और नीति 
के लिए व्यवस्थापिका सभा के घरति उत्तरदायी रहे । गचनेर जनरल ही मन्त्रियोँ की 
नियुक्ति करता था, वही उन्हे उनके पद पर आमन्त्रित करता था, वही उन्हें उत्का 
कार्य सौपता था, और वही उनके अपने श्त्ति, उनके चिभागों और श्राधीन क्मचारियों 
के प्रति सम्बन्ध निश्चित करता था। हस प्रकार मन्त्रियों का अनन्तरित रवासी 
गवनेर जनरल ही था। कानूनी रूप से, निम्नलिग्रित दो धाराओं के अतिरिक्त 
ब्यवस्थापिका सभा के श्रत्ति मन्न्रियों के उत्तरदायित्व का निदश एक्‍ट में कही नही किया 
गया था ;--- 
(अर) सन्त्रियों का वेतन सधीय व्यवस्थापिका सभा के एक एक्ट हारा निश्चित 
क्या जायगा, और 
(व) यदि कोई मन्‍्त्री ६ मास फे समय में लंघोय च्यवस्थापिका सभा के किसी 
भी भवन की सदस्यता भ्राप्त नहीं कर पाता था, तो उस अ्रवध्रि के 
पश्चात्‌ उसे अपने पद से त्यागपत्र दे देना पदत्ता था | 
परन्तु इन धाराओं से भी कुछ अधिक शआ्राशा दारना व्यर्थ था क्योकि : 


(अ) कसी मस्त्री के कार्यकाल में ही डसके चेतन में वृद्धि नहीं की जा 
सकती थी 
(बे) कोई सन्त्री किसी भवन को सदस्यता “किसी श्राज्ञाकारी शासक 
( जिसका राज्य सब में सम्मिलित हो गया हो ) श्रथवा ह्वितीय भवन में 
गवनेर जनरल द्वारा” अपनी नियुक्ति कराकर आप्त कर सकता था; और 
(स) ध्यवस्थापिका सभा के किसी भवन में किसी सन्त्री का उपस्थित होना 
“इस बात का प्रमाण नहीं था कि वह प्रत्यक्ष रूप से उस संस्था के प्रति 
उत्तरदायी होगा ।? ( के० टी० शाह ) 
वत्तेमान प्रजातन्त्र देशों में व्यवस्थापिका सभा अप्रत्यक्ष रूप से सुख्यत, 
निम्नलिखित द्वारा कार्यकारिणी पर नियन्त्रण रखती है :--- 
() कार्यकारिणी द्वारा प्ररतावित किसी कानून को श्रस्वीकृत करके । 
(बे) कार्यकारिणी के लिए श्रसुविधाजनक कुछ कानुनो के पास करने पर बल 
देकर, | 
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(स) कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत कुछ मॉर्गों को अस्वीकृत तथा घटा कर, जिससे 
कार्यकारिणी के लिए शासन प्रवन्ध संभालना असम्भव होजाय, 

(द)) मन्त्रियों के वेतन में-कर्मी करके, और 

(क) मन्त्रिमण्डल के अ्रति अविश्वास प्रस्ताव पास करके | - 


परन्तु भारतवर्ष में नियन्त्रण के इन साधनों के प्रयोग पर एक्ट द्वारा अतिबन्ध 
लगा दिया गया था। व्यवस्थापिफा सभा की इच्छा के चिस्टद भी गवनर जनरल 
कानून और माँगों को स्वीकृत कर सकता था, और इस प्रकार वह सन्त्रियों के कार्य 
में बाधा उपस्थित नहीं होने देता था, चाहे वे व्यवस्थापिका सभा की इच्छाओं को 
कुचल कर अ्रग्नसर हो रहे हो । ऐसी परिस्थितियों में यही अधिक सम्मच था कि. 
मम्त्रीगण व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी न रह कर गवनेर जनरल के प्रति 
उत्तरदायी रहते । 

गवर्नर जनरल और कानून निर्माण 

सन्‌ १६३५ के एवट द्वारा गवनेर जनरल को (१) व्यवस्थापिका सभा के 
तथा (२) प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण करने के सम्बन्ध में कुछ अधिकार प्रदान किए 
गए थे । इन अधिकारों का विवेचन सह प में निम्न प्रकार से किया जा सकता है *--- 

(१) व्यवस्था पिका सभा के सम्बन्ध में 


(अ) काय प्रणाली सम्बन्धी नियम निश्चित करने का अधिकार 

गवनेर जनरल को अपने विवेक द्वारा, समयानुकूल स्पीकर अथवा सभापति 
से परामश करने के पश्चांत्‌, निम्नलिखित के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार था * 

(१) किसी ऐसे विपय से सम्बन्धित कार्य प्रणाली के सचालन के लिए, 
जिसका प्रभाव उसके उन विपयो पर पढ़ रहा हो, जिनके सम्बन्ध में उसे अपने विवेक 
अथवा व्यक्तिगत निणय द्वारा कारय करने का अधिकार था। 

(२) आय सम्बन्धी कार्य को निश्चित समय के भीतर समाप्त करने के लिप, 

(३) किसी देशी राज्य के कसी ऐसे विषय से सम्बन्धित प्रश्न पर हो रहे 

वाद-विवाद को रोकने के लिए, जिसके सम्बन्ध में सघीय व्यवस्थापिका सभा को कानून 

बनाने का अधिकार नहीं था 

(9) निस्‍्लुलिखित से सम्बन्धित किसी ऐसे वाद-विवाद को रोकने के लिए; 
जिस पर रावनर जनरल की स्वीक्षत प्राप्त न की गईं हो 

() सम्राट ( 78 )७५]९८४६४ए ) अथवा गवर्नर जनरल के किसी ठेशी राज्य 

अथवा भ्रान्त के सम्बन्ध के विपय में, अथवा 
(व) असस्य प्रदेशों के सम्बन्ध में, अथवा 


(स) किसी बहिप्कृत क्षत्र के शासन के सम्बन्ध में; अथवा 

(द)) किसी प्रांन्त के कार्यो के सम्बन्ध में चिवक द्वारा किए जाने वाले गवर्नर 
जनरल के किसी काय के सम्बन्ध से; अथवा 

(क) किस्ली देशी राज्य के शासक अथवा उसके कटुम्च के किसी सब्स्य के 
व्यक्तिगत आचरण के सम्बन्ध में । 


(व) भाषण और सूचना प्रदान करने के अधिकार 

अपने विवेक के अन्तर्गत का करते हुएु गवनर जनरल व्यवस्थापिका सभा 
के किसी भवन अथवा दोनों भवनों की संयुक्त बेठक में भाषण दे सकता था। 8स 
उद्दे श्य के लिए बह व्यवस्थापिका सभा में सन्त्रियों को डपस्थित होने के लिए आदेश 
प्रदान कर सकता था | किसी भी विष्य पर पुनर्विचार के लिएु चह किसी भी भवन 
को इस सम्बन्ध में सूचना प्रदान कर सकता था। एवंट के अन्तर्गत यह निश्चित 
कर दिया गया था कि इस प्रकार सेजे गए गवर्नर जनरल के वचिपयो के सम्बन्ध में 
भवनों को पुनर्तिचार करना चाहिए । के 

(२) प्रत्यक्ष रूप से कानून-निर्माण करने के सम्बन्ध में 

(अ) गवर्नर जनरल के आर्डिनेन्स | 

जिस समय संघीय च्यवस्थापिका सभा का अ्रधिवेशन न हो रहा हो, उस 
समय के लिए एक्ट द्वारा गवनंर जनरल्न को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि 
यदि बह आवश्यक सममे तो किसी भी समय आडिनेन्स लागू कर सकता है। इस 
प्रकार के आउिनेन्स प्रायः मन्त्रियों की सम्मति द्वारा लागू किए जाने वाले थे। परन्तु 
यदि किसी आर्डिनेन्स का सम्बन्ध उस विपय से होता जिसके प्रस्ताव रूप में गवर्नर 
जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी, तो ऐसे ऑर्डिनेन्स को गवर्नर जनरल व्यक्तिगत 
निणय हारा क्ञागू कर सकता था । यदि किसी श्रॉडिनेन्स का सम्बन्ध पेसे विपय से 
था जो यदि श्रस्ताच रूप उपस्थित किया जाता तो गवनेर जनरल उसे सत्राट (75 
2/४५9]०४६ए ) की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के लिए बाध्य था तो इस पअफार के 
ओऑर्डिनेन्स को यह सन्राट ( ॥75 ४४|८४६ए ) के अ्रदेश बिना लागू नहीं कर सकता 
था। व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन प्रारम्भ होते ही अआर्डिनेन्स इसके समन्मुख 
उपस्थित किए जाते थे । इस प्रकार के आर्डिनेन्स की अवधि अधिक से अधिक 
६ सप्ताह हो सकती थी। यदि दोनों भवन उससे सहमत न होते तो उसे इस समय से 
पूर्व भी सम्राप्त किया जा सकता था| एक संघीय एवट के समान इसे भी सत्नाट 


( 9॥8 (५]८४४ए ) द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता था। गवर्नर जनरल इसे 
उकेसी भी समग्र वापिस लौटा सकता था। 


ल्‍्७ 
0 
है 


जिन विपयों के सम्बन्ध में गवनर जनरल को अपने विवेक्र अथवा व्यक्तिगत 
निर्णय द्वारा काये करना था, उन विप्यों के सम्बन्ध में सी उसे एक्ट द्वारा ऑॉर्डिनेन्स 
लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस भ्रकार के घऑॉडिनेन्स की अवधि भी 
सप्सान्यतया ६ सास द्योती थी । परन्तु इसे आगासी ६ सास के लिए श्रोर बढ़ाया जा 
सकता था। यदि किसी थ,्ार्डिनेन्स की अवधि में बृद्धि करने के लिए कोई ओऑर्डिनेन्स 
लागू किया जाता था, तो इसे भारत सचिव के पास भेजना पढत्ता था, जो उसे 
पार्कियामेंन्ट के दोनों सवनों के सन्‍्मुख उपस्थित करता था । यहाँ यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि इस भ्रकार के ऑर्डिनेन्स का प्रभाव वही होता था जो सघीय व्यव- 
स्थापिका सभा के किसी एवट का होता था। इसे सम्राट ( 7१78 ) द्वारा अस्त्रोकृत 
किया जासकता था । इसे भी गवर्नर जनरल किसी भी समय वापिस लौटा सकता था । 


( व ) गवर्नर जनरल के एक्ट 

इसके अतिरिक्त एक्ट के अ्न्तगंत यह ग्रस्तावित किया गया था कि यदि गवर्नर 
जनरल को यह अनुभव होता कि उन विपर्यों से सम्बन्धित किसी काय के सम्पादन तथा 
अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए, जिनके सम्बन्ध में उसे अपने विवेफ और व्यक्ति- 
गत निर्णय द्वारा काये करना पड़ता था, विशेष कानून निर्माण अ्रनिवाय था, तो 
संघीय घ्यवस्थापिका सभा को इन परिस्थितियों को सूचना देकर वह स्थायी कानूनों 
का निर्माण कर सकता था, जिन्हें गवनेर जनरल के एक्ट कहा जाता था। इसी की 
एक और अन्य विधि के रूप में एक्ट द्वारा यह भी प्रस्तावित किया गया था कि उसी 
दइृश्टिकोण के साथ गवनर जनरल दोनों भवनों को कोई भ्रताव भेज सकता था, और 
दोनों भवर्नों द्वारा प्रस्तुत किए गए सशोधरनें और परिवर्तनों पर विचार करके उसे 
एक सास पश्चात्‌ गवनर जनरल के एक्ट के नाम से लागू कर सकता था। यह सब 
करते समय उसे अपने विवेक द्वारा ही काये करता था। गवरनर जनरल के एक्ट का 
बही असाव होता था जो व्यवस्थापिका समा के किसी एक्ट का। इसे भी सम्राट 
( 478 ) द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता था। संघीय व्यवस्थापिका सभा के 
च्यवस्थापक अधिकारों के कं न्न से परे यह एक्ट अवैध था। गवनर जनरल का मत्येक 
एक्ट भारत सचिव के पास सेजा जाता था, जो उसे पार्लियामेण्ट के दोनों भचनों के 
सम्मुख उपस्थित करता था। 


( स ) सासयिक वैधानिक संकट सम्बन्धी अधिकार 

एक्ट द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि यदि किसो समय गवनर जनरल 
को यह विश्वास हो जाए कि सघ शासन का सचालन सफलतापूर्वक नहीं किया जा 
सकता, तो वह झपने विवेक के अन्तर्गत एक घोषणा करके शासन सस्वन्धी कुछ 
अथवा समस्त अधिकार, यहाँ तक कि संघीय न्यायालय के अधिकार भी अहण कर 
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सकता था। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक कार्य का सम्पादन उसे अपने विवेक के अन्तर्गत ही 
करना था । उसी घोषणा द्वारा वह इस एक्ट की किसी धारा को परिवर्तित कर सकता 
था, वथा संघीय न्यायालय के प्रतिरिक्त किसी भी अन्य संघीय संस्था से सम्बन्धित 
धारा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्थगित कर सकता था। इस घोषणा में कोई 
संशोधन अथवा इसकी समाप्ति एक अन्य घोषणा हारा हो सकती थी | इस अकार की 
घोषणा भारत सचिव के पास भेजी जाती थी, जो उसे पार्लियामेण्ट के दोनों भवर्नों 
के सनन्‍्मुख उपस्थित करता था। इस प्रकार की घोपणा ६ मास के पश्चात्‌ समाप्त हो 
जाती थी। पार्लियामेण्ट के दोनों भवन यदि इस अकार की घोषणा को अचलित 
रखना चाहते तो वे इस घोषणा की श्रवधि में बारह मास की बृद्धि कर सकते थे, चौर 
इसी प्रकार श्रधिक से श्रधिक तीन वर्ष इसकी अवधि में ब्रृद्धि की जा सकती थी । 
इस श्रवधि के पश्चात्‌ यह घोषणा समाप्त हो जाती थी, और इस भ्कार की घोषणा 
के पश्चात्‌ भारत सरकार का शासन फिर से सन्‌ १६३२ के गवनमेण्ट ग्रॉफ हण्डिया 
एक्ट ( 50प८८४77०7६ 06 770॥8 ८६ ०06 935 ) के श्रनुसार किया जाने 
बाला था । इसमें पार्लियामेण्ट के संशोधन भी सम्मिलित हो सकते थे | 


आलोचनात्मक निरीक्षण 

उपयु क्त बातों का श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ निम्नलिखित के सम्बन्ध में कुछ 
निरीक्षण करना अनिवार्य है :--- 

( श्र ) व्यवस्थापिका सभा का निर्माण; 

( व ) व्यवस्थापिका सभा के अधिकार और कार्य, और 

( स॒ ) गवर्नर जनरल की स्थिति । 
( श्र ) व्यवस्थापिका सभा का निर्माण 

संघीय व्यवस्थापिका सभा के निर्माण के सम्बन्ध से निम्नलिखित बातें 
दशनोय हु नि 

(१ ) विश्व के श्रन्य सो के ट्वितीय भवनों की अ्समातलता में, भारतवर्ष 
की राज्य परिपद्‌ से संघीय इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया 
गया था । 

( २ ) देशी राज्यों के प्रतिनिधि उन राज्यों के शासकों द्वारा नियुक्त किए 
जाते थे, इसलिए उनसे केवल यही आशा की जा सकती थी कि थे व्यवस्थापिका सभा 
में रूदिवादिता और राष्ट्र के श्रह्चित सम्बन्धो सिद्धास्तों का प्रचार करेंगे। इस बात 


का भय राज्य परिपद्‌ में अधिक था क्योंकि उसमें देशी राज्यों का अधिक प्रति- 
निधित्व था। 


श्र 


(३ ) विश्व के अन्य संघ्घों के प्रथम भवनों की अ्रसमानता में, भारतवर्ष कौ 
सघीय परिपद्‌ के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि निश्चित की गई थी। इसका 
फल्ल यही होता कि परिपद्‌ के सदस्यों पर जनता का कुछ भी प्रभाव नहीं रहता | 

(४ ) एक्ट के अन्तर्गत सवीय व्यवस्थापिका सभा के लिए होने चाले निर्वा- 
चन का आधार सास्म्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र रखा गया था। इससे साम्प्रदायिकता की 
विपवेल का फैलना निश्चित था और यह भी निश्चित था कि इस बेल से ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद भौर भी ग्रधिक इढ॒ तथा स्थायी हो जाता। इसके अतिरिक्त प्रथा के 
कारण श्रेष्ट राजनेतिक दलों का विकास असस्मव हो जाता, यद्यपि यही दल सचिव- 
तन्न्र सरकार का आधार होते हैं । 


( व ) व्यवस्थापिका सभा के अधिकार और कार्य 


सन्‌ १६३९ के एक्ट के श्रन्वगंत स्थापित की जाने चाली सघीय व्यवस्थापिक्ा 
समा सन्‌ १६१६ के एक्ट की केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का अतिविस्ब मातन्न थी। 
यह निम्नलिखित आलोवचनात्मक विवेचन से स्पष्ट हो जाएगा --अथम, कानून निर्माण 
के क्षेन्र में इसका स्वरूप भी सत्ता रहित था। इस सभा को जो कार्य और अधिकार 
प्रदान किए गए थे, थे वस्चनपूर्ण और व्यर्थ थे। जिन विषयों के सम्बन्ध में सघीय 
व्यवस्थापिका सभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, उन चिपर्यों के सम्बन्ध में 
भी गवर्नर जनरल इस पर प्रतिबन्‍्ध लगा सकता था । द्वितीय, राष्ट्रीय आय के स्वस्थ 
विकास के लिए व्यवसायिक सुरक्षा के अतिबन्ध विप समान थे। निस्सन्देह उनका 
आाधार पारस्परिक अनुग्ह ( रि८८ए:०८७५ ) का सिद्धान्त ही था, अर्थात्‌ सथुक्त 
राज्य में सी भारतीय व्यवसाय की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार की व्यावसायिक सुरक्षा 
प्रदान की गई थीं | इस विपय में चिन्तामशि और मसानी का कथन उल्लेख्य है कि 
“सथुक्त राज्य में निवास करने वाले भारतीयों श्रौर वहाँ व्यापार करने वाली (भारतीय) 
कम्पनियों की सख्या भारतवर्ष सें स्थापित ब्रिटिश हित के अनुपात में इतनी न्‍्यून तथा 
उपेक्षित है. कि इस परिस्थितियों में यह अनुअह अधिक से अधिक पुक खेदजनक 
डउपहास ही प्रतीत होता है ४१" 


तृतीय, सुरक्षित विषयों पर व्यवस्थापिका सभा को मतदान करने का अधिकार 
नहीं था, इससे उसका अधिकार छेन्न ओर भी सकुचित हो गया था। “ घन्य 
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है कि यह दिपय संघीय परिषद्‌ के सताधिकार छत्र से बहिप्कृत कर दिए गए)” 
जैसा कि श्री के० दी० शाह ने लिखा है, “श्रब जिस वास्तविक हुं म्न में परिषद्‌ मत्त- 
दान कर सकेगी उसका प्रभाव, यदि बहुत हुआ तो, समस्त सघीय विपय के छ भाग 
से भी कम होगा ।” * “सघीय व्यवस्थापिका सभा के मतदान के ज्षत्र में,” के० टी० 
शाह ने लिखा है, “घारा ३४ के श्रन्तर्गत प्रदान किया गया गवनर जनरल का अ्धि- 
कार घ्यवस्थापिका सभा के लगमग समस्त अधिकारों को नप्ट कर देता- है, धन्य है 
उसका स्वीकृत व्यय की सूची करने का अधिकार । परिपद्‌ द्वारा अस्वीकृत अ्रथवां कम 
की गई किसी सॉग को गवर्नर जनरल फिर से स्थापित कर सकता था, यदि उसे यह 
अनुभव होता कि उसके विशेष उत्तरदायित्वो के निभाने? तथा सघ के श्ार्थिक 
<'स्थायित्व के लिए वह सॉग आवश्यक थी ।” चतुर्थ, राज्य परिषद्‌ को भी विभिन्न अनु- 
दानों के प्रति अपना मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था। यह विधि 
प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के एक दम प्रतिकूल थी। इसकी सहायता से भारतीय बजट 
द्वारा साम्राज्य शाही क्रे हित की और भी सेवा की जा सकती थी, क्योंकि एक्ट के 
अन्तर्गत राज्य परिपद्‌ का निर्माण इस प्रकार का अस्तुत किया गया था कि निश्चय 
ही उसमे प्ँगरेजों का समर्थन करने वाले सदस्य होते । इस परिषद्‌ में देशी राज्यों के 
शासकों के प्रतिनिधियों की सख्या भी यथेप्ट थी। पचम, मत का अधिकार भी आय 
कर देने वालों, किसी विशेष स्तर, पद्‌ तथा उपाधि वालों फो ही प्रदान किया गया 
'था। अपनी स्वयं की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक ही था कि यह 
अतिनिधि अगरेजों का पक्ष ग्रहण करते | और अन्त में, गवर्नर जनरल अर सम्राट 
( 27॥5 )(०]०४६ए ) का प्रत्तेिनिषेध का अधिकार एक ऐसा शस्त्र था जिसके ह्वारा 
यह कभी/ भी सघीय व्यवस्थापिका सभा को झत्यु का आलिंगन करा सकते थे । यदि 
संघीय सरक्तार गवनर जनरल की इच्छानुकूल काये नही करती थी, ती उसे भी स्थगित 
क्या जा सकता था। सारांण यही है कि संघीय व्यवस्थापिका सभा गवनर जनरल 
के प्रसन्न रख कर ही जीवित रह सकती थी, जो भारतवर्ष में साम्राज्यशाही के हितों 
का रक्षक ओर संरक्षक था। 

(स ) गवनर जनरल की स्थिति 

इस एक्ट के अन्तर्गत भी शवनर जनरल को सब सत्ताधारी की स्थिति प्रदान 

की गई थी । गवनर जनरल के विशेष व्यवस्थापक तथा धझ्रार्थिक अधिकारों के कारण 
संघीय व्यवस्थापिका सभा की स्थिति आधीनता और असहाय की हो गई थी। सन्‌ 
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जिन 


१६१६ के एक्ट की प्रधान विशेषता अर्थात्‌ कार्यकारिणी द्वारा कानून निर्माण को इस 
एक्ट के अस्तर्गंत भी स्वीकार किया गया था । सन्‌ १६१६ के एवट के अन्तर्गत गवनेर 
जनरल प्रमाणित करने के अधिकार द्वारा जो कुछ कर सकता था, वही वह सन्‌ १६३५ 
के एक्ट के असच्तर्गत अपने एक्ट तथा आउिनेन्स द्वारा कर सकता था । सत्य यही है कि 
कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापक सम्बन्धी अधिकारों का मुख्य प्रयोगकर्ता अब भी 
गवर्नर जनरल ही था । सन्‌ १६३४ के एक्ट के अन्तर्गत्त भारतीयों के अ्रधिकार प्रदान 
करने का दिखावा फेवल एक सायावी जाल ही था। 


छठवाँ अध्याय 
संघीय कार्यकारिणी 


“वास्तव मे यह बात वडी निचित्र सी ग्रतीत होगी कि प्रान्तों में से द्वेत 
शासन को हटोकर, उसी सिद्धान्त को केन्द्र में ग्रचलित करने का समर्थन किया 
जाए । केन्द्र मे उत्तदायी सरकार का स्वरूप एक ऐसी केन्द्रीय कार्यकारिणी का 
निर्माण करने से प्राप्त नहीं हो सकता जिसका एक भाय दूसरे भाग के प्रति उत्तर- 

५ 

५५५५५ “साइमन कमीशन 

सन्‌ १६ ३६ के एक्ट हारा प्रान्तों में द्वेत शासन की समाप्ति कदाचित केवल 
इसीलिए की गई कि केन्द्र में उसकी स्थापना की जाणु। इस एुवट के अन्तर्गत 
हस्तान्तरित भर सुरक्षित विभागों का विभाजन फिर से किया गया । रक्षा, चिदेश, 
धर्म तथा असम्य दोषों आदि से सम्बन्ध रखने वाले विभाग और एक्ट से दिए गए 
कुछ आम विषयों का शासन पूर्ारूप से गवर्नर जनरल के हार्थों में सुरक्तित कर दिया 
गया । गवर्नर जनरल को इन विभागोका शासन अपने चिवेक के अ्रन्तगंत तथा अपनी 
कायकारिणी के सद॒स्पों की सम्मति हारा करना था। इन विपयों के शासन के सम्बन्ध 
में गवर्नर जनरल केवल भारत सचिव के प्रति और डसके द्वारा त्रिटिश पार्तियामेण्ट 
के प्रति उत्तरदायी था। इनके अतिरिक्त कुछ हस्तान्तरित विषय थे ( वे विभाग जो 
मन्त्रियों की अ्रध्यक्षता में रख दिए गए थे ) जिनका शासन प्रवन्ध गवर्नर जनरल 
को अपने मन्त्रियों की सहायता एव सम्मति द्वारा करना था । यहाँ यह बात ध्यान में 
रखने फी है कि यह विभाजन इसीलिए किया गया था कि अंग्रेजों की धृष्टि में भारत- 
चासी शासन करने के लिए योग्य नहीं थे, तथा अगरेजों की यह नीति थी कि सात्राज्य- 
शाही के हित सम्बन्धी समस्त विपय गवनेर जनरल के हाथ में ही रहे । 
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है| 
इस प्रकार सधीय कार्यकारिणी का अध्ययन निम्नलिखित तीन शीर्षकों के 
पन्‍्तर्गत किया जा सकता है :--- 
(१) गवर्नर जनरल, न्‍ 
(२) गवर्नर जनरल के सलाहकार ( (0प्रगशा[[055 ); 
(३) मन्त्रि परिषद्‌ । 


प्रथक रूप से इनका अ्रध्ययन करने के प्‌वे एमें संघीय कार्यकारिणी के श्रधिकार 
चोत्र पर एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए । 


प्रान्तों तथा सच में सम्मिलित हुए राज्यों के उन समस्त विपयों के सम्बन्ध में, 
जिनके लिए. संघीय व्यवस्थापिका समा को कानून बनाने का श्रध्िकार था, संघीय 
कार्यकारिणी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। भारतवर्ष में नौसेना, हवाई 
सेना और थल सेना की घृद्धि, के सम्बन्ध में सम्राट ( !775 ॥(४]|०६६४ए ) के स्थान पर 
घह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती थो | इसके अधिकार चोन्न का विस्तार 
सम्राट ( 775 /४०]०७४ए ) की उस सेना तक भी था जो भारत्तवर्ष में स्थित थी। 
ओऔ्रीर असम्य प्रदेश के शासन प्रवन्ध के सम्बन्ध में सम्राट (॥35 )(४2|८४६५ ) के 
अधिकारों का प्रयोग भी यही करती थी। 


(१) गवर्नर जनरल 
अब हमें गवनर जनरल से ही प्रारम्भ करना है । 


(अ) नन्रीन रूप 

सन्‌ १३४३५ के एक्ट के अन्तर्गत सघीय सरकार के श्रध्यज्ञ गवर्नर जनरत्त 
ओर देशी राज्यों के सम्बन्ध में सम्नाट ( (४097 ) के कार्य करने के लिए. सम्राट 
( 5 ॥४५]८४ए ) के प्रतिनिधि में श्रन्तर स्वीकार किया गया। 


इस अन्तर की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए श्री फे० टी० शाह ने लिखा था 
कि “( प्रान्तों और देशी राज्यों के) सघ की स्थापना होने के पश्चात्‌ भी देशी 
राज्यों फे सम्बन्ध में सर्वोच्च सत्ता के राजकीय अधिकार समाप्त नहीं होंगे । इसीलिए 
दोनों पर्दों के अन्तर को कानून द्वारा स्पष्ट करने की आवश्यकता थी” 


इस आवश्यकता के सम्बन्ध में एक बात और कही जा सकती है । एक्ट के 
प्रन्तगंत यह प्रस्तावित किया गया था कि देशी राज्यों का सघ में सम्मिलित होना न 
होना उनको स्वयं की इच्छा पर निर्भर होगा | इस प्रकार यह सम्भव था कि कुछ 
देशी राज्य संघ से शथक रहते । सघ राज्य के अध्यक्ष के रूप में गवनर जनरल उनसे 
सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता था, वर्योकि इस रूप में उसका अधिकार सघ में 
सम्मिलित हुए राज्यों तक ही सीमित था | इन एथक देशी राज्यों को प्रिटिश साम्राज्य 


के ग्नन्‍्य माग बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि सम्नाट ( (0७7 ) 
एक प्रतिनिधि की नियुक्ति करे जो इन देशी राज़्यों के सम्बन्ध में उनके 'सर्वोच्चसत्ता! 
के अ्रधिकार को अयोग कर सके | इस सम्बन्ध में सर शफ़ात भ्रहमद खाँ का कथन 
उस्लेखनीय है कि, “संघीय ज्षत्र से बाहर संघ में सम्मिलित न हुए देशी राज्यों तथा 
संघ में सम्मिलित हुए देशी राज्यों के उन विपयों के सम्बन्ध में जो उन्होंने संघ को 
नहीं सौंपे थे.” घाइसराय सम्राट ( (॥00७7 ) के प्रतिनिधि के रुप सें 'सर्वोच्चसत्ता! 
के अधिकारों का प्रयोग करेगा ।? 


(ब) नियुक्ति और कार्यकाल 

गवनर जनरल की नियुक्ति सम्राट ( (:४0ए9 ) अनुमानतः प्रधान मन्‍्त्री की 
सम्मति से करता था। उसका कार्यकाल सामान्यतया पाँच घर्प था | सम्राट 
(८:०7 ) के प्रतिनिधि की नियुक्ति भी इसी प्रकार होती थी। कानून द्वारा 
सम्राट ( [75 (५|८४४ए ) को यह श्रधिकार था कि थे दोनों पदों के लिए एुक ही 
व्यक्ति की नियुक्ति करे । 
(स) वेतन तथा अन्य सुविधाएँ 


एक्ट द्वारा गबनेर का चार्पिक बेततन २४०,८०० रुपए निश्चित किया गया 
था । इनके अतिरिक्त सम्राट और उनकी समिति ([98 |(०॥८४६ए (9 (00णार्टा) 
द्वारा निश्चित किए गए श्रन्य व्यय तथा यात्रा सम्बन्धी सुविधाएँ भी गवरनर जनरल 
को प्राप्त थी । एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल का वेतन 
संघ राज्य की आय में से दिया जाएगा । गवनर जनरल के चेतन के सम्बन्ध में सधीय 
व्यवस्थापिका सभा को मतदान और वाद-विवाद करने तक का अधिकार नहीं था । 


(दे) गवनर जनरल के अधिकार 


एक्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि “इस एक्ट की चाराओं के अनुसार, 
संघ राज्य के कार्यकारिणी सम्बन्धी ग्रधिकारों का श्रयोग गवर्नर जनरल सम्राट 
(95 १४४|८४६ए) के निमित्त , पत्यक्ष रूप से श्रथवा अपने आधीन कर्मचारियों द्वारा 
करेगा, . ।?* गवर्नर जनरल इन श्रधिकारों का प्रयोग निम्नलिखित विशिष्ट साधनों 
द्वारा करता था :--- 

(१) विवेक के अन्तर्गत* 

एक्ट हारा गवनर जनरल को अपने विवेक के शअ्रन्त्गंत अपने मन्सध्रियों से 

सम्मत्ति लिए बिना, अनेक कार्यों के सम्पादन का अधिकार प्रदान किया गया था। 


* छक्‍ट को घारा ७ ' 
| 4 बच फा5 त80:0९६09. 





रेरे१ 


इस प्रकार विधान के अन्तर्गत गवर्नर जनरल का यह कार्य क्षत्र सन्त्रियों की सम्मत्ति 
से परे था। 

जेसाकि अन्यन्न भी लिखाजा चुका है कि एक्ट के अन्तगंत रक्षा, विदेशी नीति 
( झोपनिवेशिक सम्वेन्धों के अ्रतिरिक्त ), धार्मिक कार्य तथा असम्य प्रदेश के विभांग 
गवर्नर जनरल के लिए सुरक्षित रख दिए गए थे 4 एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया 
गया था कि इन विभागों के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल अपने विवेक द्वारा कार्य करेगा । 


इनके अतिरिक्त उसे अपने विवेक द्वारा निग्नलिखित कार्यों के सम्पादन का 

भी अधिकार था --- 

(अर) किसी विपय से सम्बन्धित मतभेद का निर्णय उसी के ह्वाथों में था कि 
वह विपय गवर्नर जनरल के विवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय के क्षेत्र के 
अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, 

(ब) सन्त्रियों को चुनने, उन्हें ग्रमन्त्रित करने और पदस्थ करने के सम्बन्ध में; ' 

(स) दोनों भवनों को आमन्त्रित करने तथा सघीय परिषद को स्थगित तथा 
विसर्जित करने के सम्बन्ध में; 

(द) सघीय व्यवस्थापिका सभा में भाषण देने के सम्बन्ध में, 

(क) विचाराधीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सघीय व्यवस्थापिका सभा को सूचना 
देने के सम्बन्ध में, 

(ख) प्रस्तावों को अस्वीकृत करने, अथवा स्वीकृत करने, अथवा उन्हें सम्राट 
( [38 )५]८५६५५ ) की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में, 

(ग) प्रश्न किए जाने पर यह निणुय करने के सम्बन्ध में कि कोई व्यय संघ 
की झआराय में से दिया जाए अथवा नहीं, 

(घ) ऑॉर्डिनेन्स निर्मित करने के सम्बन्ध में, 

(3) गवर्नर जनरल के एक्ट के निर्माण करने अथवा असाधारण परिस्थितियों 
में अपने विवेक और व्यक्तिगत नि्य सम्बन्धी कार्यो के उचित सम्पादन 
के लिए एक अस्ताव तैयार कर सधीय व्यवस्थापिका सभा के इस उद्देश्य 
से मेजने के सम्बन्ध में कि वह उस अस्ताव के अनुरूप एक्ट पास करे, ' 

(व) घोषणा द्वारा विधान को स्थगित करने और इस प्रकार स्वयं के अधि- 
कार्रो में वृद्धि करने के सम्बन्ध में, 

(छ) उसकी स्वीकृति के लिये सुरक्षित रखे गए प्रान्तीय प्रस्तावों पर अपनी 
स्वीकृति-अस्वीकृति पदान करने, अथवा उन्हें सम्राट (8 0॥9]657ए) 
की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने, अथवा उस प्रस्ताव को अपने 
सशोधनों सहित अथवा रहित पुनविचार के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापिका 

सभा क पास भेजने के सम्बन्ध में; 


ध् 


(ज) प्रान्तीय गवर्नरों को आर्टिनेन्स लागू करने के लिए श्रादेश श्रदान करने 
फे सम्बन्ध में; 

(के) असाधारण परिस्थिति की घोषणा करके किसी प्रान्त के लिए संघीय 
व्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून बनाए जाने की घोषणा करने के 
सम्बन्ध में; 

(जल) उन अभियोगों के लिए पुलिस के नियम प्रस्तावित करने के सम्बन्ध से, 
जिनका लघ्य सरकार को नष्ट करना था; 

(त) अपने प्रतिनिधि के रूप में गवर्नरों को कुछ कार्यों के सम्पादन अथवा 
कुछ 'संघीय थ्रादेश” के पालन अथवा प्रान्तों के कार्यकारिणी सम्बन्धी 
शासन के संचालन की विधि निदश करने के सम्बन्ध में; 

(थ) संघ में सम्मिलित हुए देशी राज्यों के शासकों के प्रतिनिधित्व पर विचार 

_ करके उन्हें कुछ कार्यों की पूर्णता के लिए आदेश प्रदान करने के सम्बन्ध 
में; इत्यादि । 


आलोचनात्मक निरीक्षण 


गवर्नर जनरल के उपयुक्त अधिकारों के विवेचन से यह सुपष्ट हो जाएगा कि 
इस एक्ट के अन्तगत भी गवर्नर जनरल निरक्ुश शासक के रूप में ही था | उसके 
विधेक सम्बन्धी अ्रधिकार शासन के एक महच्वपूर्ण तथा व्यापक चोन्र पर छाए हुए थे । 
उसके विवेक सम्बन्धी अधिकारों के कारण, जिनको ब्रिटिश साम्राज्यणाही के छिताय॑ 
ही रखा गया था, यह निश्चय था कि सम्त्रिम॒एडल चाला पक्त अत्यन्त दुर्वल और 
शक्तिद्ठीन हो जाएगा, और उत्तरदायी सरकार का मह्त भी कम होगा । इस सम्बन्ध 
में ढाक्टर राजेन्द्रभसाद ने कहा था, “यदि किसी विधान द्वारा ल्ोकग्रिय व्यवस्थापिका 
सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रियों को रक्षा, विदेशी नीति, ओर धार्मिक कार्य सम्बन्धी 
विभाग न सोपे जाकर गवर्नर जनरल को सौंप दिए जाएँ, तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि उस चिधान द्वारा पूर्ण स्वतस्त्रता तो क्या स्वराज्य, अथवा उत्तरदायी सरकार, 
अथवा ओपनिवेशिक स्वराज्य भी प्रदान किया गया है ।” ' 
(९) व्यक्तिगत निर्णय के अन्तर्गत * 
। ईनके अतिरिक्त शासन के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत निर्णय के 
अन्तरगत अयोग के हतु कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे । इस प्रकार कार्य करते समय 
उसे अपने सन्सत्रियों से सम्मति लेनी थी, परन्तु वह उस्ले स्वीकार करने के लिए वाध्य 


नहीं था, इस प्रकार इस स्थान प्र वादविवाद और परामर्श तो सामूहिक अ्रथवा संयुक्त 
कि  ज क 28 8, 


| ) सन्‌ १६३४ के बबई के कॉग्रेस अ्रधिवेशन में चाबू राजेन्द्रप्रसाद द्वारा 
समापति-पद से दिए गए भाषण से । 
4 व गराह िवाशतातं ]एत8टाट्पा, 
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अर्थात्‌ गवनर जनरल और मन्नियोँ के बीच हो सकता था, परन्तु अन्तिम नियत 
अदान करने वाला व्यक्ति एक ही था, भर घह स्व्रय गवर्नर जनरल था । 


व्यक्तिगत निर्णय द्वारा किए जाने वाले कार्यों में गवर्नर जनरल का सबसे अधिक 
मुख्य तथा विशिष्ट कार्य था विशेष उत्तरठायित्वों को निभाने के सम्बन्ध में | अपने 
विशेष उत्तरदायित्वों के श्राधार पर पुक्‍्ट के अन्तगंत उसे निम्नलिखित कार्य सौपि 
गए थे ,--- 
(अ) “भारतवर्ष की शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित किसी सकट अ्रथवा सय 
का निवारण, 
(व) झआार्थिक स्थायित्वत और सघीय सरकार की साख की सुरक्षा, 
(स) अद्पदुल के उचित हिर्तो की सुरचा, 
(द) पब्लिक सविस के सदस्यों के उचित हितों की सुरक्षा, 
(क) मतभेद नप्ट करने वाले प्रस्तावों को कायकारिणी द्वारा लागू करना; 
(ख) बर्मा और सथुक्त राज्य से आए हुए माल के सम्बन्ध में भेदभाव को 
रोकना, 
(ग) देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके शासकों के अधिकारों और उनके 
गौरव एव गतिप्ठा की रक्षा; 
(क) इन विपयों तथा उसके चिचक द्वारा किए जाने चाले कार्यों के सम्पादन 
के लिए समुचित धन प्राप्त करना ।?? 


आतलोचनात्मक निरीक्षण 


गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में निश्चलिखित निरीक्षण 
दुर्शनीय हैं -- 

२. गवर्नर जनरल्न को अदान किए गए विशेष उत्तरदायित्वों से अगरेज्ों के 
भारतीयों के प्रति अधिश्वास की सीमा निदिप्ट की जा सकती है जो उन्हें भारतीयों 
की शासन करने की योग्यता के सम्बन्ध मं था । सन्‌ १६३५ के एक्ट के निर्माण का 
आधार यही अलुमान था कि असी भारतीयों को पृ उत्तरदायित्व और अधिकार 
प्रदान नहीं किए जाएँगें, पर्योकि वे इस योग्य नहीं हैं, ओर यदि ऐसए किया भी गया 
तो वे राज्य के शासन में मेंमट उत्पन्न कर देंगे । सन्‌ १६३९ के एक्ट के अन्तर्गत इस 
बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि गवनर जनरल को पर्याप्त मात्रा में विस्तृत 
एवं व्यापक अधिकार दान करने चाहिए, जिससे चह शासन में अशुभ भौर अशुद्ध 
विकास एवं ध्रगति को रोक सके, और जैसा कि 'सयुक्त सचिवतम्त्र समिति” की 
रिपोर्ट ( वणफ एड्रयीबमलायशाए (6ठफाजात ८९ ६८००१६ ) में लिखा था, 
“विभिन्न मतों के मतभेद को नप्ट कर सके और उन ( वर्गों अथवा व्यक्तियों ) की 


रघा कर सके जो अपनी रक्त करने के योग्य न हों श्रौर न उनका इतना अभाव ही 
हो कि वे अपनी रछ्छा कर सके |” 


२. यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक्ट के निर्माताओं का यह 
विचार नहीं था कि इन अधिकारों का व्यर्थ अयोग किया जाय | इस सम्बन्ध से संयुक्त 
सचिवतन्त्र समिति (]0॥70 ?274पोेष्यात्ा ए (:0०9/70/6८) का कथन उल्लेख्य 
है, “हमारा बिचार है कि यह श्रधिकार वैधानिक ग्रस्ताव अथवा घोषणा मात्र नहीं है, 
जिनका अस्तित्व उन व्यक्तियों की इच्छा श्रौर अनिच्छा पर निर्भर है. जिन्हें घास्तविक 
शक्ति प्रदान की गई है । इसके विपरीत यह अधिकार उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण और 
कानून द्वारा स्वीकृत हैं, जिस प्रकार संयुक्त राज्य के समापति को सेना के प्रधान 
सेनापति के रूप सें प्राप्त हैं, परन्तु अपने दोच्र और अपनी परिस्थितियों के सम्बन्ध में, 
जिनमें यह प्रयोग किए जा सकते है, यह अधिकार और भी व्यापक हैं।” 


३, गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों का सम्बन्ध किसी विशेष विभाग 
से नहीं था । शासन के सम्पूर्ण क्षेत्र में यह अधिकार च्याप्त थे। इसके श्रतिरिक्त, एक्ट 
के अन्तर्गत विशेष उत्तरदायित्यों की व्याख्या जिस शब्दावली में की गई थी, वह 
श्रत्यन्त सन्दिग्ध थी । भारतवर्ष की शान्ति श्रोर सुरक्षा) ्राथिक स्थायित्व” और 
“उचित्तहित” आदि कुछ ऐसे शब्द थे जिनके अनेक अथ किए जा सकते थे | इस प्रकार 
गवर्नर जनरल अपने विशेष उत्तरदायित्व के ज्षेत्र का विस्तार सरलता से कर सकता 
था। जो कुछ श्रेंगरेज़ पत्यक्ष रूप से प्राप्त न कर सके, वह उन्होंने लेखनी के सक्वेत 
मात्र से प्राप्त कर लिया । क्योकि एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया शाया था कि 
अपने विशेष उत्तरदायित्वों का अर्थ लगाने श्रोर यह घोषित करने के लिए. कि किसी 
कार्य से उसका विशेष उत्तरदायित्व नष्ट होता है श्रथवा नहीं, शवर्नर जनरल पूर्ण 
स्वतस्त्र था। इस सम्बन्ध में बावू राजेन्द्रमसाद ने उचित ही कहा था कि “यह 
शब्दायलियों इतनी ध्यापक भर सामान्य दें कि फदाचित्‌ ही कोई ऐसा कार्य हो जिसे 
गवर्नर जनरल इसके द्वारा श्रपने अधिकार में न ले सकता हो, यदि थह श्पनी 
सस्सति में इसे आवश्यक समझता हो, और इस विपय मे उसकी सम्मति ही झन्तिस 
निर्णायक थी । यह विशेष उत्तरदायित्व इतने सन्दिग्ध, श्रनिश्चित और ध्यापक है कि 
समस्त विभाग इनके नियत्रण में लिए जा सकते हैं |” एक्ट के अन्तर्गत गवर्नर 
जनरल द्वारा इन विशेष उत्तरदायित्वों के ठचित प्रयोग के लिए कोई प्रतिबन्ध अथवा 
संतुलन की प्रणार्ली प्रस्तावित नहीं की गई थी । वह अपने इन अधिकारों को अपनी 
इच्चानुसार पूर्ण निरंकुशता के साथ अयोग कर सकता था, भोर इस सम्बन्ध में उस 
पर कोई श्रतिवन्ध नहीं था । 


* सन्‌ १६३४ के घरवई के कॉंग्रेस अधिवेशन में बाबू रामेख्प्रसाद दशा 
सभापति पद से दिए गए भाषण से । 


्ि 


कु 23 


४ इनके पत्तिरिक्त ध्यावद्वारिक रूप में यह विशेष उत्तरदायित्व इस प्रकार 
अयोग किए जा सकते थे कि इनसे भारत के राष्ट्रीय हित की हानि और ब्रिटिश हित 
की रक्ता छोसके । वास्तव में इनका अभिपम्राय सी यही था। डाक्टर राजेन्ट्भसाद ने 
सन्‌ १६३४ के वमस्बई के कॉग्रेस अधिवेशन में समापति पठ से दिए गए अपने भापण में 
-इन विशेष उत्तरदायिस्तों की बढी जाज्ब्यमान एवं ुस्धिसगत आलोचना की थी, जिसे 
सचोप में निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है 

प्रथम विशेष उत्तरदायित्व था--भारतवर्प श्रथवा उसके किसी भाग की शान्ति 
तथा सुरक्षा सम्बन्धी भय का निवारण । इस उत्तरदायित्व हारा गवर्नर जनरल को 
प्रान्तों के शासन में भी हस्तदोप करने का अ्रधिकार भाप्त होगया, यथपि उनका 
शासन लोकप्रिय मन्त्रियों को सॉंप दिया गया था। कानून और अनुशासन कहने 
: को तो भास्तों को सौंप दिए गए थे, परन्तु इस प्रकार उन्हें गवर्नर जनरल और गवर्नर फे 
विशेष उत्तरदायित्व के दोहो कोप में पूर्ण रूप से सुरचित रखा गया था 7?" यह 
विशेष उच्चरदायित्व इतना व्यापक था कि इसके हारा समस्त राष्ट्रीय नेताओं को 
चन्दीगृह् में डालना और जालियॉचाला वाग की घटना जैसी अमानुपिकत और क्रर 
कृति को न्‍्यायसगत सिद्ध किया जा सकता था । 

द्वितीय विशेष उत्तरदायित्व के थ्रार्थिक स्थायित्वत और सघ की साख की रक्षा 
करना--आंधार पर भारतवर्ष की हानिकर अगरेजों का हित सुरचित रखा गया था। 


तृतीय विशेष उत्तरदायित्व---अल्पदलों के उचित हितों की रका--द्वारा 
वास्तव में अंगरेजों का यही अ्भिप्राय था कि भारतवर्ष के विभिन्न सम्प्रदार्यों में पार- 
“स्परिक विष का असाव व्यापक होता रहे और अगरेजों के सुख में वृद्धि ओर समृद्धि 
होती रहे । “भारतीय अरपदलों की सुरक्षा के हेतु यह विशेष उष्तरदायित्व अदान 
किए गए थे, यह सोचना अम मात्र ही है। व्यावहारिक रूप में उन्हें (अव्पदलों को) 
यह प्रतीत होगा कि अत्येक महत्वपूर्ण अवसर तथा अत्येक काय में उनका कोई स्थान 
न होकर जहाज के पद्चियोँ के समान उस परमाणु स्वरूप अल्यदल ( अ्रगरेज ) का 
महत्व है, जो सहस्त्रों योजन पार करके झाते और सूभ के प्रसा पूर्ण रहने तक किलोलें 
करते हैं, और साँफ की वेल्ा का आगमन होते ही जो सुख भोगने अपने देश में 
फिर से चले जाते हैं ।”* 
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चतुर्थ उचरदायित्व--पब्लिक सर्विस के सदस्यों के उचित हितों की रक्षा-- 
प्रान्तीय स्व॒राज्य के लिए घातक था । इस प्रकार इन सदस्थों के रूप सं प्रान्तीय 
सन्त्रियों के लिए एक और स्व्रामी का जन्म होयया था, जो उनके शासन भवन्ध में 
बाधा उपस्थित कर उनके सस्तक पर ग्रसफलता का सेहरा रख सकते थे। इस 
प्रकार मन्त्रियों को अपने ही कर्मचारियों पर नियन्त्रण प्रदान नहीं. किया गया था। 
“वास्तव सें हम अपने घर में स्वासी के रूप में होंगे, परन्तु अपने नोकरों पर हमारा 
कोई नियन्त्रण नहों होगा (/?* 

पॉचते विशेष उत्तरदायित्व के--अँगरेजों के विरुद्द व्यावसायिक दुर्भोति 
रोकना---आवरण में वारतव में यही श्राश्वासन था कि पूब समय फे”अनुसार भविष्य 
में फिर भारतीयों के हित को नष्ट किया जाएगा । 

छुठवे विशेष उचरदायित्व का जो देशी राज्यों की सुरक्षा से सम्बन्धित है---लक्ष्य 
यही था कि देशी राज्यों में बधानिक सुधारों के हेतु हो रहे जनता के आंन्दरोज्ञन का गला 
घोंट कर उन्हें भारतवर्ष में मिटिश साम्राज्यशाही का श्राधार वना लिया जाएं। “इस 


विपय से सम्बन्धित ' " *** गवर्नर जनरल का विशेष उत्तरदायित्व देशी राज्यों में प्रज्ञा 
सन्त के चिप तत्व को प्रवाहित होने से रोकने के लिए किया जाएगा [?? 
४ --ढा० राजेन्द्र भ्साद 


४, यह निश्चित था कि गवर्नर जनरल के विशेष उशरदायित्वो से सेन्श्ि- 
मणढल के उत्तरदायित्व के छ्ेत्र पर अवश्य श्राघात पहुँचेगा। संयुक्त सचिबतन्त्र 
समित्ति ( [006 र7शग07(87ए (-०7/777026 ) का यह कथन भ्रमित था 
कि यह अधिकार “उत्तरदायी सरकार के अनुकूल ही नहीं वरत ठसके लिए सराहना 
रूप में आवश्यक है [? 

परन्तु सत्य तो कुछ भ्रोर ही था, जेंसा कि डाक्टर ए० दबी० कीथ को सी 
स्वीकार करना पढ़ा था, “( विशेष ) उच्तरदायित्वों की अत्यन्त सकुचित व्याख्या किए 
जाने के कारण यह सम्मव है कि यह मम्त्रिमण्डल के उत्तरदायित्व की सम्भावना को 
ही नप्ट कर दें ।?२ 
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श्३७ 


(स) सन्त्रियों की सम्मति द्वारा 


यदि हम गवर्नर जनरल के विधेक और व्यक्तिगत निर्णय के घोम्न को एथक कर 
उ तो मन्त्रिमण्डल के अधिकारों के प्रयोग के लिये जो घोन्च शेप रहता है वह अत्यन्त 
सकुचित एवं सीमित है। गवर्नर जनरल फे विवेक के घोन्न में सन्त्रियों का कोई स्थान न 
था। व्यक्तिगत निर्णय के क्षेत्र में भी यह आ्रावश्यक नहीं था कि गवर्नर जनरल सन्त्रियों 
की सम्मति को स्वीकार ही करे । इनके अतिरिक्त संघीय सरकार का घही भाग शेष 
रह गया था जिसमें गवनर जनरक अपने मंश्नियों की सम्मति द्वारा उन विपरयों का 
आसन-भार सेमालता था जिनके सम्बन्ध में सधीय व्यवस्थापिका सभा कानून बनाने 
के लिए अधिकृत थी । यह भी तभी सम्भव था कि उस क्षेत्र के किसी विशेष भाग के 
सम्बन्ध में मंत्रियों के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्‍्ध न लगा दिया गया हो । 

(२) गवर्नर जनरल के सलाहकार-- 

विवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय सम्बन्धी अपने कार्यों में सहायता लेने के लिए 
एक्ट द्वारा गचनर जनरल को कुछ परामशंदाता अथवा सलाहकार नियुक्त करने का 
अधिकार था । इन सलाहकारों की सखझ््या ३ से अधिक नहीं हो सकती थी। इन परा- 
मशदाताओं के वेतन तथा उनके पद सम्बन्धी नियर्सो का निश्चय सम्राट ओर उनकी 
समिति (प्ला5 ](७]९५४ए 77 (०प०्था) करते थे । वे संघीय च्यवस्थापिका सभा 
के पदाधिकृत सदस्य थे, परन्तु इन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। 

इन पराम्शंदाताओं का कार्य केवल परासर्श प्रदान करना था। गवनेर जन- 
रत इनके परामश को स्वीकार करने के लिए वाध्य नहीं था । 

(३) मंत्रि परिपद्‌ 
एक्ट द्वारा यद्द निश्चित कर दिया गया था कि हस्तान्तरित पक्त के लिए, 


जिसमें गवनर जनरल को अपने विवेक द्वारा काय नहीं करना था, गवनर जनरक्ष की 
सहायता के लिए कुछ मन्‍्त्री होगे। 


नियुक्ति 

इन मतन्रियों की सख्या दस से अधिक नहीं हो सकती थी । सेद्धान्तिक रूप से 
गवनेर जनरल ही इन्हें नियुक्त करता था। उसके अति विश्वासी रह कर ही थे अपने' 
पद पर आसीन रह सकते थे । गवर्नर जनरल उन्हीं व्यक्तियों को भन्त्रि सण्डल्त में 
सस्मिक्षित करता था जो सघीय घ्यवस्थापिका सभा के सदस्य होते थे, अथवा होने वाले 
थे। क्योंकि एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि यदि कोई भन्‍्त्री ६ मास 
तक संघीय व्यवस्थापिका सभा के किसी सवन का सदस्य नहीं बन पाता था, तो उस 
अवधि के व्यतीत द्वो जाने पर उसे अपने पद से ध्याग पतन्न देना पढ़ता था। “आदेश 
पन्न' (58 प्णदप 6 7750प८६०78) द्वारा यवर्नर जनरज्ष को यह आदेश 


अदान किया गया था कि उसे अपने मंत्रि मंडल में ऐसे सदस्य लेने चाहिए जो भवन का 
बहुमत प्राप्त कर सकते हों, तथा जो सयुक्त उत्तरदायित्व के साथ एक संस्था के समान 
कार्य कर सकते हों । 

वेतन 


मन्त्रियों का वेतन सघीय व्यवस्थापिका सभा के एक एक्ट द्वारा निश्चित किया 
जाने वाला था । एक सन्नी का एक वार निश्चित किया हुआ वेतन उसके डस काय- 
काल में परिवतित नहीं किया जा सकता था । 


काये और अधिकार 
सरकार की योजना में मंत्रि परिषद्‌ को निम्नस्थिति प्रदान की गई थी । कानूनी 
रूप से मन्त्रीगण 'सरकार! के अ'ग नहीं थे । शासन का प्रत्येक श्रधिकार गवर्नर जन- 
रल के हार्थों मे था। प्रत्येक प्रकार का कार्य उसी के नाम से किया जाता था। जिन 
विपयो में गवर्मर जनरल अपने विवेक हारा काथ॑ नहीं करता था, केवल उन विषयों 
के सम्बन्ध में मन्त्रियों को गवर्नर जनरल को सम्मति प्रदोन करने का अधिकार था, 
ओर इसमें भी उनकी अवज्ञा की जा सकती थी । 


संयुक्त उत्तरदायित्व को कल्पित गाथा 


सन्‌ १६३५ के एक्ट की एक विशेषता यह भी थी कि वह मन्नियों के सयुक्त 
उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में मान था। आदेश पत्र! (7500707200 0 करएपए८- 
(0॥5) मे इस अभ्यास के प्रधा रुप में विकास करने के लिए गवनर जनरल को 
आदेश प्रद्यत किया गया था परन्तु निम्नलिखित कारणों से उसके लिए यह कार्य 
कठिन था :-- 

(अ) संयुक्त उत्तरदायित्त् का जो सचिवरतततन्र सरकार का सार है, विकास 
“समान घ्यक्तियों के उन प्रतिनिधियों में हो! सकता है, जिनके राजनेत्तिक सिद्धान्त और 
इषप्टिकोश भी समान हों |?” परन्तु भारतीय मन्त्रि परिपद्‌ का निर्माण ही बेसेल था | 
सघ में सम्मिलित हुए देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमे होते थे, जो स्वभावतः ही 
रूढिवादी, राष्टहित विरोधी तथा साम्राज्यशाही के ससर्थक थे। इस मत्रि परिपद्‌ में 
अल्प दलों के प्रतिनिधि भी होते थे जो निश्चय ही साम्प्रदायिक स्वभाव के थे । और 
इस सत्रिमयदल सें प्रान्तों के प्रतिनिधि भी थे जिनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो चुकी 
थी। इन विभिन्न इप्टिकोश वाले तथा णुक दूसरे के विरोधी दलों से सयुक्त उत्तरदायित्व 
की आशा करना च्यूथं था । 

(व) यवर्नर जनरल अपने विवेक के अधिकार के शन्तगंत सन्नि मण्ठल की 
चेबकों में सभापत्ति का आसन अहण कर सकता था। इससे मत्रिसण्डल्ल के सयुक्त 
उत्तरदायित्व के नष्ट होने कां और भी भय था। गवर्नर जनरल की उपस्थिति व्यक्ति 
गत सन्नियों को अपने सहयोगियों की नीति से ग्रसहमत होने में भी प्रभावित करती थी, 


रहे 


क्योंकि इस प्रकार मन्नी, जैसा कि श्री के० टी० शाह ने लिखा है “देश के अध्यक्त क॑ 
दृष्टि में योग्य सिद्धू होना चाहते थे।” किसी अ्रन्य देश की अपेक्ता भारतवर्ष में 
यह और भी अधिक सम्भव था, क्योंकि यहा सुशासित तथा सुसंगठित्र राजमैतिक दलें 


का प्रस्तित्व नहीं हैं । 


सन्त्रि परिपद्‌ ओर गवनर जनरल 

मन्त्रियों थोर गवर्भर जनरल का पारस्परिक सबंध कुछ ऐसा प्रतिपादित 
किया गया था कि उसका स्वरूप प्रारभ से ही सचिवतम्त्र के विरोध में था। 
वास्तविक सचिवतन्त्रात्मक मन्त्रिमण्डलों मे--जेसाकि इशगर्लेंड में है--कार्यकारिणी 
का श्रध्यक्ष राज्य का नाममात्र का ही अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्त फे ही नाम में 
सब कार्य किया जाता है, परन्तु व्यावहारिक रूप से मन्त्रिमएदल सर्वोच्च सत्ता का 
उपभोग करता है। परन्तु भारतवर्ष में परिस्थित्ति कुछ और ही थी। गवर्नर जनरल 
भारतवर्ष का नामसात्र का प्रध्यक्ष नहीं था। डसे एक्ट हारा “मन्त्रियों पर नियन्नण 
रखने, प्रतिबन्ध लगाने, भर उनकी योजना नप्ट करने” के भी विशेष अविकार थे। 
गवर्नर जनरल को नीति निर्धारित करने, डिक्री द्वारा कानून बनाने तथा अपने निर्ण्यों 
को इच्छित रूप में मनवाने का अधिकार था। मन्त्रीगयण एक चकित दुर्शक अथवा 
व्यर्थ चिक्लाने वाले आज्लोचक के समान ही अपने स्वामी के कार्यों का अवलोकन कर 
सकते थे । यदि कभी मन्त्रीगुण साहस करके जनता के प्रतिनिधियों के वास्तविक रूप 
में कुछ कहते तो गवर्नर जनरल अपने विवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय के अ्रधिकारों का 
प्रयोग कर उन्हें चुप कर सकता था। 

गवर्नरजनरल देश की समस्त शासन अणाली का प्रभावपुण अध्यक्ष था। 
मन्त्रिमडल की कार्यप्रणात्ली के संवन्‍्ध में उसे अपने चिवेक द्वारा नियम बनाने के 
अधिकार थे । स्वय द्वारा चुने हुए मन्त्रियों में विभाग वितरण का अधिकार भी उसे 
ही था | प्रत्येक काय का विवेचन गवर्नरजनरल के सन्म्ुुख उपस्थित किया जाता था, 
आर साधारण से साधारण विपयों के सबन्ध में भी मन्त्रियों को कुछ करने का 
अधिकार नहीं था, क्योंकि शासन श्रणाज्ञी के नियम गवर्नर जनरल स्वय अपने विवेक 
द्वारा बनाता था। 

वास्तव में एक्ट के अन्तगंत मन्त्रियों की स्थिति घटी ठयनीय थी। उनसे 
यह शआ्राशा की जाती थी कि वे दोहरा अभिनय करें| प्रथम, तो उन्हें गवर्नर जनरल को 
सम्सति प्रदान करनी थी , भौर ह्वितीय, उन्हें जनता के प्रतिनिधि की स्थिति में कार्य 
करना था। परन्तु ग्रवर्गर जनरल की महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण उनके लिये दोनों में 
से कोई सा असिनय सफलतापूवक करना कठिन था। गवर्नर जनरल का अधिकार 
सत्र अत्यन्त विशाल और च्यापक था, और इसके विपरीत मन्त्रियों का अधिकार 
श्षेत्र अत्यन्त सीमित ओर संकुचित नहीं के बरावर था। 


सारांश रूप सिस्टर चचिल का कथन डल्लेखनीय है, जिसमे उन्होंने वाइसराय 
की स्थिति का दिग्दुशन अत्यन्त निप्पक्षना से किग्रा है * 

ध्वाइसराय अथवा गवर्नर जनरल को हिटलर भ्रौर झुसोलिनी के समस्त 
अधिकार प्राप्त थे। अ्रपनी लेखनी के सकेत मात्र से वह विधान के हुकद़े टुकड़े कर 
सकता था, तथा किसी ढिक्री हारा कोई भी कानून, यहाँ तक कि साशंल कानून 
भी पास कर सकता था, जोकि कोई कानून ही नहीं था। इन सबका केवल वही 
निर्णायक था । ऐसा कार्यकर्ता वास्तव में एक तानाशाह ही था, ओर उसके पास एक 
विश्यल सेना भी थी 0? 
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सातवाँ अध्याय 


| संघीय न्यायालय 


“देश की अन्य प्रत्येक शासन व्यवस्था के समान भारतवर्ष की न्याय 
ग्रणाली भी देश से वाहर स्थित सर्वोच्च सत्ता के आधीन है । अपील का सबसे 
उच्च न्यायालय, ओर देश के वैधानिक तथा सामान्य कानूनों की व्याख्या करने 
वाली सर्वोच्च सत्ता भारतवर्प में नहीं है |?” * +-क्रे टी, शाह 

किसी सधीय प्रणाली में संघीय न्यायालय फी उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक 
है। जैसा कि अन्यत्न भी लिखा जा छुका है, प्रत्येक सघ राज्य में न्याय की एक ऐसी 
ससस्‍्था होनी चाद्विए जिसे विधान की सुर्ा और उसकी धाराओं की व्याख्या: करने 
का भार सौंपा जा सके। इस अकार की सस्था की अनुपस्थिति में यह सम्भव है कि 
देश में स्थित न्‍्याय-प्रणाली विधान की व्याख्या विभिन्न रूप से करे जिससे भनिश्चितता 
ओर संदिग्धता का जन्म हो | सधीय सरकार और सघ की विभिन्न इकाइयों के कार्य- 
सेत्र सम्बन्धी प्रश्नों का अन्तिम निर्णय सी सघीय न्यायालय द्वारा ही होता है। 
सन्‌ १६३४ के एव्ट द्वारा भारतचर्ष के लिए एक सघीय विधान प्रस्तुत किया गया 
था, इसी एक्ट द्वारा एक सघीय न्यायात्षय की भी प्यचस्था की गई । 


निर्माण 
न्यायाधीशों की सख्या निश्चित करना सम्राट ( 775 १(५|०४४ए ) का कतेब्य 
था। इन न्यायाधीशों की संख्या ६ से अधिक नहीं हो सकती थी, जब तक कि सघीय 
व्यवस्थापिका सभा गवनर जनरल से इस वात की प्रार्थना न करे कि सन्नाट ( 778 
(४]८४४ए ) द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि कर दी जाए। 


सधीय न्यायालय के प्रत्येक न्यायाघीश की नियुक्ति सम्राट (35 '४(५|०४६ए) 
द्वारा होती थी। कांय के उचित सम्पादन के समय तक वह अपने पद पर आसीन 
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रह सकता था | संघीय व्यवस्थापिका सभा को किसी न्यायाधीश को पदस्थ कराने का 
झधिकार नहीं था, श्रौर न वह किसी न्यायाधीश के न्याय सम्बन्धी कार्यों पर चाढ- 
विवाद ही कर सकती थी । गवर्नर जनरल को भी किसी न्यायाधीश को पदस्थ करने 
का अधिकार नहीं था, यथपि वह भारतबप के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थाई 
रूप से कर सकता था। अस्थाई रूप से यह नियुक्ति सम्राट ( 75 (०]८४६ए ) 
हारा होती थी। सन्‌ १६४२ में इस एक्ट में एक संशोधन किया गया। इसके द्वारा 
गवर्नर जनरल को यह अधिकार अदान किया गया कि वह एक अस्थाई न्यायाधीश 
की नियुक्ति कर सकता था, “यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि किसी विशेष विषय 
में संघीय न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने व्यक्तिगत पक्षपात से काम लिया है, तो 
उस विपय की सुनवाई तथा निर्णय थ्रादि में उस न्यायाधीश को भाग नहों लेना 
चाहिए, भ्रौर उस काय के लिए सधीय न्यायालय मे इतने न्यायाधीश नहीं थे जो संख्या 
पूरी कर सकते ।” संघीय न्यायालय के न्यायाधीश को प्रवकाश भ्राप्त करने की आथु 
६४ चर्ष निश्चित की गई थी। 


न्यायाधीशों के वेतन 

न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता तथा सेवाबृत्ति आदि सम्रा८ श्रोर डनकी समिति 
(5 2/४]०5४४ए 40 0०णशटा] ) द्वारा निश्चित किए जाते थे। उनकी नियुक्ति 
के पश्चात्‌ इनमें किसो प्रकार का अन्तर नहीं' क्या जा सकता था। प्रधान न्यायाधीश 
का चेतन ७००० रुपए प्रति मास श्रौर भ्रन्‍्य न्यायाधीशों का वेतन €९०० रुपए प्रति- 
सांस निश्चित किया गया था। इन न्यायाधीशों के ये वेतन संघ की आय में से दिए 
जाते थे। इस प्रकार संघीय व्यवस्थापिका सभा को इन बेतनों के संवन्ध में श्रपना सत 
अकट करने का श्रधिकार नहीं था | 

योग्यताएँ 

संघीय न्यायाज्ञय॑ का न्यायाधीश होने के लिए एक व्यक्ति के लिए यह झाव- 
श्यक था कि चह : 

(श्र ) ब्रिटिश भारत अथवा संघ से सम्मिलित हुए किसी देशी राज्य के 
इईकोर्ट का पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो; अथवा 

ख,. (व) दस वर्ष के अजुभव का इंग्लैंड अथवा उत्तरी आयरलैंड का वेरिस्टर 

अथवा स्कॉट्लेंड का एडवोकेट अथवा भारतवर्ष का प्लीडर हो। 

प्रधान न्यायार्धाश के लिए जो योग्यताएँ, निश्चित की गई थीं दे इन योग्यताओं' 
के अनुपात में कुछ अधिक थीं। प्रधान न्‍्यायाघीश के लिए यह आवश्यक था कि 
वह १९ साल्न के अनुभव का बेरिस्टर, एडवोकेट अथवा प्लीडर हो | ब्रिटिश भारत 
अथवा सध के सम्मिलित हुए किसी देशी राज्य की हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति 


प्रधान न्यायाधीश के पट पर हो सकती थी, यदि उसका अनुभव पॉच वर्ष का हो, और 
हाई कोर्ट में अपनी नियुक्ति के समय बेरिस्टर, एडवोकेट अथवा प्लीडर हो । 


काये 

सन्‌ १६३४ के एक्ट के द्वारा प्रस्तावित सवीय न्यायालय के कार्यों का 
विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के श्रन्तगंतत किया जा सकता है -- 

(१) मोलिक' 

(२ ) अपील सबन्धी 

(६ ) परामर्श संबन्धी ३ 

मौलिक न्‍्यायाधिकार 

सन्‌ १६३४ के गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट ( (90एटापागल्या ०0 
]00॥9 ८६ ) अथवा संघीय कानूनों की व्याख्या सम्बन्धी विपयों के सम्बन्ध से 
सधीय न्यायालय को सम्पूर्ण भ्यायाधिकार प्राप्त थे। दो अथवा दो से अधिक निम्न- 
लिखित दलों में अधिकार अथवा कार्य सबंधी रूगढे के नि्यंय का भी पूर्ण अधिकार 
संघीय न्‍्यप्याक्षय को ही प्राप्त था ---- 

( ञअ 2 सघ, 

(व ) कोई एक म्ान्त, अथवा 

(स ) सध में सम्मिलित हुआ कोई पुक देशी राज्य । 


अपील सस्बन्धी न्‍्यायाघधिकार 
संघीय न्यायात्लय को किसी प्रान्त अथवा सघ में सम्मिलित हुए देशी राज्य की 
हाईकोट की अपील सुनने का अधिकार था, यदि हाईकोर्ट यह प्रमाणित करती कि 
उस चिपय का सर्वंध विधान, अथवा किसी आदेश अथवा 'प्रवंश पतन्न” ( [परडध:प- 
4060+ 06 ८८८४४६१०07 ) की व्याख्या से था। अन्य विपर्यों के संबध में सघीय 


न्यायालय में श्रिटिश भारत अ्रथवा सघ में सम्मिलित हुए किसी देशी राज्य की केवल 
हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भ्रपील की जा सकती थी । 


परामश सम्बन्धी न्‍्यायाधिकार 
इनके अतिरिक्त सघीय न्यायालय को परामर्श सम्बन्धी न्यायाधिकार भी प्राप्त 
था । यदि गवनर जनरल को यद्द अनुभव होता कि कानन सबधी कोई समस्या उप- 
स्थित हो गईं है अथवा होने वाली है, और जिसका सबंध जन हित से है, और जिसके 
सबंध मे सधीय न्यायालय की सम्सति अत्यन्त आवश्यक है, त्तो वह उस विषय के 
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हा थे >्व्ट द्वारा 
संबंध मे' संवीय न्यायालय से सम्मति सॉग सकता था । परामर्श का यह चत्न डे 


संघीय ज्ञत्र तक ही सीमित नहीं था। यह गवर्नर जनरल के विवेक पर निर्भर था बे 
वह किसी विपय के सबन्ध में उससे परामर्श ले । 
सधीय च्यायाक्षय केवल श्रपनी सम्मति प्रदान कर सकता था। उसे मानने के 
लिए वह गवर्मर जनरल को दाध्य नही कर सकता था। परन्तु न्याय तथा शासन 
सबन्‍्धी प्रत्येक पदाधिकारी का यह कत्तथ्य धा कि वद्ध सघीय न्यायालय को उसके 
कार्यों मे सहायता प्रदान करे | ॥। 
संघीय न्यायाह्य के विरुद्ध भ्रपीज्ष | 
निम्नतिणित दो विपयें के सबन्ध में रूघीय न्‍्याणलय के निरय के विरुद्ध 
सम्राट ओर उनकी समिति ( 75 ४५]९५७४ए 9 (०प्पालों ) के सन्युस्ध॒ प्रपील 
उपस्थित की जा सकती थी ;--- 
(झा) अपने मीलिक न्यायाविवर के अन्तर्गत जब संघीय न्याण्यकूय ने किसी 
ऐसे विषय के संबन्ध में निर्णय प्रदान क्या हो जिसमे विधान की व्याख्या झंतर्हित 
हो; ओर 
(व ) किसी अन्य विष्य के सवन्‍्ध में जिससे सबीय न्यायालय अथवा सम्राट 
ओर उनकी ससिति ( ॥8 2४५]९४ए 37 (०पाटा! ) द्वारा इस प्रकार को अनु- 
सति प्रदान कर दी गई हो । 
इस प्रकार एक्ट द्वारा भारतीय विधान को व्याख्या से संबन्धित विपर्यों में 
प्ित्री काउन्सिल को अन्तिम निर्णायक का पढ प्रदान विया गया। 
रांघीय न्यायालय को स्थापना 
सन्‌ १६३४ के एक्ट की घाराशों के अन्तगत अक्तूबर सन्‌ १६३७ में सघीय 
न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, यद्यपि एक्ट द्वारा प्रस्तावित संघीय प्रणात्षी 
अभी प्रचलित नहीं की गई थी । 
उपसंहार 
उपयुक्त विचेचन से यह स्पप्ट हो जाएगा कि सघीय न्यायालय के अधिकारों 
का स्वरूप पूर्णतः संघीय नहीं था । शासन संवन्धी अ्रपील भी इसके सन्सुख अस्तुत की 
जा सकती श्री । इसके अतिरिक्त वह अपील सांवन्‍्धी अखिल भारतीय न्यायालय भी 
नहीं था, क्योकि हाईकोर्ट के फौजदारी संबन्धी विपयों में इसे अपील सुनने का अ्रधि- 
कार नहीं था। और संघीय स्यायालय निश्चित रूप से सर्वोच्च न्‍्यायात्रय नहीं था। 
बह भिवी क्राउम्सिल के आधीन था | 


प्रधान्न स्यारणा 
हाई को. 
हैक ॥ ' 


आठवों अध्याय 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 


“आमन्त्रित होने के ज्ण से विसर्जित होने तक गवर्नर अपने अआदवेश, 
अमभिमन्त्रित करने और व्यवस्था करने के अधिकारों द्वारा व्यवस्थापिका समा पर 
छाया रहता है। व्यवस्थापिका सभा का कोई एक्ट गवर्नर की स्पीकृति बिना पूर्ण 
नहीं होता, परन्तु यवर्नर के किस्ती एक्ट के लायू होने के लिए व्यवस्थापिका सभा 
की स्वीक्षति आवश्यक नहीं |?” --श्री के टी, शाह० 


सन्‌ १६३४५ के एक्ट दवरा यह निश्चित कर दिया शया था कि प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं में एक अथवा दो सवन तथा सम्नाट ( [([7९ ) के प्रतिनिधि 
गवनेर होंगे। मद्रास, वाल, ब्रवई, सथुक्त भ्रान्त, बिद्दार और आखाम में दो 
सवर्नो की व्यवस्था की गईं, प्रथम भवन का नाम व्यवस्थापक समिति (!,८९8]90 97८ 
४५८३7 ]9 ) और द्वितीय भवन का नाम व्यवस्थापक परिपद ( [,८288ए८ 
(००म्णां ) रखा गया था। पंजाब, मध्यप्रदेश और बरार, उत्तर-परश्चिमी सीमा 
प्रदेश, उडीसा और सिन्ध के लिये एक भवन की व्यवस्था की गईं, जिसका नाम 
ध्यवस्थापक समिति रखा गया था । 


छुछ परिवतेन 
इस अकार सन्‌ १६३५ के एक्ट द्वारा सन्‌ १६१६ के एक्ट की व्यवस्था में 
दो परिवतंन निश्नलिखित रूप से किये गये --- 


(अ) सम्नाट '4॥7९8 को प्रान्तीय व्यवस्थापिकां सभाओं का स्पष्ट रूप से 
एक अनन्य अग बना दिया गया, और वह भी “इस प्रकार कि जेसा सन्‌ १६१६ 
के एदट तक नहीं छुआ था।” सम्राट ([779) के अतिनिश्चि के रूप में गबनर से 
यह आशा की जा सकती थी कि वह अब केवल नाम मात्र का ही अध्यक्ष रहेगा। 
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्सिसततत.. 


यह परिवत्तन कदाचित्‌ इसीलिये किया गया था कि सन्‌ १६४४५ के एक्ट द्वारा 
भारतीय प्रार्न्तों को पूर्ण प्रान्तीय स्व॒राज्य प्रदात करने का निश्चय किया गया था, 
और न्यायानुसार यह कहा जा सकता है कि इस प्रफार की व्यवस्था मे गवर्नर को 
नाममात्र का शासक रहने के अ्रतिरिक्त और कोई चारा न था । 


(ब) आन्तों से अ्यस बार द्विशागारिक व्यवस्थापिका सभाझ्रों की व्यवस्था की 
गई। अब ६ प्रान्तों में दो भवन होने वाले थे, जिनमें, ज॑ साकि कहा जा चुका है, 
प्रथम भवन का नाम व्यवस्थापक समिति ओर हितीय सवत का नास' च्यवस्थापक 
परिषद्‌ था । हे 

निर्माण 
(अ) व्यवस्थापक समिति 

विश्निज् प्रान्तों की व्यवस्थापक समितियों का निर्माण निम्न प्रकार था +--- 

मद्रास से २१५ सदस्य; सथुक्त प्रान्त में २२८ सदस्य; बवई में १७९ सदस्य; 
पंजाब में १७५ सदस्य; बंगाल में २९० सदस्य, विहार में १५९ सदस्य, मध्य प्रदेश में 
११२ सदस्य, उडीसा मे ६० सदस्य, आ्रासाम में १०८ सदस्य, सिन्ध में ६० सदस्य 
आर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश से €० सदस्य । 


सुरक्षित स्थान 


संघीय परिपद्‌ के सप्तान इनमें भी झुसलमान, सिख, ऐग्लो-इल्डियन, योरू 
पियन और भारतीय ईसाइयों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये थे | व्यापार 
और व्यवसाय, ज़मीदार, विश्वविद्यालय, मजदूर और स्त्रियों के प्रतिनिधियों के लिए भी 
कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए गए थे । ख्त्रियों के लिए. सुरक्षित की गई सी में मुसल- 
मान, सिख, एंग्लो-हन्डियन और भारतीय इईंसाइयो के लिए कुछ स्थान सुरक्षित थे । 


प्रतिनिधित्व का स्वरूप 


प्रान्त की व्यवस्थापक समिति के समस्त सदस्य निर्वाचित होते थे। इस 
निर्वाचन की विधि प्रत्यक्ष रखी गई थी । साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की भी 
व्यवस्था की गई थी । मुसलमान, सिख, योरुपियन, पऐुगलो-इन्डियन और भारतीय 
इंसाइयों को साम्प्रदायिक सीटों के लिए खडे हुए उम्मेदवारों के लिए. एक 
प्रथक मतदान करने का अधिकार था। निर्वाचन के हेतु ख्त्रियों को भी विभिन्न सास्मर- 
दायिक विसारों में विभाजित कर दिया गया था। दलित वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए 
साम्मरदायिक निर्वाचन का सिद्धान्त स्वयं साम्प्रदायिक निशुय' द्वारा प्रदान कियो गया 
था, परन्तु कालान्तर में पूजा के समझोते द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गयां। संशो- 
घित व्यवस्था के अनुसार द्विवेध निर्वाचन की व्यवस्था की राई प्रायमिक और 
गौण । भ्ाथमिक निर्वाचन में मतदान का अ्रधिकार केवल दलित वर्ग के सदस्यों को 
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ही था । ये व्यक्ति पुक सीट के लिए चार सदस्यों का निर्वाचन करते थे। गौण निर्वा- 
घन के अवसर पर केवल ये ही चार सदस्य उस्सेदवार हो सकते थे, परन्तु इस निर्वाचन 
में मतदान का अधिकार सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाताओं ( अर्थात्‌ 
समस्त हिन्दू मतदाता ) को था। इस श्रकार धास्तव में दलितवर्ग के उस्मेदवारों के 
सम्बन्ध में भी लेखनी के संकेत मात्र से ही साम्प्रदायिक निर्वाचन रखा गया था | 
सताधिकार 

ऐै#_्ताधिकार की योग्यताएँ विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न थीं। सामान्य रूप से 
वे व्यक्ति जो श्राय कर अ्रथवा मकान का किराया अथवा मालगुजारी देते थे, अथवा 
निश्चित की गई शेक्षिक योग्यतएँ प्राप्त किए हुए थे, अथवा जो ग्युनिस्पिल अथवा 
मोटर कर देते थे, मतदान के अधिकारी थे। जिन स्त्रियों को यह योग्यताए आप्त थीं, 
वे भी मतदान फे लिए अधिक्ृत थीं। उन व्यक्तियों की पत्नियां अथवा विधवाएँ, जो 
मतदान के लिए अधिकृत थे,भी,यदि ये कुछ शिक्तित थीं, मतदान के लिए अधिकृत है 


(व) व्यवस्थापक परिषद्‌ 


६ भान्तों में व्यवस्थापक परिपद्‌ का निर्माण निम्न प्रकार से था ;-- 


ग्रास्त का नाम कम से कम सख्या अधिक से अधिक सख्या 
मद्रास 8 रद 
वम्बई २६ ३० 
बंगाल धरे दे 
सयुक्त प्रान्त श्८ न ६० 
वरार २8 ३० 
आासाम २१ २२, 
सुरक्षित स्थान 


व्यवस्थापक परिपद्‌ की सीर्लें का विभाजन मुसलमान, योरुपियन और भारतीय 
इंसाईयों में किया गया था। शेष सीट सामान्य प्रकार की थीं । व्यवस्थापक परिषद्‌ 
में विशेष हितों के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं रखी गई थी। 


अतिनिधित्व का स्वरूप ' 
व्यवस्थापक परिपद्‌ का एक विशाल भाग निर्वाचित तथा एफ सामान्य अश 
नियुक्त किया गया था । इस परिपद्‌ में भी साम्प्रदायिक निर्वाचन को स्थान दिया गया 
था। बाजापज सि वे पता न पर ओर विहार की व्यवस्थापक परिपर्दों के कुछ सदस्यों का निर्वाचन वहाँ 
वी च्यवस्थापक समिति के सदस्य करते थे। इस प्रकार इन दोनों भान्तो में अप्रत्यक्ष 


निर्वाचन को भी प्रवेश करा दिया गया था। 


सताधिकार 

च्यवस्थापक परिषद्‌ के लिए सत देने के अधिकार के लिए चढी उच्च योग्यताएँ 
नियत को गई थीं। वे व्यक्ति ही जो ग्रधिक परिमाण में थ्राय कर अथवा भालगुज्ञारी 
अथचा किराया अथवा अन्य कर देते थे, इस परिषद्‌ के लिए. मतदान कर सकते थे । 
इसी प्रकार वे च्यक्ति जो व्यवस्थापिका सभा के सदस्य थे श्रथवा रह चुके थे, तथा 
सहकारी बैंक अथवा स्थानीय सस्थाओं के सभापति, तथा जो उच्च पदों पर जैसे मंत्री, 
परामशंदाता थे तथा हाई कोर्ट के स्यायाधीश आदि भी मतदान कर सकते थे । जिन 
स्त्रियों को यह योग्यताएँ प्राप्त थौं, अथवा इन योग्यता भाप्त व्यक्तियों की पत्नियों भो 
मतदान के लिए अधिकृत थी | है 

व्यवस्थापिका सभा की अवधि 

व्यवस्थापक समिति की अवधि पॉच वर्ष निश्चित की गई थी | गवर्नर अपने 
विवेकाधिकार का प्रयोय करके इसे अवधि से पूर्व भी विसर्जित कर सकता था। वह 
समिति के किसी अ्धिच्रेशन को कुछ काल के लिए स्थगित भी कर सकता था। 
परन्तु वह समिति की अवधि को बढ़ा नहीं सकता था। च्यवस्थापक परिषद एक 
स्थायी सस्था थी, शवनेर इसे विसर्जिल नहीं कर सकता था। यदि गवनेर चाहता 
तो इसके विस्ली अधिवेशन को कुछ काल के लिए स्थगित कर सकता था। यह सिश्चित 
किया गण था कि इसके तिहाई सस्य प्रति तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर सिया करेंगे । 


भवनों के पदाधिकारी 
« एक्ट छारा यह निश्चित कर दिया गया था कि च्थवस्थापक समिति से एक 
स्पीकर ओर उसझी अनुपस्थिति मे सभापति का पट ग्रहण करने के लिए एक उप- 
स्पीकर होगा । इसी प्रकार व्यवस्थापक परिपद्‌ से एक सभापति और एक उपसभापति 
हंगे । इन पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक सवन के स्स्य प्रपने में से करते थे | यदि 
ये पदाधिकारी अवनों के सदस्य नहीं रहते थे, तो इन्हें पद से त्याग पत्र देना पडता 
था। इसके अतिरिक्त भी वे अपने पद से त्याग-पत्र देसकते थे | उनको समस्त सदस्यों के 
, अमल द्वारा पदस्थ किया जा सकता था, इसके लिए १४ दिन पूर्व ही सूचना भेजना 
अनिवाय था । किसी विषप के सस्वन्ध में समान मत होने पर ये अपने निजी सत का 
प्रभ्रोग कर सकते थे । 
सदस्यों की अयोग्यताएँ, सुविधाएँ तथा चेतन 

सदस्यों की अग्रोग्यतताएँ, अधिक समय्र तक अलुपस्थित रहने पर पद त्याग, और 
व्यवस्थापिका सभा से गर कानूनी ढग से बैठने का दुण्ड प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
में भी चही थे जो संघीय व्यवस्थापिका सभा में । इसी प्रकार सदस्यों को प्रदान की गईं 
सुविधाएँ भी उन्हीं के समान थीं। प्रान्तीय ब्ण्वस्थापिका सभा के सदस्यों को वही चेत्तन 

दिया जाता था जो भान्तीय व्यवस्थापिका सभा अपने एक्ट द्वारा निश्चित करती थी [ 


२४६ 


व्यवस्थापक प्रणाली 
क्रार्थिक प्रस्ताव के अ्रतिरिक्त कोई सा श्रस्ताव किसी भी भवन में प्राथमिक 
रूप से उपस्थित किया जा सकता था। श्रार्थिक प्रस्ताव पहले पहल व्यवस्थापक समिति 
में ही उपस्थित किया जा सकता था । कोई प्रस्ताव उसी समय एक्ट का स्वरूप अहण 
कर सकता था जिस समय व्यवस्थापक सम्रिति अथवा जहाँ दो भवन थे, चहाँ दोनों 
भवनों द्वारा उसे पास कर दिया गया हो और उस पर गवरनर ने अ्रपन्री स्वीकृति प्रदान 


कर दी हो । 


एक्ट के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया था कि यदि च्यवस्थापक समिति 
किसी भ्रस्ताव को पास करके ज्यवस्थापक परिपद्‌ के पास भेज दे, और यदि प्यवस्थापक 
परिपद्‌ उसे वारह मास के समय में गवनर की स्वीकृति के लिए उसके पास उस प्रस्ताव 
को न भेजे तो गवर्नर अपने विवेकाधिकार द्वारा दोनों भवनों की पुक सयुक्त बंठ्क 
आमन्त्रित कर सक्रता था। इस भ्रकार की सयुक्त चेठक वारह्ट मास से पूर्व भी आमन्त्रित 
की जा सकती थी, यदि उसे यह प्रतीत हो कि उस प्रस्ताव का सम्बन्ध अर्थ अथवा 
घन से अधवा उस के किसी विशेष उत्त रदायित्त्व से है । 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के श्रधिकार और कार्य 


सघीय ज्यवस्थापिका सभा के समान प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के अधिकार 
झौर कार्या का श्रध्ययन भी निम्नलिखित शीर्पकों के अन्तर्गत किया जा 
सकता है --- 


॥| 


(१) च्यवस्थापक अधिकार 
(२) शझ्ार्थिक अधिकार, 
(३) कार्यकारिणी पर ब्रियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार । ; 


(१) व्यवस्थापक अधिकार 

शक्ति चित्रण योजना के अजुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा निम्नलिखित 
के सम्बन्ध में कानून बना सकती थी .--- 

(झा) प्रान्तीय व्यवस्थापक तालिका में उद्धूत समस्त घिपय, * 

(बे) एकीभूत व्यवस्थापक तालिका में उडत समस्त विपय । यदि प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्मित कानून सघीय च्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्मित कानून 
के विरोध में होता तो विरोध की सीमा तक प्रान्तीय कानून अवेध घोषित कर दिंया 





५ इस क्षेत्र में इसका अधिकार सामान्य रूप से बहिप्कृत के रूप में था, 
विशेष रूप से उन दो विशेष परिस्थितियों के कारण ( जिनका वर्णन पहले किया जा 


घुका है) जब कि सवीय व्यवस्थापिका सभा आस्तीय विपरयों के सम्बन्ध में कानून बना 
सकती थी । 
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जाता था। प्ररन्तु संघीय व्यवस्थापिका सभा के कानून के विरोधी किसी प्रान्तीय कानून 
को जब गवर्नर जनरल अथवा सन्नाट ( [75 )४(४|०४६४ए ) फी स्वीकृति के लिए 
सुरक्षित रख लिया जाता था, भर यदि उसे यह स्वीकृति भाप्त हो जाती थी, तो उस 
प्रान्त में वह कानून सघीय कानून के घिरोध से वैध घोषित क्या जाता था । 
प्रतिबन्ध 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा पर भी लगभग उतने ही प्रतिवन्ध थे जितने 
संवीय व्यवस्थापिका सभा पर । निम्नलिखित प्रतिबन्ध तो पूर्णरूप से वही थे, इसलिए. 
पुनरुक्ति से कोई लाभ नहीं :--- 
(थ) बाह्य छ्षेत्र विषय सम्बन्धी प्तिबन्ध । 
(व) व्यवसायिक सुरक्षा? का प्रतिबन्ध । 
(स) 'कार्यगति अवरोधक धारा! का प्रतिवन्ध । 
(द) डत्तर कालीन निपेध का प्रतिबन्ध! 
धन्य प्रतिबन्धों का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है; 
(क) पूर्व स्वीकृति का अ्तिवन्ध 
गवनेर जनरल की स्वीकृति बिना प्रान्तीय ध्यवस्थापिका सभा में कोई ऐसा 
कानून उपस्थित नहीं किया जा सकता था जिसका अभाव--- 
(१) म्रिटिश भारत के सम्बन्ध में पार्तियामेण्ट द्वारा पास किए गए किसी 
एक्ट पर पडता हो; अथवा 
(२) गवर्नर जनरल के किसी एक्ट अथवा झआडिनेन्स पर पढता हो; अथवा 
(३) किसी ऐसे विपय पर पठता हो जिसके सम्बन्ध मे गवनेर जनरल अपने 
विवेकाधिकार अ्रथवा व्यक्तिगत निर्णय हारा कार्य करता था; अथवा 
(५) जिसका प्रभाव उन फीजदारी विपयो की प्रणाली पर पढ़ता हो जिसका 
सम्बन्ध योरुपियन अथवा अ्रगरेज्ञ प्रजा से हो । 
फेवल इतना ही यथेप्ट नहीं था | निम्नलिखित किसी श्रस्ताव अथवा संग्ोधन 
को उपस्थित करने के लिए गवर्नर की पूव॑स्पीकृति आ्रवश्यक थी :--- 
(अर) गवर्नर द्वारा उसके विवेकाधिकार के अ्रन्तगंत प्रचलित किया गया कोई 
एक्ट गथवा आईिनेन्स; अथवा 
(ब) पुलिस से सम्बन्धित कोई एवंट | 
(ख) “अन्तिम स्त्रीकृति? का प्रतिवन्‍्ध 
प्रत्येक विज्न, चाहे वह सामान्य हो अथवा आर्थिक, गवनेर के सम्मुख उसकी 
स्वीकति के लिए उपस्थित किया जाता था। वह अपने विवेकाधिकार के श्रन्तगंत : 
(अर) सम्राट ( ॥35 /४)८६४ए ) के निमित्त उस पर स्वीकृति प्रदान कर 
सकता था; * 


१ इस परिस्थिति में प्रस्ताव एक्ट का स्वरूप ग्रहण कर लेता था । 


श्झेर 


(व) अपनी स्वीकति प्रदान नहीं कर सकता था," 

(सं) उस प्रस्ताव को भवन अथवा दोनों भवनों के पास इस प्रार्थना के साथ 
चापित्त भेज सकता था कि उस पर अथवा उसकी किसी धारा पर पुनर्चि 
चार किया जाए, ओर स्वय द्वारा प्रस्तुत किसी 'संशोधन के सम्बन्ध में 
वह चिशेष सकेत कर सकता था फ्रि उसकी इच्छा है कि वह सशोधन भी 
सम्मिलित कर दिया जाए, प्रथवा 

(द) उसे गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता था, 
गवर्नर जनरल उस पर अपनी स्वीकृति-अम्वीकृति प्रदान कर सकता था, 
अथवा उस प्रस्ताव को व्यवस्थापिका सभा के पास पुनर्विचार के लिए 
लौटा सकता था, अथवा उसे सम्राट ( [75 ॥(४]८५६ए » की स्वीकृति 
के लिए सुरक्षित रख सकता था । 

सम्राट ( [75 !(७]९४६ए ) को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे गए श्रस्ताव 

पर यदि थे बारह मास के समय में अपनी स्वीकृति भ्रदान कर देते ये, ओर यदि गवनर 
को इसकी सूचना प्राप्त हो जाती थी, तो वह भअस्ताव एक्ट का स्वरूप अहय कर 
लेता था। 


(२) आर्थिक अधिकार 

प्रान्त की आय ओर घ्यय के सम्बन्ध से प्रान्तीय च्यवस्थापिका सभा को 
कानन बनाने का अधिकार था। प्रान्तीय घध्यवस्थापक तालिका में उद्धुत विषयों के 
सम्बन्ध में वह कर भी लगा सकती थी । 

गवर्नर की स्वीकृति बिना व्यय-सवधी कोई आर्थिक प्रस्ताव उपस्थित नहीं 
किया जा सकता था। आर्थिक प्रस्ताव पहले पहल अ्रथम भवन में ही उपस्थित किए 
जाने चाहिए थे । काल्ान्तर के लिए यह निश्चित कर दिया गया था कि डन प्रान्तों 
में, जहों दो भवन थे, आर्थिक अस्ताव द्वितीय भवन के सन्झुख उपस्थित किए जाएँगे। 
द्वितीय सवन को इन अस्तावों पर वाद-विवाद करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके 
संबंध में वह अपना भत प्रकट नहीं कर सकेगा। अन्य साधारण श्स्तार्वों के समान 
झार्थिक अस्ताव भी गवर्नर की स्वीकृति के लिए उसके सन्मुख उपस्थित किए जाते 
थे। आर्थिक अस्तावों के सवंध में गेर सरकारी सदस्यों को कोई मौकिक अधिकार 
प्राप्त न था। 

यह निश्चित कर दिया गया था कि प्रत्येक वर्ष गवर्नर प्रान्त की आय और 
च्यय का वारपिक व्यौरा व्यवस्थापिका सभा के सन्सुख उपस्थित करेगा। संघीय व्यव- 





१ इस दुशा में वह प्रस्ताव समाप्त हो जाता था । 
£ व्यचस्थापिका सभा उस अस्ताव पर पुनर्विचार कर के उसे गवर्नर की स्वीकृति 
के लिए उसके सन्मुख फिर उपस्थित करती थी | 


स्थापिका सभा के आर्थिक व्योरे के समान इस व्योरे मे भी, जिसे बजट के नाम ले 

पुकारा जादा है, दो बातों का स्पष्ट होना आवश्यक था। 

- (श्र) सन्‌ १६३४ के गवर्मसेण्ट ऑफ इसणिडिया एक्ट ( (५0ए८४7॥7677 

०7 907: ५८६ ० 935 ) द्वारा प्रस्तावित उन च्यय के सम्बन्ध से घन का 

परिमाण जिन्हे प्रान्त की आय में से पूरा फरना निश्चित कर दिया गया था, और 

(ब ) प्रान्त की श्राय में से अन्य व्यय के लिए. धन के परिसाण के 
सम्बन्ध में । 
निश्नलिखित व्यय के लिए प्रान्तीय आय में से धन लिया जाना निश्चित कर 
दिया शया था - 
(१ ) गवर्नर का वेदन और भा तथा उसके पद सम्बन्धी श्रन्य व्यय; 
(६ ) मन्त्रियों, हाई कोट के न्यायाधीशों तथा पुडबोकेट जनरल के वेतन तथा 
भत्ता, 

) बह ऋण तथा सूद जिसके लिए प्रान्त उत्तरदायी था; 

) बहिप्कृत एवं आंशिक रूप से बहिप्कृत क्षेत्रों के शासन प्रबन्ध का व्यय; 

) किसी न्यायालय द्वारा घोषित किसी डिक्री आदि के लिए धन, 

६ ) इनके अतिरिक्त सन्‌ १६३९ के गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 
( (००0ए८४॥॥767६ 0 70॥2 0८४ ०६ 935 ) अथवा म्रान्तीय 
च्यवस्थापिका सभा के बिसी एक्ट द्वारा अन्य प्रस्तावित व्यय । 

क्सिी व्यय दा संवन्ध प्रान्दीय आय से था अथवा नहीं, यह गवरनेर अपने 
विवेकाधिकार के अन्तर्गत निश्चित करेता था । जो व्यय 'सुरक्षित' शीपक के अ्रन्तर्गत 
रख दिए जाते थे, उन पर विचार हो सकता था, परन्तु प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा को 
उनके संवन्ध में अपना मत प्रकट करने का अधिकार नहीं था। परन्तु गवर्नर के वेतन 
तथा पअ्न्य भत्ते तथा उसके पद से संवन्धित व्यय के संवन्ध में व्यवस्थापिका सभा को 
विचार करने का भी अ्रधिकार नहीं था। जो विषय सुरक्तित नही थे उनके द्वारा डप- 
स्थित सॉग के रंवन्ध में व्यवस्थापक समिति अपनी स्वीकृतिं-अस्वीकृति प्रदान कर 
सकती थी, अथवा उसे कम भी कर सकती थी । यदि गवर्नर को यह अज्ञुसव होता कि 
इस प्रकार कम अ्रथवा अस्वीकृत को हुईं मोग से उसके विशेष उत्तरदावित्तों के- 
पालन पर कोई प्रभाव पढेगा तो वह इन सॉंगों को फिर से स्वीकृत कर सकता था । 
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(३ ) कायकारिणी पर नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार 

कार्यकारिणी पर नियन्त्रण रखने के संबन्ध में भी प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
संघीय व्यवस्थापिका सभा से कुछ अधिक अधिकृत नहीं थी । गवर्नर किसी भी रूप मे 
च्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरठायी नहीं था | उसकी नियुक्ति अ्रथवा उसे पदस्थ 
करने में भी व्यवस्थापिका सभा का कोई अधिकार नहीं था | केवल इतना ही सब कुछ 


भर २९३. 


नहीं था। जिन विपयों के सावन्ध में गवर्मर अपने विवेकाधिकार अ्रथवा व्यक्तिगत 
निर्णय द्वारा कार्य करता था, उनके रांबन्ध मे वह गवर्नर जनरल के प्रति और उसके 
द्वारा भारत सचिव ओर ब्रिटिश पार्तियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी था। इस अकार 
डसका यह कार्यक्षेत्र व्यवस्थापिका सभा के नियन्त्रण की सीमा से विज्षकुत्त परे थां | 
जिन विपर्यों के संवन्‍्ध में गवर्मर अपने सन्त्रियों की सस्मतति द्वारा कार करता था, 
उन्हीं विपयों के क्षेत्र मे व्यवस्थापिका सभा कार्यकारिणी पर नियस्त्रण रख सकती 
थी। इस क्षेत्न मे भी नियन्त्रण की सम्भावना अधिक नहीं थी। क्योंकि मन्त्रियों की 
नियुक्ति करने का अधिकार गवर्नर को सौंपा गया था। उसी के प्रति विश्वासी रह 
कर वे अपने पद्‌ पर आसीन रह सकते थे। विभागों तथा अन्य कार्यों का चितरण भी 
गवर्नर ही करता था। मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों मे भी वही सभापति का पद अहण 
करता था । शासन के राचालन में सरलता तथा सुविधा रहे, इसके लिए गवर्नर 
नियम भी चना सकता था | इस प्रकार कानूनी रूप से इस प्रकार की कोई घारा नहीं 
थी कि भम्त्रीगण च्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, सम्त्रियों का केवल 
वेतन ही प्रान्तीय घ्यवस्थापिका सभा के एक एक्ट द्वारा निश्चित किया जाता था। 
परन्तु इस धारा से भी कुछ अधिक आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि 
( ञ ) एक बार मम्त्रियों का वेतन निश्चित हो जाने पर उनके कार्य काल 
मे उसमें किसी श्रकार फी कमी नहीं की जा सकती थी, और 
( ब ) यदि मनन्‍्त्रीगण व्यवस्थापिका सभा की इच्छाओं के विरूद भी कदस 
उठाते, तो गवर्नर अपने विशेष उत्तरदायित्तों के अन्तर्गत किसी कम की हुईं अथवा 
अश्वीकृत की हुई माँग का पुन'स्थापन कर संकता था। 
शवर्नर को प्रदान किए गए विशेष ध्वयस्थापक अधिकारों द्वारा भी कार्यकारिणी 
पर ज्यत्यापिका सभा के नियन्त्रण में कमी हो सकती थी । 
गवनर और कानून निमोण 
च्यवस्थापक चुन्न में गवनेर फे अधिकार लगभग वही थे जो केन्द्रीय व्यवस्थापक 
क्षेत्र में गवर्नर जनरल को प्राप्त थे। इन अधिकारों का वर्णन सक्षेप में निम्नलिखित रूप 
से किया जा सकता _ है '-- 
(१) संवर्नों को आमन्त्रित, स्थगित तथा विसर्जित करने के अंधिकार : 


एक्ट द्वारा गवनुर को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि चह जिस समय 
और जिस स्थान पर उचित समम्के, व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन की चेठ्क 
आमन्त्रित कर सकता था । परन्तु यह आवश्यक था कि वह एक वर्ष में कम से कम 
एक बार तो प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा की बेठक अवश्य आमत्रित करे, जिससे एक 
झधिवेशन के अन्तिम ओर आगामी अधिवेशन के मध्य में वारह चर्ष से भ्रचिक का 


समय ब्यतीत न हो। इसी प्रकार गवनर व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन को छुछु 
काल के लिए र्थशिद कर सकता था । बढ केवल च्यवस्थापक समिति को ही विसर्जित 
कर सकता था । ज्यवस्थापक परिषद्‌ एक स्थायी संस्था थी। गवर्नर इसे विसर्जित नही 
कर सकता था ! गवर्नर को किसी भवन अथवा दोनों भवनों की संयुक्त वेठक में भाषण 
देने का अधिक्रार था। इस उद्देश्य के लिए व सदस्यों को नआामन्त्रित कर सकता था | 
इूसी प्रकार वह किसी सी भवन को अपने आदेश भेज सकता था। गवर्नर के श्रादेश 
आध्त शोने पर भवन तुरन्त ही उन आदेशों का पालन करने का सरसक मयत्न करता था। 

गवर्नर इन अ्रधिकारों का प्रयोग अ्रपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत 
करता था । 
(२) कार्यप्रणाली निश्चित करने का अधिकार 

गवर्नर, सवरनों के सभापति अथवा स्पोकर से परामश करने के पश्चात्‌ अपने 
विवेकाघिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए 
अधिकत था :-- 

. (आ) किसी विपय की उस कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में, जिसका प्रभाव उन 
कार्यों पर पढ़ता हो जिसमें गवर्गर को व्यक्तिगत निर्णय अथवा विवेफाधिकार 
द्वारा काय करना था; | 

(व) आर्थिक कार्यो को निश्चित समय में समाप्त करने के सम्बन्ध में, 
(स) किसी देशी राज्य के विषय से सम्बन्धित क्सी प्रश्न पर हो रहे वाढ-विवाद 
रोकने के सम्बन्ध में, यदि उसका प्रभाव प्रान्तीय सरकार अथवा प्रान्त में रहने वाले 
किसी व्यक्ति पर न पढ़ रष्ठा हो 
(5) “विवेकाधिकार द्वारा प्रदान की गई गवर्नर की स्वीकृति के “अतिरिक्त 
किसी ऐसे चविपय पर हो रहे वाद-विवाद अ्धव्रा उस विषय, के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न 
को रोकने के सम्बन्ध में, जिसका सम्बन्धः 
(१) सम्राट (!78 )(०|०४६ए) अथवा गवर्नर जनरज्ञ और किसी देशी राज्य 
अथवा प्रान्त के पारस्परिक सस्वन्ध से हो; श्रथवा 
] (२) असम्य क्षेत्रों से हो; अथवा 
(३) किसी वहिप्कत क्षेत्र के शासन अबन्ध से हो; अथवा 
(४) किसी देशी राज्य के शासक अथवा उसके कुठम्ब के किसी सदस्य के 
व्यक्तिगत आचरण से हो ।”? 


(३) गबनेर के एक्ट और ऑर्डिनेन्स 


कानून बनाने और आऑर्डिनेन्स लागू करने के गवनर के अधिकार पूर्ण रूप से 
चहीो थे जो गवर्नर जनरल के थे | 


थरढि किसी समात से प्रान्दीय व्यवस्थापिका समा का अधिवेशन न हो रहा होता 
झौर यदि गवर्नर किसी कार्य के लिए यह अनिवाय समझता, तो वह, गवर्नर जनरल के 
समान, एक ऑर्डिनेन्स लागू कर सकता था । इस सम्बन्ध में गंवर्नर से यह आशा की 
गई थी कि वह अपने मन्त्रियों की सम्मति से ऑर्डिनेन्स लागू करेगा । परन्तु यदि उस 
ऑडिनेन्स का सम्बन्ध किसी ऐसे विषय से था जिसके लिए. गचनर जनरत्त की पूच 
स्‍्वीकति लेनी आवश्यक थी, तो उस ऑरॉडिनेन्स के सम्बन्ध में वह व्यक्तिगत निर्शय 
द्वारा काय करता था | केव्त इतना हो यथेष्ट नहीं था। यदि उन्हीं धाराश्रों के 
श्रॉरिनेन्स को गवनेर को गवनेर जनरल की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पढ़ता 
था, अथवा यदि उस प्रस्ताव के लिए गवरनर जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक्र होती 
थी तो गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के विना वह इन्हे लागू नहीं कर 


सकता था। 
इस प्रकार लागू किए गए किसी ऑर्डिनेन्स का असाव उसी प्रकार का होता 


था जैसा वज्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किए. गए किसी एक्ट का। इस प्रकार के 
झॉर्डिनेन्स की अवधि ६ मास होती थी। च्यवस्थापिका सभा की बेठक फिर से 
आरम्भ होने पर यह ऑर्डिनेन्स ६ सप्ताह पश्चात्‌ स्वथ ही समाप्त हो जाता था। यदि 
प्रागदीय व्यवस्थापिका सभा एक प्रस्ताव द्वारा ऑडिनेन्स के प्रति अपनी असम्मति 
अर्कट करती तो उसे और भी शीघ्र समाप्त किया जा सकता था। सम्राट ( 8 
/(2]०४४ए) को भी उसे अस्वोकत करने का अधिकार था । 

गवर्नर जनरल के समान गवर्नर को भी एक और प्रकार फे ऑर्डिनेन्स लागू 
करने का अधिकार था। यदि किसी विशेष परिस्थिति में गवर्नर को यह अनुभव होता% 
कि विवेकाधिकार तथा व्यक्तिगत निर्णय के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के 
सम्बन्ध में किसी ऑर्डिनेन्स का लागू करना नितान्त आवश्यक था, तो वह अपने 
विवेकाधिकार के अन्तर्गत ऐसा कर सकता था | इस प्रकार का पझ ार्डिनेन्स ६ मास 
तक लागू रह सकता था। इसका प्रभाव भी वही होता था जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभा ट्वारा पास किए गए किसी एक्ट का। गवनर किसी शॉर्डिनेन्स की झवधि को 
एक अन्य ऑॉडिनेन्स लागू करके आगामी ६ मास के लिए वढा सकता था इसके विप- 
रीत गचनेर इसे किसी भी समय चापिस ले सकता था। इसके अतिरिक्त सम्राट 
(5 )(५]५६८ए) भी इसे अस्दीकृत कर सकते थे । 

जिन विपरयों के सम्बन्ध में गवनंर को अपने विवेकाघिकार अथवा व्यक्तिगत 
निर्णय द्वारा कार्य करना था, उनके सम्बन्ध में एवट द्वारा गवर्नर को यह अधिकार 
प्रदान क्या गया था कि उसे गवनेर जनरल की स्वीकृति तथा उससे पूर्व या पश्चात्‌ 
व्यवस्थापिका ससा के मत को जान कर स्थायी एक्ट लागू करने का अधिकार था। 
यह कार्य भी उसे अपने विवेफाधिकार के अन्तर्गत ही करता था। गवर्नर का अत्येक 


एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा भारत सचिच के पास भेजा जाता था, जो उसे पार्लियामेन्ट 
के सन्मुख्त उपस्थित करता था । 
(४) विधान सम्बन्धी संकटकालीन परिस्थिति में गवनर के अधिकार 

एब्ट द्वारा यह भ्रस्ताचित किया गया था कि यदि किसी असाधारण परिस्थिति 
के कारण गवनर को यह अनुभव हो कि प्रान्त की उपस्थित शासन प्रणाल्ली सफल 
नही हो सकती, तो बह अपने विवेकाधिकार के श्रन्तर्गंत गषनर जनरक्ष की स्वीकृति 
के पश्चात्‌ इस प्रकार की बोपणा कर सकता था, ओर प्रान्तीय शासन से सम्बन्धित 
कुछ अथवा समस्त कार्य अपने अधिकार मे कर सकता था । परन्तु इस प्रकार की 
घोषणा का प्रान्तीय हाई कोर्ट के ग्रधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पछ सकता था। 
गबनेर की इस घोषणा की अन्य घाराएँ वही थीं जो गवनर जनरल की घोषणा 
की थीं । 

उपसंहार 

सधीय च्यवस्थासिका सभा के समान प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा भी गचर्नर 
के सम्मुख तुच्छ थार सहत्वहीन थी । व्यवस्थापक श्रोर शासन सम्बन्धी दोनों कन्नो में 
गवनेर का अत्यधिक सहत्व था | इस प्रकार के सीमित और « प्रतिवन्धित कार्यक्षेत्र का 
संचालन करने वाली व्यवस्थापिका सभा द्वारा, जिसके पर-पण पर गवनर के विवेका- 
घिकार ओर प्रतिनिपेध् के अधिकार का आघात होता था, हमारा प्रान्चीय स्वराज्य 
का स्वप्न कम से कम सत्य भावना ओर कानूनी रूप में तो असत्य ही था। उपयुक्त 
वर्णन के अध्ययन के पश्चात्‌ यही निष्कर्प निकाला जा सकता है कि प्राग्तीय व्यवस्था- 


पिका सभाएँ जनता की प्रतिनिधात्मक व्यवस्थापक समित्ति न होकर केवल घाद-विवाद 
समिति के समान ही थीं। 


नवों अध्याय 
प्रान्तीय कार्यकारिणी 


“गचर्नर सरकार को केजल अलेंकृत करने वाला भपध्यक्ष नहीं हे; वह 

सरकार का ग्रभावशाली, नियन्त्रण तथा अधिकार रखने वाला अध्यक्ष भी है [??" 

--के० टी० शाह 

सन्‌ १६३५ के एक्ट द्वारा कानूनी रूप से प्रान्तों को स्वतन्त्र राजनतिक इका- 

इयों में परिवर्त्तित कर दिया गया, जिन्हें अपने अधिकार अब भत्यक्ष रूप से सम्राट 
(९४0५7) से प्राप्त करने थे । 


प्रान्त के शासन सम्बन्धी समरत अधिकार एक्ट द्वारा गवनर को सौंप दिए 
गए, क्योंकि वह सम्राट (९472) का अतिनिधि था। हत शासन की व्यवस्था सम्राप्त 
कर दी गई । उसके स्थान पर प्रान्तों के लिए पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की योजना की 
गईं। भान्तीय कार्यकारिणी को व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी रखा गया। 
सन्‌ १६१६ के एक्ट द्वारा अस्तावित हत शासन की ध्यवस्था से प्रारम्भ होकर श्रिटिशि 
भारत के प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का विकास सन्‌ १६३४५ के एक्ट द्वारा पूर्ण हुआ। 
इस प्रकार भारतवर्ष में प्रान्सीय स्वराज्य एक विकसित होने चाले शिकश्षु के समान था । 


गवर्नरों के आन्‍न्तों की जो भारतवर्ष में पान्तीय स्वराज्य के केन्द्र रूप थे, संख्या 
ग्यारह थी । यह पान्त निम्नलिखित थे :--- 


मद्रास, वम्बई, चगाल, सयुक्त-प्रान्त,मध्यप्रदेश, पजाव, विहार, चरार, आसाम, 
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश, उड़ीसा और सिन्ध । इन ग्ान्तों में प्रत्येक प्रान्त के शासन 
सम्बन्धी अधिकार गवनेर में केन्द्रित थे । एक्ट द्वारा प्रस्तावित जिन विपयों में गवनर 
अपने विवेकाधिकार द्वारा काय करता था, उन कार्यों के अतिरिक्त अन्य विषयों में 
गवनर को सम्मति तथा सहायता प्रदान करने के लिए एक मंप्रि-परिपद्‌ की व्यवस्था 
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को गई थी । इस प्रकार प्रान्तीय कार्यकारिणी के अध्ययन को दो भागो मे विभाजित 
किया जा सकता है :-- 

(आर) गवर्नर 

(व) सन्त्रि परिषद्‌ 

निम्न पृर्ण्योे में इन दोनों का प्रथक रूप से वर्णन किया जायगा । 
(अर ) गवनर 

गवनर की नियुक्ति भारत सचिव की सम्मति पर सम्राट ([न5 )(४]०४६ए) 


द्वारा होती थी । इसके विपरीत यहां यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि श्रौपनिवेशिक 
गवर्नरों की नियुक्ति औपनिवेशिक सन्त्रिसण्डल की सम्मति से होती है । 


कायकाल 
गवनेर की नियुक्ति सामान्यतया पाँच वर्ष के लिए की जाती थी । 
वेतन तथा भत्ता 

प्रान्तीय गबनंरों का वेतन शरीर सत्ता एक्ट द्वारा निश्चित कर दिए गए थे । 
ये वेतन प्रान्तीय थ्राय में ले दिए जाते थे। विभिन्न प्रान्तों में इन गवनरों का वेतन सी 
भिन्न था। बम्बई, मदरास और बगाल में यह वेतन १,२०,००० स्पया; सदुक्त प्रान्त, 
पंजाब और बिहार में १,००,००० रुपया, मध्यप्रदेश और वरार में ७२,००० रुपया ओर 
शेष ग्रान्तों में ६६,००० रुपया था। 

अधिकार और कार्य 

गवर्नर जनरल के समान गवर्नर भी शासन-सम्बन्धी तीन प्रकार के प्रश्निकारों 

को उपसोग करता था ६--- 


(१) विवेक के अन्तगंत आने वाले अ्रधिकार; 
(२) व्यक्तिगत निर्णय संम्बन्धी अधिकार; और 
(३) सन्त्रियों की सम्मत्ति द्वारा प्रयोग किए जाने पाले अधिकार । 


अत्यन्त सक्तेप में इन अधिकारों का विवरण दिया जाता है । 
(१) गवनर के 'चिवेक' सम्बन्धी अधिकार 


मन्त्रियों की सम्मति बिना गवनर जिन अधिकारों का प्रयोग करता था वह 
“विवेकाधिकार' कहलाते थे। इन अधिकारों में मुख्य अधिकार निम्नल्लखित थे :--- 


झपने विवेकाधिकार-के अन्तर्गत गवनर 


* (अं) को थह निश्चित करने का ऋधिकार था कि कोई विषय उसके विवेक 
अथवा व्यक्तित सम्बन्धी अचिकार्रों के छोन्न में आता है अथवा नहीं; 
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(बे) को मत्रियो को चुनने, आमत्रित करने तथा पदस्थ करने का अ्रविकार था। 

(स) को यह घोषित करने का अधिकार था कि वह अपने कुछ कार्यों का 
सम्पाठन अपने विवेकाधिकार फे अन्तर्गत करेगा जिससे सरकार के विरूद्द पडयत्नों का 
सांमना कर सके ।” 

(द) को यह निर्णय करने का अधिकार था कि कोई प्रस्तावित व्यय सुरक्षित 
क्षेत्र के भ्रन्तगंत आता है ्थवा नही, इत्यादि । 

गवर्नर द्वारा उसके विवेकाधिकार के अ्रन्तर्गंत प्रयोग किए जाने वाले न्यवस्था- 
पक अधिकारों का वर्णन पूर्व अध्याय में किया जा चुका है। 

४ 
(२) गवनेर के व्यक्तिगत निर्णय सम्बन्धी अधिकार 


जिन अधिकारों का प्रयोग गवनेर अपने मतन्रियों की सम्मति से करता था, 
थे अधिकार गवर्नर के व्यक्तिगत निर्णय सम्बन्धी अधिकार कहलाते थे। गवनर मत्रियों 
की सम्मति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। व्यक्तिगत निर्णय के अधिकार 
का प्रयोग करते समय उसे निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता था 
(आप) प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति ओर सुरक्षा को नष्ट करने 
वाली परिस्थितियों को दूर करना 
(व) अल्पदलों के उचित ट्वितों की रक्षा करना 
(स) सिविल सर्विस के पुराने तथा उपस्थित सदस्यों तथा उनके प्ाश्रितों के 
अधिकारों की रक्षा करदा 
(ढ) इग्लेंड में स्थिति कम्पनियों और ब्रिटिश निवासियों के प्रति उत्पन्न हुई 
किसी प्रकार की दुर्भोँति को नप्ट करना, 
(क) आशिक रूप से वहिप्क्ृत जन्नों के उत्तम और सुशासन का प्रबंध करना 
(ख) किसी देशी-राज्य के अधिकारों तथा किसी शासक के भ्रध्िकार और 
प्रतिष्ठा की रक्षा करना 
(गं) विवेकाधिकार के अन्त्गत्त गवनर जनरल द्वारा दिए गए शासन सम्बन्धी 
आदेशों का पालन करना । 


न 


(३) मत्रियों की सम्मति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार 
विवेकाधिकार तथा च्यक्तिगत निर्णय सम्बन्धी अधिकारों के अतिरिक्त शेष 
समस्त अधिकारों का प्रयोग गवर्नर अपने सम्त्रियों की सस्मति से करता था। 


* “इस श्रकार के आदेशों के अन्तर्गत वह किसी पदाधिकारी को व्यवस्था- 
पिका समा अथवा भवनों फी सयुक्त बेंठक की कार्यप्रणाली में भाग लेने और बोलने 
का अधिकार प्रदान कर सकता था |”? 
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- (बे) मन्त्रि परिपद्‌ 

एक्ट द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि विवेकाधिकार के श्रन्तर्गत किए' 
जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त शेप कार्यो में गवनर को सहायता एवं सम्मति प्रदान 
करने के लिए एक मत्रिपरिपद्‌ होगा | छत शासन की व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात 
सेद्धान्तिक रूप में तो प्रत्येक काय के सम्पादन का अधिकार मंत्रियों को ही था । सन्‌ 
१६१६ के एव्ट द्वारा स्थापित सुरक्षित विभाग सी उनकी अधिकार सीसा से परे न थे। 

सन्त्रियों की नियुक्ति 

एक्ट हारा सन्त्रि परिषद्‌ के आकार की ओर कोई सकेत नही किया गया था। 
गवनंर अपने विवेकाधिकार के प्रयोग द्वारा मन्त्रियों को चुनता और अ्रामन्त्रित करता 
था | गवनेर के प्रति विश्वासी रहकर हो ये मन्त्रीयण अपने पद पर आसीन रह सकते 
थे। आदेश पत्र! ([75070॥7677 ०0 75070८6075) में गवनर को यह आदेश 
प्रदान किया गया था कि “उस च्यक्ति से परामश लेकर, जो उसकी समझरू सें 
च्यवस्थापिका सभा का बहुमत प्राप्त कर सकता हो, गवनर को ऐसे व्यक्तियों को चुनना 
चाहिए ( इसमें जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक मुख्य अल्प दलो के सदस्य भी हों ) 
जो सयुक्त रूप से भल्ली प्रकार व्यवस्थापक समित्ति का विश्वांस ऑँप्त कर सके ।! आदेश 
पतन्न' मे यह सी विचार प्रकट किया गया था कि शवर्र को “मन्ध्रियों में संयुक्त उत्तर- 
डायित्व की भावना के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए |” गवनेर के मन्त्रियों को 
नियुक्त किए जाने वाले इस निरंकुश अधिकार पर फेवल एक यही प्रतिबन्ध सम्भव हो 
सकता था कि ग्दि कोई मन्त्री ६ मास त्तक व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता ग्रहण 
नहीं कर पाता था, तो उसे भन्‍्त्री पद से हटना पडता था । 

संयुक्त उत्तरदायित्व का विकास 

यहाँ यह वात ध्यान में रखने की है कि सन्‌ १६३९ के एक्ट द्वारा भी संयुक्त 
उत्तरदायित्व की भावना को विकसित होने के लिए छोड दिया गया । यह एक वही 
विचित्र बात हैं कि जिस एक्ट द्वारा भान्‍्तों मे उत्तरदायी सरकार की' स्थापना की गई, 
उसी एवंट द्वारा कानूनी रूप से सयुक्त उत्तरदायित्व प्रदान नहीं किया जा सका, जो कि 
समस्त विश्व में उत्तरदायी सरकार का आधार है। 

वेतन ओर भत्ता , 

मन्त्रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापिका समा द्वारा निश्चित किया जाता था | 
एक सन्‍्त्री का एक चार निश्चित किया हुआ वेतन उसके कार्यकाल में परिवर्त्तित नहीं 
क्या जा सकता था। इस धारा से भी कार्यकारिणी पर व्यवस्थापिका सभा के 
नियन्त्रण में कमी होना अ्रवश्यम्भावी था। 

गवनर और मन्त्रि-परिपद्‌ 

वास्तथिक रूप में किसी प्रान्त की सरकार में सन्त्रि-परिपद्‌ का कोई स्थान नहीं 

था। शासन के समस्त अधिकार गवर्नर के हाथों में थे । मन्त्रियों को केवल डसकी 
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सहायता करने और उसे सम्मति प्रदान करने के लिए रखा जाता था। सन्स्रियों में 
विभागों का वितरण करने का अधिकार भी गवनर को ही था। गवनर अपने विवेका- 
घिकार के अन्तर्गत सन्त्रिपरिपद्‌ की बैठकों में सभापति का पद अ्रहण कर सकता था। 
शासन के सुविधापूर्ण सचालन के लिए भी चह नियस बना सकता था। इस प्रकार 
यह स्पष्ट ही है कि मन्त्रीगण गवर्नर की सर्वोच्च सत्ता के आधीन थे । 'परिपद्‌ की वैय्कों 
में सभापति के पट पर बैठने का तात्पये यही था कि गवर्नर मन्त्रियों की नीति से पूर्ण 
रूप के परिचित हो जाए। 
आलोचनात्मक विवेचन 
उपयुक्त विवरण के अध्ययन से यह भल्ली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि सन्‌ 
१६३४ के एक्ट के अन्तर्गत मन्त्रियों की दशा द्वेत शासन की व्यवस्था के अन्तर्गत 
मन्त्रियों की दशा से किसी भी प्रकार उन्नत नहीं थी । किसो भी वस्तु और किसी भी 
कार्य पर स्त्रियों को पूर्ण अधिकार नहीं था । गवर्नर के विवेक और ज्यक्तिगत निर्णय 
सम्बन्धी अविकारों के मध्य में वे पिस गए थे । “विवेकाधिकार के अन्तर्गत” ये शब्द 
इतने व्यापक और विस्तृत थे कि इनके द्वारा मन्त्रियों के न्‍्यायसगत जेन्र पर भी 
नियम्त्रण रखा जां सकता था । यदि गवर्नर अपने चिवेकाधिकार के अन्तगंत कार्य न 
कर रहा हो तो सी वह अपने व्यक्तिगत निर्णय द्वारा मन्ध्रियों की सम्मति को 
अस्वीकार कर सकता था । जिन विशेष उत्तरदायित्वों का पालन गवर्नर को व्यक्तिगत 
निर्णय सम्बन्धी अधिकारों द्वारा करना था, उनका अर्थ ही वडा अनिश्चित तथा सदिग्ध 
था। “उचित द्वित' अथवा 'भयकर संकट” आदि यह इस प्रकार की शब्दावक्तियाँ थीं 
जिनका अथ कुछ भी हो सकता था और इनका कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता था। 
शासन के किसी भी छेत्र पर इनके द्वारा अधिकार किया जा सकता था। किसी विषय 
के सम्बन्ध में यह निर्शय करना कि वह विपय गवनर के विवेक अथवा च्यक्तिगत निर्णय 
सम्बन्धी अधिकारों के अ्रन्तगत आता है अथवा नहीं, गवनर का ही कार्य था, और 
उसका निर्णय अन्तिम मांना जाता था। विवेक अथवा च्यक्तिगत निर्णय सम्बन्धी 
अधिकारों के अन्तगत किए गए कार्यों के ग्लोचित्य पर विवाद नहीं किया जा सकता 
था । इस प्रकार प्रान्तीय क्षत्न में अपने अधिकारों की सीमा निश्चित करने का अधिकार 
स्वय गवनर को ही था। गवनर मन्त्रियों के लिए. एक अत्यन्त सकुचित काय-छेत्र 
निश्चित कर सकता था--यरह भी जब वह चाहता तब । अपने चिवेक' और व्यक्तिगत 
निर्णय रूपी दो ऐन्द्रजालिक पिठारों के कारण गवर्नर गुप्त तथा अग्रकट रूप से नियन्त्रण 
रख सकता था । वास्तविकता तो यही है कि सन्‌ १६३५ के एक्ट द्वारा छत शासन 
प्रणाली नाममात्र को ही समाप्त की गई थी । जो इसका उद्देश्य पहले था वही अब भी 
था, अर्थात्‌ गबनर के हार्थों में अधिकार और शक्ति का केन्द्रीकरण । 


दसवाँ अध्याय 


प्रान्तीय स्वराज्य--सत्य अथवा आन्ति ? 


“एक शुर्डाकार स्तम्भ के समान, जिसके शिखर पर राजनेतिक शिल्प- 
कार ने स्वर्णिम आभा लिए एक नियम ग्तिप्ठापित कर दिया है, इस भव्य भवन का 
क्कास हुआ है, ओर जिसके द्वारा आन्तों को स्वराज्य का आश्वासन अदान किया 
गया हैं, परन्तु यह उत्त विषय के ग्रति संकुचित है जिसमें सुवार के पूर्व और 
पश्चात्‌ के ग्रान्तों का अन्तर वास्तव में अहश्य हो जाता हैं |?” * 

--शफ्रात अहमद सा 
सन्‌ १६३८४ के एक्ट द्वारा प्रदान किए गए प्रान्तीय स्वराज्य का श्रध्ययन करने 


के पूथ कि वह सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूप में सत्य था श्रथवा नहीं/ प्रान्तीय स्व॒राज्य 
का श्रथ समझ लेना युक्तिसंगत होगा । 


प्रांन्तीय स्व॒राज्य का अथे 


प्रान्तीय स्व॒राज्य के अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न मत अ्रतिपादित किए गए हैं। 
स्व॒राज्य से स्वतन्त्रता का आभास होता है। इसलिए प्रान्तीय स्वराज्य की परिसापा 
शासन की एक प्रणाली के रूप में की जा सकती है जिसमे प्रान्तीय सरकारें एक्ट द्वारा 
पदान किए गए शासन सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन 'किसी बाह्य श्रथवा भ्रान्तरिक 
श्रक्ति के आदेश अथवा हस्तक्षेप के बिना स्वतन्त्रता पूुचेक कर सकती हों | प्रान्तीय 
स्वराज्य के सार को श्री पूनिया ने निम्नलिखित शब्दों में बडी योग्यता से दर्शाया है :--- 


“प्रा््तों में उत्तदायी सरकार का तात्पय यही है कि भान्त से सम्बन्धित 
समस्त विपरयों में केन्द्र का प्रान्‍्त पर नियन्शण कम हो जाए--»उन तविपयों के अतिरिक्त 
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रे६रे 


सहाईे धन्य प्रान्तों अथवा केन्ट्र के हितों को हानि पहुँचती हो । 'आनन्‍्तीय स्व॒राज्य 
हि हमारी सम्मति में यही अर्थ है। प्रथम तो इसका अर्थ है समस्त प्रान्तीय क्षेत्र में 
एण उत्तरदायी सरकार, और ह्विंतीय इस क्षेत्र में अपनी शाक्ति को बिना किसी चाद्य 
नियन्त्रण अथवा हस्तक्षेप के प्रयोग करने के लिए प्रान्तीय सरकार को स्वतन्त्रता ।? १ 


इस ग्रकार प्रान्तीय स्व॒राज्य के दो स्वरूप होते हैं, बाह्य और अआन्तरिक। 
आन्तरिक स्वरूप का तात्पय होता है कि लोकप्रिय मन्त्रियों को गवनेरों के हस्तज्रेप 
बिना आन्तों की सरकार का संचालन करने की स्वतन्त्रता हो, ओर व्यवस्थापिका 
सभा में उपस्थित जनता के प्रतिनिधियों द्वारा वे जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी 
रहें । इस योजना में गवनेर को नाम मात्र का अध्यक्ष पद्‌ दिया जा सकता था जिसके 
अन्तर्गत वह रक्षक रूप में रह सकता था, तथा जिसे शासन का अधिकार न था | 
प्रान्तीय स्वराज्य के बाह्य स्वरूप का तात्पय था कि आन्तीय सरकारें भारत सरकार 
तथा गृह सरकार के नियन्त्रण से मुक्त होकर शासन करेंगी । 


८ 


प्रान्तीय स्व॒राज्य की शासन प्रणाली निर्धारित करते हुए ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी 
( ]077५ $९0]९८६४ (८०४४7777८6 ) ने उसके वाह्य स्वरूप पर ही अधिक वल 
दिया था । उनका मत था कि इस प्रकार की व्यवस्था में “गबनरों के अत्येक प्रान्त में 
एक कार्यकारिणी ओर एक व्यवस्थापिका सभा होगी, जिसका काय क्षेत्र निश्चित किया 
हुआ होगा तथा जो केन्द्रीय सरकार और व्यवस्थापिका सभा के नियन्त्रण से मुक्त 
होगी |”? यह स्पए्ट है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ( [07६ 50]९८६ (:0777776९6 ) 
ने आन्तीय स्वराज्य के ञआ्रान्तरिक स्वरूप की शोर अपनी अरुचि प्रदर्शित की थी, यद्यपि 
वह आन्तरिक स्वरूप ही प्रान्तीय स्वराज्य का सार और तत्च होता है। क्योंकि यद्यपि 
केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को समाप्त भी कर दिया जाता, तो भी सम्राट 
( 777 )४४]८४६9 ) के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर को इतने अधिक अधिकार प्राप्त 
थे कि वह लोकप्रिय मन्त्रियों के निर्णय और कार्यो पर पूर्ण अधिकार रख सकता था, 
आऔर इस प्रकार प्रान्तीय स्वराज्य को सारहीन चना सकता था । 
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प्रान्तीय स्व॒राज्य की प्राप्ति 
अब हम निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत इस बात का अध्ययन करेगे 
कि इस एक्ट द्वारा किस सीसा तक प्रान्तीय स्व॒राज्य म्रदान किया गया था :-- 


(१) सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रान्दीय स्व॒राज्य; और 
(२) व्यावहारिक दृष्टि से प्रास्तीय स्वराज्य । 


(१) सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रान्तीय स्व॒राज्य 

यहाँ भी प्राग्स्भ में ही हम ठो निम्नलिखित विभाजन करने पढे गे :--- 

(अ) प्रान्तीय स्वराज्य--आसन्‍्तरिक स्वरूप; और 

(ये) पान्तीय स्वराज्य--बाह्म स्वरूप । 

(अर) प्रान्तीय स्वराज्य--आन्तरिक स्वरूप 

यदि आन्तरिक स्वरूप के इश्टिकोण से सी परान्तीय स्वराज्य की ग्राप्ति के स्वप्त 
को साकार रूप प्रदान करना था, तो यह आवश्यक था कि गबनेर को प्रान्त का नास- 
मात्र का अध्यक्ष घोषित कर ठिया जाता। सन्‌ १६३४ के एक्ट के अन्तर्गत गवनर 
जिन अधिकारों शोर जिस सत्ता का भोग करता था, वह स्वय प्रान्तीय स्वराज्य के 
आदश के ही विरुद्ध थी। यह हम पूव ही लिख घुके हैं कि प्रान्तीय शासन के कार्य- 
कारिणी सम्बन्धी तथा ध्यवस्थापक कायो पर गवर्नर किस प्रकार नियन्त्रण रख सकता 
था । बिना गवनर की स्वीकृति के प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का कोई प्रस्ताव एक्ट 
का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता था। व्यवस्थापिका सभा से सम्मति लिए बिता 
अथचा उसकी इच्छा के विरूद्ध भो गवर्नर को ऑर्डिनेन्स ओर एक्ट घोषित करने का 
अधिकार प्राप्त था। प्रान्तीय मन्त्रीगण गवनर की सहायता बिना एक पर प्रागे नहीं 
बढ़ सकते थे । अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत काये करते समय गवनेर इस बात के 
लिए बाध्य नहीं था कि वह मन्त्रियो से उस सम्बन्ध में परामश ले; तथा व्यक्तिगत 
निर्णय सम्बन्धी कार्यो से वह अपने मम्त्रियों की सस्मति स्वीकार करने के लिए वाध्य 
नहीं था। अपने विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तगंत गवर्नर आम्तीय शासन के स्पूर्ण _ 
ज्षत्र को अपने अधिकार मे ले सकता था, कानून बना सकता था, अस्वीकृत अथवा 
कम की हुई किसी माँग को पुनः स्थापित कर सकता था, यहॉ तक कि च्यरवस्थापिका 
सभा के कार्यक्रम को रोक सकता था। गवनर को यह अधिकार था कि वह समस्त' 
प्रान्तीय शासन को, कुछ काल के लिए स्थमित॒ कर के शासन सम्बन्धी समस्त अश्रिकार 
अपने हाथ मे ले ले । इससे भी अधिक कोतुकमय वात थी कि गवनेर के स्थत्र के विषय 
में न्यायकर्ता भी वह स्वयं ही था। यह निश्चित करना केवल उसी का का था कि 
कौन-कौन सा विपय उसके विवेक तथा व्यक्तियत निर्णय सम्बन्धी अधिकार क्ेन्न के 
अन्तगंत थातते है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि शबनर की स्थिति. भाध्तीय 
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शासन पर साम्राज्यशाही के प्रभुव की केवल छाप स्वरूप ही नहीं थी, परन्तु उसके 
द्वारा वाह्मक्षेत्र में सी नियमत्रण रखा जाता था। जिन विपर्यों के सम्बन्ध में गवर्नर 
अपने विवेक अथवा व्यक्तिगत निशय से काय करता था, उन विप्यों के सम्बन्ध में वह 
गवनेर जनरल के प्रति झौर उसके द्वारा भारत सचिव और ब्रिटिश पार्दियामेण्ट के 
प्रति उत्तरदायी था | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रान्तीय स्वराज्य प्रान्त के लोकभिय 
मन्त्रियों और अतिनिधात्मक व्यवस्थापिका ससाओं के लिए. स्वराज्य न होकर गवर्नरों 
के लिए ही स्व॒राज्य था। 


( ब ) प्रान्तीय स्वराज्य--वाह्य रवरूप 

वाह्य स्वरूप के इप्टिकोण से सी झ्रान्तीय स्व॒राज्य केवल एक अ्रम मात्र था। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस घ्यचस्थां के अ्न्तगंत प्रान्त अपने अधिकार प्रत्यक्ष रूप 
से विधान से ही अहण करते थे । प्रान्तीय सरकार अब केन्द्रीय सरकार की प्रतिनिधि 
मात्र नहीं थी ओर न उससे अधिकार ही अहण करती थीं। इस एक्ट द्वारा प्रान्तीय 
सरकारों के व्यक्तित्व को स्वीकार किया गया । परन्तु फिर भी भान्त केन्द्र के नियन्त्रण 
से बाहर नहीं थे। उन्हें अ्रव भी स्पष्ट रूप से केन्द्रीय सरकार की आधीनता ' और 
नियन्त्रण में रखा गया | निम्न चिचेचन से यह स्पष्ट हो जाएगा 


(१ ) संघीय हस्तक्षेप 

एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि गवर्नर जनरल द्वारा असाधारण 
परिस्थिति की घोषणा करने पर संघीय व्यवस्थापिका सभा प्रान्तीय च्यवस्थापक 
तालिका में दिएु गए विपयों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकती थी। एकीमूल 
तालिका में दिए गए विपयों के सम्बन्ध में केम्ठीय और प्रान्तीय कानूनों में यदि विरोध 
होता तो सघीय कानून ही स्वीकृत किया जाता था। इस प्रकार सघ और मार्न्तों मे जो 
शक्ति घितरण किया गया था, वह इतना स्पष्ट नहीं था कि भान्तों पर केन्द्र के अधिकार 
और अभुत्व की कोई सम्भावना न रहे । 

(२) गवनर जनरल की सर्वोच्च सनन्‍्ता 

इसके अतिरिक्त गवनर जनरल को, जो केन्द्रीय सरकार का स्वय द्वारा अति- 
निधित्व करता था, प्रान्तीय सरकार्रों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्रदान किया 
गया था । यह हम बतला ही घुके हैं कि अनेक प्रकार के प्रस्ताव तथा सशोधन पऐसे 
थे, जिन्हें गवनंर जनरल की पूव स्वीकृति बिना प्रान्तीय ध्यवस्थापिका सभा में उप- 
स्थित भी नहीं कया जा सकता था | हम यह भी लिख चुके हैं कि प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका सभा द्वारा पास किए गए भस्तारवों को गवनंर जनरस्त को स्वीकृति के लिए 
सुरक्षित रखा जा सकता था, जिन्हें वह अस्वीकृत भी कर सकता था। केवल इतना 
ही यथेप्ट नहीं था। भारतवर्ष अथवा उसके किसी माग की शान्ति तथा सुरक्षा के लिए 


पेज करवा: इक 


गवर्नर जनरल अपने विवेकाधिकार द्वारा गवनरों को यह आदेश प्रदान कर सकता था 
कि फिसी प्रान्द अथवा प्रान्तों का शासन प्रदन्‍्ध उसके ( गवनेर जनरल के ) द्वारा 
निर्धारित प्रणाली पर किया जाए । वह किसीं प्रान्त के गवनेर को अपने प्रतिनिधि के 


रूप में निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन के हेतु आदेश भदान कर सकता था : 

(के ) असभ्य प्रदेशों से सम्बन्धित; और 

, ख) रक्षा, विदेशी विभाग अथवा धार्मिक विभाग से सम्बन्धित । 

इस प्रकार गवर्नर आन्तो के स्वतन्त्र अध्यक्ष होने की अपेक्षा गवनर जनरल 
के प्रतिनिधि मात्र थे। गवनरों द्वारा प्रान्तीय शासन के ज्ेत्र में केन्द्रीय नियन्त्रण का 
ताना बाना सरलता के साथ पूरा जा सकता था। प्रान्तीय स्वराज्य जोर आधीन अध्यक्त, 
यह दोने शब्द एक दूसरे के विरोधी मात्र थे । 

(३) संघीय निर्देशक चिन्ह 

एव्ट द्वारा यह स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया गया था कि प्रत्येक प्रान्त का' 

शासन-प्रवन्ध इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे सघ के अधिकारों में किसी प्रकार 


की बाधा उपस्थित न हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सघीय सरकार निम्नलिखित 
के सम्बन्ध में प्रान्तों को कुछ आदेश प्रदान कर सकती थी : 


(के ) संघीय च्यवस्थापिका सभा के कसी एक्ट को लागू करने के लिए; और 
( स) सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यातायात के साधनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में। 


यदि गवर्नर जनरल को यह अनुभव होता कि किसी प्रान्त सें संघीय आदेशों 
का पालन उचित रूप से नहीं हो रहा तो वह अपने विवेकाधिकार के अन्तगंत उस 
प्रान्त के गवर्नर को इस सम्बन्ध में कुछ विशेष आदेश प्रदान कर सकता था। 


(४ ) गवनर जनरल के प्रति गवनरो का उत्तरदायित्व 
एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि अपने विवेक तथा च्यक्तिगत 
निर्णय सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग करते समय गवनंर गवर्नर जनरल के प्रति उत्तर- 
दायी रहेंगे | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रान्तों के व्यवस्थापक, झरर्थिक तथा 
शासन सम्बन्धी क्षेत्र को गवनर जनरल पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर सकता था। 
न्‍ (४) विशेष परिस्थिति सम्बन्धी नियन्त्रण 
सन्‌ १६३५ के गवर्नमेण्ट आफ इन्डिया एक्ट ((५0०ए८7४०ए७7६ ० [एठा4 
2५८६ ०६ 935) के सम्बन्ध में सन्‌ १६३६ में हुए एक सशोधन द्वारा केन्द्रीय सरकार 
को यह अधिकार अदान किया गया था कि युद्ध, आदि विशेष परिस्थितियों में बह 
(केन्द्रीय /सरकार) अपने आदेशानुसार प्रान्तीय शासन श्रवन्ध करवा सकती थी, ओर 
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आस्तीय विपयों से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन के हेलु कमंचारी भी नियुक्त कर 
सकेती थी । ४ 


इस प्रकार प्रार्न्तों के केन्द्रीय नियन्नण से मुक्त होने की कोई सम्भावना नहीं 

थी | किसी भी क्षण केन्क्रीय सरकार वास्तविक शोर प्रभावशाली बन सकती थी | 

(२) व्यावहारिक दृष्टि से प्रान्तीय ग्वराज्य 

पहली अग्रेल सन्‌ १६३७ से कुछ सप्ताह पूर्व जब सन्‌ १६३४ के एक्ट का 
आन्तीय भाग कार्यरूप से परिणत किया गया, खुनावों की व्यवस्था की गई। बारह 
में से आठ प्रान्तों में कॉपोेस ठल का बहुमत रहा । चुनावों के पश्चात कॉग्रंस दल ने 
पद अहण करना उस समय तक के लिए अस्वीकृत कर दिया जब तक” कि गवनेर 
उन्हें यह आश्वासन न दे दें कि थे अपने विदेक तथा व्यक्तिगत निर्णय सरबन्धी अधिकारों 
का प्रयोग वह॒धा तथा प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में न करेंगे। इस प्रकार पद अहण न 
करने का भत्र दिखलाकर कॉग्रेस ने इस वात का प्रयत्व किया कि ग्वनर आार्न्तों के 
वैधानिक श्रध्यक्ष का पद ग्रहण करें और सन्त्रियों की सम्मति से काय कर | कुछ 
विधान सम्बन्धी कारणों के आधार पर गवनरों ने इस प्रकार का आश्वासन अदान 
करने से मना कर दिया। परन्तु उन्होंने कॉग्रेस दल को अपने सहयोग, सहायता और 
सहालुभूति का आश्वासन दिया । परन्तु कां प्रेस दुल अपने निश्चय पर दृढ रहा | इस- 
लिए “अस्थायी मंत्रियों” के थुग का प्रारम्भ हुआ | जलाई सन्‌ १६३७ में काम्रेस दल 
ने पक ग्रहण करना स्वीकार कर लिया | यद्दाँ यह वात ध्यान में रखने की है कि यद्यपि 
कांग्रेस गवर्नरों से उनके (गवर्नरों के) विशेषाधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में निश्चित 
आश्वासन छेने में थसफ़ल रही, परन्तु उसके इस काय से गवनरों पर यह अभाव 
झबश्य पढ़ा कि वे पान्तीय शासन के सम्बन्ध में अपने विशेषाधिकारों का अधिक प्रयोग 
न कर सकेंगे। उनके थे अधिकार केवल सुरक्षित अधिकार ही रहेंगे जिनका प्रयोग वे 
केवल कभी-कभी कर सकेंगे । कॉँम्रेस दुल की इस इढ़ता और इस विपय पर उसके 


निश्चित रहने से व्यावद्वारिक रूप में प्रान्तीय स्व॒राज्य का स्वप्न सफलीभूत सा दृष्टि- 
गोचर होने लगा । 


मत्रियों की नियुक्ति गवनरों ने अपने विवेकाधिकार द्वारा न कर्‌ व्यवस्थापिका 
समा में बहुमत वाले दल के नेता की सम्मति से की। चहुमत कक का नेता ही 
प्रधान अथवा मुख्य मन्नी निश्चित क्या गया यद्यपि एफ्ट में इस बात की ओर बिल्ल- 
कुल सकेत नहीं किया गया था। सयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को भी स्वीकार 
किया गया। छुलाई सन्‌ १६३८ में मध्यप्रदेश के गवर्नर ने अपने ध्रधान्न मंत्री की 
सम्मत्ति से कुछ मन्सत्रियों से त्याग-पत्र देने को कहा, क्योंकि उन मन्नियों से प्रधान मत्री 
का सतमेद था । जत्र सन्त्रियों ने स्थाग-पत्र उपस्थित नहीं किया, तव विदेश दोकर 


) 


है 


उसे उन्हे पदस्थ करना पढा। संयुक्त उत्तरदायित्व के इस सिद्धान्त को स्थायी बनाए 
रखने के हेतु कॉमग्रेस मन्त्री बड़े प्रयत्मशील रहे । उन्होंने मन्त्रिमण्डल में उन्ही 
व्यक्तियों को लिया जो फॉग्रेस दुल के पक्ष के थे ओर जो संकटपूर्ण अवसरों पर भी 
अपने दल का आदेश स्वीकार करने को तत्पर थे। गवनेर यद्यपि मन्त्रि-परिपद्‌ के 
सभापति का पद गअहण करते थे, परन्तु विभाग और कार्य आदि वितरण का काय 
उन्होंने स्वय मन्स्रियों पर ही छोड दिया था| केवल इतना ही नही, सन्त्रियों का कार्य- 
काल व्यवस्थापिका सभा के भ्रति विश्वासी रहने पर ही निर्र था। व्यवस्थापिका ससा 
के इस विश्वास को गवरनरों ने प्राज्तीय मन्न्रिमण्डलो का जीवनठाता स्वीकार कर 
लिया था | सन्‌ १६३८ में सिन्ध से गरुलामहुसेन ओर सन्‌ १६४० में सिन्ध में अ्रल्ला- 
बख्श के मन्त्रिमण्डलो के पतन का कारण व्यवस्थापिका सभा के विश्वास में कमी 
होना ही था। है 

यह स्पप्ट था कि युद्ध के प्रारस्भ होने के साथ ही विधान के निर्माताओं का 
लक्ष्य यहो हो गया कि प्रान्तीय स्वराज्य एुक भ्रम सात्न था। यह भी स्पष्ट हो गया कि 
जिस सीमा तक प्रान्तीय स्वराज्य का स्वप्न सत्य हुआ था वह कॉग्रेस के रूप मे 
जन्मित राष्ट्रीयवा की शक्ति द्वारा ही हुआ था । 

कॉम्रेस मन्त्रि-मण्डलों के इस प्रश्न पर कि विशेष रूप से भारतवर्ष के सम्बंध 
में! इस युद्ध का स्पष्ट उच्श्य क्या था, जब ब्रिटिश सरकार ने कोई निश्चित तथा 
विश्वस्त उत्तर नहीं दिया तो शअाठों प्रान्तों के कॉम्रेस मन्त्रि-सण्डर्लों ने त्याग पत्र दे 
ढिया । उन्हें व्याग पत्र उपस्थित करना पडा, क्योंकि : 

(अ) भारतीय जनता अथवा व्यवस्थापिका सभा में उसके प्रतिनिधियों की 
सम्मति बिना ही भारतबर्प को युद्ध में सम्मिलित कर लिया गया था, आर ह 

(व) सन्‌ १६३६ के भारतीय सुरक्षा एक्ट (26६॥८९ ० फता३8 0८६ 
०६ 939) द्वारा भारत सरकार को बडे व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, 
जिन से यह स्पष्ट था कि प्रान्तीय शासन में हस्तक्षेप किया जाएगो। 


” इसके पश्चात्‌ एक घोषणा द्वारा गबनरों ने प्रान्तों का शासन अपने विवेकाधि- 
कार तथा सिविल सर्विस के कुछ सदस्यों की सम्मति द्वारा करना प्रारम्भ कर दिया । 
व्यवस्थापिका समाएँ स्थगित कर दी गई । आन्तीय सरकारों में अब लोकप्रिय अथवा 
राष्ट्रीय सदस्यों का नाम तक न रह्दा | अब वह गवनेर तथा कुछ अ्रन्य पढाधिकारियों 
की विश्वस्त म्तिनिधात्मक सरकार थी | कॉग्रंस के व्यागपग अस्तुत करने के पश्चात्‌, 
उन प्रान्तों में भी जहाँ न्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी लोकप्रिय मम्त्रीगख बिना 
किसी अवरोध के कार्य कर रहे थे, गवर्नर ओर मन्त्रियों के पारस्परिक सम्बन्ध में यथेष्ट 
परिवत्तन होने लगे थे । इसका दिग्दशन अक्तूबर सन्‌ १६४२ में सिन्ध के मुख्य सन्‍्त्री . 
के पदस्थ किए जाने और मा सन्‌ १६४४३ मे बगाल के मुख्य सम्त्री के त्याग पतच्चे 
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उपस्थित करने में होता है। मन्त्रियों का परिवत्तन करने वाली परिस्थितियों और 


उनके वैधानिक महत्व का निर्देशन श्री पारदसानी ने योग्यता पूर्वक निम्न प्रकार 
से किया हे 


“ऐसा ज्ञात होता है कि सितम्बर सन्‌ १६४२ फे लगभग सिन्ध के मुख्य मन्‍्त्री 
स्वर्गीय मिस्टर अल्ला वख्श ने घाइसराय को एक पत्र लिखा था जिसमे उन्होंने 
प्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को त्यागने का उल्लेख क्या, और 
आरतवपे के सम्बन्ध में घिटिश सरकार की नीति पर अनेक आरोप लगाए इस पर, 
उन्हें वाइसरॉय से निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुआ : 


“आपको प्रदान की गई उपावियों से सम्बन्धित आपका पतन्रमैं ने पढ़ा और मुझे 
यह देखकर अत्यन्त खेद का अनुभव हुआ कि आपने इतनी शीघ्रता तथा इस अ्रशिष्टता 
के साथ यह बात प्रेस में सी देदी | आपने अपने पत्र में जो सुझाव उपस्थित किए हैं 
उन्हें में स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आपको यह भल्ली प्रकार ज्ञात हो जाना चाहिए 
कि थे सुझाव आधार रहित हैं | हमारे निर्णय द्वारा आपके वत्तेमान पढ पर जो प्रभाव 
पढ़ेगा, उसकी सूचना आपको गवनरर द्वारा प्राप्त होगी ।?? 

१० अक्तूबर सन्‌ १६४२ को मिस्टर अठला वरश को उनके मुख्य मन्त्री के पद 
से गवरनेर द्वारा हटा दिया गया । इस का कारण यह वठलाया गया कि अब मिस्टर अक्ला 
यख्या पर गवनेर महोदय का विश्वास नहीं रहा । मिस्टर अब्ला वसऱ्श के हटाए जाने 
से यह एक ओर नियस बन गया कि किसी भी मुख्य मन्‍्त्री को, जिसने व्यवस्थापिका 
सभा का विश्वास न खोया द्वो, गवनेर द्वारा पदस्थ किया जा सकता था, और गवनंर 
जनरल के पत्रका अथ यही था कि उनके “निर्णय! का 'प्रभाव! यही पदस्थ किया जाना ; 
'था। प्रथम बात द्वारा व्यवस्थापिकों सभा के शतति सन्स्रियों के संयुक्त उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त को हनन हुआ, और टिंतीय द्वारा यह स्पप्ट होगया कि अधिक से अधिक 
महखपूर्ण परिस्थितियाँ में सी प्रान्तीय सरकार केन्द्र के आधीन थीं। 


बगाल के मुख्य मन्‍्त्री श्री फजल्लुज्नहक़ का त्यागपन्न मा सन्‌ १६४३ में निम्न 
प्रकार से उपस्थित करवाया गया था । “मिस्टर फ़ जलुलहक़ ने लेजिरलेटिव एसेम्बली 
में अपने भाषण सें यह प्रकट किया कि समस्त दल्लों का सयुक्त मन्न्रिमण्ढल निर्माण 
करने के पक्त में वे श्रपना पद त्याग सकते हैं | गवर्नर को भी एक पत्र में उन्होंने यह 
सूचित कर दिया था | इसलिए गवर्नर ने उन्हें बुलाया ओर उनसे त्यागपत्र उपस्थित 
करने के लिए कहा । मिस्टर हक़ ने गवर्नर को यह वतज्ञाया कि उनका तात्पर्य तो यह 
था कि यदि गवर्नर का यह अनुभव दो कि गवर्नर समस्त दर्लों का मन्त्रिमण्डल 
निर्माण करने में सफल हो सकेंगे तो वे त्यागपत्र दे दंगे, भोौर जब इस समय इस 
प्रकार फे मम्त्रिमण्डल का निर्माण सम्भव नहीं, तो उनके त्यागपन्न का प्रश्न 
ही नहीं उठता | गवर्नर महोदय ने कद्दा कि जब तक मिस्टर हक अपना त्वथागपतन्र 


उपस्थित नहीं कर देंगे तथ तक वह (गवर्नर) समस्त दलों के नेताओं से इस प्रका 
मन्त्रिमणंडल के निर्माण के लिए कुछ न कह सकेगा, और इसलिए उनका त्यार 
उपस्थित करना अत्यन्त आवश्यक था । गवर्नर महोदय ने उन्हें यह धाशधासन 
कि नितानत आवश्यक होने के अतिरिक्त गवर्नर उनके त्यागपतन्र का प्रयोग नहीं क 
ओर यदि श्रावश्यकता हुई तो इस त्यागपत्न का प्रयोग अन्यदर्लों के नेताओं को दि 
के लिए ही किया जाएगा । गवर्नर सहोदय ने उनसे इस वात को गुप्त रखने के | 
कहा और यह भी कहा कि वह स्वय इस बांत को गुप्स रखेगे । इस बात पर # 
इक्क त्यायपत्र उपस्थित करने के लिए सहसत होगए | लगभग तुरन्त ही गवन 
उनके सन्मुख एक टाइप किया हुआ पत्र रखा जिसका तात्पय था कि मिस्टर हक़ * 
पद से त्यागपन्न देते है ।...... ..उसी दिवस राव को दस बजे मिस्टर हक़ को ग 
मेण्ट हाउस से एक पत्र प्राप्त हुआ जिससे उसे यह सूचित किया गया था कि 3 
स्यागपन्न स्वीकार कर लिया गया था ।” (माठन रिव्यू) 


डपयु क्त विवेचन में जो वैधानिक महत्त्व के विषय अस्तर्हित हैं, वे निम्नलि 
हैं। गवरनर महोदय ने मुख्य मन्त्री से उस समय त्यागपत्र उपस्थित करने के लिए 
जब व्यवस्थापिका सभा भें उसका यथेष्ट बहुमत था, गवर्नर महोदय के भवन पर 
मनत्री के हस्तात्र के लिए. एक टाइप किया हुआ तव्यागपन्न तैयार था; और * 
गवर्नर ने मिस्टर हक का त्यागपत्र नाम मान्न के लिए ही लिया था--केवल इस 
कि समस्त दर्तों का मन्त्रिमए्डल निर्मित किया जा सके, परन्तु इस प्रकार का २ 
मरुडल निर्माण करने में असफल शोर अयोग्य होते हुए भी उसने वह त्या 
स्वीकार कर लिया । वास्तव में उसे वैधानिक प्रणाली की असफलता की घोषणा 
पड़ी थी, और कई सप्ताह तक समस्त शासन को अपने विवेक के अन्त्तगंत सच 
करने के लिए उसे विवश होना पडा था | इन कई सप्ताहों के पश्चात्‌ ही वह < 
मण्डल का निर्माण करने में सफल हो सका था। 
इसके अतिरिक्त कुछु अन्य वातें भी थी। अब गवर्नर स्वयं को इृढत 
स्थिर करने लगे थे । अनेक विपयो के सम्बन्ध से उन्होंने मन्न्रियोँ की सर्म्मा 
ठुकराया । अपने विशेष उत्तरदायित्वो के आवरण में स्रान्तीय शासन को उन्होंने 
झधिकार से कर लिया । उठाहरणाथ सिन्ध के गवर्नर ने बॉध के अन्तर्गत भू 
सम्बन्धित मालगुज्ञारी को बढा दिया । और इसका कारण उसने यह बतला 
लॉयड वॉच ( ].]0ए८० 8:0748० ) और नहर योजना के प्रबन्ध के लिए 
अत्यन्त आवश्यक था; और पुसा करना उसका एक विशेष उत्तरदायित्व भी था 
वाह्य स्वरूप मे भी प्रान्तीय स्व॒राज्य का महत्व नहीं के वराबर था।॥४६ 
हस्तक्षेप वहाँ सदेच उपस्थित रहता था | सन्‌ १६३४८ में जब संयुक्त प्रदेश ओर 
के कॉम्रेस सन्त्रिमएदर्लों ने राजनतिक वन्दियों को छोडने का आयोजन दि 


+ 


ध 


गवर्नर ने यह कह कर इसमे हस्तक्षेप किया कि ऐसा करना देश की शान्ति और 
सुरक्षा के लिए घातक था | जब युद्ध का प्रारम्भ हुआ तो “ब्रिटिश भारत की रक्षा के 
लिए, जनसुरक्षा, शान्ति की स्थापना, युद्ध सचालन तथा जनता के जीवन के लिए 
आवश्यक वस्तुएँ मंगवाने के लिए”? केन्द्रीय सरकार ने अनेक विस्तृत और व्यापक 
अधिकार ग्रहण कर लिए थे। इन व्यापक अधिकारों के प्रयोग के लिए भारतीय 
सुरक्षा नियम? ( [26(८7८९ ० 70॥9 एेप८5 ) लागू किए गए। प्रार्न्तों में भी 
इन निया को लोकप्रिय मन्त्रियों की सस्मति बिना तथा उन्हें सूचित किए बिना ही 
लागू किया गयो । युद्ध के आवरण में त्रिटिश मारत पर फिर वही निरकुश शासन 
आरस्स हो गया, प्रान्तीय सरकारें फिर से केन्द्रीय सरकार की प्रतिनिधि सात्न रह 
गई , जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं था और केन्द्रीय सरकार के श्रादेशों का पालन 
ही जिन का एकमात्र कतंव्प था। जब प्रान्तीय सरकारें केन्द्र के आधीन ही थीं, तव 
प्रान्तीय स्वराज्य केवल एक ढोंग के ओर क्या था ? 


कॉग्रेस ने प्रान्तीय स्वराज्य के खोखलेपन में कुछ सार भरने की -चेप्टा की थी । 
परन्तु जव काँग्र स ने त्यागपत्न दे दिया, तव प्रान्तीय स्वराज्य अपने वास्तविक स्वरूप 
अर्थात्‌ एक निपट ढोंग, एक कल्पित गाथा के रूप में श्रकट हो गया, जो कि वह वास्तव 
में था सी | 


ग्यारहवों अध्याय 
भारतीय सिविल सर्विस 


“इस नवीन विधान को स्थिर रखने वाले स्तम्भ योस्य और ईर्पा करने 
योग्य नीकरशाही है .... .।”" ४ +>सर शफात अहमद सो 

सन्‌ १६१६ के पुकक्‍ट के समान सन्‌ १६३४ के एक्ट के अन्तर्गत सी अनेक 
सुरक्षाएँ श्रदान की गई थी जिससे कि उत्तरदायी सरकार के हाथों भारतवर्ष में सिविल 
सर्विस के सदस्यो को हानि न पहुँचे । नवीन वैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी 
दशा को दुयतीय समझकर इन सदस्यों ने जो प्रार्थना की थी, उसी के परिणामस्वरूप 
यह व्यवस्था की गई थी | 


इन सुरक्षाओं पर ध्यान देने से पूर्व हमे इस सर्विस से भरती होने की प्रणाल्दी 
पर ध्यान देना चाहिए । एक्ट हारा यह निश्चित कर दिया गया था कि इन्डियन 
सिविल सर्विस, इन्डियन पुलिस, भारत सरकार के सुरक्षित विभाग, इन्डियन मैडी- 
कल सर्विस और इजीनियरिंग विभाग की सिचाई की शाखा के लिए भारत सचिव ही 
नियुक्तियाँ करेगा । इन पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते भारतीय आय में से ही दिए 
जाने को थे। किसी दुए्ड विधान, पदस्थ करने अथवा सर्विस की शर्तों मे सशोधन 
करने वाले किसी आदेश अथवा निग्रम के विरूद्ध सिविल सर्विस के सदस्यों को यह 
अधिकार था कि वे परिस्थिति अनुसार गवर्नर, गवनेर जनरल अथवा भारत सचिव से 
शिकायत करते थे । १६ अग्रेल सन्‌ १६३७ के पूर्व भारत सचिव द्वारा नियुक्त किए 
गए पठाधिकारियों को भी इन अधिकारों का भोग करने का अधिकार था। उपयु क्त 
पदाधिकारियों के भ्रतिरिक्त सधीय जेत्र में कुछ नियुक्तियों करने तथा इनके सन्वन्ध में 
नियम बनाने का अधिकार भारत सचिव गवनेर जनरल अथवा किसी अन्य व्यक्ति को 
सॉप सकता था । प्रान्तीय क्षेत्र मे यह अधिकार गवनेर को सौंपा जाता था। 

सन्‌ १६३ के एक्ट के अन्तर्गत सिविल सर्विस की सुरक्षा के हेतु जिन सुर- 
ज्ञाओं की व्यवस्था की गई थी, थे निम्त प्रकार थे :-. 
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। २७ 


(१) विशेष उत्तरदायित्व की सुरक्षा 


सन्‌ १६३५ के गवर्नसेण्ट ऑफ़ इग्डिया पुक्ट ( (507८४997९0६ 0६ 
[#80॥9 #८ ६ ० 935 ) के अन्तर्गत अस्तावित सिविल सर्विस के सदस्या की 
रहता का भार गवनर जनरल और गवर्नरों को एक विशेष उत्तरदायित्व के रूप में सौंपा 
गया था। अदठप दलों के उचित हितों की रक्षा का भार भी गचनर जनरल और गव- 
नरों पर था। 

(२) न्याय भ्रणाली के विरुद्ध सुरक्षा 

एक्ट द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि सघीय सर्विस अथवा प्रान्तीय 
सरकार फे किसी पदाधिकारी द्वारा अधिकृत रूप से किए गए. किसी कार्य के सम्बन्ध 
में उस पर गवर्नर जनरत्ल अथवा गवर्नर की अनुमति बिना फौजंदारी अथवा दीवानी 
में किसी प्रकार का क्रानून लागू नहीं किया जा सकता था। यह अनुमति प्रदान करने 
अथवा न करने का अधिकार गवर्नर जनरल अथवा शवरनर के विवेकाधिकार पर निर्भर 
था । फ्रौजदारी प्रणात्नी के निय्सों द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित कुछ पठाधिकारियों के 
सम्बन्ध में गवनर जनरल अथवा गवनर अपने व्यक्तितत निर्णय के अन्तर्गत सुकदमे 
की स्वीकृति प्रदान कर सकता था । सिविल्ल सर्विस के किसी सदस्य द्वारा अधिकृत रूप 
से किए गए किसी कार्य के सम्बन्ध में हुईं हानि अथवा व्यय के लिए. यदि उस पर 
मुकदमा चलाया जाता कि वह उसका भुगतान करे, तो गवर्नर जनरल झथवा गवर्नर 
यह निश्चित कर सकते थे कि उस द्वानि अथवा व्यय का आंशिक अथवा पूशण भाग 
सधीय अथवा प्रान्तीय आय में से दे दिया जाए। 


(३) सामान्य नियमित सुरक्षाएँ 

एक्ट के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया था कि : 

(ञ्र ) किसी ऐसे व्यक्ति को उसके पढ से किसी ऐसे पदाधिकारी द्वारा पदस्थ 
नहीं किया जा सकता था जो उसे नियुक्त करने वाले के झ्ाधीन हो; 

(ब ) सिविल सर्विस के किसी सदस्य के पद को उस समय तक न तो घटाया 
ही जा सकता था और न उसे पदस्थ ही किया जा सकता था, जब त्तक कि उसे इस 
वात का अवसर प्रदान न किया जाए कि उसके विरुद्ध जो बातें हैं उनका वह कोई 
न्‍्यायसगत आधार डपस्थित्त कर सके, 

(स ) १ अप्रें़ सन्‌ १६२४ के पूर्व उन पर्दों पर नियुक्त किए गए* व्यक्तियों 
के, जो पद्‌ उच्च घोषित कर दिए गए थे, चेतन तथा भत्ते का भुगतान संघीय अथवा 
प्रान्दीय आय में से ही किया जाने को था, 

( द्‌ ) शासन सम्बन्धी किसी पद को जो नवीन विधान के प्रान्तोय भाग के 
प्रवेश होने से पथ 


(१ ) केन्द्रीय सर्विस ( प्रथम अथवा हितीय श्रेणी ); अथवा 

( २) रेलवे सर्विस ( प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी ); अथवा 

( ३ ) प्रान्तीय सर्विस 

में सम्मिलित था, यदि उसके नप्ट होने से सिथिल सर्विस के किसी सदस्य को 
दवानि पहुँचती, तो उसे गवर्नर जनरल ( केन्द्र से सम्बन्धित ) अथवा गवरनेर ( प्रान्‍्त 
से सम्बन्धित ) की अनुमति बिना नप्ट नहीं किया जा सकता था; 

(के + किसी ऐसे पढ के समय से प्‌वे नप्ट किए जाने पर, जिस पर कोई 
विशेष योग्यता वाला च्यक्ति आसीन था और जो भारतवर्ष स्ष॑ सम्राट ( (70७7 ) 
की सिविल सर्विस का स्थायी सदस्य नहीं था, उस व्यक्ति को कुछ घन दिया जाता था 
जिसका निश्चित करना गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर का कार्य था 

(ख ) सन्‌ १६३४ के एक्ट के लागू होने के पवर से ही काय करने वाले 
सिदिल सर्विस के किसी सदस्य के पदु पर असाव डालने वाला कोई श्रादेश किसी ऐसे 
व्यक्ति हारा ही प्रदान किया जा सकता था जो ८ सार्च सन्‌ १६२६ को इस प्रकार का 
झादेश प्रदान करने का अधिकारी होता, श्रथवा जिसे भारत सचिव द्वारा यह अधिकार 
अदान कर दिया गया था, परन्तु इसके विरूद् श्रपील भी की जा सकती धी, ओर 


(ग) अधिकृत रूप से काय करने वाले सिविल सर्विस के किसी सदस्य से 
सम्बन्धित कोई कार्य यदि भारत सचिव अ्रथवा गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर को 
स्यायपण तथा न्यायसगत प्रतीत हो तो थे उस सम्बन्ध में काय कर सकते थे | उनके 
इस अ्रश्रिकार पर किसी अकार का प्रतियन्‍्ध नहीं था। 


* 


(४) भारत सचिव द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के 
सम्बन्ध सें विशेष नियमित सुरक्षाएँ 

इस सस्वन्ध सें एक्ट के अ्न्तर्गत्त यद प्रस्ताचित किया गया था कि ; 

(अ) इन पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ता और वृत्ति संघीय 
अथवा प्रान्तीय आय में से दिए जाएँगे, 

(व) इन पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते के विरोध सें किसी प्रकार के नियर्मों 
का निर्माण नहीं किया जा सकेगा 

(स) इन पदाधिकारियों की उन्नति, छुट्टी ( कम से कम्र तीन सास की ), 
आदि का निश्चश्र गवनर जनरल अ्रथवा गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय 
के अन्तगंत करगे 

(द) यदि किसी पटाधिकारी के पद पर अनुचित प्रभाव डालने वाला कोई 
आदेश लागू हो, तो उस सरबन्ध में वह रावर्नर जनरल अथवा गवनर 
से डसकी शिकायत कर सकता था; 


रण 


(क) इन पदाधिकारियों को दरिडत करने, उनके वेतन भत्ते तथा दृत्ति के 
अधिकार को कम करने के सम्बन्ध मे नियम बनाने का अधिकार केवल 
गवर्नर जनरक्न ओर गवर्नर को ही होगा, जो इन नियमों का निर्माण 
व्यक्तिगत निरय के अन्तर्गत करेंगे। गवर्नर जनरल अथवा गवरनर के 
इस प्रकार के नियम अथवा शआदेशों के विरुद्ध भारत सचिव से श्रपील 
की जा सकतो थी, 

(ख) यदि सिविल सर्विस के किसी सठस्य की सर्विस की शर्तों पर अनुचित 
आधात पहुँचा हो, अ्रथवा यदि किसी अन्य कारणवश भारत सचिव 
को यह प्रतीत हो कि उस सदस्य को कुछ घन प्रदान करना चाहिए, 
तो वह ( भारत सचिव ) उस सदस्य के लिए कुछ धन स्वीकृत कर 
सकता था। इस धन का परिसाण सारत सचिव ही निश्चित करता था | 


अआ्रालोचनात्मक निरीक्षण 


उपयुक्त सुरक्षाओं की आलोचना रूप में सर तेज बहादुर सप्र के स्मरण से 
यह शअरश उद्धत किया जा सकता है :--- 


“शासन के एक विशाल जेत्र में प्रान्तीय स्व॒राज्य तथा केन्द्रीय शासन में 
उत्तरदायित्व करना और फिर सिविल सर्विस के सदस्यों की भरती और उन पर 
नियन्त्रण रखने के अधिकार को छीन लेने का--सि'सन्देह इसमें उनके हितों की यथेष्ट 
और प्रभावषुर्ण सुरक्षाएँ भी थीं--तात्पय केवल उत्तरदायित्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण अश 
को समाप्त करना ही नहीं है, वलिकि इससे भारतीय व्यवस्थापिका सभा और सं॑न्त्रियों 
ओर संबस के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी अनुचित प्रभाव पढना अवब- 
श्यम्भावी है । इसके अतिरिक्त सविष्य की,भारतीय व्यवस्थापिका समा व्यय में प्रत्येक 
प्रकार की कमी करने की चेष्टा करेगी; और इसके लिए मुझे कोई उपयुक्त तक दृष्टि- 
गोचर नहीं होता कि भविष्य में बनने वाज्ञी भारत सरकार भविष्य सें निमुक्तियाँ करते 
समय भारत सचिव द्वारा निश्चित वेतन आदि के नियम को स्वीकार करने के लिए 
क्यों विचश की जाए ??? 

पब्लिक सर्विस कमीशन 

एक्ट द्वारा पक सघीय पब्लिक सर्विस कम्मीशन और एक प्रान्तोय पब्लिक 
सर्विस कमीशन की स्थापना की व्यवस्था की गई | एक्ट के अन्तर्गत यह भी पस्तावित 
किया गया था कि दो अथवा दो से अधिक ग्रान्त सिल कर एक कस्मीशन की नियुक्ति 
कर सकते थे | इन कमीशर्तों का कार्य था सघ और प्रान्तीय सर्विस में की जाने वाली 
नियुक्तियों के लिए परीक्षा की व्यवस्था करना | यदि दी अथवा दो से अधिक प्रान्त संघीय 
कप्तीशन से इस वात की प्रार्थना करते तो सघीय कमीशन किसी विशेष पद के लिए 
विशेष योग्यता वाले व्यक्तियाँ की परीक्षा भी कर सकता था। जिन पढों पर भारत 


* 


सचिव अथवा गवर्नर जनरल अथवा नवर्नर नियुक्तियां करते थे, भौर जिनके सम्बन्ध 
में कमीशन की सम्मति लेना आ्रावश्यक न था, उन पर्ठों के सम्बन्ध में नियमों का 
निर्माण भी यही करते थे । इस प्रकार के नियर्सों का निर्माण गवर्नर जनरल तथा 
गवर्नर अपने विवेक के अन्तर्गत करते थे। संघ ओर भान्तों में सस्प्रदायों में नियुक्ति 
ओर पढों के प्रदान करने को प्रणाली, श्रथवा किसी दुघंटना के फलस्वरूप धन प्रदान 
करने अथवा बृत्ति के अतिरिक्त भारतवर्ष की पुलिस के निम्न पदाधिकारियों से सम्बन्धित 
विपयों के सम्बन्ध में कमीशर्नों से परामश करना आवश्यक नहीं था। इन विषयों के 
अतिरिक्त निम्न लिखित विपयों के सम्बन्ध में कमीशन से परामश लिया जाता था :--- 
(१) सिविल सर्विस सम्बन्धी पदों की मरती की समस्त अणालियों के 
सम्बन्ध में, 
(२) निम्नलिखित के प्रति सिद्धान्तों के सस्वन्ध मे 
(श्र) सिविल सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति, उन्नति और तबादले के 
सम्बन्ध में, 
(व) उस्मेदवारों की योग्यता निश्चित करने के सम्बन्ध में; 
(३) सिविल सर्विस के सदस्यों के अ्रनुशासन सम्बन्धी विपयों के सम्बन्ध में; 
५४) सिविल सर्चिस के किसी सदस्य द्वारा अधिकृत रुप से किए गए किसी 
काय के सम्बन्ध में हुईं हानि अथवा व्यय के सम्बन्ध मे घन की स्वीकृति 


कि के लिए । इसके विपरीत इस द्वानि अथवा व्यय का भुगतान उस सदस्य 
को ही करना पड़ता । 


२७७ ५: 


चत्॒थ खरड 


भारतवर्ष का नवीन विधान 





पहला अध्याय 


प्रान्तीय स्व॒राज्य से स्वतन्त्रता तक 


““हमारे शासकों के मस्तिप्क में यह वात एक दुर्दम सिद्धान्त के रूप में स्थिर 
होगई हैँ कि भारतीयों के निवास करने के घरों का निर्माण परात्पर स्वरूप अँगरेजो 
की ही करना चाहिए । हमारे सिविल सर्विस के कर्मचारी उसका स्वरूप निश्चित 
करेंगे । हमारी पालियामेर्ट प्रस्ताव की अत्येक घारा पर वाद विवाद करेगी. . .. . . | 
अब प्रकाश में इस जाग्रत राष्ट्र के सम्बन्ध मे विधाता समान व्यवहार करना 
असम्भव हैं |? १ --मे ह्सफोर्ड 


सन्‌ १६३४ का गवर्ममेण्ट गआफ़ इण्डिया एक्ट ( (५07४९777727४ ० 
90 6०८६ ०६ 935), जिसको व्याख्या श्री नेहरू ने 'टठासता का पुक नवीन 
थआ्ज्ञापन्नर कह कर की थी, अग्रेल सन्‌ १६३७ में अनिच्छित ओर विरोधी भारतवर्ष 
पर लाद दिया गया। इस एक्ट का प्रान्तीय भाग ही कार्य रूप में परिणत किया गया 
था, संघ का उद्घाटन अभी नहीं हुआ था। युद्ध संकट ने भारतीयों को यह शौपघ्र ही 
स्पष्ट कर दिया कि प्ान्तीय स्वराज्य अधिक से अधिक एक काल्पनिक एवं भ्रमित 
वास्तविकता थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को सोहित कर छुलना ही था जिससे कि वे 
स्वतन्शता और स्व॒राज्य के मार्ग पर अअसर होने से रूक जाएँ। माया जोल से दूर 
रहने वाले तथा जाग्रत भारतीय उस समय तक लडते रहे जब तक कि भारतवर्ष स्वतन्त्र 
न हो गया--परन्‍्तु हुआ केवल विभाजित होकर ही । प्रान्तीय स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्य 
को प्राप्ति के मध्य के थुग में अगरेज़ों ने भारतवर्ष के वैधानिक विकास (नाममात्र के 
लिए ही कद्दे जाने वाले) के लिए. कुछ योजनाएँ, प्रस्ताचित कर यह चेप्टा की कि 
भारतवासी साम्राज्य शाही की आधीनता में ही रहें । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
प्रस्ताव श्रधवा योजनाएं उल्लेखनीय हैं : 
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५ 


रप्न१ 


(१) क्रिप्स प्रस्ताव, * 

(२) वैवल योजना, 

(३) केविनेट मिशन योजना, 5 और 

(४७) साउन्टवेटन व्यवस्था | ४ 

निम्म एप्ठों में अब इन विभिन्न श्रस्तावों का पथक रूप से विवेचन किया 
जाएगा । 


(१) क्रिप्स प्रस्ताव 


द्वित्तीय महायुद्धू के घोर कम्ावात में भ्रेट ब्रिटेन का भविष्य बढ़ा श्रंधकारमय 
था। उसका सितारा घुलन्दी पर न होकर गत्त की ओर श्रग्रसर हो रहा था। युद्धू सकट 
के समय में अंगरेज्ों को भारतवर्ष की सहायता का मह्॒व अनुभव हुआ । इस प्रकार 
२१ मार्च सन्‌ १६४२ को चचिल सहोदय को यह स्वीकार करना ही पढ़ा * 


“हमें यह भो स्मरण रखना चाहिए कि भारतवर्ष द्वी एक ऐसा आधार है 
जिसके द्वारा अ्रनाचार और श्रत्याचार की वृद्धि पर दृढ और सुगठित प्रतिघात लगाए 
जा सकते है ॥? पु 


परन्तु भारतवासियों को, जैसा कि मिस्टर नेहरू ते कष्टा था “एक ऐसे युद्ध 
के प्रति किस प्रकार उत्साहित किया जाए जो उनका नहीं था ।” वास्तव में यद्द एक 
बड़ी विकट समस्या थी । इसी समस्या को हल करने के लिए मिस्टर क्रिप्स भारतवपे 
आए और अपने साथ “एक ऐसी हुँढी लाए जिसका समय व्यतीत द्वो चुका था और 
जो एक ऐसे बेंक के नाम थी जो स्वय अपने जीवन की श्रन्तिम घढियाँ गिन रहा था 7? 
मिस्टर क्रिप्स ने यह “वचन दिया कि भारतवर्ष में कुछ और वैधानिक विकास किया 
जाएगा जिससे तुरन्त ही युरू में उसकी सहायता प्राप्त हो सके 7? इस प्रकार सिशन 
का प्रथम और अनन्तरित उद्देश्य भारतवर्ष के समस्त दलों का एक प्रकार का संगठन 
प्राप्त कर के युद्ध में उसकी सहायता प्राप्त करना था, चेघानिक योजना तो आथसिक 
रूप से उसी लक्ष्य का एक साथन मात्र थी । 


मिस्टर क्रिप्स द्वारा जो प्रणाली प्रारम्म की गई थी, उसका आरम्भ एक दम 
नहीं हुआ था। इसकी स्थापना उस समय की गई जब भारतीर्यों को ढवाव श्रादि से 
जीतने के समस्त प्रयत्न निप्फत्न रहे । जिन परिस्थितियों के चशीभूत्त क्रिप्स प्रस्ताव ने 
जन्म भहण किया था, उनके निम्नलिखित विवेचन से यह भली भाँति स्पष्ट होजाएगा -- 
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(आ) युद्ध के प्रति समस्त दुलो की उदासीनता 

द्वितीय महायुद्ध में अंगरेज्ञ सरकार ने उसी नीति का अनुसरण करना चाहा 
जो सन्‌ १६१४ मे प्रचलित की गई थी । युद्ध घोषणा के पश्चात के कुछ ही घंटो मे 
ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष को भी युद्ध में सम्मिलित घोषित कर दिया, यश्ञपि 
भारतवर्ष की जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में कोई परामर्श नहों 
क्या गया था | इस प्रऊार एक बार फिर, जैसा कि पामदत्त ने कहा है, “भारतवासी 
ब्रिटिश सरकार ह्वारा पुक ऐसे युद्ध, में खदेडे जाने को थे जिसके आरम्भ करने में उसकी 
कोई इच्छा नहीं थी ओर जिसके प्रति उन्होंने सतत विरोध प्रदर्शित किया था ए? 
परन्तु शीघ्र ही यह प्रकट हो गया कि अंगरेज़ इतिहास को व्यर्थ ठोहराने की चेप्टा कर 
रहे थे। १४ सितस्पर को अखिल भारतीय कॉमेस की कार्यकारिणी समित्ति ने यह निर्णय 
किया कि “यह समिति इस प्रकार के युद्धू मे न तो भाग ही ले सकती है और न 
किसी भ्रकार की सहायता ही प्रदान कर सकती है, जिसका सचालन सारतवप तथा 
अन्य स्थनो पर साम्राज्यशाही के पदचिन्दी पर किया जा रहा है ।? इस प्रकार महान 
अखन्‍्तुष्टि का प्रारस्भ हुआ, अन्त में जिसका फल क्रिप्स प्रस्ताव का पदार्पण ही हुआ | 
उस समय यह परिस्थिति और भी अधिक संकटपूर्ण हो गई जब भारतवर्ष में समस्त 
राजनैतिक दलो--कॉग्रेस, मुस्लिम लीग/महासमा, उदार दल आदि ने एक मत होकर 
यह नियंंय क्या कि अपने लच्य की प्राप्ति हमें पहले होनी चाहिए, उस के पश्चतत्‌ ही 
हम थुद्ध में सहयोग प्रदान करेंगे | युद्ध के श्रति समस्त दलों की इस घुणा ने ही 
मिस्टर क्रिप्प को, भारतवर्ष आने पर विवश किया । 


(ड) अब्लान्टिक चाटेर में भारतवर्ष का चृहिष्कार अल 
अगस्त सन्‌ १६४१ में अठलान्टिक चारर (की घोषणा की गई जिसमें त्रिटिश अर 


अमरीका की सरकार ने यह पतिज्ञा की कि “जिन सरकारों के अन्तर्गत अन्य देशों के 
व्यक्ति रहते है उन सरकारों का स्वरूप निश्चित करने के उनके अधिकारों की रक्ता की 
जायगी ।!? इस सम्बन्ध में यह भी घोषित किया गया कि उनकी इच्छा यही है कि 
“जिन देशों से सत्ता और स्वराज्य के श्रधिकार ज़बरदस्ती छीन लिए गए हैं वे उन्हें 
फिर से मिल जाएँ ।” परन्तु & सितम्बर सन्‌ १६४१ को प्रधान सन्त्री मिस्टर चर्चिल 
ले इंग्लैंड की सरकार के अध्यक्त के रूप में यह घोषणा की कि “राजनैतिक निसतार 
श्र स्व॒राज्य” ( ऐ०पंट्व] जिप्रधगटाएबा07 ब00 8९६ 50ए०साएा८7६ ) 
के इस अधिकार-पन्न में भारतवर्ष, वर्मा तथा साम्राज्य के अन्य साग सम्मिलित नही 
है। इस बात से अगरेज़ों के प्रति विरोध की भावना में और भी वृद्धि हुई । 
(स) वारदोलाई प्रस्ताव 

दिसम्बर सन्‌ १६४१ में प्रिटिश सरकार ने कॉग्रेस के मुख्य नेताओं को मुक्त कर 
दिया । परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय काँग्रेस ने बारदोलाई प्रस्ताव पास किया, 


श्प३ 


जिसमें यह घोषणा की गई कि “यदि भारतवर्ष को राप्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत रखा 
जाए” तो भारतवर्ष “एक्सिस शक्ति” ( 855 0०८ ) के विरुद्ध, संयुक्त राष्ट्रों 
( ए77६८० '२५४०78 ) के सहायक के रूप में सशस्त्र सहायता प्रदान करेगा। 
इस अस्ताव के सम्बन्ध में टाइम्स ऑफ इण्डिया ने लिखा था “यह प्रस्ताव थ्रिटिश 
सरकार के साथ समझौते का द्वार फिर से खोल देता है, ओर इस पघकार ( इस प्रस्ताव 
द्वारा ) महत्वपूर्ण क़दम उठाया गया है, आशय है यह अलुग्नह दूसरी ओर से भी पूरे 
किया जायगा |” कॉग्रेस के इस संशोधित व्यवहार ने श्ंगरेज्ञों को मिस्टर क्रिप्स 
द्वारा भारतवर्ष का सहयोग प्राप्त करने का उत्साह अवश्य प्रदान किया होगा । 

(द) अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों की गत्ति 


कुछ अन्तर्राप्ट्रीय शक्तियों ने भी भारतवर्ष की रचराज्य की मॉग का समथन 
किया। फरवरी सन्‌ १६४२ में च्यॉग-काई-शेक भारतवप पधारे । उन्हेंने अपना मत प्रकट 
किया कि जितनी शीघ्रता पूचक हो सके भारतीर्यों को राजनैतिक शक्ति अदान कर दी 
जानी चाहिए जिससे कि वे भी युद्ध में अधिक उत्साह के साथ भाग ले सके। आस्ट्रे- 
लिया के विदेशी विभाग के मन्त्री ने भी यह कहा था कि “हर्में सारतीयों की उच्च 
आकाज्षा्ओ के श्रति सहानुभूति है कि वे भी एक स्व-शासित राप्ट्र का स्वरूप अहण 
करना चाहते हैं, ओर इस प्रकार एशिया में मित्रराप्ट्र के भयोजन की रक्षा करना 
चाहते हैं ।”?* २२ फरवरी सन्‌ १६४२ को प्रेसीडेन्ट रूज़वेह्ट ने यह घोषणा की कि 
अटलान्टिक 'चाटर का सम्बन्ध समस्त विश्व से था। भारतवर्ष की स्व॒तस्त्रता के सम- 
थन में उन्होंने त्रिटिश सरकार को भी लिखा । क्रिप्स योजना के निर्माण 'में इस प्रकार 
निर्मित अन्तर्राप्ट्रीय सत कां भी हाथ था। 


(क) जापानी प्रगति का दबाव 


रगून में जापानियों का प्रवेश भारतवर्ष में मिस्टर क्रिप्स के आगमन का अननन्‍्तरित 
कारण था। ऐसा प्रतीत होता था कि जापानी, जिन्होंने इतनी शीघ्रता से मक्काया 
ओर बर्मा को हस्तगत कर ढछिया था, शीघ्र ही बगाल और मद्रास को भी अपने 
अधिकार में कर लेंगे। टोकियो रेडियो से श्रतिदिन यह घोषित किया जाता था कि 
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बौद्ध धर्म के कारण जञापानियो और भारतवासियों का सस्बन्ध अहट है, और वे 
( जापानी ) भारतीयों को मुक्त करने के लिए ही अग्रसर द्वो रहे हैं। यदि सारतचासी 
इन कथनों पर विश्वास भी नहीं करते तो इतना विश्वास तो उनको हो चल्ला था कि 
ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो रहा था। इसलिए उन्होंने ( भारतवासियों ने ) 
इग्लेंड को सहायता प्रदान न करना ही चुद्धिमता समझा, क्योंकि इससे जापान के 
असन्‍्तुष्ट हो जाने का भय था। परिणाम स्वरूप जब ८ सार्च को रंगून भी हाथ ले 
निकल गया, तो ११ मार्च सन्‌ १६४४२ को ही क्रिप्स सिशन की घोषणा कर दी गई। 


क्रिप्स योजना 
क्रिप्स योजना में निम्नलिखित धाराएँ प्रस्तावित की गईं थों --- 
॥ (अर) इस योजना द्वारा नवीन भारतीय सघ के लिए. ओपनिवेशिक स्तर 
प्रद्यन किया गया, जिसे यह अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो प्रिटिश कॉमनवेल्थ 
से एथक हो जाए । 


(ब) युद्ध के पश्चात भरनवर्ष में एक निर्वाचित विधान सभा की स्थापना 
की जाएगी । 


(स) उक्त संस्था में देशी राज्यों के प्रवेश के लिए छुछ नियम निश्चित कर दिए 
जाएंगे । 

(ढ) इस प्रकार निर्मित किए. गए विधान को ब्रिटिश सरकार स्वीकार कर 
लेगी । 

(क) ब्रिरिश भारत के प्रत्येक प्रान्‍्त तथा अत्येक देशीराज्य को सघ से एथक रहने 
अथवा उसमे सम्मिलित रहने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी | उसे यह भी अधिकार होगा कि 
यदि चह चाहे तो एक पृथक उपनिवेश के रूप में अपना विधान स्वय निश्चित करले | 


(ख) यदि भारतीय नेताओं ने कोई अ्रन्य प्रणाली उपस्थित न की तो विधान 
निर्माण करने वाल्ती सभा की रचना मिम्न प्रकार से होगी :-- 


(१) युद्ध के पश्चात्‌ प्रान्तीय चुनार्श की व्यवस्था की जाएगी । प्रान्तीय व्य- 

' चस्थापिका सभाओं के इस अ्रकार निर्वाचित अधम भवर्नों के सदस्य विधान 
निर्माण करने वाली सभा का निर्वाचन करेगे; निर्वाचन की विधि अलुरूप 
प्रतिनिधित्व की विधि होगी। विधान निर्माण करने वालो यह सभा 
प्रास्तीय प्रथम भवनों का लगभग ७ भाग होगी । 

(२) ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के समान ही, अपनी समस्त जन-सख्या 
के अनुपात से ही देशी राज्य अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेंगे । 


श्पर 


(ग) अधिकार के हस्तान्तरित होने और जातीय तथा शथ्ार्थिक अल्पदलों 
की रक्षा के सम्बन्ध में विधान निर्माण करने चाली सस्था व्रिरिश सरकार से एक सन्धि 
करेगी । 

(घ) युद्ध की समाप्ति तक भारतवर्ष की रक्षा का भार ब्रिटिश सरकार पर 
रहेगा | परन्तु त्रेटिश सरकार की “यह इच्छा थी कि उनके देश, कॉमनवैल्थ और 
सयुक्त राष्ट्रों में मारतवासियों के मुख्य वर्गों के नेता अनन्तरित और प्मावपूर्ण भाग 
लें ।” इसके लिए उन्हें आमन्त्रित भी क्या गया। | 

मिशन की असफलता 

भारतवर्ष में समस्त राजनेतिक दरों ने मिस्टर क्रिप्ल के प्रस्तावों को विभिन्न 
आधारों पर अस्वीकृत कर दिया | 

कॉग्रस ने इस प्रस्ताव को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत किया -- 

(१) इस योजना में भारतवर्ष की स्वतंन्नता के प्रश्न को टाल दिया गया जिसे 
काँग्रेस सबसे प्रथम हल करना चाहती थी | क्रिप्स योजना में एक ऐसा बचन प्रदान 
किया गया था जिस की पूर्ति उसी समय न होकर भविष्य में होने वाली थी । और इस 
आरशंवासन को कॉग्रेस के नेता भविष्य के लिए नहीं चाहते थे ) 

(२) भारतीय सघ में आा््तों के सम्मिलित होने न होने का प्रश्न नि सन्देह 
यदि प्रत्यक्ष प्रोत्साइन नहीं, तो कम से कम पाकिस्तान की माँग की स्पष्ट स्वीकृति था। 

(३) इस श्रस्ताव द्वारा देशी राज्यों के लाखों व्यक्तियों की ओर से मुंह फेर 
लिया गया, जिन्हें भारतवर्ष के सघ के विवान के निर्माण में कोई भाग प्रदान नहीं 


क्यि। गया था। 


(७) रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकार करने योग्य न थी | कॉग्रंस के इस इृष्टि- 
कोश को स्पष्ट करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक “डिसकवरी आफ़ 
इन्डिया”? ( [0500ए०7ए ०६ 70॥9 ) में लिखा है कि अपनी अन्तिम अवस्था में 
योजना का यही वात्पप था कि “शासन का वर्तसान क्रम निश्चित रुप से पूर्व के समान 
ही रहेगा, चाइसराय के निरकुश अधिकार सी रहेंगे, और हम में से कुछ व्यक्ति उसके 
अनुकरणकर्ता कर्मचारी ही बन सकेंगे, और सनिक भोजनालय आदि की चौकसी 
कर सकेंगे |” १ 
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मुस्लिम लीग ने “श्रस्पष्ट रूप से पाकिस्तान की स्वीकृति” पर अपना संतोष 
अक्षट किया । परन्तु साथ ही साथ लीग ने यह भी घोषित किया कि पान्तों को सम्मि- 
लित न होने का जो अधिकार प्रदान किया गया है वह अपूर्ण है | यह भी कहा गया 
कि सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए चिधान निर्माण करने वाली एक ही सस्था से मुसलमान 
भाग नहीं ले सकेंगे क्योंकि ऐसा करना पाकिस्तान की सॉग के ही विरोध से होगा । 


हिन्दू महासभा ने यह कह कर कि “भारतवर्ष अ्रखण्ड श्रौर श्रविभाजित है?” 
अस्ताच को अ्स्वीकृत कर दिया । 


डदारदुल के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए सर तेजबवहादुर सम्र ने कहा था : 
ज्‌ टई के 


एक से अधिक सची की उद्भावना, , देश के सहत्वपूर्ण हितों” तथा 
डसकी सुरक्षा ओर स्थिरता “ऊँ लिए घातक सिद्ध होगी [” 


(२) बेवल योजना 


गवनर जनरल लॉड वैवल के शासनकाल में, १४ जून सन्‌ १६४५ को तत्का- 
लीन भारत सचिव मिस्टर एमरी ( )५(7.0॥7८।ए ) ने यह अस्ताव रखा कि गवर्नर 
जनरल की कार्यकारिणी समिति का पुनर्निर्माण किया जाएं, और उसके समस्त सदृस्थ 
( गवरनेर जनरल ओर प्रधान सेनापतति के अ्रतिरिक्त ) भारतीय राजनेतिक नेता हो। 
हिन्दू और मुसलमान, दोनों जातियों को सम्मान प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था 
की गई। विदेशों विभाग (सीमान्त और असम्य प्रदेशों से सम्बन्धित विषयों के अतिरिक्त) 
गवर्नर जनरल के हाथो से लेकर एक भारतीय सदस्य को देने की व्यवस्था की गई। 
मिस्टर एमरी ने यह आशा प्रकट की कि केन्द्र के सहयोग द्वारा यह सम्भव है कि झुख्य 
दलों की सयुक्तता के आधार पर उन पान्‍्तों में जिनमें सन्‌ १६३५ के एक्ट की घारा 
8३ के अनुसार प्रान्तीय स्व॒राज्य समाप्त कर दिया गया था, को पुन; स्थापना की जा 
सके | इन परिवतेनों से “भारतवर्प के लिए भविष्य से बनने वाले विधान अथवा 
विधानों का सारभूत स्वरूप अविचारपूरंक अथवा समय से पूर्व हो निश्चित नहीं 
किया जा सकता था (? ह 

उपयुक्त वैवल योजना निश्चित रुप से क्रिप्स योजना से कहीं अधिक समुन्नत 
थी क्योंकि इसमें कार्यकारिणी समिति के भारतीयकरण का आयोजन था। फिर भी इसमें 
भी पाकिस्तान की मॉग को स्थान प्रदान किया गया था, क्योंकि इसके द्वारा भारत- 
वर्ष के लिए दो विधानों की सम्भावना थी | 


लाडे चेवल ने शिमला में मिन्न-मिन्न दलों के नेताओं का एक सम्मेलन किया 
ओर उन्हें उपद्यु क्ष योजना को समझाते हुए उन्होंने कार्यकारिणी समिति में लिए जाने 
चाले व्यक्तियों के नाम आमंत्रित किए। कॉम स की ओर से मौलाना आज़ाद ने समर 


श्थ७ ॥ 


व्यक्तियों की एक पूर्ण सूची उपम्थित की जिसमे मुख्य इलों के प्रतिनिधियों के नाम 
भी सम्मिलित थे .-- 


३ कॉप्रसी हिन्दू , २ काँग्रे सी सुसल्लमान, २ लीगी सुसलमान आदि | उनका 
मत था कि सिद्धान्त के अनुसार सूची म॑ ठो कॉग्रे सी मुसलमार्नों के नाम भी सम्मि 
लित होने चाहिए । एक राष्ट्रीय ससथा के नाते कॉम्रस किसी भी ऐसी ष्यवस्था से 
सहमत नहीं हो सकती थी--भले ही वह अस्थाई ही क्यों न हो---जो उसके राष्ट्रीय स्वरूप 
पर आघात पहुँचाती हो | मिस्टर जिज्ना ने इस दृष्टिकोश का विरोध किया। इस 
झाश्वासन के बिना उन्होंने सूची देने से मना कर दिया कि कायफारिणी समिति के 
समस्त मुसलमान सदस्य लीगी ही होंगे । १४ जुलाई सन्‌ १६४४ को लाड वैचल ने 
सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की । मौलाना थ्राजाद ने यह घोषणा की कि बाह- 
सरॉय 'ने देश की प्रगति को आश्रय ठेने के लिए ल्लीग को स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी | 
मिस्टर जिल्ना ने इस योजना की निनन्‍्दा एक ऐसे “जाल अथवा फन्‍्दे से की जो 
पजाब के समस्त मुसलसानों को छिन्न-मिन्न करने पर उतारू थी ।” 


(३) कैबिनेट मिशन योजना 


& फरवरी सन्‌ १६४६ को ब्रिटेन की मजदूर सरकार ने यह घोषणा की कि 
तत्कालीन भारत सचिव लॉड पैथिक लारेन्स (7,070 ?९८(७०४ ॥.9५5०४८०८), सर 
स्टेफ़डे क्रिप्स ( 50 $847670 (४975 ) भौर मिस्टर ए वो अलेक्ज़ेन्डर ()/+ 
2 7 #0]65०006 )--मनश्रि-मण्डल् के इन तीन सदस्यों का एक सिशन 
भारतवर्ष सेजा जाएगा। भारतवर्ष की सन्‌ १६४२ की गौरवपूर्ण क्राति के पश्चात्‌ 
भ्रिटिण सरकार हारा राजनैतिक सुधार की जितनी भी योजनाएँ प्रस्तुत की गईं थीं, वे 
सब चिवशता से ही, ओर इसकी सफलता का सेहरा भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोक्ञन 
को ही है | केविनेट सिशन योजना को जन्स देने वाली परिस्थितियों का विवेचन सक्षेप 
में निम्न प्रकार से किया जा सकता है --- 

(अ) द्वितीय महायुद्ध 

द्वितीए महायुद्ध से घिटेन की शक्ति विश्व में गीय हो गई और इस कारण 
साम्राय्यशाही को रिथर रखने की पूर्व की शाक्ति उसमें न रही, और उन्हें भारतीयों के 
अतिपल अग्मसर होते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्मुख झुकना पढ़ा । 
(ब) आज़ाद हिन्द सेना 

आजाद हिन्द सेना के चीरो पर लाल क़िले सें होने वाले मुकदमे ने जनमत को 
भी आक्ृष्ट किया | इस ऐतिहासिक घटना ने, जिसके द्वारा भारतवर्ष अपने देश-भक्त 
योद्धाओं के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण उठ खड़ा हुआ था, कॉम्रेस को और भी 
लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि कॉग्रेस ने आजाद हिन्द सेना के वीर सैनिकों के सिद्धांधों 


से स्वय का समीकरण कर लिया था । इस घटना से भी अगरेली को भारत की राष्ट्रीयता 
की शक्ति का अनुभव हुआ । 


(स) राजकीय भारतीय नौसेना का विद्रोह 


केविनेट मिशन के आगमन का एक अन्य मुख्य कारण था नौ सेना ओर वायु सेना 
में ज्ञोस और विद्रोह की भावना का विकास | अ्रब त्क सरकार को निःशस्त्र भारतीयों 
का सामना ही करना पडा था परन्तु सन्‌ १६४६ में राजकीय भारतीय नौसेना 
(0९09०) [90॥87 3२०ए४ए) ने उपद्रव का झन्डा खडा कर दिया | यह उपद्वव १८ 
फरवरी को तलवार ट्रेनिंग स्कूल मे आरम्भ हुआ | इसका कारण थी कुछ ऐसी शिका- 
यते जिनकी सुनवाई नही हुई थी। इस उपड्रच के मुख्य केन्द्र बम्बई, मद्रास और 
करोंची थे। “ब्रिटिश साम्राज्यशाही को नष्ट करो”---यह आवाज़ प्रथम बार सम्राट 
(3॥5 )(४]८४४7) की राजकीय भारतोय नोसेना से सुनी गई। कॉग्रंस और मुंसल- 
मान नेताओं के प्राथंना करने पर यह उपद्भव स्थशित कर दिया गया, और वह भी यह 
कह कर कि “हम ब्रिटेन के नहीं भारतवर्ष के सनन्‍्मुख मुकते है ।” भारतवर्ष में थिटिश 
साम्राज्यशाही का मुख्य आधार सेना ही थी। जब ब्रिटिश सरकार को सेनाओं की 
भक्ति पर ही विश्वास नहीं रहा तब भारतीयों को अधिकार हस्तान्तरित करने के अति- 
रिक्त उनके पास कोई अन्य साधन नहीं था। 


केबिनेट सिशन योजना 


केविनेट मिशन ने यह चेप्टा की कि कॉग्रेस और लीग में समझोता हो जाए। 
परन्तु जब यह प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुआ तब केबिनेट मिशन ने १६ सई सन्‌ १६४६ 
को अपनी योजना घोषित कर दी, जो निम्न अकार से थी :--- 


(क) भविष्य गत विधान के ग्रति कुछ सम्मतियाँ 


(१) भारतवर्ष को एक सघ होना चाहिए, जिसमे प्रिटिश भारत और देशी 
राज्य दोनों ही होंगे शोर जो विदेश, रक्षा तथा यातायात सम्बन्धी विपयों का शासन 
भार सभालेगे । इन विषयों के सन्बन्ध में उन्हे धन प्राप्त करने का अधिकार होगा । 

(२) “सघ में कार्य कारिणी और व्यवस्थापिका सभा होगी, जिनमे ब्रिटिश 
भारत और डेशी राज्यो के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे । 


च्यवेस्थापिका सभा में किसी ऐसे प्रश्न के उठ खडे होने पर जिसका सम्बन्ध 

किसी महत्वपूर्ण साम्म्ररायिक विपय से हो, उसका निर्णय उपस्थित प्रतिनिधियों के 

वहुमत तथा दोनों मुख्य दलों ( कॉप्रेस और मुस्लिम लीग ) के मतदान और 
उपस्थित समस्त सदस्यों के मतदान और बहुमत द्वारा होगा । 


स्घम६ 


(३) संघ को प्रदान किए गए विपयों के अतिरिक्त समस्त विपय तथा 
श्रन्य समस्त शेष अधिकार प्रान्तों को प्रदान किए जाएँ। 


(४) संघ को प्रदान किए गए घिपयों के अतिरिक्त समस्त विपय एुव 
अधिकार देशी राज्यों को सोंपे जाएँ । हा 


। (९) प्रार्न्तों को इस वात की स्वतस्त्नता होनी चाहिए कि कार्यकारिणी 
ओर व्यवस्थापिका सभाओं के सम्बन्ध में वे सघ निर्माण कर सके, ओर प्रत्येक सघ 
अ्रथवा समुदाय ऐसेःप्रान्तीय विपयों का निर्शय कर सके जिसका सचालन वह समान 
रूप से करना चाहता हो । 


(६) सघ ओर समुदायों के विधानों में एक ऐसी धारा भी होनी चाहिए 
जिसके द्वारा कोई भी प्रान्त अ्रपनी व्यव॑स्थापक समित्ति ( ॥,८88]407९ 058९८॥१- 
४[ए ) के बहुमत द्वारा विधान की शर्त्तों के पुनविचार के लिए कह सके। इस प्रकार 
का पुनर्विचार दूस वर्ष के समय के पश्चात्‌ ही हो सकता था। 


(ख) विधान-निर्माण प्रणाली से सम्बन्धित प्रस्ताव 


(१) ३८४६ सदस्यों की एक विधान सभा की व्यवस्था की योजना शरुतावित 
की गई । इसमें से २६२ सदस्य त्रिटिश भारत के भान्तों के थे । इन सदस्यों के लिए 
निर्वाचन की विधि अप्रत्यक्ष रखी गई थी। इसके अतिरिक्त यह निर्वाचन साम्प्रदायिक 
आधार पर किया जाने को था। प्रान्तीय व्यवस्थापक समितियों हारा मुसलमान, 
सिख तथा सामान्य के लिए जनसख्या के अनुसार सीट सुरक्षित रखने को योजना भी 
अ्रस्ताविंत की गई थी | शेष ६३ सदस्य देशी राज्यों के थे, जिनके सकलन की विधि 
विचार विमर्प के पश्चात्‌ भविष्य में निश्चित को जाने वाली थी | 


(२) तीन विभागों में आन्‍्तों को विभाजित कर दिया गया -- 


पु (अर ) हिन्दुओं के वहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र ( मद्रास, वस्बई 
हि सथुक्त अन्त, विहार, मध्य प्रदेश ओर उडीसा ), 


(व ) झुसक्षमान वहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर परिचमी केत्र 
( पजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश, सिन्ध ओर वलूचिस्तान ), और 


( स ) सुसलमान बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (बगाल 
शोर आसास) | 


यह योजना अस्तावित की गई कि इन समुदाया अथवा सघों के प्रत्तिनिधि 
पृथक रूप से मिलेंगे और अत्येक समुदाय के प्रार्स्तों के लिए प्रान्तीय विधान निश्चित 


करेंगे। प्रान्तोी को यह अधिकार होगा कि इस ग्रकार के नवीन विधान का पूर्णता 
और इस आधार पर प्रथम चुनाव हो जाने पर ही थे संघ में प्रवेश करें । 


(३ ) अल्पदली के लिए परामणंदात्री समितियों की व्यवस्था निश्चित 
की गई । 


(४ ) संघ की विधान सभा संघीय विधान निश्चित करेगी। महत्वपूर्ण 
साम्प्रदायिक विषय सम्बन्धी प्रस्तावों के निर्णय के लिए डपस्थित सदस्यों का बहुमत 
और दोनो मुख्य दलो का मतदान और वहुमत आवश्यक होगा । 


(ग) देशी राज्य 


इस नवीन भारतीय संघ में देशी राज्यों के सहयोग का प्राधार सन्धि के रूप 
में निश्चित किया जाने को था। प्राथमिक दुशा में देशीराज्यों का प्रतिनिधित्व एक 
मध्यस्थ समितति करेगी । 


ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त करते ही सर्वोच्च सत्ता (290977077/2ए) 
नष्ट कर दी जायगी । 


(घ) ब्रिटिश भारतीय सन्धि 


सघीय विधान सभा और इग्लड मे एक ब्रिटिश-भारतीय सन्धि की जाएगी | 
(ट) अस्थायी सरकार 


“समस्त मुख्य राजनेतिक दलों की सहायता से एक अस्थायी सरकार की”? 
स्थापना की योजना की गई । इस सरकार का निर्माण वाइसरॉय अपनी कायकारिणी 
भमिति के पुनर्निर्माण के आधार पर करेगा। 


प्रतिक्रिया ओर मिशन की असफलता 

इस योजना की शअ्रनन्तरित प्रतिक्रिया एक भ्रकार से पूर्ण ही हुई। महात्माजी 
ने यह कहा कि इस योजना से ऐसे चीज विद्यमान थे कि वे इस व्यथा तथा सन्‍्ताप से 
अरे देश को व्यथा रहित कर देते | मिस्टर जिज्ना का सत था कि इस योजना से 
पाकिस्तान की नींव और आधार आआप्त हो गया। परन्तु कॉम्रेस ने इस प्रस्ताव पर कुछ 
अधिक गम्भीरता के साथ विचार किय्ना । १ जून सन्‌ १६४७६ को अखिल भारतीय 
कॉम्रेस समिति ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते -हुए कहा कि यह प्रस्ताव “उससे 
कुछ-अ्रध्कि नही है जो कुछ मिस्टर चचिल और मिस्टर एमरी प्रदान करने के लिए 
इच्छुक थे ।”” केविनेट सिशन ने कॉम्नस को यही उत्तर दिया कि “इस योजना को 
पूण रूप से ही स्वीकार अ्रथवा अ्स्वीकार किया जा सकता है |” इसलिए कॉम्रेस ने 
इस योजना को भी अस्वीकृत कर दिया। कॉम्रेस ने यह निश्चय अवश्य किया कि 


र६१ 


प्रस्तावित विधान सभा में वह इस दृष्टि से भाग लेने को सहमत है कि उसमें स्वतन्त्र, 
अखण्ड और प्रजात्तन्त्रात्मक भारतवप का विधान निर्मित किया जायगा । 


“अत में इस बात का विवेचन भी युक्तितगत होगा कि मिशन श्रसफल क्यों 
रहा १? केविनेट मिशन योजना की असफलता के कारण का निर्देशन पामदत ने 
झपनी पुस्तक आज का भारतवर्ष” ( [#082 70529 ) में निम्न श्रकार से बडी 
योग्यता के साथ क्या है ,-- 


“शारतीय स्वतन्त्रता की योजना के रूप मे सन्‌ १६४६ की नवीन वैधानिक 
व्यवस्था को घिश्व की सम्मति के लिए बडे व्यापक रूप से उसके सन्मुख उपस्थित 
किया गया था । फिर भी उसकी धाराओं के परीक्षण का निप्कर्प यही निकला कि 
वास्तव में वह सन्‌ १६४१ के क्रिप्स भस्ताव को ही तनिक परिवर्तित रूप था, और 
भारतीय स्वातन्भ्य अथवा प्रजातन्न्रात्मक प्रणाली द्वारा निर्वाचित भारतवासियों के- 
प्रतिनिधियों के इस अधिकार की स्थापना से अत्यन्त दूर था कि वे अपने भविष्य का 
निर्माण स्त्रय करेंगे । 


(१) औपनिवेशिक स्थिति और स्वरुन्श्रता में से एक को भविष्य में चुने जाने 
का जो अम पूर्ण प्रस्ताव उपस्थित किया गया था, वह स्वय समस्त भारतीय राजनेतिक 
दलों की स्वतन्त्रता की अनन्तरित साँग से दूर था । वास्तव में स्वतन्त्रता के विषय का 
निश्चित किया जाना, एक अग्रतिनिधात्मक सस्था के लिए छोड दिया गया, जिसका 
निर्माण और कार्य प्रणाली अ्रेंगरेज्ञों द्वारा निश्चित की जाने वाली थी और जिसका 
महत््व भी प्रतीकार की दशा में ही था। 


(२) वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रजातन्त्रात्मक विधान सभा का निर्वांचन 
--जो अजातन्त्रात्मक विधान का आवश्यक आधार है--केवल शीघ्रता के आधार पर 
अस्वीकृत कर दिया गया । विधान सभा का निर्माण अम्नजाठन्त्रात्मक था क्यों कि 
इस के द्वारा साम्मदायिकता की नींव ओर भी दृढ़ होती थी । इस सभा का निर्वाचन 
समितियों (05४८॥7]69) द्वारा अग्रत्यक्ञ रूप से होना था। इस विधान सभा के 
निर्माण का आधार वे निर्वाचक थे जो ११ प्रतिशत जनसख्या का अतिनिश्चित्व कर 
रहे थे । ओर इस सबके अतिरिक्त इस सभा में ६३ सदस्य देशी राजाओं द्वारा नियुक्त 
किए. गए अतिनिधि थे। समस्त सदस्यों का 3 भाग तो इन्हीं सदस्यों ने पूर्ण 
कर सिया था। ! 


(३) देशी राजाओ के राज्यों के लिए प्रजातन्‍्त्र की किसी धारा की व्यवस्था 
नहीं की गई थी, यद्यपि यह राज्य भारतवर्ष का ६ भाग हैं। देशी राजाओं के साथ 
प्रत्येक वातत का--यहाँ तक कि विधान समा में उनके प्रतिनिधित्व के विषय का नि्ुय 

ऐच्छिक सन्धियों द्वारा किए जाने के लिए छोड़ ठिया गया । देशी राज्यों को केवल 


अस्टृश्य ही नहीं किया गया, अपितु यह भी निश्चित था कि 'सर्वोच्च सत्ता? के समाप्त 
होने के पदचात्‌ यदि निश्चित समय से उनके पास कोई समझौता नहीं पहुंचता तो 
वे कानूनी रुप से स्वतन्त्र सत्ताधारी राज्यों का स्वरूप ग्रहण कर लेते । 


(४) इस योजना हारा भारतवप को चार ज्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया--- 
हिन्दू बहुमत क्षेत्र; मुसलमान बहुमत दो ज्षेत्र और चौथा देशी राज्या का क्षेत्र । इस 
विभाजन को निरंकुश रूप में लादा जाने को था क्योंकि इस के सम्बन्ध में भारत- 
वासियों से किसी प्रकार का परामशं, किसी प्रकार की सम्मत्ति लेने का आयोजन नहीं 
किया गया था। इस विभाजन ओर आत्म इदता के सिद्धान्त में कोई समता नहीं; 
इसके परिणाम स्वरुप जिस तीन श्रेणी की सस्था का जन्म होगा, व्यावहारिक रूप में 
बह धश्रयोग्य शोर नितान्त बेडोल सिद्ध होगी। 


(४) इस विभाजन के आधार पर केन्द्र को सीमित अधिकार सौंपे गए, और 
इस प्रकार उसे श्रत्यन्त क्षीण बना दिया। प्रजातन्त्रात्मक प्रगति, प्रभावपूर्ण और 
व्यापक एवं विस्तृत योजना पर आशिक पुनर्निर्माण और सासाजिक स्तर को उठाने 
के लिए अखिल भारतीय आधार पर जिस श्रार्थिक योजना श्रोर समाज संचालन की 
आवश्यकता होती है, और इनके सम्पादन के लिए जो अ्रधिकार आवश्यक होते हैं, 
डनकी इसके पास न्यूनता थी । 


(६) माध्यमिक अथवा अस्थायी सरकार के काल में अधिकार प्रदन करना 
निरिचित नहीं किया गया था । वही पुराना विधान लागू होने को धा और अस्थायी सरकार 
फिर से निर्मित वाइसराय की काउन्सिल के समान ही होने को थी, और इस प्रकार 
श्रसासान्य परिस्थितियों से चाइसराय को अतिनिषेव के तथा अन्य महलपूण 
अधिकार भी आप्स रहते । 


(७) अनिश्चित माध्यमिक काल में सैनिक अधिकार श्रेंगरेज़ों फे हाथ मे 
रहने को था, जिससे नवीन विधान का निर्माण भी सेनिक अधिकार की छाया 
में ही होता । 


(८) विधाध सभा सर्वोच्च सत्ताधारी नहीं होगी | इस सभा द्वारा निर्मित 
नवीन विधान उस समय तक वेध स्वोकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि श्रेयरेज़ 
इसे स्वीकृत नहीं कर ढेंगे। और अगरेज्ञों की स्वीकृति दो शर्तों के पूरी होने पर 
निभर हो गी--अरथम, अल्पदलों की सुरक्षा के सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था की जाए और 
त्रिटिश शासक उससे सन्तुष्ट हो जाएँ; और द्वितीय भारतीय-ब्रिटिश सन्धि की स्वीकृति--- 


यह दोनो शत्ते” उस समय से पूत्र ही पूरी हो जानी चाहिए थीं जब सत्ता का परित्याग 
किया जाएगा |” 
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हे 
(७) माउन्टवेटन व्यवस्था 

, और अस्त सें वर्षो से चले आरहे राप्ट्रीय आन्दोलन ओर स्वातन्ध्य सेग्राम 
का अन्त विजय के रूप में दृष्टिगोचर हुआ, जब २० फरचरी सन्‌ १६४७ को मिस्टर 
एटली ( ४7 #४+06८ ) ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की “यह निश्चित 
धारणा है कि जून सन्‌ १६४८ के पूव ही उत्तरठायी भारतीयों को अधिकार प्रदान 
कर दिया जाए ।” ग्रदि लीग विधान सभा में भाग नहीं लेगा तो ब्रिटिश सरकार के 
“यह विचार करना होगा कि ब्रिटिण भारत के लिए केन्द्रीय सरकार के आधार पर 
समस्त अधिकार अथवा कुछ जोत्रों में काय कर रही प्रान्तीय सरकारों को, अथवा 
भारतीयों के हितार्थ जिस रूप में उत्तम हो उस रूप में, ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय 
सरकार के अधिकार निश्चित दिनांक से पूच किसे सापे जाएँ ।”? यह लिखा जा चुका 
है कि ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १६४९-४६ के शीत काल में केन्द्रीय ओर प्रास्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं के लिए चुनाव करवाने का निश्चय बिया था | इस प्रकार हुए 
चुनावों में कॉग्रेस ने समस्त प्रान्तों सं सुस्लिम सीटों के अतिरिक्त सब सीटों पर तथा 
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश में अधिक मुस्लिम सीटों पर और सयुक्त प्रात, मध्य प्रदेश, 
बरार और आसखास में कुछ मुस्लिम सोर्टों पर विजय प्राप्त की | सुस्लिम ज्ञीग ने समस्त 
मुस्लिम सीटो पर विजय प्राप्त की श्रौर सिन्ध और बगाल मे मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
किया | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिस्टर एटली ने कम से कम “आ्रान्तीय सरकारों से ज्षेन्न 
में”? पाकिस्तान की सम्भावना को स्वीकार किया | इस प्रकार उत्साहित होकर सुस्लिम 
लीग ने श्रामानुपिक प्रत्यक्ष युदध/ (06८८ 2८८०४) का कार्यक्रम निश्चित किया, 
जिसका उद्दे श्य था खून ओर थॉसू की नदी बहाकर पाकिस्तान की प्राप्ति करना | 
परिणामस्वरूप ३ जून सन्‌ १६४७ को तत्कालीन गवनर जनरल लॉड माउन्टबेटन ने 
यह घोपणा की कि सत्यानाश न हो इसका एक ही ' उपाय है और वह है विभाजन | 
उन्होंने भारतवर्ष श्रोर साथ ही साथ बंगाल, पजाब और आसाम के विभ्वाजन का 
प्रस्ताव उपस्थित किया | उत्तर पश्चिमी सीसा प्रदेश के भाग्य का निर्णय लोक निर्णय 
(१९(८:८४त४७7४) द्वारा किया जाने के लिए छोढ़ दिया गया । कॉग्रेस और लीर 
दोनों ने यह योजना स्वीकार करली । 

लॉडे माउन्टबेटन व्यवस्था की प्रधान विशेषताएँ निम्नलिखित थीं --- 

(अं) भारतवर्ष के विभाजन के लिए विस्तृत प्रणाल्ियाँ निश्चित की गई , 
इसी प्रकार विभाजित भारतवर्ष की नवीन सरकारों को डउपनिवेश की स्थिति में 
शीघ्रात्तिशीत्र अधिकार प्रदान करना निश्चित किया गया। 

(व) इस व्यवस्था में प्रत्यज्ञ रूप से विभाजन भ्रस्तायित नहीं क्या गया। 


इसमें केवल “उन क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रणाली प्रस्तावित की गई थी जो पाकिस्तान 
की सीमा में आ जाते थे । यह उन्की इच्छा पर निर्भर था कि चाहे अपनी व्यवस्थापक 


समितियों के अतिनिधियों हारा अथव्रा लोक निर्णय द्वारा, वे केबिनेट मिशन योजना 
द्वारा प्रस्तावित विधान सभा ओर प्थक राज्य के लिए पक प्रथक विधान सभा--हन 
दोनों में से एक को चुन ले ।? “इसी के कारण पंजाब और वगाल का विभाजन हुआ, 
जिससे कि मुसलमान बहुमत और अल्पमत वाले क्षेत्र प्थक रूप से अपना निर्णय कर 
सकें। व्यावहारिक रूप में तत्कालीन प्रतिनिधित्व के आधार पर, इसका तात्पर्य विभा- 
जन ही था, और जिससें भारतवर्ष के साथ-साथ पजाब और बंगाल का विभाजन भी 
सम्मिल्लित था ।?' 

(स) “सर्वोच्च सत्ता” समाप्त कर दी गई | इस योजना के अन्तर्गत देशी 
शाज्यो को इस घात की स्वतन्त्रता प्रदान की रह कि वे चाहें तो पारस्परिक सन्धि 
करके अपनी स्थय की शर्ता के अनुसार अपना समुदाय अथवा संघ निर्भित करलें, 
अथवा “दूसरी शोर उन्हे सेद्वान्तिक रुप में यद भी अधिकार था. ,, किवे 
स्वय-कों स्वतन्त्र घोषित करवे ब्रिटेन के साथ प्रथक रूप से अपने सम्बन्ध स्थापित 
कर ।7? इस प्रकार माडस्टबेटन योजना हारा भारत को और भी विभाजित करने की 
विधि प्रस्तावित को गई | 

भारतीय स्वातन्त्र्य एक्ट 

माउन्टवेटन व्यवस्था के श्रजुसार जुलाई सन्‌ १६४७ में ब्रिटिश पार्लियामेण्ट 
ने भारतीय स्वातन्त्य एक्ट पाय किया । उसकी सुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं --- 

(१) इस एक्ट द्वारा १६ अगस्त सन्‌ १६४७ से भारतवर्ष” और “पाकिस्तान! 
नाम के दो उपनिवेशों को जन्म दिया गया। यह निश्चित किया गया कि यह दोनों 
राज्य स्वतन्त्र सत्ताघारी होगे, ओर प्रिटिश सरकर इन दोनों राज्यों की विधान 
सभाओं को अपने-अपने देश का विधान निर्माण करने की पर्ण स्वतन्त्रता प्रदान 
करेगी | ह 

(२) यह निश्चित क्या गया कि अत्येक उपनिवेश में बहाँ के मन्न्रिसण्डल 
की सस्मति के आ्राधार पर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति सम्राट ( (पाष्ट ) दवश 
की जाएगी । एक्ट के श्रन्तगंत यह भी प्रस्तावित किया गया कि हस प्रकार नियक्त 
किए गए गवनर भौर गवनेर जनरल निरकुश सत्तोधारी न होंगे। इसके विपरोत 
विशेष उत्तरदायित्व एवं विवेकाधिकार सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में उन्हें अपने 
मन्त्रियों की सम्मति द्वारा काये करना था। 

(३) विधान सभा देश की व्यवस्थापिका सभा के समान कार्य करेगी, और 
उस पर से समरत ग्रतिवन्‍्ध हटा दिए जाएँगे । 

(४) भत्येक उपनिवेश की व्यवस्थापिका सभा- को पर्ण व्यवस्थापक अधिकार 


प्राप्त होंगे और १९५ अगस्त सन्‌ १६४७ के पश्चात्‌ श्रिटिश पार्कियामैण्ट द्वारा पास 
किया गया कोई कानून उन्त पर लागू नहीं होगा । 


रथ 
॥ 


(९) इस एक्ट द्वारा सारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया । 


(६) नवीन विधान के निर्माण तक, सन्‌ १६३४ का एक्ट ही भारतवष का 
वैधानिक कानून स्थिर रहेगा, यद्यपि उसमे कुछ सशोधन किए जाएँगे। 

(७) 'सर्वोच्च सत्ताः समाप्त हो जाएगी और देशी राज्य अपना विधान 
सम्बन्धी निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र हंगे। 

(८) दोनों उपनिवेशों की विधान सभाओं को यह निर्णय करने का श्रधिकार 
प्रदान किया गया कि भारतवर्ष! और “पाकिस्तान! “इग्लेंड से सम्बन्धित उपनिवेश 
रहेंगे अथवा पर्णरूप से स्वतन्त्र राज्य रहेंगे ।”? 


दूसरा अध्याय 
विशेषताओं का अध्ययन 


“स्वयं द्वारा संचालित जनता की सरकार का एक अर्थ और महत्व होता 
है, परतु अन्य राप्ट्र द्वाता संचालित किसी देश की सरकार जंसी वस्तु न स्थिर 
रहती है और न रह सकती है । एक राष्ट्र दूसरे को अपने लाभ के लिए धनोपाजन 
के स्थान के समान रख सकता है, ( इस अरणाली में शासित जबता ) शक प्रकार 
का मानवों का वाडा हे जिसे कोई राष्ट्र अपने लाभ के लिए रखता हैँ [??* 

--जान स्टुअर्ट मिल 


समस्त विश्व में ही 'स्व॒राज्यः से लोगो ने प्रेम किया है, उसी के लिए वे 
जीवित रहे श्रौर मरे हैं | दार्शनिकों ने बडे विचार पूथक 'स्वराज्य' की स्तुतियाँ गाई 
हैं। कवियों ने अपनी मनोहर कल्पनाश्रों हारा इसकी प्रशसा की है। इसलिए यह 
स्वभाविक ही है कि विश्व के नांगरिक अपने देशो के स्वनिर्मित विधान के प्रति श्रद्धा 
का भाव रखते हैं क्योंकि वह उनके स्वशासन के पावन अ्रधिकार का सूचक झोर उसका 
रक्षक है । ओर इस प्रकार यदि एक शोर अ्रश्नेज्नी विधान के प्रशंसक दाशनिक और 
कवि आदि हैं, तो दूसरी ओर अमरीका के विधान के प्रति भी श्रद्धा रखने वाले अनेक 
अमरीका निवासी हैं। फिर भी भारतवप के गणतन्त्र विधान को, जो स्वतन्त्रता के 
हमारे राष्ट्रीय आन्दोज्ञन की विजय का सूचक है, पुजारियो की श्रपेक्ञा आलोचक ही 
अधिक श्राप्त हुए हैं | हमारे देश में ही कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनका हार्दिक भाव यहो है 
कि यह नवीन विधान बिलकुल च्यूथ है ओर जितनी शीघ्रता से इसे समाप्त कर दिया 
जाय भारतवष के लिए उतना हो अच्छा है | उदाहरणस्वरूप समाजवादी नेता श्री जय- 
मकाशनारायण ने २६ जनवरी सन्‌ १६६० को लिखा था ,--- 
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“अन्त सें हमे यह विस्मरण नहीं कर देना चाहिए कि जो विधान आज से 
लागू हुआ है, ओर जिसके द्वारा इस गणतन्त्र का जन्म हुआ है, वेयक्तिक स्व॒तत्रता और 
सामाजिक निप्पज्षता दोनों के लिए वह स्वय अत्यविक सकट स्रोत है। इस हेतु जितनी 
शीघ्र हो सके, नवीन विधान निर्मित करने के लिए घास्तविक्र रूप से एक प्रतिनिधात्मक 
विधान सभा को शभ्रासश्रित करना चाहिए, जो विधान सामाजिक स्वतत्रता का डचित 
साथन बन सके ॥?? | 


इस प्रकार भारतीय विधान की प्रशसा का चिपय प्रासाणिक महत्व का है। 
क्योंकि इस छान वीन का अथ होगा अपने ३०० भारतीय साथियों के लिस्वार्थ परिश्रम 
का निर्णय, जिन्हाने दो वर्ष, ग्यारह मास ओर सत्रह दिन के कठिन परिश्रम के पश्चात 
अपने ज्ञान की आशा से परिपूर्ण भारत माता को यह विधान सौंपा । क्या यह सब 
परिश्रम व्यर्थ ही है और क्या यह त्याज्य ही है ? इस प्रश्न का उत्तर स्वतंत्र भारत के 
इस विधान की मुख्य विशेषताओं के अध्ययन तथा इस पर लगाए गए आरोपों तथा 
शाज्ञेपों के रिप्पक्ष निरीक्षण के पश्चात्‌ ही दिया जा सकता है । 

निम्न एष्ठों सें इसी की चेप्टा की गई है । 

मुख्य विशेषताएँ 

गणतन्त्र परिधान की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन निम्नलिखित शीपकों के 

अन्तर्गत किया जा सकता है --- 


(१) लेख-पत्र के रूप में विधान | 
(२) राजनैतिक व्यवस्था के रूप में विधान । 
(३) सधीय योजना के रूप में विधान । 


(१) लेख-पतन्र फे रूप से विधान 


लेख-पत्न के रूप में भारतीय विधान की प्रधान विशेषता है उसका विस्तृत एवं. 


व्यापक स्वरूप । इस विधान में ३६५ घारा ओर ८ सुचियाँ हैं । डाक्टर अम्बेडकर का 
यह कथन केवल कल्पना की उडान ही नहीं है कि यह विधान विश्व के अन्य समस्त 
विधारनों से विस्तृत है । तृतीय गणतर््त्र के अन्तर्गत यदि फ्रांस का विधान “अपनी 
संक्षिप्तता, अपूर्श ता, स्पष्ट शब्दावली की न्‍्यूनता और अद्भुत सिद्धान्तों? की विशे- 
पताओं का एक आदर्श है, तो भारतीय गणतन्त्र विधान अपने व्यापकत्व, स्पष्ट 
वक्तव्य और महत्त्वपूर्ण आदर्श के कारण अपना एक प्थक स्थान रखता है। यह विशे- 
पताएँ इसमें उदार, प्रजात्तत्रात्मक और शान्तिपूर्ण भावनाओं के साथ रखी गई हैं। 
यदि अमरीका के विधान निर्माताओं ने अपने विधान को, जैसा कि रसेल लॉवेल 
(१७५४८) 4.0७८)|) ने लिखा है, अनुभव, ठोप और दोप-सुधार की प्रणाली द्वारा 


) ध्ज़नता? के 'गणतन्त्र अकः से। 


छः 


“दाल चक्र पर बुने जाने के लिए” छोड दिद्या था, तो भारतीय विधान निर्माताओं 
से सप्पूर्ण ताने-वाने की स्वय ही घुनमे की चेप्टा की है, ओर उसकी समाप्ति पर 
डसकी पू्ता और शादर्श के कारण उन्हे गये है । 

इस सम्बन्ध से हसारा विधान विश्व के अन्य विधानों से भिन्न है। विश्व के 
अनेक विधानो सें शासत प्रणाली के सचालन हेतु केवल सामान्च सिद्धान्त और प्यापक 
नियम ही दिए गए है। शासन प्रणाली से सम्बन्धित नियमों और प्रणाली के व्याप- 
कन्व के निदेशत का भार उनमे स्यवस्थापिका सभाओं पर छोड़ दिया गया है, जो 
परिस्थिति अलुसार उसे व्यापक बनाती चल । परन्तु भारतीय विधान में अनेक निय्सों 
का व्यापक बर्णुन प्रस्तुत किय्रा गया है। इस प्रदधार भारतीय विधान केवल फेन्द्रीण 
भोर आन्‍्तीय सरकार के तीन मधान अगो के निर्माण और कार्यों तथा नागरिकता और 
सौलिक अधिकारों की व्याख्या से टी खत्तु्ट नही हुआ है । इसमे शासन से सम्बन्धित 
छोटी से छोटी वस्तुओं ओर घारायों वा घणंन है, उठाहरणा् “शव, सम्पत्ति, सम- 
भौता ओर मुकटमा, सारतीय सीमा से होने वाले व्यापार और व्यवसाय, चुनाव, पद, 
अज्पदल, सरकारी भाषा और अ्रसावारण परिस्थिति वश उत्पन्न हुए विप्यों के सम्बन्ध 
में कुछ घाराएँ ।” और इसी प्रकार इस पिधान का आकार इतना बढ गया हैं । 

“अपने विधान के इस व्यापकत्व का पक्ष न्मनलिखित शआधारी पर भहण किया 
गया हैं .--- 

(१) देश की घिशालता, उसकी जन सख्या की विषपसता और उसके हिललों 
की भिक्षता इस प्रयास पूर्ण विस्तार को युक्ति संगत सिद्ध करते है। भारतवर्ष की ३४ 
करोड जनता, विभिन्न घमे, अनेक प्रकार की सापाओ और अनेक प्रल्पदर्नों की डप- 
स्थिति के कारण यह अनिवाय था कि प्रत्येक बस्ठु का व्यापक और विस्तृत वर्णन हो। 

( २ ) हमारे विधान के विस्तार के कण उम्रके स्वरूप के मूल में ही विधमान 
हैं। इस सम्बन्ध से श्री जोशी का कथन उल्लेखनीय है « 

“इसल्हा ( विस्तार का ) द्वितीय कारण भारतीय सथ का स्वरूप हे जो सघ 
के किसी स्वोकृत सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है, श्रोर भारतवषे की असाधारण ओर 
असामान्य आवश्यकताओं ओर परिस्थितियों की पुर्णंता तथा हिसिपी राज्य के उसके 
स्पष्ट एवं स्थिर अचएय की प्राप्ति के लिए जिसने सरकार को विभिन्न प्रणालियों ( सचिव- 
तन्त्रात्मक ओर असचिवतस्त्रात्मक ) के अश अहण किए है ।”?* विधान के विभिन्न 
स्वरूपों को निम्नलिखित विवेचना के पश्चात्‌ यह भल्ती भांति स्पष्ट हो जाएगा ;--- 
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(अर ) हमारे विधान को टो स्वरूप प्रदान किए गए हैं। सामान्य काल में 
इसका स्वरूप सघीय रहेगा, और असाधारण परिस्थितियों मं इसका स्वरूप एकात्मक 
हो सकता है | विधान के इस हििदीय स्वरूप के कारण ही कुछ अन्य धाराश्रों को 
इसमें रखना पड़ा, जिससे इसके आकार में और भी वृद्धि हुई । 

(व ) इसके अतिरिक्त इस विधान के निर्माताओं ने विभिन्न आकार के और 
राजनेतिक विकास की दृष्टि से भिन्न राज्यों को पुक ही राजनैतिक बन्धन में बाधा है। 
(ब्रिटिश भारतीय आन्त, देशी राज्य ओर चीफ़ कमिश्नर के भान्त राजनेतिक दृश्टिकोश 
से एक दूसरे से इतने भिन्न थे कि इन्हें एक ही सघ का सदस्य बनने से पूचे यह आव- 
श्यक था कि विधान में विशिन्न प्रकार की धाराओं का सल्षिवेश किया जाता। इस- 

लिए विधान का आकार और भी स्यापक हो गया क्योंकि “इस विधान मं केवल 
सघ का विधान ही सम्मिलित नहीं है, वरन्‌ विभिन्न स्तर के राज्यों का विधान भी 
सम्मिलित है |” 


( ३ ) राजनैतिक दढासता के एुक थुग के पश्चात्‌ पजातन्त्र का वृक्ष भारतीय 
भूमि के लिए अपरिचित सा हो गया है। इसलिए विशेष रूप से भ्रपनी निरक्तरता, 
दारिद्य, पिछुड़ी हुई राजनैतिकता और राष्ट्रीयमा की कमी के कारण भारतवर्ष स्वस्थ 
पजातन्त्रात्मक प्रथाओं के चिकास के योग्य नहीं सनका गया। कई वर्षो के निरन्तर 
प्रयत्न के पश्चात्‌ जीते हुए प्रजातन्त्रात्मक आदश का अनुसरण करने के लिए यह आव- 
श्यक था कि प्रत्येक विषय से सम्बन्धित प्रस्थेक धारा को व्यापक स्थान प्रदान किया 
जाए, क्योंकि स्व॒राज्य के इस ब्ह्मानन्द की प्राप्ति में विधान निर्माता किसी भ्रकार की 
बाधा की सम्भावना भी नहीं रखना चाहते ये | वह उस दु'खित गाथा की पुनरावृत्ति 
नहीं चाहते थे जब नौकरशाही द्वारा निर्मित नियमा के कारण मॉले-मिन्टो और 
मान्‍्टेय्यू-चेम्सफोड सुधार एक्ट को तप्वरहित एक स्वॉग और प्रहसन का रूप दे ढिया 
गया था। इस दृष्टिकोण को डाक्टर अम्बेडकर ने निम्नलिखित शछूदों में बड़ी योग्यता के 
साथ श्रतिपादित किया है . 

“यह उसी स्थान पर सम्मच है जहाँ व्यक्तियों भें वैधानिक नेतिकता भरी हुई 
हों, कि शासन सम्बन्धी विस्तार को विधान से स्थान प्रदान न करने शोर उन्हें निश्चित 
करने का अधिकार वज्यवस्थापिका सभा को सौंपने का भय मोल लिया जाए। भारत- 
चर्ष में प्रजातन्त्र भारतीय भूमि पर केवल एक लता के समान है, जो ( भूमि ) अभी 
प्रजातन्त्र के योग्य नहीं है। इस अकार की परिस्थितियों में चुद्धिमत्ता इसी में है कि 
शासन का स्वस्प निश्चित करने के सन्वन्ध में व्यवस्थापिका सभा पर विश्वास ही न 
किया जाए ।??१ " 
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(४ ) इसके अतिरिक्त यह भी प्रतिपाढित किया गया है कि विस्तत घाराओ 
से हमारा विधान समृद्ध ही हुआ है क्योंकि इनमे विश्व के महान प्रजातन्त्रात्मक देशों 
का अनसव भी सल्निहित है जहाँ इन सिद्धान्ता को कसोटी पर कसा जा चुका है और 
जो राजनत्तिक, उथल-पुथल से सफल सिद्ध हुए ह। 


परन्तु भारतीय विधान की व्यापकता केवल एक स्वशुण सम्पन्न आदर्श के 
रूप में ही है। यह व्यापकता एक भयानक सकट की ओर सी सकेत करती है। जैसा 
कि श्रन्यत्र लिखा जा चुका है कुछ स्थानों पर भारतीय विधान में छोटी से छोटी बातों 
का भी व्यापक वर्णन है । राजन तिक ज्ञान के व्यावहारिक ज़ुन्न में यह व्यवस्था उचित 
नही । इससे यह सम्भव है कि उन व्यक्तियों के काय में बाधा पड़े अथवा कठिनाई उप- 
स्थित हो जिन्हे समय और स्थानगत विशेषताप तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखते 
हुए विधान को कार्य रूप में परिणत करना होगा। शासन व्यवस्था केवल एक सिद्धान्त 
ही नही है । उसमें व्यावहारिकता का पुट टेकर उसे पूर्ण करना पढता है। और इस- 
लिए यही भय है कि कहीं हमारा विधान, जिसमे छोटी से छोटी बात का व्यापक वर्णन 
है, समय और स्थान की श्रावश्यकताओ के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भली भांति 
पालत न कर सके । इसलिए यह सम्भव हैं कि हमारा विधान कही अधिक सकुचित 
ओर अचल न हो जाए ओर इसके परिणाम स्वरूप जीवन की ढोड़ से कही भटक न 
जाए। कालगत श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए निःसन्देह हमारे विधान में सशोधन 
की धाराएँ उपस्थित है। परन्तु मानव प्रकृति ही ऐसी है कि वस्तुओं को ज्यों का त्यों 
अहण कर लेती है ओर उस समय तक उनमे परिवर्तन अथवा सुधार करने की चिन्ता 
नहीं करती जब तक कि स्पष्ट रूप से उसकी आवश्यकता प्रतीत न हो | इस प्रकार यह 
स्वीकार करना पठता है कि यद्यपि हमारे विधान में युग-्युगान्तर के राजनतिक ज्ञान 
एवं अनुभव को स्थान प्रदान क्रिया गया है, परन्तु हमारा विधान जीवन के इस सत्य 
से स्वेधा अ्रनभिक्त है कि “वास्तविक विधान वही है जो सामान्य नियमो का जीवित 
समूह हो, जिनका सचालन जीवित अथवा उपस्थित व्यक्ति कर रहे हों ।” 


(२ ) राजनेतिक व्यवस्था के रूप में विधान 
'राजनेतिक व्यवस्था के रूप में विधान! की मुख्य विशेषताओं को विवेचन 
निश्नलिखित रूप से किया जा सकता है .-- 
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( १ ) जनता का सर्वोच्च अजातन्भात्मक गणतन्त्र 


'मूमिका! ( ?:८०॥76 ) में इस अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता का विशेष 
रूप से उल्लेख किया गया है | जनता की राज्यसत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए 
भूमिका में लिखा गया है -- 

“भआरतवप को सर्वोच्च सत्ताधारी प्रजातस्त्रात्मक गयातन्त्र” का स्वरुप प्रदान 
करने की प्रतिज्ञा के साथ, हम भारतवासी इस विधान का निर्मान कर इसे 
स्वय को प्रत्यमन करते हैं ।” 

इससे यद्द स्पष्ट है कि भारतीय गणतस्त्र चिघान स्वय द्वारा निर्मित है, किसी 
अन्य शक्ति द्वारा लादा हुआ नहीं । अब भारतवासी शझात्म छढ़ता के श्रविकार का 
उपभोग कर रहे है और उन्होंने अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपनी मातृभूमि को इच्छित 
पुत्र मनोवांछित विधान भेंट क्या है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक क्षेत्र में भारतवप 
सर्वोच्च सत्ताधारी है, वाह्म क्षेत्र में भारतवर्ष स्वतन्त्र है, और राज्य सत्ता जनता के 
हार्थों में है। भारतवप का नवीन विधान जनता की केवल सर्वोच्च सत्ता के प्रति ही 
सकेत नही दरता अपितु जनता के शासन के प्रति भी सकेत करता हे। इस विधान 
दाएरा एक प्रजातन्त्रात्मक सरकार की स्थापना हुईं है, ऐसी सरकार जिसमें एक सामान्य 
नागरिक भी उच्चतम पढ प्राप्त कर सकता है। चह अब अपने राजनेतिक अधिकार का 
उपभोग कर रद्दा है--निर्वाचित करने और निर्वाचित होने के अधिवार का। विधान 
द्वारा यह महख्वपूर्ण अधिकार २१ चर्ष की आथु बाल्ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया 
गया है | इस सन्बन्ध से जन्म, घन, चण, जाति आदि का कोई सेठ भाव नहीं रखा 
गया है। चयर्क सव्राधिकार का अवेश, पृथक सास्प्रदयिक निर्वाचन और अछूत प्रथा 
की समाप्ति, मौलिक अधिकारों की स्वीकृति श्रीर स्वत॒न्त्र न्यायालय की स्थापना--- 
यह हमारे विधान की झुछ विशेष प्रजातस्त्रात्मक विशेषताएं हैं। हमारा विधान केवल 
प्रजातम्त्रात्मक ही नहीं, केवल जनता की सर्वोच्ष्च राज्यसत्ता का निदेशक ही नहीं, 
अपितु हमारा विधान गणतन्न्नात्मक भी है क्योंकि भारतवर्ष का शासनाध्यक्ष वशीय 
सम्राट न होऊर एक लिवाचित राष्ट्रति होगा। सहेप में हमरा विधान लिकन के 
निम्नलिखित शब्दों का बढ़े दढ रुप में समथन करता है -- 

“जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा संचाक्षित सरकार का एथ्वी पर 
से कसी अन्त न होया [?? १ 

(२ ) न्यायालय के निरीक्षण के साथ सचिवतन्त्ात्मक आधार 

भारतीय राज्य का शासनाध्यक्ष राष्पति कहलाता है । इससे यह अम नहीं 
होना चाहिए कि भारतवर्ष में असचिवतम्न्रात्सक सरकार है। भारतवप में सचिवतन्त्रात्मक 
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अजातन्त्र है जिसमें राज्य का ध्रध्यक्ष केवल लासमात्र का शासक है। उसका पद्‌ अधिकार 
का न होकर केवल ऐश्वर्य और वेभव का है। उसके समस्त अ्रधिकारों का भोग सन्त्रि- 
मण्डल करता है जिसका निर्माण व्यवस्थापिका सभा मे से होता हैं और जो उसी के 
प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यकारिणी पर व्यवस्थापिका सभा के नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में-...जो सचिवतन्त्राव्मकत सरकार की एक प्रधान विशेषता 3--हमारे विधान में 
लिखा है .-- 


“मन्त्रि मरडल लोकसभा के प्रति सथुक्त रूप से उत्तरदायी रहेगा ।?? 


इस स्थान पर हमारा विधान इंग्लैंड और फ्रॉस के विधानों के अधिक निकट 
है न कि श्रमरीका के विधान के। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि कार्य- 
कारिणी पर व्यव्स्थापिका सभा का नियन्त्रण एक वात हैं ओर पालियाग्रेण्ट की सर्वोच्च 
सत्ता दूसरी बात । हसारा विधान प्रथम का उपभोग करठा है न कि द्वितीय का । इस 
एक बात में हमारों विधान हूं ग्लेंड के विधान से मतभेद रखता हैं कि पालियामेण्ट का 
अधिकार क्षेत्र निरंकुश ओर एग ह और कसी न्याग्रालय को यह अधिकार नहीं कि 
उसके एक्ट की परीक्षा करे अथवा उसे अवेध घोषित कर सके। भारतीय विधान 
लघधाव्मक है और इसलिए स्वसात्रतः ही इसकी प्रधान विशेषता है विधान की सर्वो- 
च्चता | केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा अपने समस्त श्रधिकार विधान से ही अहण करती 
है और वेघानिक धाराओं द्वारा उसके क्षेत्र को निश्चित रूप से सीमित कर दिया गया 
है । सर्वोच्च न्यायालय विधान का सरक्षक है, ओर यदि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा 
अपने छेन्र से बाहर एक पग भी रखती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस अवेध घोषित कर 
सकता है। इस शकार यदि इं ग्लेंड के विधान की प्रमुख विशेषता पार्लियामेण्ट की 
सबोच्च सत्ता है तो भारतीय विधान की प्रधान विशेषता न्यायालय हारा परीक्षण है । 


(३) लौकिक राज्य शासन विधि 


हमारे विधान का लघग है भारतवर्ष मे लौकिक राज्य शासन विधि की स्थापना । 
इर्स। लच्य की आपध्ति के हेतु राजनीति और धर्म के क्षेत्रों को पूर्ण रूप से एथक कर दिया 
गया है । प्रध्येक भारतवासी को समान नागरिकता प्रदान की यई है भले ही वे किसी 
धर्म, जाति अथवा वर्ण का हो । अत्येक नागरिक को कोई सा धर्म अगीकार करने का 
अपने धरम का प्रचार और प्रसार करने का पूर्ण अधिकार है, परन्तु यह प्रचार अ्रधवा 
प्रखार जनशान्ति, जन सुरक्षा और आचरण एवं नीति के विरूद्द न होना चाहिए ।* 
राज्य की ओर से किसी घर्म का अचार नहीं होगा | पद ग्रहण करने अथवा सुरक्षा एवं 
आश्रय के सामान्य स्थानों तक पहुँचने मे ध्मं आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के 


न 
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न्ण 
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हि । 


सम्बन्ध में सेद भाव नही किया जायगा ।* विधान में यह भी स्पष्ट कर ढिया गया है 
कि जिन विद्यालयों का सचालन पूर्ण रूप से राज्य के धन से किया जाता है उनमें किसी 
प्रकार के घम से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान नहीं की जायगी |” जिन विद्यालयों को राज्य 
आर्थिक सहायता प्रदान करता है अथवा जो विद्यालय राज्य द्वारा स्वीकृत संस्थाएँ हैं 
उनमें भी किसी व्यक्ति को धर्म सम्बन्धी शिक्षा में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं 
किया जायगा ।* श्री आर, वी सेम्पसन ने राज्य की लोकिक्रता का वर्णन निम्न- 
लिखित रूप से बड़ी योग्यता से किया है --- 


“उसके ( विधान के ) प्रगति शील रूप की सबसे अधिक प्रशसनोथ धारा 
वह है जिसमें धर्म की उलम्ली हुईं गुत्थी को सुलझाया गया है | यद्यपि समस्त नाग- 
रिको को पूर्ण वार्मिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, राज्य की ओर से जिस शिक्षा का 
प्रबन्ध किया गया है वह पूर्ण रूप से लौकिक होगी, राज्य की शेक्षिक सस्थाओं में घर्म 
की किसी प्रकार की शिक्षा प्रद्नयन नहीं की जा सकेगी । यह अत्यन्त श्रदूभभुत प्रतीत 
होता है कि जिस देश ने धार्मिक विरोध अथवा कलह के कारण इतने कष्ट मेले हो, 
शिक्षा को पूर्ण रूप से लोकिक स्वरूप प्रदान करने मे चही देश अग्रगण्य होगा ।7?3 


(४) राज्य नीति के निशेदक सिद्धन्त 


केवल एुक लौकिक राज्य शासन विधि हीन ही नहीं इमारे विधान के अन्तर्गत 
भारतीय राज्य शासन विधि एक हिलेपी राज्य के रूप में भी है। इस स्वरूप पर अधिक 
बल देने के लिए एक “आदेश पतन्न? की व्ययवस्था की गई है। विधान का यह अग 
(राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त! के नाम से पुकारा गया है।इस शीषक 
के अ्रन्तगंत भारतीय राज्य हारा जनता को निम्नलिखित का आश्वासन प्रदान 
किया गया है -- 

(अर) जीवन यापन के पर्याप्त साधन, (ब) धन का निष्पक्ष वित्तरण, (स) 
समान कार्य के ज्ञिण समान वेतन, (ढ) वयस्क श्रमिर्कों की रक्षा, (क) नौकरी, (ख़ ) 
चौदह वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए आवश्यक और नि.शुल्क शिक्षा, (ग) 
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बेकारी, बृद्धावस्था, वीमारी, अपाहिज आदि की दशा मे जन सहायता; (घ) कार्य की 
ऐसी परिस्थितियाँ जिनसे जीवन का एक उचित स्तर स्थिर किया जा सके; (७) आधार 
के स्तर में वृद्धि; इत्यादि । 

राज्य के कार्य छ्षेत्र से सम्बन्धित स्थायी राजनेतिक घोपणा अथवा कार्यक्रम के 
रूप में निर्देशक सिद्धास्तो का सन्मिलित करना हमारे विधान की एक प्रधान विशेषता 
है। इस का स्थान समान ही रहेगा, भले ही राज्याधिकार किसी दल के हाथो में हो । 
इसकी समानता केवल आयरलेंड के गणतन्त्र के विधान से ही लक्षित होती है । 

(५) अधिकार पत्र के रूप मे विधान 

इन सबके अतिरिक्त, भारतीय गणतन्त्र के विधान के भ्रन्तर्गत ऐसा प्रतीत होता 
है जैसे कि देश के प्रतिनिधियों ने लिंकन के निम्नलिखित शब्दों में यह प्रतिशा की हो : 

“हस यह निश्चय करते हैं कि इन शहीदों ने श्रपने श्राण व्यर्थ ही नहीं गँवाएु 
होंगे, उस परात्पर के वरद॒हस्त के नीचे यह राष्ट्र स्वतंत्रता का नया ज़न्म सृहण 
क्तरेगा 7? १ 

हमारे विधान की भूमिका में प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता 
और अआदत्व के अधिकारों के प्रदान किए जाने का उल्लेख है। मौलिक श्रधिकारों के 
अध्याय हारा भूमिका को और भी वास्तविक रूप प्रद्यन किया गया है। इसके द्वारा 
प्रत्येक क्षेत्र म---राजनेतिक, धार्मिक ओर सामाजिक-वैयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा होती 
है। इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को अ्रसमानता के विरुद्ध समानता का अधिकार भाप्त 
है। इस प्रकार हमारे विधान में अधिकार पत्र! ( ४०99 (४708 ) के निस्न- 
लिखित सिद्धान्त के मुख्य तत्व को स्थान अदान किया गया है :--- 

“स्याय प्रथवा अधिकार प्रत्येक ज्यक्ति को दिएु जाएँगे, इनसे किसी मकार का 
विलम्ब नहीं होगा और न इनका क्रम ही किया जाएगा |”? + 

(६) ग्राम्य गणतन्त्रों का गणश॒तन्त्र 

यहाँ इस बात का उल्लेख करना अ्रसंगत न होगा कि भारतवप को आस्य 
गणतन्प्रों--आम पचायतों---का गणतम्न्न सी कहो जा सकता है। महात्मा ग्ॉधी का 
' यह विश्वास था कि ; 

“स्तन्त्रता का प्रारम्भ मूल से आरम्भ होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक 
_ आम एक गणतन्य् अथवा पचायत होगा जिसे पूछ अधिकार प्राप्त होंगे ।”? 
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मद्दात्मा जी के स्वराज्य के इप्टिकोश की सफलीभूत बनाने के हेतु विधान में 
यह प्रतिपादित किया गया है कि : 
“राज्य आम पंचायतों के निर्माण की ओर कुदुम उठाएगा, और उन्हें इतने 


अधिकार भ्रदान किए जायेगे जिससे कि वे स्वराज्य की एक इकाई फे समान काये 
कर सके |” 


ग्राम पचायर्ती के निर्माण का उद्देश्य ही प्रजातन्त्र के एक आधार की प्राप्ति 
करना है । इन्हें प्रजातन्त्र की इकाई न समझ लेना चाहिए] प्रजातन्त्रात्मक च्यवस्था 
के विधाता समस्त व्यक्ति हो हैं । 

(७) अन्तरांट्रीय दृष्टिकोण 

इसके पूव कि हम अपने विधान की प्रधान विशेषताओं का अध्ययन समाप्त 
करें, यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हमारे विधान का स्वरूप केवल 
प्रजातन्त्राव्मक और राष्ट्रीय ही नहीं है, अपितु उसका इप्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय और 
शान्तिपूर्ण भी है। जिस युग में एक विधान का निर्माण होता है, उस विधान पर उस 
युग की छाप एक न एक रूप में अवश्य रहती है। फ्रॉस के चतुर्थ गणतन्त्र के विधान 
के समान हमारे विधान ने भी अन्‍्तर्राष्ट्रीया के उस युग में जन्म लिया है जबकि 
चिज्ञान ने विश्व को हमारा पढ़ोसी वनो दिया है, जब विश्व के नागरिक.युद्ध से ऊब 
कर अखण्ड और अनमन्‍्त शान्ति के स्वर्णिम स्वप्न को साकार स्वरूप प्रदान करने के हेतु 
विश्व सरकार के निर्माण की योजना प्रस्तुत कर रहे हैं । और इसलिए यदि फ्राँस के 
प्तुर्थ गणतन्त्र के विधान में यह उल्लेख है कि : 


“अपनी प्रथाओं के प्रति विश्वासी रह कर फ्रॉसीसी गणतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के नियमों का पालन करेगा और राज्य विस्तार के हेतु वह युद्ध नहीं करेगा और किसी 
राष्ट्र की स्वतन्त्रा के विरूद्ठु शस्त्र प्रहण नहीं करेगा”? । 

तो भारतीय विधान ने भी यह घोषणा की है कि वह '-- 

“विभिन्‍न राष्ट्रों में न्‍्यायपूर्ण और आदरणीय सम्वन्धों का विकास करेगा, 
सगठित राष्ट्रों के श्रति हुई सन्धियों के पति पारस्परिक आदर की भावना तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अनुमोदन की भावना का विकास करेगा, और समसौत्ते 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कगढ़ों का निर्णय करने की अवृत्ति को प्रोत्साहन देगा ।! 


इस अकार हमारे विधान का लक्ष्य यही है कि भारतीय राज्य शासन विधि 
को, जो अभी शेशवाचस्था में ही है, शान्ति की ओर उन्म्रुख करे । 


(३) संघीय योजना के रूप में विधान 
हसारे विधान का निर्माण सघीय आधारों पर किया गया है। सघ की जो 
मुख्य विशेषताएँ होती हैं, वे सब इस में हैं । विधान को सर्वोच्च सत्ता यहाँ भी विद्य- 


मान है। केन्द्र और राज्यों में शक्ति वितरण भली भांति एवं स्पष्ट रूप से किया गया 
है। संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई है जिसे विधान के संरक्षक और हमारे 
सौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। 


(_एक दृष्टिकोण से हमारे विधान की एक विलक्षण विशेषता है परिस्थिति के 
अनुकूल इसका एक साथ ही संघात्मक और एकात्मक होना | सासान्य रूप से तो यह 
संबात्मक ही रहेगा, परन्तु असाधारण परिस्थितियों में इसका स्वरूप एकात्मक होगा | 
इस दोहरे स्वरूप के कारण हम इस संघीय व्यवस्था को लचीले संघ" के नाम से 
सुकार सकते हैं क्योंकि यह वड़ी सरलता के साथ एुकात्मक स्वरूप अहण कर सकता 
है। इस विशेषता के अतिरिक्त हमारे विधान निर्माताओं ने देश में प्रचलित निप्केन्द्री- 
करण की घातक भवृत्तियों को दृप्टिगत रखते हुए प्रान्तीय स्वराज्य पर अधिक वल न देकर 
राष्ट्रीय एकता और स्थायित्व पर अ्रधिक बल दिया है। इसी के परिणामस्वरूप केन्द्र 
की शक्ति अधिक हो गई है, यहाँ तक कि हमारे संघ का कुक्राव निश्चित रूप से एका- 
त्मक स्वरूप की ओर है। यह दोर्नों विशेषताएं अपने साथ कुछ अन्य विशेषताओं को भी 
ले आई है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 


कुछ अपूर्व विशेषताएँ 
इन विशेषताओं सें से मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-- 


(१) संघ निर्माण की विपरीत प्रणाली 

संघ का निर्माण उन इकाइयों को मिला कर किया जाता है जो संघ में 
सम्मिलित होने से पूव स्वतन्त्र होती हैं श्रौर जो अपने पारस्परिक सम्बन्धों के निश्चय 
करने में भी स्वतन्त्र होती हैं। इन स्वतन्त्र इकाइयों को कुछ समान उद्देश्यों तथा हितों 
की पूर्ति के लिए मिलाया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्णता के लिए कुछ 
राज्यों को मिला कर एक संघ का निर्माण क्या जाता है। सामान्य रूप से संघ का 
निर्माण करने मे कुछ प्रथक राज्यों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, परन्तु 
भारतवर्ष में इसके निर्माण में इकाइयों को मिलाने की अ्पेज्ञा उनको खणिडित किया 
गया है। सन्‌ १६३७ में ब्रिटिश भारत को छुछ स्वतन्त्र प्रान्तों के रूप मे खरिढित कर 
दिया गया था और फिर कुछ समय पश्चात्‌ भाषा के आघार पर उनका निर्माण किया 
गया था। संघीय क्षेत्र के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय जैसे घुद्दी, रक्षा, विदेशी विभाग, 
आदि सन्‌ १६३७ के पूर्व केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के हाथों में थे। भारत सरकार 
देश को शान्ति, सुरक्षा तथा उत्तम शासन के लिए उत्तरदायी थी । 


भारतवप में एक फेन्द्रीय सरकार तथा कुछ अन्य चराधीन सरकारें थीं जो सम्रात 
( (7097 ) के आधीन थीं। ब्रिटिश मरार्न्तों के अतिरिक्त देशी राज्य भी सम्रार 
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( (४०7 ) की सचा के आधीन थे | इस लिए यह स्पष्ट है कि जिस समय भारत- 
वर्ष में संघ का निर्माण किया गया उस समय सघ की इकाइयाँ विदेशी कार्यो के इप्टि-- 
कोण से एक राज्य ही थीं। इस प्रकार विश्व के अन्य देशों की सघ निर्माण की प्रणाली 
से भारत की सघ निर्माण की प्रणाली विपरीत थी। हमारे नवीन विधान में भी इसी 
आधार को अपनाया गया है। 

! एकात्सकत्ता के लक्षण 

विधान समा में भापण देते हुए डाक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि सथ 
विशेष रूप से एक सघीय राज्य शासन विधि ही नहीं हैं, अपितु वह पाक्तिक सघीय 
राज्य शासन विधि है जिसमें एकात्मकता के कुछ महत्वपण तत्व भी सम्मिलित हैं । 
यद्यपि भारतीय विधान का स्वरूप सघीय है परन्तु विश्व के अन्य संघ राज्यों के विधान 
की असमानता में, हमारा चिघान संघात्मक और एकात्मक दोनों ही है जेसा कि 
अन्यत्र लिखा जा छुका है। समय ओर परिस्थितियों के अनुसार वह अपना स्वरूप 
परिवर्तित कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में हमारे विधान का स्वरूप सघात्मक 
ही रहेगा, परन्तु असाधारण परिस्थितियों में इस का स्वरूप एकात्मक होगा । 

हमारे विधान की एकात्मकता के इन लक्षणों का निर्देश करने वाली मुख्य 
घाराएँ निम्नलिखित हैं -- 

(अ) हमारे विधान में यह निश्चित कर दिया गया है कि अवशेष अधिकार केन्द्र 
के हार्थों में रहेंगे । जो विपय राज्यों की तालिका अथवा एकीभूत तालिका में सम्मिलित 
नहीं है उनके सम्बन्ध में यह निश्चित कर दिया गया है कि वे केन्द्र के हाथों में रहेंगे । 

(ब) विधान में पर्णत स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्र घातक असाधारण 
परिस्थितियों के अवसर पर केन्द्र कानूनी रूप से संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों 
के शासन में हस्तक्षेप कर सकेगा | उदाहरणाथ, यदि राज्य परिपद्‌ ( (0णाटा! ० 
$(2(८५ ) अपने उपस्थित सदस्यों के ३ बहुमत द्वारा यह अस्ताव पास करदे कि राष्ट्रीय 
द्वित के लिए ध्रान्तीय तालिका के कुछ विशेष विपयों के सम्बन्ध में यह आवश्यक है 
कि ससद्‌ कानूनों का निर्माण करे तो उन विषयों के सम्बन्ध में सघीय संसद को 
कानून बनाने का अधिकार होगा । 


(स) इसके अतिरिक्त विधान द्वारा राष्ट्रति को यह अ्रधिकार प्रदान किया 
गया है कि यदि उसे यह अजुभव हो कि युद्ध अथवा किसी बाह्य भ्रथवा आन्तरिक 
अशान्ति के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है. जिससे भारतवर्ष की सुरक्षा फे 
नप्ट होने का भय है, तो वह इस प्रकार की घोषणा कर सकता है। जितने समय 
तक यह घोषणा श्रचलित रहेगी उतने समय तक केन्द्रीय ससद्‌ को प्रान्तीय तालिका 
में उद्धत विपयों के सम्बन्ध में कानून वनाने का अधिकार होगा ! राष्ट्रपति भी किसी 
आन्त को वहाँ के शासन सचालन के सम्बन्ध में आदेश प्रदान कर सकते हैं । 


(द) 'लीडर” के सम्पादक ने इस च्यवस्था का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में 
किया है : हे 

“विधान निर्माताओं का उद्देश्य यही था कि प्रान्तीय कार्यकारिणी सभाओं 
को. जो अन्तिमरूप से प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, केन्द्रीय 
कार्यकारिणी के नियन्न्नण में रखा जाए जो सघीय निर्वाचर्कों के नियन्त्रण में होगी |” 

विधान में कछ ऐसी धाराए है जिनसे संघीय इकाहइयो के शासन ओर केन्द्रीय 
शांसन में घनिष्ट सम्पर्क स्थापित क्या जा सकता है। राष्ट्रपति स्वर्य॑ प्रान्तीय अ्रध्य्ञो 
को आदेश भी दें सकता है ओर अपने नियन्त्रण में भी रख सकता है। उद्याहरण 
स्वरूप विधान की धारा १६० द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया है ; 
“राष्ट्रपति को किसी प्रान्त के गवर्नर के उन कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में नियम 
बनाने का अधिकार होगा जिनके विपय में घिधान सी मौन है... ४! 


(३) ससान नागरिकता 


सामान्यत* एक सथीय राज्य मे ठोहरी नागरिकता होती है---संघीय नाग- 
रिकता ओर प्रान्तीय नागरिकता | संयुक्त राज्य अमरीका में दोहरी राज्य शासन विधि 
दोहरी नागरिकता द्वारा सम्पादित होती है । परन्तु भारतीय सघ में दोहरी राज्य 
आसन विधि होते हुए भी नागरिकता एक ही हे। भारतवप में विभिन्‍न प्रान्तों की 
नागरिकता नाम्र की कोई वस्तु नहीं, देश के ससस्त व्यक्ति सघीय नागरिक हैं। प्रत्येक 
भारतीय को नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त है चाहे वह किसी प्रान्त सें निवास 
करता हो | इस घारा का उच् श्य यही है कि उन भारतीयों मे, जिनकी मातृभूमि एक 
है, जो समान सामाजिक भर राजनेतिक अधिकारों का भोग कर रहे हैं, ओर देश 
ओर राष्ट्र के ग्रति जिनके समान कतंव्य है, उ््द श्य, हित और लच्य की एकता की 
भावना अथवा चेतना को जाम्मत करे ओर उसका विकास करे | इस धारा का लक्ष्य 
यही है कि प्रान्तीय हितों के प्रति श्रद्धा से भी उच्च स्थान राष्ट्रीय दवित को प्रदान किया 
' जाए और इसका श्रन्तिम डद्द श्य यही है कि इसके द्वारा सम्पूर्ण सघ की नींच ओर 
भी दृढ़ की जा सके | 
(४) समग्र विधान 
विश्व के अन्य संघ राज्यों में विशेष रूप से अमरीका में सघ ओर इकाइयों के 
विधान भिन्न-भिन्न है। सध में सम्मिलित होने वात्ली इकाइयों के व्यवस्थापक, 
कार्यकारिणी एव न्याय सम्बन्धी समस्त पदाधिकारी उन इकाइयों के विधान के आंधीन 
होते हैं । इस प्रणाली के विपरीत कनाडा के विधान में केवल सघ का विधान ही नहीं, 
वरन्‌ उसमें सूघ में सम्मिलित होने वात्ली इकाइयों का विधान भी सम्मिलित है। 
भारतवर्ष का विधान अमरीका के विधान के समान न होकर कनाडा के विधान के 
, समान है । यहाँ भी संघ का एक ही विधान है जो समग्र एवं पूर्ण है अथवा जिसमें 
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इकाइयों का विधान भी सम्मिलित है, तथा जिसमें से कोई राज्य स्वयं को पृथक नहीं 
कर सकता | 


(५) समानता के हिताथ प्रस्तावित घाराएँ 
केबल इतना ट्वी नहीं भारतीय विधान में कुछ धाराएँ इस प्रकार के साधन 
रुप में प्रस्तुत की गई हैं जिनसे भारतीय सघ को वह समानता प्राप्त हो सके जो एक 
देश की एकता के लिए आवश्यक है। यह साधन है --(थ) समस्त भारत के लिए 
एक न्यायालय, (व) फ़ोजदारी और दीवानी सम्बन्धी कानूनों में समानता, ओर (स) 
सघ ओर विभिन्न प्रार्न्तों के मुख्य पर्दों के लिए एक ही अखिल भारतीय सिविल 
सर्विस । विधान में यह प्रस्तावित किया गया है कि शासन का स्तर उत्तम बनाए रखने 
के लिए कुछ महत्त्वपर्ण यर्दो पर अखिल भारतीय सिविल सर्विस के कमचारी नियुक्त 
किए जाएँगे । भारतीय सघ में दोहरी न्याय प्रणाल्ली नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और 
भान्तों की हाई कोर्ट एक ही शछुला की कढियों हैं। अमरीका में इस भकार की 
व्यवस्था नहीं | वहाँ सघ तथा सघ में सम्मिलित होने बाली इकाइयों के कानूनों 
की व्याख्या करने के लिए प्रथक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 


(६) राष्ट्रपति का विशेष स्थान 

अमरीका के सब राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित 
किया जाता है, कनाडा और आस्ट्रेलिया के शासनाध्यक्ष की नियुक्ति सम्राट ((.४0ए79) 
चहाँ के सन्त्रिमण्डलों की सस्मति से करते हैं, परन्तु भारतीय सघ के अध्यक्ष का 
निर्वाचन सधीय ससद और प्रान्तों की व्यवस्थापिका समाए करती है । विश्व के अन्य 
संघ राज्यों के शासनाध्यज्ञ को स्प्टरूप से व्यवस्थापक अधिकार प्रदान नहीं किए गए 
हैं, परन्तु भारतीय सघ के श्रध्यक्ष को स्पष्ट व्यवस्थापक तथा असाधारण परिस्थिति 
सम्बन्धी अधिकार प्रदान किए गए है । 


(७) विलक्षण शक्ति वितरण है 

विश्व के अन्य सघ राज्यों में शक्ति वितरण के सम्बन्ध में जो प्रणाली स्वीकार 

की गड्ढे है वह यह है कि सघीय अथवा आन्तीय सरकार दोनों में से एक को कुछ 
विशेष अधिकार स्रोंप दिए जाते हैं, और अवशेष अधिकार दूसरे को सौंप दिए 
जाते हैं। अमरीका ओर आस्ट्रेलिया में केस्द्रीय सरकार को कुछ विशेष निश्चित 
अधिकार सौंप दिए गए हैं ओर अवशेष अधिकार सघ में सम्मिलित होने वाले 
राज्यों को सौंप दिए गए हैं | कनाडा में क्रेम्टीय सरकार और सघ में सम्मिलित 
होने बाल्े राज्यों की सरकारों को-दोनों को--कछु विशेष निश्चित अधिकार 
सोपे गए हैं और अवशेष अधिकार संघीय अथवा केन्द्रीय सरकार को सोंप दिए 
गए हैं । भारतीय सघ में सघीय ओर प्रास्तीय सरकारों के अधिकारों का उल्लेख 


स्पष्ट रूप से तीन विस्तृत व्यवस्थापक तालिकाओं में किया गया है और अवशेष 
अधिकारों को केन्द्र को सौंपा गया है। यह व्यवस्था सघीय विधान के इतिहास में 
एक नवीन वस्तु है परन्तु भारत के सन्‌ १६३५ के विधान की इस पर स्पष्ट छाप है | 


(८) अचल विधान और उसकी दुर्बलता 
विश्व के अन्य समस्त संघीय विधानों से भारतीय संच का विधान सबसे कस 


अचल है। इसे युक्ति संगत रूप तथा यथोचित्र रीति हारा लचीला रखा गया है। 
इसमें स्वयं में विकास एवं प्रगति के बीज सन्निहित हैं । 


भारतीय संघ की व्यवस्था उसी सीमा तक अचल है कि इसके विधान में 
सशोधन करने के लिए एक विशेष प्रणाली का आश्रय लेना पढ़ता है। विधान में 
किए जाने वाले संशोधन का गस्ताव राष्ट्रपति को स्वीकृति प्राप्त करने से पूरे, दोनों 
भवनों के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के उ भाग द्वारा पास हो जाना चाहिए । 
यदि संशोधन के उस प्रस्ताव द्वारा व्यवस्थापक अधिकारों की किसी तालिका में 
' परिवतंन होता हो, अथवा संसद में प्रस्तो के प्रतिनिधियों की सख्या पर उसका प्रभाव , 
पठता हो, अ्रथवा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों पर उसका अभाव पड़ता हो, तो इस 
प्रकार का प्रस्ताव कानून वनने से प्‌वे प्रान्तों के बहुमत द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । 


फिर भी हसारा विधान निम्नलिखित के कारण लचीला कहा जा सकता है :--- 


(श्र) अमरीका के विधान में प्रस्तावित संशोधन की प्रणाली से हमारे विधान 
की प्रणाली कहीं अधिक सरल है; और 


(व ) बिना कोई संशोधन हुए यह विधान स्वय को विभिन्‍न परिस्थितियों के 
अनुकूल बना सकता है। उदाहरणाथं, असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति की लेखनी 
के एक सकेत मात्र से यह विधान एकात्मक स्वरूप अहण कर सकता है। 


पु (६) असघात्मक प्रतिनिधित्व 

विश्व के अ्रन्य संघ राज्यों के/द्वितीय भवन में भ्रत्येक राज्य को समान प्रति- 
निधित्व अदान किया जाता है चाहे उसका आधार एवं उसकी जन सख्या कुछ भी हो। 
प्रथम भवन में संघीय इकाइयों की एकता प्रतिपादित की जाती है। प्रथम भवन के 
सदस्यों का निर्वाचन सघ राज्य में सम्मिलित होने वाले राज्य मिलकर करते दे | इस 
प्रकार एक भवन द्वारा संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों की समानता और स्वतन्त्रता 
को प्रकट किया जाता है, और दूसरे भवन द्वारा राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाती 
है । भारतीय संघ में द्वितीय भवन में समान प्रतिनिधित्व को स्थान पदान नहीं किया 
गया है क्योंकि इस सवन में प्रतिनिधित्त का आधार समान प्रतिनिधित्व न होकर 
उनकी जनसंख्या है। 


झे१र 


इस प्रकार हमारा विधान विश्व के अन्य सघ राज्यों के विघानों से भिन्‍न है । 
सघीय प्रणाली की उपयुक्त नवीन विशेषताओं के अध्ययन के पश्चात्‌ यह कहना असगत 
त्‌ होगा कि हमारा विधांन स्वय ही एक प्रकार है। 


सासान्य आलोचनाएँ और उनका निरीक्षण 
कोई भी विधान, चाहे वह कितना ही पूर्ण क्यों न हो और उसकी रचना और 
शब्दायली कितनी ही सुन्दर क्यों न हो, आलोचना से नहीं बच सकता, और यही 
वात भारतीय विधान के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यह अन्यत्र भी लिखा जा 
चुका है कि भारतीय विधान की कही आलोचना की गई हैं। इन आलोचनाओं का 
विवेचन निम्नलिखित शोरप॑कों के अन्तर्गत किया जा सकता है ,-- 


(१) धमज्ञों के लिए वास्तविक स्वर्ग के रूप में 


आलोचर्कों का मत हैं कि यदि अमरीका का विधान “सामान्य व्यक्तियों का 
विधान हे तो भारतीय विधान धर्मों का विधान हे ।” यह विधान धर्मज्षों द्वारा 
निर्मित धर्मज्ों के लिए ही है । इस कथन पर किसी को कोई शका अथवा प्राक्षेप नहीं 
होना चाहिए क्योंकि यह कथन केवल एक सत्य का श्रतिपादन मात्र करता है। प्रत्येक 
विधान जिसे वास्तविक अथ में विधान कद्दा जा सकता हे---धमंज्ञों द्वारा निर्मित होता 
है, और बिना उनकी विद्वत्ता और अनुभव की सहायता के कोई इस ज्षोत्र में पण रखने 
का साहस भी नहीं कर सकता | यह भी सत्य है कि वैधानिक कानून से सस्बन्धित 
किसी प्रश्न का निएुय अथवा दल उस क्षेत्र के धर्मों की सहायता बिना प्राप्त नहीं 
किया जा सकता | परन्तु उपयुक्त कथन के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता हे कि यह 
कथन पुक घुणित अथ का प्रतिपादन करता है, अर्थात्‌ विधान का निर्माण जानबूझ 
कर इस प्रकार का किया गया है कि उसकी च्याख्या में कठिनाई उपस्थित हो, और 
विधान की दुर्वोध, असाध्य और जटिल धाराओं के परिणाम 'स्वरूप घर्मशों को 
अधिक मुकदमे प्राप्त हो संके। परन्तु यह आलोचना कुछ अधिक विचेकपूर्ण नहीं। 
जिस विधान सभा ने हमारे विधान का लिर्माण किया था, उसमें धर्म भी थे और 
अन्य च्यक्ति भी थे। विधान की धाराओं के निर्माण के सम्वन्ध में जो वादविवाद हुआ 
उसमें घमंज्ञों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने सी उतने ही उत्साह से भाग लिया था 
जितने उत्साह से धर्मज्ों ने। विधान में जो आदश ओर भावनाएँ उल्लिखित हैं वे 
केवल धर्मजझों के कोप से ही नहीं लिए गए हैं, वरन्‌ सामान्य जनता की समझ और 
इष्टिकोश से सम्बन्ध रखते हैं। इसमें कोई सन्देदह नहीं कि विधान सभा का प्रधान 
पथ प्रद्शंक तथां उसके मुख्य सहकारी ध्मझ ही थे, परन्तु वे सब ऐसे व्यक्ति थे 
जिन्हें धन की लोलुपता ओर आकर्षण नहीं था। इसके अतिरिक्त यह कहना कि 
विधान की धाराओं को जानवूक कर जटिल और दुरुह रखा गया है केवल इसीलिए 


हि पति न की कक 


कि धर्मक्षों के व्यवसाय में उन्नति हो--विधान सभा के धर्मजझ् सदस्यों के उस त्याग 
ओर देश भक्ति के प्रति अन्याय करना है जिसका मदशन उन्होंने अपने आकर्षक और 
घन वरसाने बाले व्यवसाय को स्वेच्छा से त्यागने में किया था--केवल इसीलिए कि 
राष्ट्र के विधान निर्माण के कार्य में उनके ज्ञान और अनुभव द्वारा भी कुछ सहायता 
'पहुँचाई जा सके । 
यह कहना तो और भी असंगत है कि हमारे विधान से धर्मज्ञों को भ्रधिक 
लाभ होग़ा, क्योंकि जटिलता, दुरुहता और दुर्वोधता से-वचने के हेतु हमारा विधान 
अत्यन्त विस्तृत और व्यापक बनाया गया है, तथा प्रत्येक वस्तु का उससे विस्व॒त 
वर्शुन है । धर्मज्ञ तो विधाता के वह जीव है जो श्रन्धकार मे अकाश की एक हलकी 
क्रिण पाकर भी ट्टोलसे हुए एक निश्चित निप्कप पर पहुँच जाते है। परन्तु हमारा 
विधान तो सूर्य के प्रकाश के समान अकाशमान, उज्ज्वल एवं स्पष्ट है; तव ऐसी परि- 
स्थिति में उनका काय श्रत्यन्त सीमित हो जाता है । 
(२ ) अनुकरण का भंडार 
हमारे विधान के विरुद्ध एक आरोप यह भी लगाया गया है कि यह अनुकरण 
के भंडार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । हमारा विधान चिश्व के अन्य विधानों 
का विपस, असंगत एवं असम्बद्ध सम्मिश्रण मात्र है--केवल खिचड़ी के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं । 
इससें कोई सन्‍्देह नहीं कि हमारे विधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य विधानों 
का अनुकरण किया हे और स्वतन्त्रता के साथ किया है। कुछ उदाहरणों से यह सत्य 
भल्नी भांति स्पष्ट हो जायगा | भारतीय विधान का प्रजातम्व्रात्मक आधार एवं वयस्क 
मताधिकार पाश्चात्य विचार धाराओं के आदश हैं जिनका पूत्र से कोई परिचय नहीं । 
हमारे विधान का पालियामेण्ट का स्वरूप भी हमारा अपना नहीं श्रेंगरेज्ञों का ही है। 
विधान का भोलिक अधिकारों का अध्याय अमरीका के अधिकार पश्न” के समान ट्टी 
है। राज्य की नीति के लिदे शक सिद्धान्तों में हमें आइरिश आदर्श के दशन होते हैं। 
भारतीय संघ का राष्ट्रपति फ्रॉस के राष्ट्रपति का प्रतिरूप ही है । 
भारतीय विधान के निर्माताओं ने विश्व के अन्य विधानों का अनुकरण तो 
किया है परन्तु उन्होंने उस अचुकरण को भी सारतीय आवश्यक्ताओं के अनुकूल बना 
दिया है। हमारा विधान विश्व के अन्य विधानों से ली गई धाराओं का असंगठित एच 
- अव्यवस्थित समूह नहीं है। अ्रनुकरण की गईं घाराञओं का ताना-बाना इस प्रकार से 
बुन दिया गया है कि उसमें चारों ओर सम्बद्धुता एव असंदिग्बता का दर्शन होता है। 
अहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे विधान निर्माताओं ने जो कुछु 
: अजुकरण किया वह आँखें मूँद कर नहीं किया बल्कि उन्होंने ऑर्खे खोलकर केवल उन 
धाराओं का ही अनुकरण किया है जो अपने देश के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती 
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थीं | देश के हिता्थ उन्होंने अन्य विधानों की धाराओं को अस्वीकार करने में लज्जाः 
ऊा अनुभव नहीं किया | विधान सभा के सभापति डाक्टर राजेन्द्रप्साद ने ढके की 
चोट यह फहा था कि “हम इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि एक ऐसा विधान 
निर्मित करें जो पूर्ण रूप से विश्व के अन्य विधारनों के ज्ञात प्रकारों की पक्ति में आता 
हो ।”* एक नागरिकता तथा देश के लिए एक सुसगठित न्याय च्यवस्था--यह मौलिक 
एवं नवीन ग्रवत्तेन अथवा नवीन पद्धति है जो हमारी राष्ट्रीय एकता के स्वस्थ विकास 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है | 

इसके अतिरिक्त जो आलोचक अनुकरण के दृष्टिकोण के आधार पर हमारे 
विधान की आलोचना करते हैं, कदाचित्‌ उस लक्ष्य के प्रति उनकी धारणा मिथ्या है 
जो विधान सभा के सदस्यों ने अपने सम्मुख रखा था। उनका विचार दै कि 
कदाचित्‌ वे सदस्य एक मौलिक विधान का निर्माण कर रहे थे । परन्तु वास्तविकता 
तो यह है कि उनका उद्देश्य केवल एक ऐसा विधान निर्माण करना था जिसके द्वारा 
उत्तम रूप से कार्य व्यवस्था हो, चाहे वह विधान मौलिक हो अथवा इसके विपरीत । 
इसके अतिरिक्त आज जब कि विश्व के विधान--जो अनेक प्रकार के हैं---इतने 
च्यापक एवं विकसित हो गए हैं, कि एक मौलिक विधान का निर्माण करने की चेष्टा 
केवल एक भावुक कल्पना ही होती जिसमें तर्क और आधार न होते । 

(३) जनता का विधान ? 

आलोचर्कों का एक आरोप यह भी है कि यह विधान सभा के उन 
सदस्यों के परिश्रम का फल है जो किसी भी रूप में जनता के प्रतिनिधि नहीं थे । इस 
सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय व्यवस्थापिका समाप्नों के सदस्यों ने सास्प्र- 
दायिक आधार पर अप्रत्यक्ष अणाली द्वारा किया था | यह निर्वाचन सन्‌ १६४६ में 
सम्पन्न हुआ था। जिन मतदाताओं ने इन सदस्यों को छुना था वे वयस्क मतदाताओं 
का केवल ११”/ से १४: के अनुपात में थे। सन्‌ १६४७ के स्वातम्न्रय एक्ट के पश्चात्‌ 
यही विधान सभा कानून निर्माण करने वाली सभा के रूप में परिवर्सित कर दी गई। 
विभाजन के पश्चात्‌ यह सस्था ३०७ सदस्यों की अवशेष सस्था के रूप में रह गई 
जिसमें २३५ सदस्य प्रान्तों के थे और ७२ सदस्य देशी राज्यों के । समाजवादी दल 
का यद्द मत है कि यह विधान ससा राजनेतिक दृष्टिकोण से जनता की वास्तविक प्रति- 
निधि नहीं थी क्योंकि इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, 
इसलिए इस सभा द्वारा निर्सित विधान को जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का 
प्रत्तीक“नहीं कहा जा सकता | 
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उस समय इस तक की नींव भी हिल जाती है जब हम इस सत्य का अनुभव 
करते हैं कि उस समय राजनैतिक वातावरण एवं परिस्थितियाँ कुछ इस भ्रकार की थीं 
कि यदि वयस्क सताबिकार के आधार पर भी उस समय इस प्रकार की सभा का 
निर्वाचन होता तो कॉमस की विजय निश्चित थी, भर तव उस दशा में भी विधान 
सभा का स्वरूप, उसकी सम्मति और आदर्श इसी प्रकार के होते। परिणामस्वरूप 
हमारा विधान भी इसी प्रकार का होता। श्रमिक नेता श्री एुन, एम, जोशी नेभी 
इस दृष्टिकोण का समर्थन निम्नलिखित शब्ढों में किया था : 


“यह स्वीकार करना पडेगा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निरवांचन 
की व्यवस्था करने में यथे्ट समय लगता, और यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचन की व्यवस्था की भी जाती तो कदाचित्‌ कॉग्र स दल को विधान निर्माण करने 
वाली संस्था में निश्चित बहुमत ग्राप्त होता ।!” ) 


(४) ज्ञोकिक राज्य शासन विधि से भय 

कुछ विचारों को लौकिक भारतीय राज्य की धारणा में एक सकट का आभास 

अतीत होता है। राज्य शासन विधि की शेशवास्था की इस विशेषता के कारण यह सभव 

है कि जनता पूर्ण रूप से अ्रनात्मवादी अथवा भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास कर ले 

और रामायण,भगवदुगीता आदि जैसे आ्रात्म-ज्ञान के कोर्षो की ओर से अ्रनभिज्ञ हो जाय, 

और उन्हे अरुचि की दृष्टि से देखने लगे | ऐसे आलोचकों का विचार है कि लोकिकता 

के कारण सारतवर्ष कही धर्म श्रोर ईश्वर को न॒त्याग बेंठे ओर अनीश्वरवादी एवं 
नास्तिक न हो जाए । 

परन्तु यह विचारधारा म्रमपूर्ण है। यह आलोचना लौकिक राज्य के मिथ्या 

एवं अ्रमति अर्थ पर आधारित हैं। लोकिक राज्य शासन विधि, जेसा कि बंकट 

रमन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लोकिक राज्य पर एक प्रबन्ध! (6 [[९४४॥४९ 07 

$6८ए)४7 5086 ) में लिखा है “न तो धार्मिक होती है न अधार्मिक और न 

धर्म के विरुद्ध होती है, परन्तु वह धार्मिक सिद्धान्तों ओर कार्यों से पूर्ण रूप से 

असम्बद् होती है और इस प्रकार धार्मिक क्रियाओं ,मे वह तटस्थ रहती है ।””*९ 
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इ्श्प 


इस प्रकार भारतवर्ष में लौकिक राज्य का सकेत अयवा उद्देश्य वोस्‍्तविकता भर 
अधार्मिकता का श्रचार नहों | इसके श्रतिरिक्त धर्म और विश्वास व्यक्तिगत आचरण 
फी वस्तु हैं जिन पर राज्य का नियन्त्रण नहीं के समान रहता है। गीता और महासारत, 
जो धामिक बाधाओं के होते हुए भी जीवित रहीं, विश्व में व्याप्त आज के धार्मिक 
सहिष्णुता के युग में किसी भी प्रकार लोप नहीं हो सकती । यही सहिष्णुता 
लौकिकता का मूल आधार है। इन पुस्तकों का अपना एक स्थान है, अपन। एक 
पृथक महत्व ओर वैभव है, जिले न तो कालचक्र ही समाप्त कर सकता है और 
न मानव की सावनाओ्नरों का ज्वार ही । 


(५) भारतवणष्‌ में प्रजातन्त्र ? 

कुछ आलोचकों का मत यह भी है कि अभी भारतवप में प्रजातन्त्राप्मक सस्थाओं 
का प्रवेश न कराया जाए | भारतीय विधान के अन्तर्गत २१ वर्ष तथा उससे शअ्रधिक 
आयु का व्यक्ति सतदान कर सकता है। आलोचकों का कथन है कि भारतवर्ष अभी 
इस थोम्य नहीं कि यहाँ इतने व्यापक रूप से प्रजातन्त्र का प्रयोग किया जाएु। दृढ 
निराशाबादी के स्वभाव वाले व्यक्ति के समान वे भारतवर्ष के समस्त व्यस्क नागरिकों 
को सताधिकार प्रदान करने से डरते हैं---उन नागरिकों को जो अमी शिक्षित नहीं हैं 
ओर जिन्हें १९० वर्षों से प्रजातन्त्रात्मक सरकार की शिक्षा नहीं मिलती हे । इस स्थान 
पर आलोचकों का डर केवल अम माज्न ही है। वे इस स्थायी सत्य को विस्मरण कर 
बेठते हैं कि प्रजातस्त्र स्वय ही एक पाठ्शाज्षा है, और दोष और उनके सुधार के साथ 
प्रजातन्त्र स्वय व्यक्तियों फो हृद्यों में बिठा देता है । 


(६) असघात्मकता का आरोप 
कुछ आलोचर्को का मत यह है कि भारतवर्ष के लिए. संघ शासन उपयुक्त 
नहीं । इन शालोचकों में प्रोफेसर के० सी० च्हेर मुख्य हैं। उनका मत है कि : 
“इसके (विधान के) द्वारा सरकार की एक ऐसी प्रणाली स्थापित की गई है 
जो अधिक से अधिक पाक्षिक रूप से सघास्मक है, जिसका स्वरूप लगभग निज्षेपण 
की प्रव्गति से आच्छादित है, यह अतिरिक्त एव सह्दायक सघात्मक विशेषताओं वाला 
एकास्मक राज्य है न कि अतिरिक्त एकात्मक विशेषताओं वाला सघात्मक राज्य [2 


कदाचित हमारे विधान की सघास्मकता के एकात्मक लक्षण ने प्रोफेसर ज्हेर 
को अत्यन्त आगे वढा डिया है । यह एुक वास्तविछता है, जेंसा कि डाक्टर ढी० एन० 
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बनज ने लिखा है कि “भारतवर्ष के विधान का स्वरूप संघात्मक है परन्तु उसमें 
व्यवस्थित एकात्मक लक्षण भी हैं ॥?* 


परन्तु यह एकात्मक लक्षण किसी भी रूप में हमारे विधान के संघात्मक स्वरूप 
के विरुद्ध नहीं है। विधान निर्माताओं का उद्देश्य यही था कि असाधारण परिस्थितियाँ 
उत्पक्ष होने पर यही स्ात्मक प्रणाली एकात्मक सरकार का स्वरूप अहण करले, और 
जिस समय राजनेतिक वातावरण शान्त एवं स्वच्छु हो तब यह प्रणाली संघात्सक ही 
रहे | वास्तव में विधान सभा के सदर्स्यों ने इस स्थान पर अपनी विद्धत्ता प्रकट की है । 
राजनेतिक विचारकों का यह मत है कि सधात्मक सरकार एक दुर्बल सरकार होती है 
आर विशेष रूप से श्रसाधारण परिस्थितियों मे, क्योकि इस प्रकार की व्यवस्था में शक्ति 
एक हार्थों में केन्द्रित न रह कर अनेक इकाइयों मे विभाजित रहती है। एक दाशंनिक 
की विचारधारा में बहते हुए आलोचर्कों का यह कथन है कि जब मसलाघार वर्षा 
होगी श्रोर जल प्रवाह बढ़ेगा, जब ऑधी ओर तूफान के वेग में और मी बृद्धि होगी, 
जब प्रान्तरिक रूगर्लों ओर बाह्य आ्राक्रमणों द्वारा इसके स्थायित्व पर प्रहार हँंगे, तब 
संघीय भवन का, जो स्वय में विभाजित है, खडा रहना अस म्भव हो जाएगा | इसलिए 
यह आवश्यक ही है कि एक संघीय शासन प्रणाली में अ्रसाधारण परिस्थितियों का - 
सामना करने की भी कूछ व्यवस्था होनी चाहिण। इस विशा में भारतीय विधान एक 
विस्तृत वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करता है। “हमारे विधान 
द्वारा लचीली संघाव्मक ध्यवस्था प्रस्तावित की गईं है, जिसे इतना झ्ुक्ाया या मोड़ा 
जा सकता है कि वह असाधारण परिस्थितियों का सासना कर सके और उसका स्वरूप 
भी नप्ट न हो; ओर जब वे असाधारण परिस्थितियाँ समाप्त हो जाए तब वह फिर 
अपने मूल स्वरूप को ग्रहए कर ले--उसी प्रकार जिस प्रकार कि एक चाहन के लिए 
मार्ग बनाने के हेतु एक वृक्ष को शाखा को एक ओर खींच लिया जाए और जब वह 
वाहन निकल्न जाए तव फिर डस शाखा को छोड ढिया जाए ताकि वह अपने मूत्त 
स्थान पर आ जाए” ।* इस दिशा में हमारा विधान विश्व के लिए. एक आदश है 


ओर उन आलोचर्कों के इस कथन का उच्तर है कि सघीय सरकार में दृढ़ एवं सुसंगठित 
राज्य शासन विधि हो ही नहीं सकती । 
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३१७ 


उपसंहार 


उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे विधान में अनेक प्रशसा- 
स्मक विशेषताएं हैं यद्यपि उसमें कुछ ढोप भी हैं। पूर्ण हो अथवा अपूर्ण, गुणी हो अथवा 
दोपी, यह विधान कम से कम एक सुनिश्चित योजना तो है। भारतवर्ष के देश स्तों 
का यह विधान एक ऐसा निप्कपट एव शुद्ध प्रयत्न है जिसका लक्ष्य राष्ट्र की शक्तियों 
को प्रगतिशील और उन्नति शील चाराओ की ओर प्रवाहित करना है । विश्व के अन्य 
विधानों के समान मारा विधान भी अभी केवल अस्थि-पंजर मात्र है। जनता ही 
इसका जीवन और प्राण है। भविष्य में हमारे विधान का स्वरूप वही होगा, जो हम 
इसे प्रदान करेंगे । 


तीसरा अध्याय 


नागरिकता | 

“नागरिक समाज के वे सदस्य होते हैं जो कुछ विशेष कर्तव्यों द्वारा समाज 
से सम्बन्धित होते हैं, जो समाज के नियन्त्रण मे रहते हैं ओर जो समाज की 
सुविधाओं का समान आनन्द गोयते हैं 7? * 


““वंटल 
एक स्पष्ट एवं भिन्न भारतीय नागरिकता की संस्था का व्याचहारिक महत्व इसी 


मं है कि नागरिकों का अपना एक पृथक समुदाय अथवा समह है, इन्हीं को भारतीय 

नागरिकता के अ्रधिकार और कर्तव्य श्राप्त हैं। अधिकारों मे सामाजिक और शजनेंतिक 
दोनों प्रकार के अधिकार सम्मिलित हैं । इसके विपरीत राज्य के प्रति उनके कुछ 
कर्तव्य भी होते हैं---विशेष रूप से यह कि राज्य के विरुद्ध पडयन्त्र न रचें ओर सेना 
आदि में भरती होकर छुछु ठोस काय करें। यहाँ यह भो ध्यान में रखना चाहिए कि 
नागरिकों को समस्त मौलिक अधिकार भी गदान किए जाते हैं, जो व्यक्ति नागरिक 
नहीं है और भारतवर्ष में रद रहे हैं, उन्हें समस्त मोलिक अधिकार नहीं दिए जाते, 
जनमे से केवल कुछ ही अधिकार अदान किए जाते हैं । 


भारतीय विधान में सघीय नागरिकता को ही स्वीकार किया गया है। अम- 
'रीका के समान यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं होगी । भारतवर्ष में केवल संसद को ही 


यह अधिकार है कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति भर हानि से सम्बन्धित कानूनों 
का निर्माण कर सके | 


इस सम्बन्ध में कानून निर्माण करने का अधिकार विधान ने संसद को सौंप 
दिया है । विधान में केवल यही वर्णन है कि कौन-कौन से व्यक्ति भारतवर्ष के नागरिक 
कला सकेंगे । इस प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में प्रथम वे व्यक्ति आते हैं जो यहाँ 
उत्पन्न हुए हो और यहीं निवास कर रहे हों । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह ज्यक्ति, 
ज़िसने अथवा जिसके माता-पिता ने भारतीय सघ क्की सीमा में जन्म अहण किया हो, 
अथवा भारतीय संघ की सोसा में विधान के लागू होने के दिनांक से ( झर्थात्‌ २६ 
7. हट लंटलपढ आएट घि6 ग्राढ्फकर्त९ा३ ० फैट करे 50586 >0घएवें ६० चा३़ 
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जनवरी सन्‌ १६४० से पूर्व ) पॉच अथवां पाँच वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो, 
भारतवर्ष का नागरिक कहलाएगा | 

इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति पाकिस्तान से यहाँ आगए हैं उत्तके सम्बन्ध में भी 
नागरिकता दे अधिकारों का विवेचन विधान में दिया गया है । इस सम्बन्ध में अथम 
सामान्य नियम यह रखा गया कि इस प्रकार के किसी व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता 
अथवा वाबा-दादी क्ले लिए यह आवश्यक था कि उन्होंने अधिभाजित भारतचर्प " की 
सीमा में जन्म लिया हो । इसके अतिरिक्त यदि वह भारतवर्ष और पाकिस्तान में प्रवेश 
पत्र! का नियम लागू होने से पूच ही चला आया हो *, तब तो वह भारतवर्ष की 
सीमा में का साधारण निवासी था ही, इसलिए वह अपने अधिकार से भी नागरिक 
हो सकता था। यदि १६ जुलाई सन्‌ १६४८ के पश्चात्‌ वह भारतवर्ष आया हो, तो 
विधान के लागू होने पर चह भारत सरकार के किसी रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी को प्राथना 
पन्न देकर अपना नाम नागरिकों की सूची में रजिस्टर करवा सकता था । इस प्रकार का 
रजिस्ट्रेशन उसी समय सम्भच था जब कि प्रार्थी आरथना-पत्र ढेने के दिनाक से ६ मास 
पूव से भारतवर्ष की सीमा में रह रहा हो | यदि कोई व्यक्ति १ भार्च सन्‌ १६४७ के 
पश्चात्‌ भारतीय सीमा को त्याग पाकिस्तान चला गया हो, तो किसी भी दुशा में उसे 
नागरिक का प्रद नहीं सौंपा जायगा । उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह नियम लागू 
नहीं होगा जो कानूनी “प्रवेश पत्र' द्वतरा स्थायी रूप से रहने के लिए फिर भारतवर्ष चल्ले 
आए हों । विधान के अन्तर्गत इस प्रकार के व्यक्तियों को १६ जुलाई सन्‌ १६४४८ 
के पश्चात्‌ का आया हुआ माना जाएगा, इसलिए वे नागरिकता प्राप्त करने के 
अधिकारी होंगे । 

विधान में यह भी अस्तावित किया गया है कि जो भारतीय व्यक्ति भारतवर्ष 
से बाहर निवास कर रहे हों, उनको दो शर्तों पर भारतवर्ष का नागरिक स्वीकार किया 
जाएगा । प्रथम शत्त ,तो यह है कि इस प्रकार के किसी व्यक्ति अ्रथवा उसके माता पिता 
अथवा बावा-दादी के/लिए यह आवश्यक है कि उन्होंने अविभाजित भारतवर्ष में जन्म 
लिया हो । यदि ऐसा है तो वह भारतवर्ष का नागरिक बन सकता है। 

उपयुक्त दी गई कोई भी धारा विदेशी राज्यों के नागरिकों के लिए लागू नहीं 
होंगी। कोई ऐसा ध्यक्ति जिसने अपनी इच्छा से किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता 
स्वीकार करली हो ठो वह व्यक्ति भारतवर्ष का नागरिक नहीं रद्द सकेगा । 

जो व्यक्ति सारतव्ष के नागरिक हैं अथवा जो स्वोकार किए जाएँगे, वे नागरि- 
क॒ता की प्राप्ति और हानि के सम्बन्ध में बनाए गए ससद के प्रत्येक कानून के आराधीन 
होंगे । इस धारा के आधीन रहकर यह समस्त व्यक्ति भारतवर्ष के नागरिक रहेंगे । 





5 सन्‌ १६३६६ के मौलिक गवनमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट में दी गई व्याख्या 
के अनुसार, अर्थात्‌ सन्‌ १६४७ के स्वासन्त्य एक्ट द्वारा हुए सशोधन से पूत्र के एक्ट में। 
१६ जुलाई सन्‌ १६४८ से पूच । 


चौथा अध्याय 
मोलिक अधिकार 


«““श्रारतीय नवीन विधान में जनता को जो गोलिक अधिकार प्रदान किए 
गए हैँ वे विश्व के अनेक देशों के विधानों में पाए जाने वाले मौलिक अधिकार से 
कही अधिक व्यापक एवं वास्तविक हैं [? ? 

४ +-श्री एम० अनाथातयनम आयंगर 
आरम्भ से हो हमारा विधान अधिकारों के आज्ञा पतन्न के रूप में हमे आकर्षित 
करता है | अधिकार किसी एक देश की स्वतन्नता के थोतक है । यह प्रजातन्त्र की चह 
प्राचीर है जिसमे समस्त व्यक्तियों को बिना किसी सेढठभाव के समान समझा जाता 
है। अधिकार एक ऐसे स्वतन्त्र ओर शान्त वातावरण को जन्म देते हैं. जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार श्रधिक से अधिक उन्नति कर सके । विधान में अधिकारों 
के उल्लेख का तात्पये यही होता है कि राज्य की शक्ति को सीसित एवं संकुचित बना 
दिया जाए जिससे कि मानव की स्वतंत्रता सरकार के भ्राधीन न होजाए तथा सरकार 
के कुछ विलक्षण से कार्यो के सम्पादन के हेतु उसका बलिदान न हो जाए। इसके 
अतिरिक्त किसी देश मे अल्प दर्लों को मोलिक अधिकारों द्वारा ही सुरक्षा प्रदान की 
जाती है। अधिकारों के महत्त्व को दर्शाते हुए लास्की ने लिखा है : 


“सक्तेप में राज्य श्रधिकारों को जन्म न देकर उन्हें स्वीकार ही करता है, और 
राज्य का स्वरूप उन अधिकारों से ही स्पष्ट होता है जो किसी काल में स्वीकृत 
किए जाते है ।9८ 


हमारे मौलिक अधिकारो की विलक्षणता 


यद्यपि हमारे मौलिक अधिकार अन्य देशों के विधानों से असामान्य नहीं है 
परन्तु वे अनेक रूप से विचित्र एवं विलक्षण हैं । 


3 नह एप््व्रधावा।नंं फिए्70 हुप्थाश्ाा००ते 60 06 9९096 ए्रधतेटः 
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ज़्छ ० लक 
४. _/पथस, हमारे विधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय अत्यन्त व्यापक है 
और विधान की उस भूमिका को अधिक दृढ़ एवं निश्चित करने वाला है जो लिम्न- 
लिखित शब्दों में हमारी स्वतन्त्रता के घाज्षापत्र का प्रारम्भ करती है * 
“हम सारतवर्प के निवासी, भारतवर्ष को सर्वोच्च सत्ताधारी प्रजातन्त्रात्मक 
गणतन्त्र सें परिवर्तित करने की धृढ प्रत्तिशा कर ओर उसके समस्त नागरिकों को * 


सासाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विचार-प्रकाशन, धर्म, 
विश्वास और पूजा की स्वतन्त्रता, स्तर और अवसर की समानता ओर बेयक्तिक 
प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता के आश्वासन के साथ उन सब में आतृत्व की सावना 
का विकास प्रदान करने के हेतु, 


अपनी विधान सभा सें नवम्बर सास के छुप्बीसव दिवस, सन्‌ १६४६ को इस 
विधान का निर्माण कर ग्रदण करते तथा स्वय को प्रदान करते हैं 7? 

हमारे विधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों द्वारा भास्तवष के नागरिकों 
को उपयु क्त वस्तुएँ प्रदान करने का प्रयत्न किया है । 


द्वितीय, हमारे मौलिक अधिकार कोरे आदुर्श ही नही हैं | इसके विपरीत यह 

वे आदश हैं जिन्हें भारतवर्ष की परिस्थितियों के अनुकूल एक वास्तविकता के सॉंचे में 
ढाल दिया गया है |,उदाहरणस्वरूप, स्वतन्त्र ता के अगोचर आदर्श को हमारे विधान 
में इसी हेतु स्थान प्रदान किया गया है कि हमारे अन्य आताओं को भी सुरक्षा प्राप्त 
हो सके, चिशेष रूप से सुसलमारनों को जो हमारे देश में आज अल्पदल के रूप में 
- निवास कर रहे हैं। समानता के अलक्षित सिद्धान्त का प्रयोग समाज से तिरस्कृत 
अमागे झछूतों के उद्धार के लिए किया गया है। इस प्रकार हमारे विधान में जो 
मौलिक अधिकार इसमे प्रदान किए गए हैं वे विशेषरूप से हमारे देश की आवश्यकताघों 
की पूर्ति के लिए उचित हैं क्योकि उनको एक वास्तविक इृष्टिकोण से अहण किया 
गया है ईस प्रकार हमारे सौक्षिक अधिकारों के दो स्वरूप हैं। वास्तव में यह 
अधिकार दो प्रकार के है--अ्रथम शआ्लादुर्शात्मक्‌ और द्वितीय वास्तविक | प्रथम तो 
अलच्य ओर अगोचर महत्तत वाले वे अ्रसिद्ध और परिचित मौलिक अ्रधिकार हैं जिन्हें 
विश्व के अन्य विधार्नों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। और द्वितीय कुछ अन्य थे 
अधिकार हैं जो इस अगोचर प्रकाश को व्यापक रूप से स्पष्ट करने वाले हैं, तथा 
जिन्हें इन अधिकारों को देश की आर्थिक और नसमाजिक विशिष्ट व्यवस्था -के अनुकूल 
बनाने के हेतु ही प्रदान किया गया है। इस सम्सिश्रण के साथ हसारे विधान में 
भारत. वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्सि के लिए यह आदर्श प्रतिपादित किए 
5 आदशो को वास्तविक रूप प्रदान किया गया है। और इस 

हू अधिकार विलछझुण ओर अनोखे दें । 


“तृतीय, हमारे विधान में राज्य को अ्रधिकारों के संरक्षक के रुप में स्वीकार 
क्या गया है । राज्य हमारे अधिकारों और स्वतन्त्रता की रक्षा करता हैविचार- 
वादी दल के एक विचारक के समान यह कहा जा सकता है कि राज्य की सुरक्षा का .., 
अथ वास्तव में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हीं है। इस दृष्टिकोण से हमारे विधान 
में व्यक्ति को उसी सीमा तक स्वतन्त्रता प्रदान को गई है जिस सींमा से राज्य के 
जीवन को कोई भय न हो सके । इस प्रकार व्यक्ति पर इस बात का वल देकर कि कोई 
अधिकार निरकुश नही है ओर किसी अधिकार के प्रयोग का सबसे वहा घझआाधार है 
समस्त देश के हित के लिए उसका प्रयोग किया जाना हमारे विधान का उहंश्य 

चैयक्तिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त भौर राज्य सुरक्षा के आदर्श का सामंजस्थ कर देना 
हो है ।#मरीका की वैधानिक पणाल्ली के निर्माताओं के समान हमारे विधान निर्मात 
राज्य की अचेतन ईर्पा से उत्साहित नही हुए थे । थोर इसीलिए एक ओर तो हमारा 
विधान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है ओर दूसरी ओर इन अधिकारों के 
निरंकुश प्रयोग से राज्य की रक्षा करता है | इतने मे तो हमारा विधान डचित एव 
सुक्त साय पर है। इसका ढोप है राज्य की सुरक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल देने 
में--हतना श्रविक कि व्यक्ति के अधिकार भी नष्ट होने लगें । 


>यँत मे हमारे विधान ने सबवीय न्यायालय को हमारे अ्रधिकारों का संरक्षक 
नियत किया है। जिस प्रकार पाठशाला का एक विद्यार्थी अपनी पुस्तक छिन जाने पर 
अपने गुरु के पास जाता है क्योंकि उस स्थान पर वही उसका सरक्षक है, उसी प्रकार 
अपनी मूल स्वतन्त्रता से चचित किए जाने अथवा अपने अधिकारों के छिन जाने पर 
इम सर्वोच्च न्यायालय से प्राथना कर सकते हैं क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का 
सरक्षक वही है। हमारी अ्धिकार-प्रणाली की यह एक अन्य विशेषता है। 


हमारे अधिकार 

अब हमे उन अ्रधिकारो का अध्ययन करना चाहिए जो हमें विधान के अन्त- 
गंत प्रदान किए गए हैं | हमारे गणतन्त्रात्मक विधान के अ्रन्तगंत जो अधिकार हमें 
अदान किए गए हैं उनका वर्गोकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है .--- 

समानता का अधिकार 

समानता का अधिकार विधान के अन्तगत पॉच घाराओ में प्रतिपादित किया 
गया है। उनका सम्बन्ध (अ) न्याय सम्बन्धी समानता, (वं) धर्म, जाति, ग़ोन्न 
अथवा जन्मस्थान के आ्राधार पर भेद्‌ भाव पर अतिवन्ध; (स) जन सेवा के कार्य में 
समान अवसर, (द) अछूत अथा की समाप्ति ओर (क) उपाधियों की समाप्ति से है। 

हमारे विधान में यह निर्श्चिय किया गया है कि समस्त व्यक्तियों को न्याय के 
सन्मुख समानता होगी श्रीर कानून हारा समस्त भारतीयों को समान सुरक्षा प्रदात 
की, जाएगी । घम, जाति, गोत्र अथवा जन्मस्थान के आधार पर राज्य अपने नागरिकों 

रं 


में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं करेगा। इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति पर दूकान 
तथा अन्य जनस्थानों पर जाने तथा कुओं, तालाबों, स्नानघार्टो, खडकों तथा ऐसे 
अन्य स्थानों के प्रयोग करने पर कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं होगा जिनका प्रवन्ध आंशिक 
अथवा पर्ण रूप से राज्य के घन से होता है अथवा जिन्हें राज्य ने जनकाथ के हेतु 
अपंण कर दिया है | ख्री तथा बालकों के सम्बन्ध में राज्य को विशेष व्यवस्था करने का 
अधिकार है | 


उपयु क्त आधारों में से किसी आधार के कारण किसी व्यक्ति को राज्य के 
अन्तर्गत किसी पद अथवा नौकरी के लिए धअयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और न उस 
के साथ भेद भाव का व्यवहार किया जाएगा। किसी पिछड़े हुए बग के व्यक्तियों के 
लिए राज्य कुछ पद सुरक्षित रख सकता है जिससे कि राज्य के पर्दों में उस बर्ग को 
भी समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । 

अछुत प्रथा के नप्ट करने में समानता का अधिकार पणता के उच्चतम 
शिखर पर पहुँच जाता है | किसी भी रूप में अछूत प्रथा लागू करने पर कानून के 
अनुसार दण्ड भदान किया जा सकता है। अछूत प्रथा की समाप्ति विश्व इतिद्दास में 
एक महान्‌ सामाजिक क्रान्ति को प्णः करती है। लेखनी के एक सकेंत से ही मारत- 
वर्ष के ३ करोड ९० लाख अछूत शताजिदियों को सामाजिक दासता से सुक्त हो गए । 

इनके अतिरिक्त, सेना तथा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित उपाधियों के अतिरि क्त. 
राज्य अन्य प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारतवर्ष का कोई नागरिक 
किसी विदेशी राज्य की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकेगा । इसके अतिरिक्त ग्रढि कोई 
व्यक्ति राज्य के अन्तर्गत लाभ अथवा धरोहर कां पद अहण किए होगा, वह व्यक्ति 
राष्ट्रपति की स्वीकृति विना किसी विदेशी रांज्य से किसी प्रकार की भेंट, उपाधि, 
अथवा किसी प्रकार का पद अहर नहीं कर सकेगा | 


आल्ोचनात्मक निरीक्षण ५ 


कुछ इस प्रकार के आलोचक हैं जिन्हें समानता के अधिकार की उपयुक्त 
धाराओं में कुछ दोष का अनुभव होता है । उनके इष्टिकोण को सक्षेप में निम्न प्रकार 
से रखा जा सकता है --- 


(अ) कुछ विद्वानों का विचार है कि स्ति्यों और बालकों के लिए विशेष पवन्ध 
करने की धोरा समानता के सिद्धान्त के विरूद है | इसमें किसी प्रकौर का पक्षपात 
नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में आलोचकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि 
इस सम्बन्ध से किसी प्रकार का पक्तपात भी अहण किया गया है तो बह मानव 
अकृति का पक्षपात है जिसका सार एवं तत्व उपकार है। खियाँ और वालक हमारे 
समाज के निवल अग हैं, इसलिए इनको विशेष रक्षा और व्यवस्था की आवश्यकता है |. 


श्र 


(ब) कुछु विचारक इस धारा के भी विरुद्ध है कि पिछड़े हुए वर्गो के लिए 
कुछ पद पर सुरक्षित किए जांएु। उनका कथन है कि इस घारा से योग्यता के आधार 
पर भरती करने के सिद्धान्त की नींव हिल सकती है । इस स्थान पर यह आलोचक- 
गण यह विस्मरण कर जाते है कि अवसर की समानता का कुछ महत्व उसी समय हो 
सकता है जिस समय समस्त नागरिकों की स्थिति समान हो । एक भिखारी और एक 

“राजकुमार को अवसर की ससानता प्रदान करने का अर्थ होगा दरिद्र के लिए और 
भी अ्रधिक दारिद्र | इप्त प्रकार से समानता प्रतिपादित करना अत्यन्त हास्यास्पद 
तथा अ्रव्यावहारिक सिद्ध होगा | 

कुछ विचारकों का यह भी विचार है कि पिछुडे हुए वर्गों की रक्षा सम्बन्धी 
धारा का उद्देश्य समाज के पतितों को उठाना है। हमारी सामाजिक-राजनैतिक सस्था 
के इन दुबल श्र॒गों की थ्रस्वाभाविक सुरक्षा के साथ इस धारा से समस्त समाज में 
बीमारी फैल जाएगी, जिससे समाज की उन्नति और स्वस्थ विकास में वाधा उत्पन्न 
ड्ोगी । यह झ्रालो चकगरण 'योग्यों के लिए ही जीवन” वाले सिद्धान्त के अ्रन्तर्गंत स्थित 
अमानुपिक प्रवृत्ति का ही भंडा फोंड कर रहे है । एक साता के समान, प्रजातन्त्र का भी 
यही कत्तव्य है कि वह अपने सबःपुन्नों का ध्यान रखे, चाहे चह योग्य हो अथवा 
अयोग्य | हमारे विधान फ्रे अन्तगंत एक प्रजातन्न्रात्मक हितैपी राज्य की स्थापना की 
गई है, जिसका यह कर्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि समाज के कुछ 
च्यक्ति पिछुडे हुए होने के कारण अपने अधिकारों से वचित न कर दिए जाएँ; उनका 
यह पिछुढ़ा हुआ होना दरिद्रता के कारण हो सकता है, उनकी नीच जाति के कारण 
हो सकता है अथवा उन सामाजिक 'रुढ़ियों! के कारण हो सकता है, जो अन्यायपूर्वक 
उनके जीवन, स्व॒तनन्नता श्रोर उन्नति के अधिकारों पर आघात करती हैं । यह अभागे 
जीव अ्रपने पिछुडेपन के लिए स्वय उत्तरदायी नहीं; उनकी दुशा उन वन्दियों के समान 
है जिनके हाथ पेरों मे वेडियाँ पढी हुई हैं, वे उन् श्ट खलाओं को तोडना चाहते हैं 
ओर तोड सकते है परन्तु विवशता से तोड नहीं पाते । वस्तुतः उनके इस दुःखी जीवन 
ओर उनकी हतभाग्यता क्रा उत्तरदायी हमारा समाज ही है | वास्तव मे ऐसा करना 
अत्यन्त ही अन्यायपूर्ण द्वोता कि पिछुडे हुए वर्गों को, बिना उनके किसी अपराध के, 
दुःख सहने और मरने के लिए छोड दिया जाता । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन 
आलोचर्कों की इस आलोचना का उतना ही महत्व है जितना किसी एक कुलीन तन्त्र- 
वादी द्वारा को गई प्रजातन्त्र की अस्पष्ट आलोचना का । 


(२) स्वतन्त्रता का अधिकार 
हमारे विधान में स्वतन्त्रता के अधिकार का बड़ा व्यापक वर्णन किया गया है [- 
धारा १६ के अन्तगत समस्त नागरिकों को ( ञ्र ) भाषण और विचार अकाशन की 
स्वतन्त्रता का अधिकार, ( व ) श्रस्त्र-शस्त्र रहित तथा शान्ति पूर्वक सम्मिलित होने 


॥। 
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का अधिकार, (स ) समुदाय तथा संघ बनाने का अधिकार, ( स ) भारतवर्ष की 
सीमा में स्वतन्त्रता पूवक अमण करने का अधिकार, ( क ) भारतवर्ष की सीमा में 
कहीं पर रहने का अधिकार, ( ख ) सम्पत्ति को प्राप्त करने, रखने श्रोर बेचने का 
झधिकार, ( ग) कोई व्यवसाय व्यापार अथवा कास करने का अधिकार, ( घ ) 
अपराधी अथवा अपराध सम्बन्धी व्यवस्थापन के प्रति अधिकार, श्रोर (ड ) जीवन 
सुरक्षा और स्वतन्त्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं । 

प्रतिवन्‍्ध 

अन्य अधिकारों के समान यह अधिकार भी निरक्ुश नहीं है। इन्हें कुछ मत्ति- 
बन्धों के साथ प्रदान किया गया है जो निम्न प्रकार से हैं -- 

(श्र ) सापण और भाव प्रकाशन की स्वतन्त्रता का अधिकार किसी प्रचलित 
कानून से सीमित हो सकता है। इस पर प्रतिबन्ध के रूप में राज्य की निन्‍दा, अना- 
दर, अप्रसिद्धि, न्यायालय के अनादर, अथवा किसी ऐसे विपय के सम्बन्ध में जो नैति- 
कता के चिरुद्ध हो, श्रथवा जिससे राज्य की सुरक्षा पर कोई श्राधात होता हो, अथवा 
राज्य को नष्ट करने के सम्बन्ध में किए जाने वाले पडयन्त्र के सम्बन्ध में कानून बना 
सकता है। 

( व ) सम्मिलित होने के श्रधिकार पर दो प्रतिवन्ध हैं---प्रथम, जो व्यक्ति वहाँ 
सम्मिलित हों उनका आचरण शान्ति पूर्ण हो, और ट्वितीय, उत्तके पास कोई अस्त्र- 


शस्त्र न हो। सक्षप में 'जन शान्ति? के हेतु ड्स अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाए जा 
सकते हैं । 

( स॒ ) सघ अ्रथवा समुदाय बनाने के अधिकार पर भी राज्य के नियम बनाने 
के अधिकार हारा प्रतिबन्ध लगे हुए हैं । यह नियम जन सुरक्षा अ्रथवा नेतिकता तथा 
इस अधिकार के उचित एवं युक्तिसगत अयोग के लिए लागू किए जा सकते हैं । 

(द) भारतवर्ष अथवा उसके किसी भाग में स्व॒तन्न्नता पूर्वक श्रमण करने सथा 
किसी सम्पत्ति को अददृण करने, रखने तथा बेचने के श्रधिक्रार के सम्बन्ध में भी राज्य 
जनता के हित अथवा पिछुड़े हुए वर्गों के हित के लिए इस अधिकार के प्रयोग पर 
कुछ न्यायसिद्ध " प्रतिबन्ध लगा सकता है, ओर इस सम्बन्ध मे कुछ नियर्मो का 
निर्माण भी कर सकता है। 

5 व्यायसिद्ध! ( ॥८28507296 ) शठद का अयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
क्यायसिदध/ शब्द के प्रयोग का ही यह्द तात्पय है कि कानून हारा जो प्रतिवन्ध लगाए 
गए है वे ज्यायसिद्ध हैं श्रथवा नहीं--हस प्रश्न के निर्णय, का झधिकार न्यायालय को 
होगा जो उद्देश्य पूर्ण तथा निष्पक्षता की कसोटी पर इस प्रश्न का निरीक्षण करेगा। 


इस प्रकार न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका सभा के एक्ट के निसक्षण की ओर भी संकेत 
किया गया है। 


चक ये ३5. 


(क) इसी ग्रकार कुछ ब्यवसताय करने का अधिकार भी कुछ वैयक्तिक, नेतिक 
श्रथवा सांद्रेतिक योग्यताओं पर आधारित है । नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और 
धूर्तता से उनकी रक्षा करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार कोई 
वृत्ति घारण करने अथवा कोई व्यापार-व्यवसाय करने के अधिकार के सम्बन्ध में भी 
राज्य जनता के ह्वित के रक्षार्थ कुछ निग्रम बना सकता है और इस प्रकार इस अधि- 
कार के प्रयोग पर कुछ न्यायसिद्ध, * प्रतिवन्ध लगा सकता है। इस सम्बन्ध में राज्य 
किसी अन्य पदाधिकारी को भी यह अ्रधिकार सौंप सकता है कि वह इन व्यवसायों 
आदि के सम्बन्ध में कुछ योग्यताएँ निश्चित कर दे । 


(ख) अन्त मे, किन्ही असाधारण परिस्थितियों में यह सम्भव है कि हमारे 
अ्रधिकार कुछ काल के लिए स्थगित कर दिपु जाएँ | विधान निर्माताओं का विचार 
यह था कि सकट कालीन श्रवस्था श्रथवा आासाधारण परिस्थितियों में मौलिक अधि- 
कारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध राज्य द्वारा न लगाए जाने के कारण ग्रह 
सम्भव हैं कि राज्य का जीवन और सुरक्षा ही संकट में पढ़ जाए | इस कारण 
मौलिक भ्रधिकारों की धाराश्रो के अतिरिक्त, राज्य को किसी प्रकार का कानून बनाने 
अथवा और किसी प्रकार का पथ उठाने के क्षिणु अधिकार होगा | 


अपराध और अपराधी सम्बन्धी व्यवस्थापन भर जीवन और स्वतन्त्रता की 
सुरहा के अ्रधिकारों के श्रतिरिक्त अन्य अधिकारों की व्याख्या की आवश्यकता नहीं | 
इन होनों अधिकारों का विवेचन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है: 


(आ) अपराध एवं अपराधी सम्बन्धी व्यवस्थापन का अधिकार 

एुक ही श्रभिय्रोग के लिए दो दयढों की च्यवस्था तथा पूर्वकालोन अपराध 
सम्बन्धो व्यवस्थापन की रोकने के लिए हमारे विधान में कुछ नियम अस्तावित किए गण 
हैं। इसमे यह भी निश्चित कर दिया गया है कि एक अपराधी को स्वयं उस के विरुद्ध 
गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा । वास्तव में यह भय उचित ही है कि 
एक सर्वोच्च सत्ताघारी व्यवस्थापिक्रा सभा पूच कालीन व्यवस्थापन का आाश्रय लेकर 
किसी अभियोग के सम्बन्ध में इनता दण्ड निश्चित कर दे जो उस दण्ड से कही अधिक 
हो जो अभियोग के समय में प्रचलित कानून के अन्तर्गत निश्चित था। पृर्वकालीन 





१ ध्यायसिद्ध/ (८४४0920]6) शवद का प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
प्यायसिद्ध! शब्द के प्रयोग का ही यद्द तात्पय है कि कानून ह्वारा जो प्रतिबन्ध लगाए 
गए हैं वे न्यायसिद्ध हैं श्रथवा नहीं--इस प्रश्न के निर्णय का अधिकार न्यायालय को 
होगा जो उद्देश्य पूर्ण तथा निष्पक्षता की कसौटी पर इस अश्न का निरीक्षण करेगा। 


इस प्रकार न्‍्यायाूय द्वारा व्यवस्थापिका समा के एक्ट के निरीक्षण की ओर भी सकेत 
किया गया है। 


अपराध सम्बन्धी व्यवस्थापन के आधार पर दण्डित किए जाने के सम्बन्ध में हमारे 

हर चर 
विधान ने भ्रतिबन्ध लगाएं हैं । चास्तव में यह प्रतिबन्ध उस व्यवस्थापिका सभा पर हद 
जो प्वंकालीन व्यवस्थापन का अनुमोदन करती है। 


हमारे विधान में यह अस्तावित किया गया है कि कोई व्यक्ति एक ही श्रभियोरा 
के लिए एक से अधिक बार दण्डित नहीं किया जाएगा तथा किसी अपराधी को स्वय 
के विरूद्द, गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा चाहे उसका अभियोग कुछ भी 
हो । इनके द्वारा हमारे विधान ने भारतवर्ष के कानूनी धर्मशास्त्र म॑ सवसाधारण के 
कानूनों के दो सिद्धान्तों को स्थान प्रदान किया है । 


(ब) जीवन और बैयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा का अधिकार 


हमारे विधान में यह भ्री प्रस्तावित क्या गया है कि कानून प्रणाली के 
अतिरिक्त किसी अन्य प्रणाली द्वारा किसी व्यक्ति का जीवन प्रथवा उसकी चैयक्तिक 
स्वतस्त्रता का हरण नहीं किया जाएगा । इस प्रकार हमारे विधान ने देश में कानून की 
ससा को प्तिपादित किया है । यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक हे कि जीवन और 
स्वतन्त्रता का अधिकार भी निरकुश नहीं है। हमारे विधान में केवल यही स्वीकार 
किया गया है कि कानून प्रणाली के पतिरिक्त किसी अन्य साधन द्वारा किसी व्यक्ति के 
जीवन श्रथवा वेयक्तिक स्वतन्त्रता का हरण नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को 
कानून विरूद्ध, अथवा निरकुश रूप से शारीरिक हानि नहीं पहुँचाई जा सकेगी और न 
उसे बिना किसी कारण के बन्दीगृह में ही रखा जा सकेगा । हमारे विधान में यह भी 
प्रस्तावित किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके अपराध के बारे में अथवा उसको 
बन्दी बनाने के कारणों को शीध्रतिशीघ्र * बतत्ताए विना डसे बन्दीगृह् में अधिक 
समय तक नहों रखा जा सकेया । 


अपराधी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपनी इच्छानुसार 
किसी धर्मझ से परामश ले अथवा उसे अपने अपराध के सम्बन्ध में वाद॒विवाद करने 
के लिए रख ले । विधान में यह भो प्रस्तावित क्या गया है कि जिस व्यक्ति को बन्दी 
बनाकर हवालात में रखा जांता है उसे चौवीस घटो के समय में दी किसी निकटतम 
स्यायाधीश के सन्मुख उपस्थित किया जाए । इन चौबीस घर्टो में बन्दीगृह से न्यायालय 
तक जाने का समय सम्मिलित नहीं है। स्यायाधीश की आज्ञा के अतिरिक्त और कोई 
व्यक्ति इस समय से अधिक किसी को बन्दीगशृह में नहीं रखा सकता। 





१ शीघ्रातिशीघ्र” के सम्बन्ध में श्री, जी एन जोशी ने लिखा है कि “यह 
अत्यन्त ही सन्दिग्ध शब्द है। यदि इसका यह अर्थ है कि जितना शीघ्र सम्भव हो सके, 
तो यह भी उतना ही सन्दिग्ध एवं अनिश्चित है।” 


प्रतिबन्धक अवरोध " 
बन्‍्दी बनाए गए किसी व्यक्ति को चौबीस घंटो के समय में किसी न्यायाधीश 
के सन्मुख उपस्थित करने की धारा निम्नलिखित दो स्थानों पर लागू नहीं होती :-- 
(अ) उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जो श्रस्थायी रूप से विदेशी शत्रु हो, अथवा 
(व) उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे किसी कानून के अन्तर्गत प्रतिबन्धक 


श्रवरोध के लिए रखा गया हो । * 


हमारे विधान में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि ससद्‌ किसी कानून हारा 
अतिवन्धक अवरोध भस्तात्रित कर सकती है। यह भी पम्तावित किया गया है कि 
इस प्रकार के कानून के अ्न्तरंत किसी व्यक्ति को तीन सास से अ्रधिक नहीं रोका जा 
सकेगा । परन्तु यदि परामशदान्नी समिति ( 80775807ए 80470 ), जिसके सदस्य 
इतने योग्य हो कि किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हों, तीन मास 
के समय के समाप्त होने से पूर्य श्रपनी यह सम्मति अदान करे कि यह अवरोध उचित 
एवं युक्तिसगत हैं तो इस समय को श्रनिश्चित काल के लिए बढाया जा सकता है। 
किसी व्यक्ति को तीन सास से अधिक रखा जा सकता है. यदि उसे धारा की उपधारा 
७ के अन्तर्गत प्रस्तावित किसी ऐसे कानून द्वारा रोका गया हो जिन्हे प्रसिवन्‍्धक अवब- 
रोध के हेतु प्रस्तावित किया गया था । यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार रोका जाता 
है तो इस प्रकार रोके रखने का आदेश देने वाले पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि 
वह उस व्यक्ति को इस प्रकार रोके रखे जाने के कारण बतला दे । इस प्रकार रोके गए 
च्यक्ति को शीत्रताशीघ्र हस बात का अवसर अंदान करना चाहिए कि वह पदाधिकारियों 
के आदेश के विरुद्ध ग्रपना अतिनिधितल्व कर सके | जिन तथ्यों को अधिकारी जनहित 
के विरद्ध समझे उनको स्पष्ट एवं प्रकट करने के लिए वह वाध्य नहीं है। जिन आधारों 
पर उन्होंने इस प्रकार का श्राठेश प्रदान किया है उन आधारों को प्रकट किया जा 
सकता है । 

आलोचनात्सक निरीक्षण 


विधान द्वारा प्रदान किए गए स्वतंत्रता के अधिकार की वबद्दो कडी आलोचना 
की गई हे । आलोचकों का यह विचार है कि स्वतन्त्रता के अधिकार पर अतिबन्धों के 
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+ संघीय संसद ने अतिबन्धक अवरोध का एक्ट पास कर दिया है और जेसे 
ही यह प्रृष्ठ मुद्रालय सें जाएंगे, उस समय पडित नेहरू की सरकार ?९८ए९०६५४८ 
4 6गा07 (83९८०7००) ह77९०१४४९४४ ग) के एक्ट का सामान्य से संशोधन 
के साथ नवीनकरण कर रही है । इसे ससद के दोनों भवन स्वीकार कर चुके हैं, ओर 
केत्रल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाक्ी हैं। 


रूप में जो %खला डाली गई है वह अपनी सदिग्घता एवं अनिश्चितता में इतनी 
च्यापक एव विस्तृत हे कि यह सम्भव हे कि वह स्वय अधिकार के तत्व और सार को 
ही सशय में डाल देगी | इस सम्बंध में निम्नलिखित तक उपस्थित किए गए हैं : 

(अर) जैसा कि अन्यन्न लिखा जा चुका है भाषण ओर भाव प्रकाशन की स्व- 
तम्नता के अधिकार को राज्य द्वारा सीमित किया जा सकता हे यदि उस अविकार 
का सम्बन्ध “किसी ऐसे विषय से हो जो नेतिकता के विरुद्ध हो, ग्रथवा जो राज्य की 
सुरक्षा के लिए सकटसय हो अथवा जिसके द्वारा राज्य को नप्ट करने का पच्यन्न किया 
जा रहा हो ।” यह प्रतिबध भी अपने आ्रावरण में सदिर्ध हे । यह प्रतिबन्ध इतना 
लचीला हो कि इसका कुछ भी और कोई भी ञर्थ लिया जा सकता है। यह गवर्नर 
जनरल के उस विशेष उत्तरदायित्व के समान है जिसके अ्रतर्गत वह भारतवर्ष अथवा 
उसके किसी भाग की शाति ओर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी था। एक इस प्रकार की 
सरकार के हाथों में जो शक्ति के लिए ज्ञालायित हो, इस प्रतिवथ को इस व्यापक 
अधिकार के चारों ओर »खल्ा के रूप में इतनी बुरी तरह से डाला जा सकता है कि 
इस अधिकार के प्रयोग को नहीं के समान बना दे । “इस व्यापक सिद्धात के अन्तर्गत? 
जैसा कि श्री जी एन जोशी ने प्रतिबन्ध लिखा है, “संसद साधारण व्यवस्थापन द्वारा 
भी इस अ्रधिकार के श्रयोग पर अतिवन्ध लगा सकती है |”! 

(व) इसी प्रकार सम्मिलित होने के अधिकार के विरुद्ध जनसुरक्षा का प्रतिबन्ध 
भी एक ऐसा प्रतिबन्ध है जिसका कोई निश्चित एवं स्व्रीकृत अर्थ नहीं ओर इसलिए 
इसका प्रयोग इसके निश्चित क्षेत्र से वाहर भी किया जा सकता है । 

(स) हमारे विधान में यह श्रस्तावित किया गया है कि निश्चित कानून प्रणाली 
के अतिरिक्त किसी भ्रन्य प्रणाल्ली द्वारा किसी च्यक्ति का जीवन और डसकी स्वतत्रता 
का अपहरण नहीं किया जाएगा। कानून द्वारा स्थापित भणाक्ी के अतिरिक्त'-- 
सामान्य रूप से इस शब्दावली को जो अथ गअदान किया जा सकता है उससे यह 
सम्भव है कि हमारा वैयक्तिक स्वत्तन्नता का अधिकार नाम मात्र के लिए ही रह जाए। 
प्रणाली का अर्थ है उस रीति अथवा ठग से जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को बन्दी बनाया 
जाता है अथवा उसे रोका जाता है [दस प्रकार “कानून द्वारा स्थापित प्रणाली के 
अतिरिक्त के सिद्धान्त का तात्पय यही हो कि यदि व्यवस्थापिका सभा द्वारा कोई एक्ट 
पास किया जाए जिसमें किसी ज्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के लिए बन्दी बनाए जाने 
तथा रोके रखने के लिए अस्तावित किया गया हो जिस काय का उल्लेख कानून के 
अन्तर्गत हो, तो उस व्यक्ति को बन्दी वनाया जा सकता है ओर वह अणाली कानून 
के अनुसार मानी जाएगी । यदि किसी व्यक्ति को व्यवस्थापिका सभा द्वारा निश्चित 
प्रणाली के अजुसार बन्दी चनाया जाता है तो यह बन्दी बनाया जाना “निश्चित 
प्रणाली के अनुसार” होगा | इस घारा का दोप यही हैं कि यह इस अधिकार के प्रयोग 


के सम्बन्ध में देवियस कॉपंस" के सिद्धांत पर आघात करती हैं | हेबियस कॉप्स एक 
ऐसा सिद्धान्त हे, जिसका प्राश्नय कानून विरुद्ध अवरोध को समाप्त करने में लिया 
जा सकता है। इसलिए यह भी स्वाभाविक है कि यदि व्यवस्थापिका सभा कुछ विशेष 
आधार्रों पर बन्ठी किए जाने तथा वैयक्तिफ स्वतन्त्रता में हस्तत्ञप किए जाने के सम्ब- 
नध से कुछ कानून बनाती हे ओर यदि किसी व्यक्ति को उन्ही थ्ाधारों पर बन्दी 
चनाया जाता हें तो वह बन्दी वनाया जाना कानूनी होगा श्लौर उसके सम्बन्ध में हेवि 
यस कॉपस लागू नहीं होगा । 

(द। अन्तमें प्रतिवंधक अवरोध की घारा हमारी मौलिक स्वतत्रताओं पर एक 
प्राणघातक प्रहार के समान है। प्रतिबधक अवरोध के अन्तर्गत एक च्यक्ति की बन्दी 
बनाया जा सकता है और उसे तीन मास तक बिना कुछ न्याय किए रोका जा सकता 
हैं। और इससे अधिक ढरगंति हो भी क्या सकती है। प्रतिबधक अवरोध ने इस 
प्रकार भारतवासियों को, जैसा कि श्री, के टी शाह ले उप्रगपूण भाषा सें लिखा हें, 
“व्रिना किसी न्याय के तीन मास के अवरोध का अधिकार प्रदान किया हैं ।?? परा- 
मशदात्री समिति से कोई सम्मति लेने की ग्रावश्यकता अनुभव करते हुए संसद 
अवरोध के इस समय को अनिश्चित काल के लिए वढा सकती है | यहाँ यह ध्यान 
रखना आवश्यक हैं कि प्रतिवधक अवरोध के किसी एक्ट का निरीक्षण न्यायालय नही 
कर सकेगा, भले ही वह कार्य कितना ही बुरा, अनाचारी एवं श्रत्याचारी क्यों न हो। 
हमारे विधान से पस्तावित प्रतिबंधक अवरोध चास्तव से ब्रिटिश राज्य के युद्धकालीन 
'भारतीय सुरक्षा के नियम? ([)८(८०८८ ०६ [700॥4 रिप०४) का प्रतिरुप ही हैं। 
इस सम्बध में श्री जी एन. जोशी का कथन उल्लेखनीय है कि “यह एक ऐसी घारा 
है कि इसका प्रयोग संकटकालीन अवस्था में होना चाहिए, परन्तु यह निश्चित नहीं है 
कि इसका अयोग केचल सकटकालीन अचस्था में ही होगा ।??* 

जस्टिस महाजन ने लिखा है कि . “प्तिवधक अवरोध का अर्थ है वेयक्तिक 
स्व॒तंत्रता ओर अमण की स्वत ऋता का पूर्ण निषेध, यह इन दोनों विपयों से वेमेल 
ओर असगत्त हैं, परंतु फिर भी इसे उन्हीं के साथ उसी एक विभाग में स्थान प्रदान 
किया गया हैं |?” 3 
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१ न्यायालय में अथवा न्यायाधीश के सनन्‍्सुख अपराधी को उपस्थित करने 
की आज्ञा । 
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श्र शे३१ 


प्रतिबन्धक अवरोध की घारा हमारे देश में विचित्र है। यह स्वतन्त्रता और 
अजातन्त्र दोनों की मूल भावना के ही विरुद है। आलोचकों का यह कथन कुछ 
अत्युक्ति पूर्ण नहीं है कि इस धारा फे अन्तर्गत राज्य की सुरक्षा के लिए वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता का बलिदान कर दिया गया है | राज्य लिप्सा से लालायित एवं तृपित एक 
आएसक के हार्थों द्वारा प्रतिबन्धक अवरोध की इन धाराओं का प्रयोग व्यक्तियों फी 
स्वतन्त्रताओ को छीनने के लिए किया जा सकता है । नित्य एवं सनातन अग्रमन्नता 
ही स्वतन्त्रता का मूल्य है | भारतवर्ष में इसकी और भी आवश्यकता है। हमें राज्य 
के हस्तक्षेप के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए स्वय सेनिक और सरक्षक का 
स्वरूप ग्रहण करना पडेगा। 


( ३ ) बेगार के विरुद्ब अधिकार 
बेगार के विरूद्ध अधिकार द्वारा हमारे विधान ने भारतीय जनता को शार्थिक 
ओर व्यावसायिक क्त्र में स्वतन्त्रता प्रदान फी है। जैसा कि अन्यन्न लिखा जा चुका 
हे, समस्त व्यक्तियों को भारतवर्ष की सीमा में व्यापार ओर व्यवसाय का अधिकार 
प्रदान किया गया है | बेगार आदि का निषेध किया गया दै तथा देश के कानून के 
अन्तर्गत इसे अभियोग माना गया है तथा इसके लिए दण्ड भी निश्चित किया गया 
है। चोद॒ह वर्ष से कम आयु के वालकों का नौकरी करना यर्जित घोषित किया गया 
है । जन सेवा तथा सैनिक कार्यों के सम्पादुन के लिए राज्य कुछ सेवाएं निश्चित कर 
सकता दे । 
आअआलोचनात्मक निरीक्षण 
इन अथिकार्रों का उद्देश्य भारतवप के नागरिकों मे सामाजिक संतुलन उत्पन्न 
करना, सबल् के द्वार्थों से निबलों की रक्षा करना, और इस प्रकार व्यक्तियों को आधिक 
स्वतन्त्रता प्रदान करना है। हमारे प्रजातन्त्रात्मक निर्माण में इनका सम्मिलित किया 
जाना तर्कानुसार सगत था। इस निर्माण में सब को समान समझ कर च्यक्ति के 
व्यक्तित्व को स्पष्ट करना है । पर्योकि जैसा कि थियोडोर पाकर ने लिखा है कि, “प्रजा- 
तन्त्र का यह अर्थ नहीं कि 'में उत्तना ही उत्तम हूँ जितने तुम हो',बल्कि तुम उतने ही 
उत्तम हो जितना में हूँ" ।” * यह अधिकार हमारी नव-जन्मित राज्य शासन विधि के 
छिितिपी राज्य के स्वरूप को घुष्ट करते हैं। 


(४ ) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार 
हमारे विधान के अन्तर्गत भारतवर्ष के नागरिकों को जाति अथवा गोत्र के 
किसी भेद भाव के विना धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। इसके साथ-साथ हमारे 
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राज्य को लौकिक राज्य का स्वरूप भी प्रदान किया गया है। राज्य का कोई अपना 
धर्म नहीं है जिसका वह प्रचार अथवा प्रसार करे। भारतीय राज्य शासनविधि की 
लौकिकता पर इस बात से और श्रधिक बल दिया गया है कि जिन शेक्षिक संस्थाओं 
का संचालन राज्य के घन से होता है, उन संस्थाओं में किसी धर्म की शिक्षा प्रदान 
नही की जाएगी । जो शेक्षिक संस्थाएँ राज्य द्वारा स्वीकृत हैं अथवा जिन्हें राज्य द्वारा 
आशिक सहायता प्रदान की जाती है, वे संस्थाएं भी किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति 
विनां, अल्पायु होने पर उसके सरक्षक की सम्मति विना, किसी विशेष घार्मिक आरा- 
घना के लिए विवश नहीं कर सकेगी | धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार एक निरंकुश 
अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया गया है | हमारे विधान में यह प्रस्तावित किया 
गया है कि “जन सुरक्षा, नेतिकता और इस भाग की अन्य धाराओं के अतिरिक्त, 
समस्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतन्त्रता ओर घर्म के श्रचार और प्रसार की पूर्ण स्वत- 
न्त्रता है ।” सिखों को कृपाण रखने की आज्ञा प्रदान की गई है । इसी प्रकार प्रत्येक 
धार्मिक वर्ग को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबन्ध करने, ओर धामिक तथा दान सम्बन्धी 
उद्देश्यों के लिए सम्पत्ति ग्रहण करने तथा उसका प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता प्रदान 
की गई है। 


आलोचनात्मक निरीक्षण 


विधान में धार्मिक स्व॒तस्क्ता के अधिकार को स्थान प्रदान करते समय हमारे 
विधान निर्माताओं ने इतिहास से शिक्षा ग्रहण की है | हमारा देश विभिन्‍न घर्मों का 
केन्द्र रहा है। परिणाम स्वरूप डसे अपनी प्रजा की धार्सिक असहिप्णुता तथा शत्रुता 
से अनेक कए उठाने पढे | उसके धार्मिक सतसेदों के कारण अनेक शताडबिदयों तक 
डसे राजनेतिक दासता का वोक सहना पडा | धर्म और राष्ट्रीय राजनीति के मिश्रण 
ने भारतवप को विभाजित कर दिया । जब धार्मिक पक्षपात को राज्य का आधार वना 
दिया गया, लथ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का अन्त हो गया। और इसीलिए हमारे 
विधान ने धार्मिक सहिष्णुता के उस सिद्धान्त को स्थापित किया है, जो इतिहास 
द्वारा एक उनन्‍्नततिशील एवं प्रगतिशील राज्य के आधारस्वरूप अत्यन्त सफल सिद्ध 
हुआ है। 

(४ ) सांस्कृतिक और शौंक्षक अधिकार 

विधान के अन्तर्गत सांस्कृतिक ओर शैक्षिक अधिकार प्रदान करने वाली 
धारा, जेसा कि विधान सभा के एक सदस्य ने कहा था, “अल्पदलों के अधिकारों का 
एक नवीन युग खोलती हैं। यह धारा अल्पदल् के अपनी भापा और संस्कृति के 
अधिकार को सुरक्षित करती हे; राज्य किसी कानून हारा उस पर किसी अन्य स्थानीय 
सस्कृति को नहीं लाद पाएगा ।? इस अकार अल्पदलो को इस बात का पूर्ण अवसर 
प्रदान किया गया हे कि वे अपनी स्वय की परिस्थितियों, विद्वता और संस्कृति के 


| 


अनुसार चाहे जितना विकास कर ले। पत्येक अल्पदुल को--धघार्मिक हो अथवा भाषा से 
सम्बन्धित --अपनी भाषा, लिपि और सस्क्ृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान 
किया गया है। उन्हें इस वात की पूर स्वतन्त्रता प्रदान की गई हे कि वे अ्रपनी इच्छा 
: के अजुकूल शैक्षिक सस्थाओं की स्थापना और उनका सचालन करें, और इस प्रकार 
की सस्थाओं को अनुदान प्रदान करते समय राज्य किसी प्रकार का भेद-साथ नहीं 
करेगा | जिन शेक्षिक सस्थाओं का सचालन राज्य हारा होता हे अथवा जिन्हें राज्य 
द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है, उन सस्थाओं में किसी च्यक्ति से उसके धर्म, 
जाति, शोत्र अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना न किया जा सकेगा । 
इस प्रकार अपने पृथक लाभ के साथ-साथ श्र्पदर्लों को भी वही शेक्षिक सुविधाएँ 
आघ्त होंगी, जो वहुमत दुल के नागरिकों को अदान की गई हैं। 


खालोचनात्मक निरीक्षण 


जेसा कि ऊपर लिखा जा घुका है हमारा विधान धर्म श्रथवा भाषा पर 
आधारित अल्पदल्लों को केवल स्वीकार ही नही करता वक्कि उनकी भाषा, उनकी 
लिपि और उनकी ससकृति की रक्षा की ध्यवस्था भी करता है| इस सम्बन्ध में विधान, 
की धाराएँ अत्यन्त सदिग्ध हैं। परिणामस्वरूप, इनकी व्याख्या में भी अधिक कठि- 
नाई अनुभव होनी चाहिए । यह कथन भी कुछ अत्युक्तिपर्ण एव असंगत नहीं कि इन 
सास्कृतिक और शेंद्धिक अधिकारों ले यह सम्भव हे कि हसारी राष्ट्रीय एकता, भाषा 
ओर सस्कृति के विकास में वाघा उपस्थित हो | शैक्षिक और सास्कृतिक पश्रधिकार 
हमारे विधान में नेहरू रिपोर्ट के भग्नावशेप हैं जिसका यह मत था कि अ्रल्पदलों को 
सुरक्षा के रूप में सास्कृतिक और शेक्षिक अधिकार श्रदान किए. जाएँ जिससे कि बहु- 
मत दुल के अ्रत्याचार का डर उनके हृदय से निकल जाए और अपनी सस्कृति की 
रक्षा के हिताथ कहीं वे साम्प्रदादिकता की शरण में न पहुँच जाएँ । 


(६ ) सम्पत्ति का अधिकार 


हमारे विधान के अन्तर्गत यह भ्रस्तावित किया गया हे कि “कानून के अति- 
रिक्त कसी अन्य रूप से किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वचित नहीं किया 
>२ ि 
जाएगा ।” उससे यह भी लिखा हुआ हे कि “इस ग्रकार अधिकृत श्रथवा प्राप्त की 
गह सम्पत्ति के सम्बन्ध में कानून द्वारा प्रतिफल का घन प्रस्तावित होना चाहिए |”? 


ये 


“पविधान सभा के महान्‌ धर्म?” जेसा कि के सनथानम्र ने लिखा हे, “इस 
प्रकार के कानून की न्‍्यायता की सीमा के सम्बन्ध में असन्दिग्ध एव अनिश्चित 
थे। इस अकार की कोई निर्दिष्टता नहों है कि निश्चित किया हुआ प्रतिफल का धन 
न्यायपुर्ण और पर्याप्त होना चाहिए [? ५ 


हमारे विधान निर्माताओं ने इसमें बडी बृद्धिमत्ता प्रकट की है कि 'उचित 
अतिफल', 'कानून की उचित प्रणाली” आदि शब्दावलियाँ नही रखी हैं । 

इन शब्दावलियों के सम्मिलन से अनेक न्याय की व्याख्याएं ओर अनावश्यक 
मुकब्मे उत्पन्न हो जाते | इस अकार हमारे विधान के अन्तर्गत न्यायालयों को यह 
मिरीक्षण करने का अधिकार नहीं है कि किसी विशेष विपय से कोई प्रतिफल न्याय 
युक्त है अथवा नही, अथवा पर्यापध है अथवा नहीं । अतिफल का निश्चय करना 
व्यचस्थापिका सभा का काय है ओर उसके सम्बन्ध में वह कुछ नियम भी प्रस्तावित 
कर सकती है। 


विधान के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया है कि सम्पत्ति की अनिवार्य 
प्राप्ति के सम्बन्ध मे राज्य का कोई व्यवस्थापक नियम उस समय तक लागू नही हो 
याएगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए। इस प्रकार 
की प्राप्य सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रस्तावों पर जेंसे कि उत्तर प्रदेश का ज़मींदारी उन्मूलन 
प्रस्ताव था---'जो विधान के लागू होने के समय तक एक राज्य की च्यवस्थापिका 


सभा में पडे हुएः थे?! इसके पूव कि चह लागू किए जाएँ, राष्ट्रपति की स्वीकृति 
आवश्यक थी | 


आलोचनात्सक निरीक्षण 

सम्पत्ति के भ्रधिकार तथा प्रतिफल सम्बन्धी धाराओं के सम्बन्ध में समाज- 
चादढी श्लोर साम्यचादी अनेक पत्तों से इसकी कठोर श्रालॉचना की गईं है | यह दल 
सैयक्तिक सम्पत्ति के पूर्णतः नष्ट करने के पक्त में है। परन्तु हमारे विधान निर्माताओं 
ने विधान के जन्म के समय के वातावरण तथा भारतवर्ष के इस परिवतित थुग को 
ध्यान मे रखते हुए उन्होंने इस पराकाप्ठा पर पहुँचने वाले मार्य को शकित एवं 
सन्देहपूर्ण समऋ कर अहश नहीं किया । परन्तु हमारे विधान में भी समाजवाद के 
ऋमिक विकास को पूर्णरूप से बहिप्कृत नहीं किया गया है| इसके विपरीत राज्य 
शासन विधि के निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय के अन्तर्गत, स्वतन्त्र सूरतवर्ष की नव- 
जन्मित राज्य शासन विधि में यह सिद्धांत इसीलिए अस्तावित किए गए है कि इनके 
द्वारा इस आदश की प्राप्ति की जा सके | हसारे विधान की यह धारा कि वैयक्तिक सम्पत्ति 
को हस्तगत करने पर उसका प्रतिफल प्रदान किया जाए, यही दिग्दुर्शित करती है कि 
डमारे विधान निर्माता भी वेयक्तिक सम्पत्ति तथा ज़सीदारी और, जागीरदारी जैसो 


प्राचीन प्रथाओं के अवशेषों को समाप्त करने के लिए इच्छुक हैं | श्री. एम अनाथा- 
सयनम आयंगर का निम्नलिखित कथन अत्युक्ति पूर्ण नहीं है कि :--- 


“यही लक्ष्य स्थिर किया गया है कि विधान समाजवादी प्रजातंत्रात्मक 
गणतंत्र के रूप को अहण करले | विश्व में अचलित दो विरोधी सिद्धांतों का यही एक 


993४, 


सार एवं तत्व है। ( यह दो विरोधी सिद्धात हैं ) पश्चिम के पुजीवादी प्रजावंत्र और 
रूस की समाजवादी तानाशाही।” " 

इस सत्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता कि इस निश्चित लय की ओर 
अग्रसर होना जेसा कि विधान की धाराओं में प्रस्तावित किया गया हे दूरस्थ, ग्लान 


एवं परिश्रान्त होगा । 
(७) वैधानिक उपचार का अधिकार 


हमारे विधान द्वारा हमें केचल अधिकार प्रदान ही नहीं किए गए है, वल्कि 
उनकी सुरक्षा और उन्हें लागू करने की भी व्यवस्था की गई हैं। हमारे विधान की 
घारा ३२ में यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई व्यक्ति अप ने मौलिक अधिकारों को 
व्यावहारिक रूप में लागू और उनकी रक्षा के हेतु उचित प्रणाल्षी द्वारा सर्वोच्च 
न्यायालय से प्राथना कर सकता हे। इस सम्बन्ध में उचित एवं वैधानिक प्रणाली 
अथवा उपचार है, सरकार से यह्‌ प्रार्थना करना कि इस सम्बन्ध मे कुछ अथवा 
आज्ञापतन्न प्रदान किए जाएँ | इन आज्ञापत्रों का स्वरूप 'हेबियस कॉर्पस! * ( बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण ), मेन्डेमस”! 3 (परसादेश), निशेघ, ४ 'को वारन्टो! ", (न्यायालय का 
चुनौतीपूर्ण अधिकार पत्र) और “सरवियोरेरी? ५ ( विशिष्ट न्यायालय का श्राज्ञापत्र) । 

इन आश्ञापत्रों के क्षेत्र को भत्ती प्रकार समझने के लिए इनका प्रथ तथा 
इनका व्यावहारिक रूप समझना अत्यन्त आवश्यक है । निम्नलिखित पृष्ठों में इसी की. 


चेष्टा की गई है। 
के कप 
आशज्ञापत्रों का अथ ओर क्षेत्र 


(अ) बन्दी ग्रत्यक्षीकरण 


यह आज्ञापन्न एक ऐसे सर्योच्च सत्ताधारी अथवा पदाविकारी द्वारा प्रदान्न 
किया हुआ होता हैं कि कोई व्यक्ति अथवा कोई अन्य अधिकारी इसके विरोध में 
नहीं ठहर सकता । कार्यकारिणी अथवा शासन प्रवन्ध से सम्बन्धित किसी पदा- 
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घिकारी द्वारा अनुचित एवं गेर कानूनी रूप से बन्‍्दी बनाए जाने तथा कारावास में 
रखने के विरूद्ध यह वैधानिक उपचार प्रस्तुत किया गया है। यह श्राज्ञापत्र उस व्यक्ति 
को अदान किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को ग़र कानूनी रूप से बन्दी बना 
लिया हो अथवा उसे कारावास में वन्‍द कर रखा हो । इसके द्वारा उसे यह आज्ञा 
प्रदान की जाती है कि वह तुरन्त ही उस व्यक्ति को आज्ञापत्र प्रदान करने वाले न्यायाधीश 
अथवा न्यायालय के समन्मुख उसके बन्दी बनाए जाने के कारणों सहित डपस्थित करे, 
ओर इस सम्बन्ध में न्यायाधीश अथवा न्यायालय जो भी कुछ निर्णय करे, उसे स्वीकार 
करे | संक्षेप में, यह शआज्ञापन्न उन व्यक्तियों को मुक्त कराने के हिताथे प्रस्तावित किया 
जाता हे जिन्हें ग्रनुचित एवं गेर कानूनी रूप से बन्दी बना लिया गया हो, चाहे इस 
प्रकार के विषय का स्वरूप दीवानी हो अथवा फौजदारो । 
(ब) परमादेश 

परमादेश के उच्च शअ्राज्ञापन्न तथा आदेश के रूप में किसी व्यक्ति, संस्था 
अथवा न्यायात्षय को प्रदान किया जाता है कि वह व्यक्ति, संस्था अथवा न्‍्यायाज्ञय जन- 
कत्तेच्य के नाते कुछ विशेष कार्यों का सम्पादन करे । परमादेश उस समय प्रदान किया 
जाता है जब पदाधिकारीगण जनता के प्रति अपने कत्तव्य को निभाने में असफल 
होते हैं और इस प्रकार के आज्ञापन्न के प्रदान करने के पश्चात्‌ इन पदाधिकारियों को 
उस विस्तृत कार्य के सम्पादन को फिर से अपने हाथ में लेना पडता है । 

(स) निषेध 
_ “निषेध का श्राज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी हाई कोट द्वारा किसी 
निम्न न्‍्यायाज्ञय को प्रदान किया जाता हैं कि किसी विशेष चिपय के सम्बन्ध से वह 
कार्यक्रम को स्थगित करदे, पर्योकि चह विषय उसके अधिकार-कछ्षेत्र की सीमा से बाहर 
का है श्रथवा देश के कानून के ही विरूद्दू है । 
'. (८) न्यायालय का चुनौतीपूर्ण अधिकार पत्र 

इस आज्ञापत्र के प्रदान करने का उच्दे श्य होता है किसी विशेष पद पर आसीन 
च्यक्ति को उसी पद पर स्थित रहने की आज्ञा प्रदान करना । इसके द्वारा उससे यह 
पूछा जाता है किस अधिकारी द्वारा वह उस पद पर आसीन है । इस अआज्ञापन्न का 
प्रदान करना पध्रार्थी के अधिकार की पूर्ति के रूप में न होकर न्यायालय के विवेक पर 
निमर है, अर्थात्‌ यह आज्ञापन्न प्रदान करना अथवा न करना न्यायालय पर निर्भर है--- 
चाहे इसे प्रदान करने के ल्विएु जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती हे वे सब पूरी 
क्यो न हो जाए। 

' (क) विशिष्ट न्यायालय का आज्ञापत्र 

यह एक प्रकार का विशेष श्ाज्ञापन्न है जिसे कोई श्रेष्ठ अथवा विशिष्ट 

न्यायालय किसी निम्न न्यायालय को प्रदान करता है कि वह निम्न न्यायालय किसी 


३३७. 


विशेष विषय को जिसका सुक्दमा उनके यहाँ चल रहा दो--उस श्रेष्ठ न्यायालय में 
भेज दे । श्रेष्ठ भ्यायांलय को यह आज्ञा पत्र प्रढान फरने के अधिकार का उद्देश्य यही 
है कि इस प्रकार के आज्ञापत्र द्वारा निम्न न्यायालयों का कार्य सुरंस एव वैधानिक रूप 
से सम्पादित होता रहे । 


यह लिखा जा चुका है कि मोलिक अविकार्सो को व्यावहारिक रूप प्रदान करने फे 
हेतु सर्वोच्च न्यायालय को आदेएशः अथवा आज्ञापत्र प्रदान करने का अ्रधिकार है। विभिन्‍न 
हाई-कोर्ट को सी यह अधिकार भाप्त है। यह भी प्रस्तावित किया गया ऐ कि सर्वोच्च 
न्यायालय के अधिकारों को हानि न पहुँचाते हुए, ससठ को यह अधिकार है कि वह 
कानून द्वारा किसी निम्न न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करदे कि मौक्तिक अधि- 
कार्रो को व्यावहारिक रूप प्रदान कराने के सम्बन्ध में वह अपनी स्थानीय सीमा र्से 
सर्वोच्च न्यायाक्षय के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इस धारा की प्रशसा में 
पऋलौ० जी० एन० जोशी ने उचित ही लिखा है कि :-- 

“यह घारा अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि भारतवर्ष एक विशाल देश है, और यह 
सम्भव है कि सारतवर्ष के किसी एक भाग में व्यक्तियों के अधिकारों पर आधात किया 
जाए पथवा उनका अपहरणा किया जाए, ऐसी परिस्थिति में नागरिकों के लिए यह 
अत्यन्त कठित होगा कि इस सम्बन्ध में कुछ आदेश अथवा आज्ञापत्र प्रदान करने के 
लिए वे सर्वोच्च न्यायालय अथवा हाईकोर्ट से भी प्रार्थना करें ।” 


यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक हे कि इन उपचारों के अतिरिक्त प्रत्येक 
व्यक्ति इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि वह किसी न्यायालय में किसी क्रानून का 
विरोध कर सकता है---इस आधार पर कि वह क़ानून विधान के विरुद्ध है । 


सर्वोच्च न्यायालय से ग्रार्थना के अधिकार का निरोध 


सामान्य एवं साधारण परिस्थितियों में अपने मौलिक अधिकारों के सस्वन्ध में 
जनता के सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने के अधिकार का निरोध नहीं हो सकेगा। 
परन्तु असाधारण परिस्थितियों में यह सम्भव है । विधान में यह अस्तावित किया गया 
है कि यदि राष्ट्रपति को यह अनुभव हो कि युद्ध, अथवा वाह्म आक्रमण अथवा अन्त- 
पेशीय अशान्ति के कारण कुछ असाधारण परिस्थितियाँ उत्पक्ष हो गई हैं और इनसे 
भारतवर्ष अ्रथवा उसके किसी भाग की शान्ति एवं सुरक्षा के भग होने का भय है, तो 
चह सकटकालीन अवस्था की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा युद्ध 
स्थवा वादा आक्रमण अथवा अस्तरदेशीय अशान्ति के स्पप्ट रूप से प्रकट होने के प्‌ 
ही की जा सकती है। इस पकार की घोषणा के कार्यरूप में परिणत होने पर राष्ट्र 
पति इस बात का आदेश प्रदान कर सकता है कि आदेश के अन्‍्तर्गत स्पष्ट किए गए 
सौलिक अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से पर्थना नहीं 


हु 


कर सकेगा, तथा उन अधिकारों से सम्बन्धित चल रहे विपयों को उत्तने काल के लिए 
स्थगित कर दिया जाए जब तक कि वह घोषणा प्रचलित रहे अथवा उतने समय तक 
के लिए जितने समय का निर्देश उस आदेश में किया गया हो । असाधारण परिस्थितियों 
से सम्बन्धित घोषणा छो मास की अवधि के पश्चात्‌ समाप्त मानी जायगी यदि उस 
अवधि के समाप्त होने के पूर्रे ससद के दोनों भवन एक अस्ताव पास कर उसे स्व्रीकृत 
न कर दें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैधानिक उपचार के अ्रधिकार को राष्ट्रपति दो 
मास के लिए स्थगित कर सकता है, परन्तु संसद हारा स्वीकृत होने पर उसे और 
अधिक समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। 


आतलोचनात्मक पुनर्निरीक्षण 


अन्त में यहाँ यह लिखना अजुपयुक्त न होगा कि कुछ विद्वानों का विचार 
है कि विधान को मौलिक पभ्रधिकारों की केवल घोषणा ही करनी चाहिए थी, उन्हें 
प्रदान नही करना चाहिए था । उनका मत है कि सौलिक अधिकार व्यक्ति के वीजभूत 
एवं मौलिक तथा अविन्छेक अ्रधिकार हैं. जो उसके स्वय के हैं, इसलिए उनको जन्म 
प्रदान न कर उन्हें केवल स्वीकार ही किया जा सकता है | यदि यही मत प्रतिपादित 
किया जाए कि जब तक पुक व्यक्ति को अधिकार प्रदान न किए जाएं तब तक वह ' 
उनका भोग कैसे कर सकता है, तो प्रदान करने के क्षण से ही उन अधिकारों की 
मौलिकता नष्ट हो जाती है। अपने तक की पुष्टि में आलोचकों का यह कथन है कि 
अगरेजु जाति विश्व में सबसे अधिक स्व॒तन्त्रता और अधिकारों का भोग करती है, 
यद्यपि उनका विधान अलिखित है और उन्हें यह अधिकार प्रदान भी नहीं किए गए 
हैं। उनका कथन है कि विधान द्वारा अधिकारों का प्रदान किया जाता ही इस बात 
को भी टिग्दर्शित करता है कि प्रदान किए जाने के समान ही एक संशोधन द्वारा उन्हें 
छीन भी लिया जा सकता है, जो हमारे संविधान के अन्तर्गत कुछ अधिक कठिन नहीं। 

इन तर्को की रृढ़ता श्रोर सत्यता में सन्देंह नहीं किया जो सकता | परन्तु यह 
भी निश्चित हे कि मौलिक अधिकारों को प्रदान किए जाने से जो लाभ हैं थे उसकी 
हानि से कहीं अधिक हैं । यह कथन निम्नलिखित से सल्ली भांति स्पष्ट हो जाएगा : 

प्रथम, हमारे विधान में प्रस्तावित मौलिक अधिकारों का अध्याय हमारे देश 
में अजातन्त्र को वास्तविक और यथार्थ रूप प्रदान करता है। अधिकारों के प्रदान 
किये जाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व सुमतिष्ठित हो जाता है और राज्य का यह कर्तव्य 
हो जाता है कि वह उसकी सेवा और रछ्षा करे |“ईमारे नवजन्मित प्रजातस्त्रात्मक' 
गणतन्त्र के सेद्धान्तिक और व्यवहारिक दोनों स्वरूपों में अजातन्त्र के देवाधिदेव 
जनता को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इसके द्वारा राज्य एक' साधन 


तथा च्यक्ति एक लक्ष्य के रूप अतिष्ठापित होता है। इसका उद्देश्य है सब के हित 
की आप्ति । 


विशेष विषय को जिसका मुकदमा उनके यहाँ चल रहा हो--उस श्रेष्ठ न्यायालय में 
भेज दे । श्रेष्ठ न्यायालय फो यह आज्ञा पत्र प्रदान करने के अधिकार का उद्देश्य यही 
है कि इस प्रकार के आश्ञापत्र हारा निम्न न्यायालयों का कार्य सुगंम एव वैधानिक रूप 
से सम्पादित होता रहे । 


यह लिखा जा चुका है कि मौलिक अधिकारों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के 
हेतु सर्वोच्च न्यायालय को आदेश अथवा आक्ापन्न प्रदान करने का अधिकार है। विभिन्‍न 
हाई-कोर्ट को भी यह अधिकार भाप्त है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सर्वोच्च 
न्‍्यायाक्षय के अधिकारों को हानि न पहुँचाते हुए, ससद को यह अधिकार है कि वह 
कासून द्वारा किसी निम्न न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करदे कि मौलिक अधि- 
कार्से को व्यावष्टारिक रूप प्रदान कराने के सम्बन्ध में चह अपनी स्थानीय सीमा से 
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इस धारा की प्रशसा में 
श्री० जी० एन० जोशी ने उचित ही लिखा है कि *«+- 

“यह धारा अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि भारतवर्ष पूक विशाल देश है, और यह 
सम्भव है कि भारतवर्ष के किसी एक भाग में व्यक्तियों के अधिकारों पर आधात किया 
जाए ञअथवा उनका अपहरण किया जाए, ऐसी परिस्थिति में नागरिकों के लिए यह 
अत्यन्त कठिन होगा कि इस सम्बन्ध में कुछ आदेश अथवा आज्ञापत्र प्रदान करने के 
किए वे सर्वोच्च न्यायालय अथवा द्वाईकोर्ट से भी प्रार्थना करें ।” 


यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इन उपचारों के अतिरिक्त अस्येक 
व्यक्ति इस बात के लिए स्वतन्न्न है कि वह किसी न्यायात्षय में किसी क़ानून का 
विरोध कर सकता है--इस आधार पर कि वह क़ानून विधान के विरुद्ध है। 


सर्वोच्च न्यायात्रय से प्रार्थना के अधिकार का निरोध 


सामान्य एवं साधारंण परिस्थितियों में अपने मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में 
जनता के सर्वोच्च न्यायालय से प्राथना करने के अधिकार का निरोध नहीं हो सकेगा । 
परन्तु असाधारण परिस्थितियों में यह सम्भव है । विधान में यह प्रस्तावित किया गया 
है कि यदि राष्ट्रपति को यह अनुभव हो कि युद्ध, अथवा वाह्य आक्रमण अथवा अन्द- 
देशीय अशान्ति के कारण कुछ असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं और इनसे 
भारतवर्ष अथवा उसके किसी भाग की शान्ति एव सुरक्षा के भग होने का भय है, तो 
चह सकटकालीन अवस्था की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा मुद्ध 
अथवा चाहा आक्रमण अथवा झनन्‍्तर्देशीय अशान्ति के स्पष्ट रूप से प्रकट होने के पर्च 
ही की जा सकती है। इस प्रकार की घोषणा के का्यरूप में परिणत होने पर राष्ट्र 
पति इस बात का आदेश अदान कर सकता है कि आदेश के अन्तर्गत स्पष्ट किए गए 
मौलिक झधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से आर्थना नहीं 


कर सकेगा, तथा उन अधिकारों से सम्बन्धित चल रहे विपयों को उतने काल के लिए 
स्थयित कर दिया जाएु जब तक कि वह घोषणा प्रचलित रहे श्रथवा उतने समय तक 
के लिए जितने समय का निर्देश उस आदेश में किया गया हो। असाधारण परिस्थितियों 
से सम्बन्धित घोषणा दी मास की अवधि के पश्चात्‌ समाप्त मानी जायगी यदि उस 
अवधि के समाप्त होने के पूर्व ससखद्‌ के दोनों भवन एक प्रस्ताव पास कर उसे स्व्रीकृत 
न कर दें। इस अकार यह स्पष्ट है कि वैधानिक उपचार के अधिकार को राष्ट्रपति दो 
मास के लिए. स्थगित कर सकता है, परन्तु ससद हारा स्वीकृत होने पर उसे ओर 
अधिक समय के लिए स्थरित किया ज्ञा सकता है। 


अतलोचनात्मक पुनर्निरीक्षण 


अन्त में यहाँ यह लिखना अश्रनुपयुक्त न होगा कि कुछ विद्वार्नों का विचार 
है कि विधान को मौलिक अधिकारो की केचल घोपणा ही करनी चाहिए थी, उन्हें 
प्रदुष्न नहीं करना चाहिए था। उनका सत है कि मोलिक अधिकार व्यक्ति के बीजभूत 
एवं मौलिक तथा अविच्छेक अधिकार हें जो उसके स्वयं के हैं, इसलिए उनको जन्म 
प्रदान न कर उन्हें केवल स्वीकार ही किया जा सकता है | यदि यही मत प्रतिपादित 
किया जाए कि जब नक एक व्यक्ति को अधिकार प्रदान न किए जाएं तब तक वह ' 
उनका भोग कैसे कर सकता है, तो प्रदान करने के क्षण से ही उन अधिकारों की 
मीलिकता नए हो जाती है। अपने तक की पुष्टि में आलोचकों का यह कथन है कि 
अगरेजु जाति विश्व में सबले अधिक स्वतन्त्रता और अधिकारों का भोग करती है, 
यद्यपि उनका विधान थलिखित है ओर उन्हें यह अधिकार प्रदान भी नहीं किए गए 
हैं। उनका कथन है कि विधान द्वारा अधिकारों का प्रदान किया जाना ही इस बात 
को भी ठिग्दर्शित करता है कि प्रदान किए जाने के समान ही एक संशोधन द्वारा उन्हें 
छीन भी लिया जा सकता है, जो हमारे संविधान के अन्तगत कुछ अधिक कठिन नहीं। 

इन तर्कों की दृढ़ता ओर सत्यता में सन्‍्देह नहीं किया जो सकता | परन्तु यह 
भी निश्चित हें कि मौलिक श्रधिकारों को प्रदान किए जाने से जो लाभ हैं वे उसकी 
हानि से कहीं अधिक हैं । यह कथन निम्नलिखित से भल्ी भाँति स्पष्ट हो जाएगा : 

प्रथम, हमारे विधान में अ्रस्तावित मौ लिक अधिकारों का श्रध्याय हमारे देश 
में प्रजातन्त्र को वास्तविक और यथार्थ रूप प्रदान करता है। अधिकारों के प्रदान 
किये जाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व सु्रतिष्ठित हो जाता है और राज्य का यह कर्तव्य 
हो जाता है कि वह उसकी सेवा और रक्षा करे ।४ईमारे नवजन्मित अजातन्न्नात्मक 
गणतन्त्र के सेद्धान्तिक और ब्यवहारिक दोनों स्वरूपों में अजातन्त्र के देवाघिदेव 
जनता को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इसके द्वारा राज्य एक साधन 
तथा व्यक्ति एक लक्ष्य के रूप प्रतिष्ठापित होता है। इसका उद्देश्य है सब के हित 
की आआ्राप्ति | 


द्वितीय, मौलिक अधिकारों की घारा का उद्देश्य व्यक्ति को बहुमत दल की 
निरंकुशता और अत्याचारों से वचाना भी है । यह सम्भव है कि प्रजातन्त्र और राज- 
तन्त्र में कोई समानता न हो, परन्तु उनमें एक समानता अवश्य है, और वह है 
अत्याचार एवं निरकुशता का भय | एक राजतन्त्र के अन्तगंत जनता राजा के अत्या- 
चार और अनाचार से सशकित रद्दती है। एक प्रजातन्त्र के अन्तर्गत वहुमत दल के 
अत्याचार और अनाचार का भय रहता है जो जनता की पआकाक्षार्शो, ग्रधिकार और 
स्वतन्त्रता को कुचल सकता है क्योंकि च्यवस्थापिका समा में उसे अपने बहुमत और 
अपनी शक्ति का विश्वास रहता है| परिणामस्वरूप प्रजातन्त्र के सन्मुख यही एक 
समस्या है कि बहुमत दल के अत्याचार और क्रर व्यवहार से अल्पदर्लों की रक्षा किस 
प्रकार की जाय । इसलिए विधान में अधिकारों का भस्तावित करना और भी झावश्यक 
हो गया है जिसले कि अनित्य एवं अस्थिर वहुमत दल व्यवस्थापन की सामान्य 
प्रणाली द्वारा जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड न कर सर्के। इस प्रकार इन 
अधिकारों का सम्मिलन बहुमत दल के सस्भावित अत्याचार एवं अनाचार को 
जकडने के द्ेतु आऋहुला के रूप में है। अन्त में, हमारे विधान में सौतिक अधिकारों का 
सम्मिलन इस विधान को स्वतन्त्रता के अधिकार पत्र का स्वरूप अददरण करा देता है। 
भारतवर्ष में इसकी और भी अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि युर्गों की दासता ने 
भारतवासियों की प्रद्धत्ति को भी दासता से पूर्ण बना दिया था। एक स्वतन्त्र देश के 
नागरिक के समान उन्हें अपने अधिकारों के सावपूर्ण एवं स्वर्शिम अन्तरिक्ष की ओर 
उन्म्रुख करने तथा अपने भ््िकारों के प्रति उत्साहित करने के (णिप्र यह आवश्यक 
था कि इन अधिकारों को विधान में स्थान प्रदान किया जाता । “वास्तव में ग्ुक्वास 
भारतवपे और स्वतन्त्र भारतवर्ष के विधानों में जो अन्तर--मौलिक अन्तर--है वह 
यह है कि वे विधान हमारी दासता के आज्ञापतन्र थे, ओर इसके विपरीत यह हमारे 
स्व॒राज्य का अधिकार पत्र है, हमारे अधिकार और हमारी स्वतन्त्रता का योतक है + 


पांचवाँ अध्याय 
राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्त 


“'निर्देशक सिद्धान्त इस ग्रकार के निश्चित एवं. अनन्त सिद्धान्त नहीं है 
जो विभिन्न देशों और विभिन्न युगों में परिवर्तित नहीं होते | ऐसा ग्रतीत होता है 
जसे कि इन सिद्धान्तों को विधान से यू्खो और श्रद्धालुओं को तुच्छ सन्तुष्टि अदान 
करने के लिए ही स्थान ग्रदान किया गया है | क्या यह कहा जा सकता हे कि 
तालिका में समस्त कालों के लिए उपयुक्त समस्त निर्देशक सिद्धान्त दे दिए गए 
है, अथवा समस्त सिद्धान्त व्यावहारिक दृष्टिकोण से असंदिग्ध रूप से निश्चित 
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भारतवर्ष के नवीन विधान में राज्य का स्वरूप हितैपी रखा गया है जिससे 
यह आशा की गई है कि वह जननी के समान बिना किसी भेद भाव के अपनी समस्त 
प्रजा के हित का ध्यान रखेगा । राज्य शासन विधि के इस स्वरूप पर अधिक बल 
डालने के लिए विधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त'के रूप में कुछ आदेश 
प्रस्तावित किए गए हैं । इनका उद्देश्य है हमारे प्रजातन्त्र रूपी शिशु की शक्ति को 
राष्ट्रीय और उन्नतिशील स्लोत की ओर उन्मुख करना । निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेख 
हमारे विधान की एक प्रमुख विशेपता'है । इसकी समानता केवल स्वतन्त्र आयरलेंड 
के विधान में पाई जाती है। 


निर्देशक सिद्धान्तों का अथ और स्वरूप 
भारतीय विधान में राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तो का जो उल्लेख है, वह 


भारतीय राज्य के सन्मुख कुछ आदर्शो को रखता है। इन आदर्शों का सम्बन्ध भारतीय 
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जनता के सामाजिक, भ्रर्थिक और नेत्तिक हित से है, जिसकी आज महान आवश्य- 
कता है। इस भक्‍्रकार राज्य नीति के आदर के रूप में इन निर्देशक सिद्धान्तों में भारत- 
वर्ष की वास्तविक आवश्यकताएँ सन्निहित हैं। यहाँ यह भी उस्लेख कर देना आवश्यक 
है कि इन शझांदुर्शों का स्वरूप ऐसा है कि प्रत्येक स्थान पर यही एक वास्तविक प्रजातत्न 
का सार एवं तत्त्व का स्वरूप ग्रहण करते हैं । 


निर्देशक सिद्धान्त और मौलिक अधिकार 


निर्देशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों के दृढ़ एव. निश्चित पुन स्थापन के 
हेतु ही जन्म दिया गया है । इन सिद्धार्तो का उद्देश्य है जितना शीघ्र हो सके नागरिकों 
के प्रत्यक्ष जीवन में सौलिक अधिकारों के सार एव. दच्च को अपनी राष्ट्रीय सरकार 
द्वारा प्रयोग में लाना । हमारे स्वातन्ध्य लेख की भूमिका और विधान में ढिए गए 
भोलिक अधिकारों के अध्याय में जनता के स्वतन्त्रता, समानता, आतृत्व और न्याय 
के अधिकारों को स्वीकार क्या गया है। राज्यनीति के निर्देशक सिद्धात इस कार्य को 
राज्य के नेतिक कर्ंन्य का स्वरूप प्रदान करते हैं कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
स्थापित की जाए जिससे कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में--सामाजिक, धार्सिक और 
राजनेतिक--समानता, स्वतस्त्रता और न्याय की प्राप्ति सम्भव हो सके। “यदि 
मौलिक अधिकारों का अध्याय एक लच्य का दिग्द्शन कराता है तो निर्देशक सिद्धांतों 
का अध्याय साधनों का अध्ययन है। यदि एक उत्तम जीवन का दर्शन शाख्तर है तो 
दूसरा उसका व्यावहारिक स्वरूप है १? * 


निर्देशक सिद्धान्तों का क्षेत्र 

निर्देशक सिद्धातों का उद्देश्य संघीय सरकार तथा प्रातीय सरकारों की 
नीति तथा आम पंचायतों, स्युनिसिपल और जिला बोर्ड आदि के कार्यो पर नियन्त्रण 
रखना है। 

इस श्वाग की आरम्मिक धारा में 'राज्यः शब्द के दो अर्थ प्रतिपादित किए 
गए हैं । सामूहिक रूप में इसका अर्थ केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय संसद्‌ तथा प्रत्येक 
प्रांत की सरकार और व्यवस्थापिका सभाएँ हैं। और इससे अधिक व्यापक छेत्र में 
इसका श्र्थ आम पचायत, जिला और म्युनिसिपल बोर तथा अन्य स्थानीय सस्थाएँ 
भी हें। हे 

इस प्रकार निदशक सिद्धांत इस वाद पर चल देते हैं कि समस्त भारतवर्ष 
को, जिसमें सघ, भात और स्थानीय सस्थाएँ सम्मिलित हैं, भजा के हित के लिए 
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सतंत पभ्यत्न करना है। यदि कोई संस्था स्वतन्त्र सारत में श्रपना अस्तित्व स्थिर 
रखना चाहती है तो उसे सेवा काय करना चाहिए । यही वह आदर्श है जिसे निर्देशक 
सिद्धांत हमारे सन्मुख रखते हैं । 

निदेशक सिद्धान्तो का प्रचल्नन 

आरस्स में ही हमारे विधान की घारा ३७ द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है 
कि निदे शक सिद्धांत यद्यपि देश के शासन से मौलिक भाग लेते हैं, भारतवर्ष में किसी 
न्यायालय द्वारा क्ागू नहीं किए जाएँगे। सरकार का निर्माण करने वाले जनत्ता के 
प्रतिनिधियों का यह नेतिक कतंव्य है कि वे निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत निश्चित 
सदआचरण के नियर्मों का पालन करें । 

निर्देशक सिद्धान्तों का निरीक्षण 

धारा १८ में निदेशक सिद्धांतों के महत्व को बढे व्यापक रूप में निम्नलिखित 
शब्दों में दर्शाया गया है :--- 

“राज्य, थ्रधिक से अधिक प्रभावपूर्ण रूप में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
की स्थापना और सुरक्षा द्वारा, जिसमे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय की 
प्राप्ति हो, जनता के हित के विकास का प्रयत्न करेगा, और राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक 

, पंस्था को इस सम्बन्ध में सूचित करेगा |”! 

इस प्रकार निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य राज्य के कार्यों द्वारा जनता के हित 
की प्राप्ति करना है। इनका उद्देश्य भारतवर्ष में अत्येक प्रकार का अजातन्त्र--राजनेततिक 
सामाजिक और शआार्थिक--स्थापित करना है, अनुमानतः “एक व्यक्ति, समान महत्व? 
के सिद्धांत पर ।" 

विधान में प्रस्तावित राज्यनीति के निदेशक सिद्धांतों का विवेचन निम्नलिखित 
शीषक के अन्तर्गत किया जा सकता है : 

(अ) आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी राजनेतिक सिद्धान्त 

हमारे विधान निर्माताओं ने विधान मे अजातन्त्रात्मक आर्थिक व्यवस्था को 
विशेष रूप से स्थान दिया है। यह वत्तेम्रान काल के समाजवादी इश्टिकोण के अशुकूल 
है। विधान की ३६, ४१, ४२, ४३, ४६, ४७ और ४८ वीं धाराओं द्वारा भारतीय 
जनता के आर्थिक हित की रक्षा के लिए पग बढ़ाया गया है। समान हित के हेतु 
उनमें निम्नलिखित की ओर विशेष ध्यान दिया गया है : 

“ (१) ज्ोवतयापद के समुचित साधन; (२) जनता के भोत्तक साधनों के 
स्वासित्व का निष्पक्ष वितरण और नियंत्रण; (३) घन और उत्पादन के साधर्नों के ऐसे 
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केलद्रीकरण को रोकना जो समान हित के लिए घातक हों, (७) स्ली और पुरुषों के 
समान कारये के लिए समान वेतन, (५) खत्री, पुरुष ओर भर बालकों को उनकी आयु 
के अयोग्य कार्यो को करने से रोक कर उनके स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करना, (६) 
नौकरी, (७) बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपाहिज आदि की अवस्था में जन- 
सहायता प्रदान करना, (झ) जीवन का एक स्तर प्राप्त करने के लिए उचित चेतन 
प्रदान करना; (६) घरेलू उद्योग-घन्धों फी उन्‍नति, (१०) अछूतों के शेक्षिक, सामा- 
जिक और श्ार्थिक द्वित की उन्नति, (११) गौ-हत्या पर प्रतिबध लगाना तथा वैज्ञानिक 
आधारों पर पशुशालाएँ खुलवाकर पशुपालन करना [”” 
(ब) सामाजिक हित सम्बन्धी निदेशक सिद्धान्त 


आर्थिक हित की उपयुक्त धाराओं के अतिरिक्त निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत 
राज्य सामाजिक हित की स्थापना का प्रयत्न भी करेगा ) 

इस सम्बन्ध में निर्देशक सिद्धान्त निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं : 

(१) आहार आदि के स्तर को उठाना तथा जनस्वास्थ्य की उन्नति के लिए 
जीवन के स्तर को बढ़ाना; 

(२) शिशु जन्म तथा शिशु पालन की सुविधाएँ, और 


(३) ओषधि में प्रयोग किए जाने के झतिरिक्त मद्रा तथा अन्य मादक हतव्यों 
के प्रयोग पर अ्रतिबन्ध । 

(स) न्याय, शिक्षा और प्रजातन्त्र सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त 

भारतवर्ष की जनता में न्याय की भ्राप्ति, शिक्षा के प्रचार और प्रसार और प्रजा- 
तनन्‍्त्र की भावना के विकास के लिए भी निर्देशक सिद्धातों में कुछ धाराएँ प्रस्तावित 
को गई हैं। 

न्याय की प्राप्ति के लिए. निर्देशक सिद्धार्तो के अन्तर्गत यह भस्तावित किया 
गया है कि समस्त नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए । कार्यकारिणी और 
न्यायव्यवस्था के एथक्करण पर सी बल दिया गया है । 

शिक्षा के प्रगत्तिशील प्रसार के लिए निव्शक सिद्धातों के अन्तर्गत घारा ४५ 
में यह प्रस्तावित किया गया है कि, “इस विधान के लागू होने के दस चष के समय में 
राज्य चौदृष्ट वर्ष तक के बालकों के लिए नि शुल्क और अनिवाय शिक्षा प्रदान करने 
का अयत्न करेगा ।?? 

प्रजातन्न फी भावना के विकास के हेतु निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत यह 


प्रस्तवित किया गया है कि स्वराज्य की इकाई के रूप में ग्राम पचायतों का सगठन 
किया जाए | एक्ट की घारा ४० में यह अतिपादित किया गया है कि “राज्य आम- 


पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा, और उन्हें इतने अधिकार प्रदान किए 
जाएँगे, जिनके द्वारा थे स्व॒राज्य की सहायक इकाई के रूप मे कार्य कर सके ४7? 
(द) प्राचीन स्मारकों की रक्ता सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त 

निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत प्राचीन स्मारकों, समवर्नों तथा ऐतिहासिक 
श्ौर राष्ट्रीय दृष्टि से मह्वपूर्ण स्थानों की रक्षा ओर स्थायित्व की ओर भी ध्यान दिया 
जाना प्रस्तावित किया गया है। इस सम्बन्ध से विधान की घारा ४७६ उल्लेखनीय है : 

“कलात्मक तथा ऐतिहासिक दृप्टि से महत्त्वपूर्ण प्रत्येक स्मारक तथा भवन 
और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों के नष्ट होने, कुरूप होने, क्रय अथवा 
इटाए जाने से रक्ष/ करना राज्य का कत्तच्य होगा ।? 

(क) अन्तरोष्ट्रीयता सम्बन्धी निदेशक सिद्धांत 

निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय की एक और महत्वपूण धारा निम्न प्रकार से है: 

“४५१ राज्य इस बात का ग्रयत्न करेगा कि : 

(१) भ्रन्तर्राष्रीय शांति भौर सुरक्षा का विकास हो; 

(२) राष्ट्रों में न्‍्यायपर्ण तथा आदरणीय सस्वर्धो की स्थापना हो; 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा संगठित राष्ट्रों की संधि आदि के श्रति श्रादर की 

भावना का विकास हो; 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय फगढों के निर्णय के लिए समझौते की भावना का उदय हो ॥”” 

इस धारा का कुछ मोलिक महत्व भी है। यह धारा देश के उच्च आदर्शों, 
शांति के हेतु उसकी श्रद्धा और युद्ध के भ्रति उसकी घुणा के अनुकूल तथा समा- 
नान्तर है। यह बात अत्यत मह्खंपूर्ण है कि अन्तर्राष्ट्रीय सद-इच्छा झोर विश्व शांति 
के सिद्धांत हमारे चिधान में ही सन्निहित हैं। इस प्रकार भारतवर्ष सदेव ही राज्य 
विस्तार की लिप्सा और साम्राज्यशाही से घृणा करता रहेगा । इसी अरकार वह विश्व 
को शांति के पथ पर अ्रग्नगण्य के रूप में अग्रसर करता रहेगा । 


निर्देशक सिद्धान्तों की आलोचना 


हमारे विधान में अस्तावित राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों की निम्नलिखित 
आधारों पर बडी कड़ी आलोचना की गई है :--- 

_ “““(१३१) एक सर्वोच्च सत्ताधारी राष्ट्र का स्वय के लिए. इन सिद्धांतों का नियत 

करना अत्यन्त अस्वाभाविक तथा हास्थास्पद प्रतीत होता है | यह सम्भव है. कि कोई 


उच्च सत्ता अपनी आधीन सत्ता को इन सिद्धांतों का निर्देश करे तथा उनकी नीति 
निर्धारित करे परतु यह अत्यंत ही अप्राकृतिक है कि एक सत्ताधारी राज्य स्वयं के लिए 


इस प्रकार के सिद्धात नियत करे क्योंकि इससे उसी के अधिकार सीमित हो जाएंगे 
ओऔर उसके प्रयोग में बाधा उपस्थित होगी । 


परन्तु श्रालोचकगण इस स्थान पर यह विस्मरण कर जाते हैं कि निर्देशक 
सिद्धात किसी प्रकार के घआयादेश अथवा घाज्ञा नहीं हैं; और इसलिंए इनके द्वारा राष्ट्रीय 
राज्य सत्ता को कोई हानि पहुँचना असम्भच है। इनके प्रयोग के लिए राज्य कानून द्वारा 
बाध्य नही है । याेई राज्य इन सिद्धान्तों का पालन नहीं करता तो कोई न्यायालय 
इसके ज्षिए उसे विवश नहीं कर सकृता। इस भकार इन निर्देशक सिद्धातों की 
उपस्थिति में भी राज्य अपने शासनाधिकारों के प्रयोग के लिए स्वचत्र है | 

(२) निर्देशक सिद्धान्तों के अध्याय का तात्पय यही है कि इसमें कुछ इस 
प्रकार के सिद्धान्त निहित हैं जो निश्चित हैं तथा जो किसी एक समय के न होकर 
अनन्तकालीन हैं, और पिशिन्न कालों में जिनमें परिवर्तत की सम्भावना नहीं। 
परन्तु काल चक्र की परिवर्तित होने वाली गति में प्रत्येक सिदात अथवा आदेश सदा 
ही लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकते । श्राज वे लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं परन्तु कल 
के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता । निर्देशक सिद्धातों के श्रध्याय में मानव प्रकृत्ति 
के प्रगतिशील विकास और उसकी आवश्यकताओं, भावनाओं और आदु्शों के विकास 
के लिए कोई स्थान नहीं | इसके अतिरिक्त निदेशक सिद्धातों के रूप में जो सिद्धात 
प्रतिपादित किए गए हैं व्यावहारिक दृष्टिकोण से वे असद्ग्धि रूप से निश्चित एवं 
लाभदायक नहीं कह्टे जा सकते । उदाहरणुस्वरूप मादक द्वर्व्यों फे विरोध से सम्बन्धित 
निदेशक सिद्धात केवल एक अग्रोचर दुययु ण ही है। इस अनिश्चित एवं सदिर्ध प्रयोग 
हारा जिस आय को हामि हुई है उसका प्रयोग जनहित के अन्य मदरपूर्ण तथा आवच- 
श्यक कार्यों के सम्पादन में किया जा सकता था। निदेशक सिद्धातों द्वारा अस्तावित 
मादक द्र॒व्यों के निषेध की नीति अधिक से अधिक एक अतिव्ययी असफलता के नाम 
से पुकारी जा सकती है, जिसके द्वारा एक ओर तो सरकार एक विशाल अआय से 
वचित हो जायगी और दूसरी ओर अवैध रूप से मादक द्रव्यों के क्रय-चिक्रय के 
अभियोरगों तथा इन द्र्व्यों के कानून विरुद्ध आदए्न प्रदान में बुद्धि होगी। इसके 
विपरीत यदि सरकार मदिरा आदि अन्य मादक द्वच्यों पर इतना अधिक कर लगा 
देती कि धनिरकों के अ्रतिरिक्त और कोई उसका श्रयोग ही नहीं कर पाता तो सरकार 
के दोनों उद्देश्य पूर्ण हो सकते थे । वत्तमान परिस्थिति में मादक >व्यों के निषेध से 
आय में जो हानि हुई है चह न हो पाती । सरकार का द्वितीय उद्देश्य यह था कि 
श्रमिक वर्ग के व्यक्ति इन मादक द्ृ््यों का प्रयोग न कर पाएँ। कर में दरद्धि करने पर 
इन श्रमिकों को कदाचित्‌ इन मादक द्वव्यों की सुगध से भी वचित होजाना पढता। 
इस प्रकार इस आलोचना का साराश श्ली० एन० आर० राघवाचारी के निम्नलिखित 
शब्दों में उद्धृत किया जा सकता है * 


... “इसलिए इन सिद्धांतों को व्यवहारिक राजनीति के स्थान पर राजनंतिक 
दशन की विशेषता ही प्रदान करनी पडती है, और व्यर्थ परन्तु चैमवर्पूर्ण शब्दावली 
में जडी हुईं उच्चतम कल्पनाओ एवं भावनाश्रों की पंक्ति के अतिरिक्त, एक वैधानिक 
शआ्रलोचक अथवा एक शआलोचनात्मक वैधानिक की दृष्टि में इनका महत्त्व न्‍्यून अथवा 
कुच भी नही |! * 

उपयु क्त आलोचना में सत्य और महत््व का यथेष्ट अ्रश है। परन्तु निर्देशक 
सिद्धांत इतने व्यर्थ ओर निप्फल नहीं जितना कि उपयु क्त दृष्टिकोण वाले आलोचक- 
गण का विचार हैं। “निर्देशक सिद्धांतों के पक्ष में! शीर्पक के अंतर्गत यह कथन भली 
भाँति स्पष्ट होजाएया । 

(३) कुछ आलोचकों का यह भी कहना है निर्देशक सिद्धान्तो के श्रन्तर मे 
कुछ विनीत आकोॉक्षाओं झौर कृठे सपनो के अतिरिक्त भार कुछ नहीं। उदाहरण- 
स्वरूप जैसा कि सेम्पसन ने लिखा है : 

“जो लक्ष्य निश्चित किए गए हैं उनमें से कुछ का तो सस्मावित कार्यक्रम 
की वास्तविकता से अत्यन्त न्‍्यून सम्बन्ध है। उदाहरणस्वरूप विवेकहीन भआशावादी 
को भी यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि अपनी जनता को वेसव और आनन्द तथा 
सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से परिपूर्ण जीवन के उच्च स्तर का थ्राश्वासन 
प्रदान करने को आशा से एव भारतवर्ष को वढा कठिन सार्ग पूरा करना होगा |? 


आलोचक महोदय यहाँ यह विस्मरण कर गए कि केवल एक आदर्श ही एक 
अन्य आदर्श की प्राप्तिके लिए उत्साहित कर सकता है | अ्ल्लोचक महोदय से यह प्रश्न 
किया जा सकता है कि, “क्या उन व्यक्तियों ने कभी उन्नति की है जो एक आदश 
की घुनोती से डर गए हैं ९” यह नग्न सत्य है कि प्रत्येक राजनेतिक समाज अथवा 
संस्था अ्रपनी उन्नति के हिता्थ एक आदश की प्राप्ति का उद्द श्य स्थिर कर लेती है, 
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जिसके लिंए उसे अत्यन्त उत्साह के साथ कार्य और चेष्टा करनी चाहिए। मानव की 
आकॉक्षाओं और आदर्शों का अतरिक्ष जितना अ्रधिक स्वप्निल और आकर्षक होगा 
और उसकी भ्राप्ति जितनी अधिक दुरुह होगी, उसे प्राप्त करने के लिए उतना द्वी 
अधिक उत्साह तथा उतनी ही अधिक लालसा एवं प्रेरणा भी होगी । निर्देशक 
सिद्धांतों के अध्याय में आदर्शों की निहित भारतीय राज्य को उन्नति एवं प्रगति के पथ 
पर अग्मसर करने वाला एक शुभ एवं कल्याणकारी साधन है। 


(४) इसके अतिरिक्त कुछ आलोचकों का कथन है कि निर्शक सिद्धांतों 
के शअध्याय में जिन घाराओं को स्थान प्रदान किया गया है, उनके सम्बंध में न्‍्याया- 
लय को यह अधि कार होना चाहिए था कि वह उन्हें लागू कर सके । यदि ऐसा न 
होगा त्तो उनको स्थान प्रदान करने का शधर्थ ही बया हो सकता है ? इनको लागू 
करने की अपेक्षा श्रधिकतर इन पर ध्यान ही नहीं दिया जायगा | 


इस स्थान पर श्राल्लोचकगण यह विस्मरण कर जाते हैं कि हमारे विधान- 
निर्माता इस तथ्य से अनभिज्ष नहीं थे कि राज्य की नीति को निर्धारित करने में समय 
और वातावरण जेसी संचालक शक्तियों का भी यथेष्ट हाथ रहता है। उन्होंने यह भी 
स्वीकार क्या कि किसी सरकार का संचालन कानूनी आधारों की अपेक्षा विश्वास 
द्वारा भ्रधिक होता है । उनका लक्ष्य ही यद्द था कि उस समय भारतवर्ष में प्रचत्षित 
हो रहे उन आदुर्शों को साकार रूप प्रदान किया जाए, जिनकी आवश्यकता समय और 
परिस्थिति को देखते हुए थी । निर्देशक सिद्धान्त जनता के प्रतिनिधियों को इस बात 
का ध्यान दिलाने के लिए रखे गए थे कि स्वय उनकी ओर देशवासियों की आशाएँ, 
आकाँजाएँ और आवश्यकताएँ क्या हैं। जनता के हितों के रहक और सरक्षक तथा 


राष्ट्र के सेवक के रूप में सरकार से यद्ठ आशा की जाती है कि वह अपनी यथा्थ एव 
निष्कपट चेष्टाओं द्वारा इन आदर्शा को पूर्ण करने का प्रयत्न करे । इनका लक्ष्य यह 
नहीं है कि भविष्य में होने वाले भारतवर्ष के शासकों के हाथ पैर जकढ दिए जाएं, 
इसके विपरीत इनका उद्देश्य यही है कि अग्रसर होने के लिए उनका पथ प्रदशन किया 
जाए तथा उनको उत्साहित किया जाए। 

(५) कुछ विचारों का यह मी मत है कि निर्देशक सिद्धान्तों का रखना 
ही व्यथ है क्योंकि इनके अन्तर्गत जो सिद्धान्त श्रतिपादित किए गए हैं वे आधुनिक 
अ्रजातन्त्र राज्य की नीति में उपलक्षिव होते हैं, जो अपने “नागरिकों को उत्तम जीवन! १ 
अदान करने के लिए ही स्थित है। 


« ._ वास्तव में यह आलोचना निर्देशक सिद्धान्तों के विरुद्ध होने की अपेक्षा उनके 
पक में अधिक है। यदि निर्देशक सिद्धान्तों का कार्यक्रम भी वही हो, और उनका चह्द 


* ध्यरस्तू 


कार्यक्रम है, जो आधुनिक अजातन्त्रात्मक राज्य के जीवन में ही उपलब्ठित होता हो, 
तब उस दशा में वे किसी अन्य बात का भार नहीं लादते, बल्कि प्रजातन्त्र के तत्व 
एवं सार को ही स्पष्ट करते हैं, और इस प्रकार वास्तव में वे उस प्रजातन्त्रात्मक स्वरूप 
पर अधिक बल देते हैं जिस स्वरूप को हमारी शिशु रूपी राज्य शासन विधि को भी 
गहण करना है। इस आलोचना से पुक निप्कष॑ और भी निकलता है, ओर वह यह 
है कि यदि यह सिद्धान्त प्रजातन्त्र के अनुकूल हैं तो एक प्रजातन्न्नात्मक राज्य में इनकी 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक नहीं है बल्कि इसके विप- 
रीत इनकी प्राप्ति सम्भव भी है। परिणामस्वरूप आज नहीं तो कुछ समय में भारत- 
वर्ष उस स्वर्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा कर सकता है जिसका सकेत इन 
निदेशक सिद्धान्तों में है। 
निर्देशक सिद्धान्तों के पक्त में 


निदेशक सिद्धांत राष्ट्र के उन हितों के रक्षाथ स्थिर किए गए हैं जिन्हें जनता 
के श्रतिनिधि कदाचित दल्त-बन्दी के प्रबल प्रवाह में विस्मरण कर बेठे । निर्देशक 
सिद्धान्तों को स्थान प्रदान करने का वास्तविक एवं न्‍्याय-युक्त कारण यह भय है कि 
विभिन्न दलों की सरकारों के भाग्य परिवर्तन के साथ, जिसका होना हमारे देश की 
सचिवतन्न्नात्मक च्यचस्था में अवश्यम्भावी है, यह सम्भव है कि जिस दल के हाथों में 
शासन की बागडोर हो वह दल कुछ स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण निर्देशक सिद्धान्तों के 
अन्तरगंत प्रतिपादित की गई मातृ-भूसि की वास्तविक आवश्यकताओं ओर आकांक्षाओं 
को विस्मरण कर बेठे । परन्तु क्योंकि निदेशक सिद्धान्त निश्चित कर दिए गए हैं, इस 
कारण उस दल को जिसका व्यवस्थापिका सभा में बहुमत होगा, तथा जिसने कार्य- 
कारिणी का निर्माण किया होगा, निर्देशक सिद्धान्तों का आदर करना पड़ेगा । वह 
दल इन सिद्धांतों को केवल इसी कारणवश न त्याग देगा कि इन पर ध्यान न देने से 
उसे किसी न्यायात्षय के प्रति उत्तरदायी न होना पढ़ेगा, बल्कि वास्तव में इसके लिए 
उसे निर्वाचर्कों के प्रति, जो दुण्ड और पारितोषिक प्रदान करने वाला जनता का सब 
से उच्च न्यायालय है, उत्तरदायी होना पढेग़ा । किसी दुल द्वारा निदेशक सिद्धांतों के 
प्रति अरुचि प्रदर्शित होने से अथवा प्‌वे समय से निश्चित योजना द्वारा उन्हें नप्ट 
करने से जनता म प्रतिघात की प्रवृत्ति का जाअत होना स्वाभाविक है, ओर उस दुल 
के प्रतिनिधि, जिन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया हो, निर्वाचर्कों से यह आशा नहीं 
रख सकते कि उन्हें फिर से निर्वाचित कर दिया जाए । इस प्रकार निर्देशक सिद्धांतों 
को एक बंधन के रुप में इसी हेतु स्थान प्रदान क्या गया है कि कोई दुल जनता की 
वास्तविक आवश्यकताओं को कुचल न सके । 

इसके अतिरिक्त निर्देशक सिद्धांतों का लच्य यह भी है कि राष्ट्रीय शक्ति को 
समाज के रुढ़िवादी दुल की मन की तरंग एवं सनक के विरुद्ध भी प्रगतिशील एवं 


8 2 


उज्ञतिशील धाराश्ं में प्रवाहित करे । सेम्पसन को भी, जो निर्देशक सिद्धांतों का 
कठोर आल्ोचक है, यह स्वीकार करना पढ़ा . 

“फिसी वैधानिक लेख पन्न में किसी ऐसी वस्तु के सम्मिलित करने की विद्वत्ता 
के, जो किसी राजनैतिक घोषणा के तुल्य हो, सम्बन्ध में सशय उठाए जा सकते हैं, 
परन्तु प्रत्येक परिस्थित्ति में यह ( यह निदेशक सिद्धांतों का अध्याय ) इस सम्भावना 
को न्‍्यून कर देगा कि अचल विधान का आश्रय लेकर ( रुढिवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति ) 
सामाजिक उन्नत्ति में रोढ़ा अठका सके ४११ 
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छठवाँ अध्याय 
संघीय संसद 


“वे ( संसद के सदस्य ) इस वात को जानते हैं कि वे आलोचना कर 
सकते हैं, वे यह भी जानते हैं कि उनकी आलोचना का उस सरकार पर ग्रभाव 
पड़ेगा जिसका समस्त आधार जनता की सहायता है, वे यह थी समझते हैं कि 
अनुपात में उनकी थोडी सी परिवर्तित सम्मति निकट भविष्य में सरकार और 
उसकी नीति दोनों को परिवर्तित कर सकती है, इसके अतिरिक्त वे यह भी 


जानते हैं कि सरकार भी इस बात को समझती है और इसी के अनुस्तार वह 
कार्य करेगी !7?! “जेनिग्स 


नवीन गणतत्त्रात्मक विधान के श्रन्तगंत भारतीय ससद में दो भवन होंगे, 
प्रथम भवन लोक सभा (0056 ०0 ६06 9००४]७) कहलाएगा, और हित्तीय 
भवन का नाम राज्य परिपद्‌ (८007८ 0 $६90८8) होगा । राष्ट्रपति ससद्‌ के एक 
अनम्य भाग के रूप में रहेगा। दोनों भवनों द्वारा पास किए प्रस्तावों पर उसकी 
स्वीकृति आवश्यक होगी और उसी के नाम से समस्त एक्ट लागू किए जाएंगे। 
यह प्रस्तावित किया गया है कि संसद के दोनों भवन एक वर्ष में दो बार अवश्य 
आसन्त्रित किए जाएँ, तथा एक श्रधिवेशन की अन्तिम बेठक ओर आगामी अधिवेशन 
की प्रथम बैठक के मध्य का समय ६ मास से अधिक नहीं होना चाहिए। इस धारा 
के अन्तर्गत रा्पति समय-समय पर (१) ससद के एक अथवा दोनों भवर्नों को स्वयं 
द्वारा निश्चित स्थान समय पर थामन्त्रित कर सकता है, (२) दोनों भवनों को कुछ काल 
के लिए स्थगित कर सकता है, और (३) लोक सभा को समाप्त कर सकता है। दोनों 


भवर्नों का कोरस ( निर्दिष्ट सख्या ) उनके समस्त सदस्यों की संख्या का चौथाई 
भाग होगा । मु 
3, *नग्मवण् (पार प्राष्यफैटा३ 0 फिबशाक्रादा) एज पाक पावर स्था 
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'औरेर 


निर्माण 
(अं) राज्य परिपद्‌ 


राज्य परिपद्‌ के सटस्यों की अधिक से अधिक सख्या २९० होगी, जिनमें से 
बारह सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेशा और शेप सदस्य प्रान्तों के प्रतिनिधि होंगे। 
नियुक्त किए गएु सदस्यों में थे व्यक्ति होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक 
सेवा का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अश्रनुभव रखते हों | प्रार्न्तों के प्रतिनिधियों में 
से उन राज्यों फे प्रतिनिधियों का, जो प्रथम नामाचलली ($८४८००७) के “अ! ओर 
“8 भाग में सम्मिल्षित हैं, निर्वाचन उन भ्रान्तों की व्यवस्थापक समितियों के 
प्रतिनिधि अ्रविभक्त हस्तान्तरित मत द्वारा अनुरूप प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आ्राधार 
पर करेंगे। इसके विपरीत उन रार्ज्यों के प्रतिनिधियों के जो भाग 'स' में सम्मिलित 
हैं, निर्वाचन की प्रणाली सस॒द द्वारा निर्मित किसी क़ानून द्वारा निश्चित की जायगी। 
२६८ सदस्यों में से विभिन्‍न प्रान्तों को कुछ समय के लिए निम्नलिखित रूप से सीट 
प्रद्यन की गई हैं । 

( भाग 'अ' ) आ्रासाम ६, विहार २१, बम्बई १७, सदरास २७, मध्य प्रदेश 
१२, उढीसा ६, पजाव ८, उत्तर-प्रदेश ३९ और पश्चिमी बगाल १४, 
( जोड़ १४६ )। 

( भाग “व ) हैदराबाद ११, जम्मू और काश्मीर ४, मध्य भारत ६, मैसूर ६, 
पटियाला और पजाव प्रार्न्तों का पूर्वी सघ ३, राजस्थान ६, सौराष्ट्र ७, ट्रावनकोर- 
कोचीन ६, ओर विन्ध्य भदेश ७, ( जोड़ ४३ )। 

( भाग 'स? ) अजमेर और कुर्ग १, भोपाल १, बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश 
१, देहलीं १, झूच १, और मनीपुर और त्रिपुरा १, ( जोड़ ६ )। 

भारतवप का उपराष्ट्रपति राज्य परिषद्‌ का पदाधिकृत सभापति होगा । राज्य- 
परिपद्‌ के सदस्य आपस में से एक उप-सभापति का निवांचन करेंगे । 


(ब ) लोक सभा 


लोक सभा के सदस्यों की सख्या अधिक से अधिक ४०० हो सकेगी जिनका 
निर्वाचन देश की समस्त जनता विभिन्‍न निर्वाचन चत्नों से करेगी। निर्वाचन वयस्क 
मताधिकार के आधार पर होगा, श्र्थात्‌ २१ वर्ष तथा उससे अधिक शआयु का श्रत्येक 
व्यक्ति इस निर्वाघन से भाग ले सकेगा । जो व्यक्ति यहाँ का निवासी न हो, जो पायल 
हो, अथवा जिसे किसी अभियोग में दुए्ड मिल चुका हो, वह इस निर्वाचन में भाग 
न ले सकेगा । प्रतिनिधित्व का अद्भपात यह रखा गया है कि ७४०००० जनसख्या 
के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि श्र €००००० के लिए. अधिक से अधिक एक 


इइ४७र२ 


प्रतिनिधि भेजा जायगा | समस्त भारतवप में निर्वाचन का यही अनुपात रखने का प्रयत्न 
किया जायगा । जन गणना की पुणंता पर अनेक निर्वाचन क्षत्रों को फिर से संसद 
के क़ानून द्वारा व्यवस्थित किया जायगा । विधान में यह भी प्रस्तावित किया गया है 
कि यदि राष्ट्रपति को यह अनुभव हो कि एग्लो-इरिडयन जाति का प्रतिनिधित्व 'पर्याप्त 
नहीं हुआ है तो वह इस विधान के लागू होने के दिनांक से दस वर्ष के समय के 
लिए विधात के अन्तर्गत निश्चित प्रतिलिचित्व से दो खद॒स्य अधिक नियुक्त कर 
सकता है ! इसके अतिरिक्त प्रथम नामावली के भाग 'स' में उल्लिखित किसी राज्य 
अथवा किसी ऐसी सीमा के प्रतिनिधित्व को जो किसी राज्य में सम्मिलित नहीं हो' 
ससद अपने एक क़ानून द्वारा लोक सभा में स्थान प्रदान कर सकती हैं। विधान के 
लागू होने के दिनांक के समय से दस वर्ष तक्र के लिए. जन सख्या के अनुपात के 
आधार पर निम्नलिखित के लिए कुछ सीट सुरक्षित रखी जाएँगी :--- 

(2) दलित वर्ग; 

(२) आसाम के पिछडे हुए क्नत्नों के पिछुडे हुए वर्गों के अतिरिक्त अन्य 
पिछुडे हुए वर्ग; और 

(३) आसाम के स्व॒तन्न्न जिलों के पिछुड़े हुए प्ग । 


लोक सभा के सदस्य आपस में से ही दो सद॒स्यो का निर्वाचन करेंगे जो 

अध्यक्ष ( 59९४:८४ ) और उपाध्यक्ष ( /90[000ए $96०७|८८४ ) होंगे । 
भचनो की अवधि 

राज्य परिषद्‌ एक स्थायी संस्था होगी। इसका विसर्जन नहीं हो सकेगा, 
परन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रति द्वितीय वर्ष अवकाश अहण कर लिया करेंगे । 

इसके विपरीत लोक सभा की श्रवधि पाँच चर्ष नियत की गई है। इसे 
इस अचछ्ि के पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है । इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न 
न होने पर पाँच वर्ष पश्चात्‌ यह स्वयं ही विसर्जित हो जाएगी। असाधारण 
परिस्थिति श्रथवा सकटकालीन अवस्था के अन्तर्गत ससद अपने एक कानून द्वारा 
लोक-सभा की श्रवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए वढा सकती है, परन्तु इस 
प्रकार की संकटकालीन अवस्था की घोषणा के समाप्त होने पर लोक सभा ६ मास 
से अश्रधिक स्थिति नहीं रह सकेगी। 


योग्यताएँ 
संसद्‌ की सदस्यता के लिये निम्नलिखित योग्यताएँ निश्चित की गईं हैं :--- 
( १ ) वह भारतवप का नागरिक होना चाहिए । 
( २ ) राज्य परिषद्‌ के सम्बन्ध में उसकी आयु तीस वर्ष तथा लोक सभा 
के सम्बन्ध में उसकी आयु पत्चीस वर्ष से कम न होनी चाहिए । 


( ३ ) ससद द्वारा निर्धारित की गंदे अन्य योग्यचाएँ भी रखता हो । 
इसके विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति ससद के किसी भवन की सदस्यता का 
भोग नहीं कर सकेगा जो 


(१ ) भारत सरकार तथा किसी राज्य की सरकार के अ्रन्तर्गत किसी ऐसे पद 
पर हो जिससे उसे लाभ होता हो । इस सम्बन्ध में संसद ने कुछ ऐसे पद घोषित 
किए हैं जिन पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता , 

(२ ) पागल हो तथा किसी न्यायालय ने यह घोषित स्री कर दिया हो, 

(३ ) दिवालिया हो , 

(४ ) भारतवर्ष का नागरिक न हो अथवा जिसने किसी अन्य राज्य की 
नागरिकता प्राछ करली हो अथवा जो किसी अन्य राज्य के साथ सन्धि 
किए हुए हो , 

(४ ) संसद के किसी कानून द्वारा अ्रयोग्य सिद्धू कर दिया गया हो । 

इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार तथा 
आन्तीय सरकारों के मन्‍्त्री पद्‌ इस प्रकार के पद नहीं हैं जो लाम के अन्तर्गत आते 
हों । कोई व्यक्ति एक साथ ही ससद्‌ के दोनों भवनों का सदस्य नहीं ट्टो सकता 
ओर न कोई व्यक्ति एक साथ सख॒द के किसी एक भवन तथा प्रान्तीय ज्यवस्थापिका 
सभा के किसी एक सवन का सदस्य हो सकता है। किसी सदस्य के सम्बन्ध में 
अयोस्यता के अश्न का निर्णय राष्ट्रपति पर निभर होगा। निर्वाचित सदस्य सी 

राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के सनन्‍्मुख विधान 
के अनुसार शपथ ग्रहण किए बिना ससद के किसी भवन में न तो बेठ हो सकता है 
और न सतदान ही कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ससद्‌ के किसी भवन में बिना 
शपथ अहण किए येठता है, और इस बात को वह जानता है कि बढ इसके अयोग्य 
है तो उस व्यक्ति पर जितने दिन वह किसी भवन में बेंढेगा, पाँच सौ रुपया प्रतिदिन 
की गणना से उस पर जुर्माना किया जाएगा। 
ससद के सदस्यों को प्राप्त सुविधाएँ 

ससद्‌ के भत्येक सदस्थ को भाषण की स्वतन्त्रता होगी। संसद में दिए 
गए किसी भाषण अथवा ससद्‌ अथवा उसकी किसी समिति में दिए गए किसी 
सत के सम्बन्ध में किसी सदस्य पर मुकदमा नहीं चल्लाया जा सकेगा । किसी भवन 
की रिपोट अथवा अगणाल्ी के अधिकृत रूप से प्रकाशन करने पर उसका प्रकाशन 
करने चाल्ा व्यक्ति भी किसी न्यायालय के सन्मुख् उपस्थित नहीं किया जा सकेगा। 
झन्य विषयों के सम्बन्ध में जब तक संसद सदस्यों के अधिकार और सुविधाओं को 

अपने कानून द्वारा निश्चित न करदे, तब तक के खिए उनके अधिकार, सुविधाएँ 


आदि त्िटिश पार्लियामेंट की लोक सभा के सदस्यों के अधिकार आदि के समान 
ही होंगी । इन सदस्यों के वेतव का निश्चय संसद अपने कानून हारा समय-समय 
पर करेगी, और जब तक कि यह निश्चित न हो जाए तब तक संसद के सदस्यों को 
वही वेतन मिलेगा जो इस विधान के लागू होने से पूर्व विधान सभा के सदस्पों 
को मिलता था। के 
मत, कोरम भाषा आदि से सम्बन्धित व्यवस्था 

विधान के थन्तगंत प्रस्तावित की गई धाराओं के अतिरिक्त, संसद के किसी 
भी भवन में किसी प्रश्ष का निर्णय वहाँ उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा। 
इस सम्बन्ध में भवन का सभापति मत देने के लिए अधिकृत नहीं होगा। परन्तु 
पक्त और विपक्ष में दोनों ओर बराबर मत होने प्र उसे निजीमत अथवा निर्णयात्मक 
मत प्रदान करने का अ्रधिकार होगा । जब तक संसद कुछ अन्य निश्चय न करदें, 
ससद के दोनों भवर्नों की निर्दिष्ट सख्या ( कोरम ) भवर्नों की पूर्ण सख्या का 
दसवॉ भाग होगी। निर्दिष्ट रूख्या के उपस्थित न होने पर भवन के अ्रध्यक्ष का 
यह कत्तंब्य होगा कि वह उस बेठक को उस समय तक के लिए स्थगित कर दे जब 
तक कि निर्दिप्ट सख्या उपस्थित न हो जाए। कार्य भ्रणाली के सम्बन्ध में यह 
निश्चि कर दिया गया है कि प्रत्येक भवन को अपनी कार्य प्रणाली निश्चित करने 
का अधिकार होगा। जब कभी दोनों सवरनों की संयुक्त बेंठक का आयोजन क्या 
जायगा उस समय राप्ट्रपति दोनों भवनों के अध्यक्ष से परामर्श लेकर कार्य प्रणाली 
निश्चित करेगा । इस अकार की संयुक्त बैठकों में अध्यक्ष (5[0८4/:८7) सभापति का 
स्थान अहण करेगा; उसकी अजुपस्थिति सें कार्य-प्रणाल्वी द्वारा निश्चित किया गया 
च्यक्ति उस पद को ग्रहण करेगा । २६ जनवरी सन्‌ १६९० से पन्द्वह वर्षों तक संसद 
का कार्य हिन्दी अथवा श्रेंगरेजी में होगा; उसके पश्चात्‌ यदि संसद कुछ और 
निशचत न करे, तो कार्य श्रणाली की भापा हिन्दी होगी। परन्तु यदि कोई सदस्य 
हिन्द्दी अथवा अगरेजी में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता ती अध्यक्ष (59८५८९३) 
अथवा सभापति की आज्ञा से उसे अपनी मात भाषा के प्रयोग करने का अधिकार 
होगा | किसी न्यायाधीश को पदस्थ कराने के हेतु राष्ट्रपति को दिए गए प्रार्थना 
पत्र से सम्बन्धित वादविवाद के अतिरिक्त संसद में सर्वोच्च न्यायालय अ्रथवा हाई 
कोट के न्यायाधीशों के आचरण के सम्बन्ध में फ्द॒विवाद नहीं क्या जा सकेगा । 

हे व्यवस्थापक कार्य अणाल्री 

(अर ) आर्थिक प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य शस्तावों से 
सम्बन्धित कार्य प्रणाली 

आर्थिक अस्तावों के अतिरिक्त अन्य अस्ताव ससद्‌ के किसी भव मे प्रथम 

बार उपस्थित किए जा सकेंगे। यह अस्ताव उस ससय तक पास नहीं माने जाएँगे 
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जब तक कि ससद के दोनों भवन इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान न कर दे । यदि 
कोई संशोधन किया जाता है तो वह भी दोनों भवनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । 
यदि कोई प्रस्ताव ससद में हो ओर ठोनों भवन कुछ काल के लिए. स्थगित कर 
दिए जाएँ, झथवा यदि कोई भ्रस्ताव राज्य परिषद्‌ में हो ओर लोक खूभा को 
विसर्जित कर ठिया जाए, तो थे भस्ताव रह नहीं माने जाएँगे, भले ही जोक सभा 
ने उस प्रस्ताव को पास किया हो अथवा नहीं। परन्तु यदि कोई प्रस्ताव ज्ञोक सभा 
में हो, ओर यदि उस ससय लोक सभा विसर्जित हो जाए तो वह प्रस्ताव रद्द हो 
जाएगा | आर्थिक प्रस्ताव के अतिरिक्त यदि किसी अन्य अस्ताव को ससद का एक 
भवन स्वीकृत करदे तथा दूसरा अस्वीकृत करदे अथचा किसी भस्ताव से सम्बन्धित 
सशोघधन पर दोनों भवन सहसत न हों, श्रथवा यद्दि किसी भवन में श्रस्ताव को 
प्राप्त किए ६ मास ध्यतीत हो चुके हों ओर वह पास न किया गया हो, तो राष्ट्रपति 
ससद के दोनों भवनों की एक सयुक्त बेठक आसम्त्रित कर सकता है। यदि किसी 
संयुक्त बेठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा कोई प्रस्ताव पास कर दिया 
जाए, तो वह अस्थाव दोनों भवनों हारा स्वीकृत साना जाएगा। स्थुक्त बेठकों 
में सशोधर्नों पर विचार करने के सम्बन्ध में कुछ अतिवन्ध लगा दिए गए हैं । यदि 
कोई प्रस्ताव एक भवन द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए और दूसरा भवन उसे स्वीकृत 
न कर कुछ सशोधर्नो सशित उसे उस भवन में लौटा दे तो उन सशोधर्नों के 
अतिरिक्त जिनके कारण उस भ्रस्ताव के होने में बिज्षम्ब हुआ है, किसी अन्य संशो- 
धन पर विचार नहीं हो सकेगा । इसके विपरीत यदि दूसरा भवन उस प्रस्ताव को 
कुछ सशोधरनों सहित स्वीकृत कर उस भवन के पास भेज दे, तो केवल उन्हीं 
सशोधनों तथा अन्य ऐसे आवश्यक सशोधर्नों पर विचार किया जा सकेगा जिन्हें 
उस भवन ने उनमें स्थान न प्रदान किया हो । 


( व ) आर्थिक प्रस्ताव 


झार्थिक भ्र्ताव प्रथम बार केवल लोक समा में द्वी उपस्थित किया जा 
सकता है । इस प्रकार के आर्थिक प्रस्ताव को लोक समा स्वीकृत कर राज्य परिषद्‌ 
के पास भेज देती है। राज्य परिषद्‌ इस श्रस्ताव को या तो स्वीकृत कर सकता है 
अथवा कुछ संशोधना सदह्दित उसे लोक सभा के पास भेज सकता है। परन्तु इतने 
कार्य के सम्पादन के लिए उस अस्ताव की प्राप्ति के दिनाक से चौद॒द् दिन से 
अधिक नहीं लगने चाहिए । यह लोक सभा पर निर्भर है कि वह इन सशोधर्नों 
को स्वीकृत करे अथवा अस्वीकृत करे । लोक सभा जिस रूप में उस आर्थिक अस्ताव 
को दूसरी वार पास करेगी, उसी रूप में चह दोनों मवर्नो द्वारा स्वीकृत माना जाएगा । 
यदि राज्य परिपद्‌ उस अस्ताव को चौदह दिन के समय में नहीं लौंटाती तो बह 
प्रस्ताव दोनों भवनों द्वारा स्वीकृत मना जाएगा । 


आर्थिक ग्रस्ताव की परिभाषा 
इस व्यवस्था से सम्बन्धित विधान के अन्तर्गत आर्थिक अस्ताव वह है जिसका 
सम्बन्ध निम्नलिखित एक अथवा समस्त विपयों से हो .--( १) किसी कर को 
लागू करने, समाप्त करने, परिवर्तित करने, व्यवस्थित करने तथा चुकाने से, ( २ ) 
ऋण लेने से; ( ३) भारतवर्ष के सचित धन" के सरक्षण से, तथा इस प्रकार के 
घन में और धत सचित करने तथा घन लेने से; ( ४) भारतवर्ष के सचित घन 
में से धन के विनियोग'* से, ( € ) इस प्रकार के धन को सचित धन के अन्तर्गत 
घोषित करने अथवा इस प्रकार के व्यय में वृद्धि करने से, ( ६ ) भारतवर्ष के सचित 
धन की शआय में धन की प्राप्ति श्रथवा भारतवर्ष की जनता के थ्योरे अथवा इस प्रकार 
के धन को सचित करने अथवा सघ अथवा किसी राज्य के हिसाव के निरीक्षण 
से; अ्रथवा (७) क्रम-सख्या १ और ६ में दिए गए विषयों के सम्बन्ध में किसी 
आकस्मिक विपय से। इसके भ्रतिरिक्त केवल उपयुक्त विपयों ले सम्बन्ध रखने 
वाला प्रस्ताव ही श्ार्थिक्र प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, वल्कि किसी अस्ताव के 
सम्वन्ध में यदि यह प्रश्न उठे कि चह प्रस्ताव आर्थिक प्रस्ताव है अथवा नहीं, तो 
लोक सभा के अध्यक्ष ( $0८2|:८४ ) का निर्णय सर्वेमान्य होगा, और इस प्रकार 
के प्रस्ताव को राज्य परिपद्‌ अथवा राष्ट्रपति के पास भेजते समय वह श्रर्थाव्‌ अध्यक्ष 
(5.०७|:८::) उस अस्ताव के साथ एक प्रमाणपत्न भी भेजेगा कि वह अस्ताव आर्थिक 
अस्ताव है। इस स्थान पर हमारे श्रध्यक्ष का यह अधिकार इ ग्लेंड की लोक सभा 
( लि0प५९ 0 (.0077707 ) के श्रध्यक्ष के अ्रधिकार के समानान्तर है। 
(स ) प्रस्ताव से सम्बन्धित स्वीकृति और निपेवाधिकार 
है जब कोई प्रस्ताव ससद के दोनो भवनों द्वारा स्वीकृत हो जाएगा तो उसे 
राष्ट्रपति की स्वीकृति के हेतु भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को उस अस्ताव को स्वीकृत 
अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। यदि राष्रपति उस पर अपनी अस्वीकृति 
अक्कट करेगा तो वह शीघ्रातिशीघ्र अपने सुझाव उपस्थित कर उसे दोनों भवनों के 
पास भेज देगा । इस सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह भअस्ताव 
आशिक अस्ताव नहीं होना चाहिए । उसके भेजने के पश्चात्‌ ससद्‌ उस मस्ताव 
पर उसी रूप से विचार करेगी | यदि चह अस्ताव संशोधन सहित अथवा रहित फिर 
से स्वीकृत करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएुया) तो वह उसे अस्वीकृत नहीं करेगा | 
आर्थिक काय प्रणाली 
( अ ) वाषिक आय-व्यय का व्योरा मै 
विधान के अन्तर्गत आर्थिक विषयों की कार्यप्रणाली को उसकी विशेषताओं 
के अनुसार तीन शीर्षकों में विभाजित कर दिया गया है। उनमें प्रथम है वार्षिक 
व ए?एकणगावइ-टत एफ्रगत 
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श्ाय-च्यय का ब्योरा, जिसे राष्ट्रपति ससद के सम्मुख रखता है और जिसमें भारत 
सरकार की उस वर्ष की आय और च्यय का अनुमानित ब्योरा होता है। ब्यौरे 
में उद्धत अज्षुमानित व्यय सें यह स्पष्ट होना चाहिए कि--( १) भारतवर्ष के 
सचित घन के व्यय से सम्बन्धित धन, तथा (२) भारतवर्ष के संचित धन में 
से किए जाने वाले न्यय का धन और अन्य ज्यय के अतिरिक्त मालशुज्ञारी से 
सम्बन्धित ज्यय कितना है। भारतवर्ष के सचितधन में से निम्न-लिखित विषर्यों 
पर धन ज्यय किया जाएगा :-- 


(१) राष्ट्रति का चेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएं आदि तथा उसके 
पद से सम्बन्धित अन्य च्यय, ( २ ) राज्यपरिपद्‌ के सभापति और उप समापति 
झौर लोक सभा के अध्यक्ष ( 9969]:८४ ) और उपाध्यक्ष ( [0८9प५ए $ए८४- 
८; ) के घेतन और भत्ता, (६ ) ऋण सस्वन्धी व्यय जिसके लिए भारत सरकार 
उत्तरदायी है तथा जिसमें सूद, निद्चित धन, सुक्ति धन, तथा ऋण केने और घुकाने 
का व्यय भी सम्मिलित है, (४ ) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता 
तथा बृत्ति, ( € ) सघीय न्यायाक्षय के न्यायाधीश की घृत्ति, ( ६ ) उन हाईकोर्ट 
के न्‍्यायाधीर्शों की बृत्ति जिसका न्यायाधिकार उस क्षेत्र पर हो जो भारतवर्ष की 
सीसा में हो अथवा इस विधान के लागू होने से पूथे किसी ऐसे प्रान्स के क्षेत्र पर 
जिनका न्‍्यायाधिकार हो जो प्रथम नामावल्ी के भाग 'अ? में उद्धत किसी राज्य 
के समान हों, ( ७ ) भारतवर्ष के औढीटर जनरल का चेतन, भत्ता तथा वत्ति, 
(5) किसी न्यायालय द्वारा भदान किए गए किसी निर्शय पासरितोषिक झअथवा 
डिग्री की पूणता के लिए धन, ( ६ ) सर्वोच्च न्यायालय का शासन पबनन्‍्ध सम्बन्धी 
च्यय, (१०) समझौते के अजुसार निश्चित देशी राजाओं का निजी व्यय का धन, 
(११) यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सम्बन्धी" व्यय, और (१२) विधान अथवा 
ससद्‌ के किसी कानून द्वारा घोषित अन्य व्यय। संचित॑ धन से लिए जाने वाले 
च्यय के सम्बन्ध में यह प्रस्तावित किया गया है कि सखद में इन पर केवल बाद- 
विवाद हो हो सकेगा, किसी को इनके सम्बन्ध में सत दान का अधिकार न होगा। 
इसके विपरीत्त श्रन्य व्यय का ब्योरा केवल एक माँग के रूप में लोक सभा के सम्मुख 
उपस्थित किया जा सकेगा, छोक सभा को यह अधिकार होगा कि इस प्रकार 
उपस्थित की गई माँगों को रवीकृत करदे अथवा अस्वीकृत करदे अथवा प्रस्तावित 
माँग को घटा दे । किसी अनुदाव से सम्बन्धित माँग राष्ट्रपति की स्वीकृति बिना 
उपस्थित नहीं की जा सकेगी । 

(ब) विनयोग प्रस्ताव 

जपयु क्त प्रणाली पर अजुदान भरदान करने के पश्चात, भारतवर्ष के सचित धन. 

में से उस समस्त धन का विनियोग प्राप्त करने के लिए लोक सभा के समन्मुख एक 
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प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा जिसे (१) लोक सभा द्वारा प्रदान की गई सॉर्गों; और 
(२) भारतवर्ष के संचित धन से लिए जाने वाले घन के लिए लिया गया है । परन्तु 
यह घन उस घन से अधिक नही होना चाहिए जो संसद के सन्सुख उपस्थित किए 
गए पूव के ब्योरे में था। जिन विपयों के सम्बन्ध में भारतवर्ष के संचित घन में से 
लिया जाएगा, उन विपर्यों के प्रति व्यय किए जाने वाले धन को न्यूनाधिक करने 
अथवा अनुदान का शीषक परिवर्सित करने श्रथवा अनुदान के धन को न्यूनाधिक 
करने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव को ससद का कोई भवन स्वीकार न करेगा। इस 
प्रकार पास किए गए विनियोग प्रस्ताव के अतिरिक्त भारतवर्ष के सचित धन में से 
घन न लिया जायगा। 
(स) अन्य आर्थिक प्रस्ताव 

..... अन्य व्यय की आवश्यकता पढ़ने पर राष्ट्रपति अन्य च्यय की मॉग कर सकता 
है। इस मॉग झी स्वीकृति के सम्बन्ध में भी वही प्रणाली अपनाई जायगी । लोक सभा 
को कोई अज्॒दान स्वीकृत करने का अ्रधिकार होगा, श्र भारतवप के सचित घन में से 
प्रदान किए गए इस प्रकार के धन को लोदा लेने का अधिकार संसद को होगा । 

अन्त में यह ध्यान में रखना चाहिए. कि कोई आर्थिक प्रस्ताव प्रथम बार 
राज्य परिपद्‌ के सन्मुख उपस्थित नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रति की श्राज्ञा के 
परचात्त्‌ यह सम्मव हो सकता हैं । किसी कर के घटाने अथवा समाप्त करने के 
सशोधन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का साधन सफल नहीं हो सकेगा। 

संसद के काये 
विशेषकर हसारी संसद निम्नलिखित कार्य करेगी :-- 
(अ) न्यवस्थापक काय 

विशेष रूप से ससद का कार्य कानून बनाना है । 'संघ तालिका! मे दिए गए 
विषयों के सम्बन्ध में इसे कानून बनाने का अधिकार है | एकीभूत तालिका में दिए 
गए विपयों के सम्बन्ध में सी यह कानून बना सकती है। इन विपयों के सम्बन्ध से 
राज्य की व्यवस्थापिक सभाएँ भी कानून बता सकती है, परन्तु सामान्य रूप से संसद 
के कानून ही वैध घोषित किए जाते हैं । संसद राजकीय तालिका में दिए गए विषयों 
के सम्बन्ध में भी कानून बना सकती है--परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में ही। 
संसद के प्रत्येक कानून पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जो प्राय: ग्राप्त हो ही 
जाती है । 

कार्यकारिणी-नियंत्रण सम्बन्धी कार्य 

सन्त्रि परिषद्‌ संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा। मंत्रि परिषद्‌ संयुक्त रूप से ल्लोक- 

सभा के भति उत्तरदायी होगा ।??* यद्यपि विधान के अत्तगंत उन साधनों की विवे- 
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चना नहीं की गई है जिनके द्वारा लोक सभा कार्यकारिणी को उत्तरदायी बनाने के हेतु 
नियन्त्रण रक्खेगी। परन्तु निग्नलिखित द्वारा ही लोक सभा कारयकारिणी पर 
नियन्त्रण रखेगी । 


(१) सदस्यों का प्रश्न पूछने का अ्रधिकार, (२) निन्‍्दा का श्रस्ताव पास 
करना, (३) किसी मन्त्री अथवा भन्त्रि परिषद्‌ के विरुद्ध अविश्वास भस्ताव पास करना, 
(४) किसी मन्नी द्वारा उपस्थित किसी भरुताव को अस्वीकृत करना अथवा उसमे इस 
प्रकार के संशोधन रखना जो सनन्‍्त्री को स्वीकार न हों , अथवा (५) किसी माँग 
अथवा कर के प्रस्ताव को घटाना श्रथवा श्रस्वीकृत करना | 


अर्थ-नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य 


राष्ट्र की प्रतिनिधि होने के नाते ससद्‌ सघ के आय-च्यय पर भी निरीक्षण 
रखेगी । यह प्रजातन्त्र की एक स्वीकृत लोकोक्ति हे कि कर क्षगाने के लिए जनता से 
पूछा जाए और ज्यय के लिए उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाएं। इसे जनता संसद द्वारा 
ही कर सकती है। अत्येक वर्ष कार्यकारिणी ससद्‌ के सन्मुख आय-व्यय का एक 
अनुमानित ब्योरा उपस्थित करेगी । ससद किसी कर को घटा अथवा नष्ट कर सकत्ती 
है। कर लगाने के किसी नवीन अस्ताव को भी यह भ्रस्वीकृति कर सकती है । ज्यय के 
कुछ शीपषंक ससद्‌ के सन्मुख उसके मतदान के लिए उपस्थित नहीं किए जाएँगे | 
यश्यपि इनके सम्बंध में ससद्‌ को मतदान का अधिकार नहीं परन्तु प्रत्येक शीषक पर 
वह वाद विवाद करके अपनी इच्छा प्रकट कर सकती है, भौर यदि कार्यकारिणी ससद 
की सहायता चाहती है, त्तो अवश्य ही वह इन विचारों पर गम्भीरतापू्वक सोच्च 
विचार करेगी। अन्य समस्त विपयों पर इसे मतदान का अधिकार होगा, और इस 
लिए वह किसी माँग को घटा अथवा अस्वीकृत कर सकती है। 


दोषारोपण,सम्बन्धी कार्य 


दोपारोपण के अवसर पर ससद्‌ एक न्याय-सस्था के रूप में कार्य करेगी । यदि 
राष्ट्रपति विधान का उल्लंघन करता है तो ससद्‌ उस पर मुकदमा चला सकती दे । 
ससद्‌ का कोई एक भवन अभियोग लगाएगा और दूसरा भवन उसकी छान-बीन 
करेगा | इस भरकार का अभियोग एक प्रस्ताव के रूप में चौद॒द् दिन पव सूचना देकर 
दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार के प्रस्ताव पर डस भवन के चौथाई सदस्यों के 
इस्ताज्र होने चाहिए । यह अस्ताव उस भवन की कुल रूख्या के 3 भाग द्वारा पास 
ट्वोना चाहिए। छान-बीन करने वाला भवन यदि उस अभियोग को स्थित रखना 
'चाइता है तो यह भी एक प्रस्ताव के रूप में ही होगा, जिसका समर्थन उस भवन के 
समस्त खद॒स्यों के ३ भाग द्वारा होना चाहिए। 


न्याय प्रवन्ध सम्बन्धी कार्य 
यथ्पि न्याय प्रवन्ध में संसद कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, परन्तु उसके उचित 
अवध का निरीज्षण उसी का कार्य होगा । किसी न्यायाधीश के कुव्यवहार करने पर 
अथवा उसकी अयोग्यता के कारण ससद्‌ राष्ट्रपति से ऐसे न्यायाधीश को पदस्थ करने 
की प्राथंना कर सकती है, और वह इस प्रार्थना के अनुसार कार्य करेगा | इस प्रकार 
को आना दोनों भवनों में सदस्यों की कुल सख्या के बहुमत का समथन तथा उपस्थित 
सदस्यों के 3 भाग के बहुमत द्वारा पास होना चाहिए । 
उपसहार 
मन्त्रि परिषद और संसद 
अगरेजी आदर्श पर निर्मित भारतीय संसद अधिक से अधिक “आछ्ोचना के 
केन्द्र भौर बाद्य सम्मति की अतिच्छाया के” रूप में कार्य कर सकेगी । कार्यकारिश्ी से 
अश्न पछु कर, अथवा उसको निदा का पस्ताव पास कर, अथवा उसके प्रति अविश्वास 
प्रस्ताव पास कर वह मन्त्रि परिषद्‌ को त्याग पन्न देने के लिए विवश कर सकती है। 
ससद्‌ कार्यकारिणी के समस्त कार्यों का निरीक्षण करेगी और उन पर नियन्त्रण रखेगी 
इस प्रकार रा ट्रीय मागे में उन व्यत्तियों की रक्षा ओर संरक्षण करते हुए, जो अ्रग्मगण्य 
हैं, संसद सतत्‌ एवं अनचरत्‌ र्तक के रूप म॑ है। परन्तु ससढ का यह नियन्त्रण केवल 
सेंद्धान्तिक है वास्तचिक नहीं । 
इसलिए यह भी सत्य है कि एक प्रस्ताव के प्रवेश, उस पर होने वाले बाद- 
विवाद पर और उसके पास होने में कार्यकारिणी का भी यथेष्ट प्रभाव रहता है। संसद 
को मन्तन्रिपरिषद के निशंय ओर नीति को अस्वीकृत करने का साहस अधिकतर नहीं 
होगा, क्योंकि सन्त्रिपरिपद्‌ संसद में वहुमत का भोग करेगा । सेद्धान्तिक रूप से ससद्‌ 
कानून निर्माण करने वाली एक स्वतत्न संस्था है; परन्तु राजनीति का कोई विद्यार्थी 
जिसका दृष्टिकोण व्यावहारिक होगा इस सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकता कि जिन 
देशों में सचिवंत्र सरकार है वहाँ कर लगाने और कानून बनाने के कार्यों पर ससद्‌ 
का अधिकार कभी भी निरकुश एव पूर्ण नहीं रहा | वास्तव में ससद के सब्स्यों के 
“एक दल और समान नीति? विचारने वाले मस्तिष्क में यह भय सदा रहता है कि कही 
उनसे सीट छिन न जाय, ओर परिणासस्वरूप व्यवस्थापक प्रस्तावों का भाग्य निर्णय 
तो उनके उपस्थित किए जाने के पूर्व ही हो जाता है | भिटिश प्रणाल्ली की ओर संकेत 
फरते हुए रमज़े म्योर ने लिखा है कि, “यह कहना कि पार्तियामेण्ट मन्त्रिमण्डल पर 
नियन्त्रण रखती है, एक मू्खता है ।” आर्थिक विषयों कै सम्बन्ध में सी कार्यकारियी 
एक निर्णायक के रूप में रहेगी। यह स्वीकार करना कुछ कठिन नहीं कि लोक सभा में 
गेसे सदस्यों की संख्या यथेप्ट हो सकती है जो शासन सम्बन्धी कार्यों के सम्पक सें 
कभी न आए हों । यदि मन्स्रिपरिषद्‌ उन्हें आय और न्यय के अंक अदान न करे, तो 
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वे इसकी खोज भो नहीं कर सकते । इस प्रकार की परिस्थित्ति में ध्यवस्थापिका सभा 
अधिक से अधिक यही कर सकती है कि कार्यकारिणी के भस्तावों का समर्थक मौन 
रहकर कर दे | विदेशी नीति से सम्बन्धित विषयों में भी सम्त्रिमए्ठल् की सत्ता सर्वोच्च 
रहेगी | शासन व्यस्था का जटिल स्वरूप व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के शान से परे 
की वस्तु है | व्यवस्थापिका सभा को अ्रपने नियन्त्रण में रखने का अ्रन्तिम अस्त्र कार्य 
कारियी के पास है व्यवस्थापिका सभा को चिसर्जित करना | ज़ब तक भवन में सन्त्रि- 
परिषद्‌ का समर्थन उसका दल्ल करता रहेगा, तब तक सन्त्रिपरिषद्‌ ही संसद पर 
अपना निय्श्रण रखेगी। 


सातवां अध्याय 
राष्ट्रपति 


“इस पदाधिकारी का पद सयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का स्मरण करा देता है । 
परन्तु नाम की समानता के अतिरिक्त अमरीका में प्रचलित शात्तन की प्रणाली 
और इस (निर्मित ) विधान के अन्तर्गत ग्रतिपादित शासन गणाली में कोई 


समानता नहीं | ??" 
--डाक्टर अम्बेदकर 


भारतीय विधान के अन्तर्गत प्रतिपादित प्रजातन्त्र के स्वरूप का आधार इंग्लेंड 
में प्रचलित सरकार की सचिवतस्त्रात्मक प्रणाल्लीं है। यद्यपि भरतवर्ष एक गणतन्त्र 
है परन्तु इस का अध्यक्ष हँग्लेंड के सम्राट समान वशीय न होकर अमरीका के समापति 
के समान निर्वाचित है। यद्यपि भारतीय संघ का अध्यक्ष अपने नाम ( राष्ट्रपत्ति ) के 
सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के समान है, परन्तु उसकी स्थिति इँग्लेंड 
के सम्राट के समान है। उसके समान यह भी अधिकार पूर्ण और अधिकार रहित है-- 
सेद्धान्तिक रूप से अधिकार पूर्ण और व्यावहारिक रूप से श्रधिकार रहित । यद्द एक 
ऐसा पदाधिकारी है जिसके सब ओर बचधन हैं, इसे सब कुछ करने का पुरे अधिकार 
प्राप्त है, परन्तु कर यह वही सकता हे जो इसके मंत्री कहें, अपनी इच्छानुसार यह 
कुछ नहीं कर सकता । भारतवर्ष की सचिवततन्नात्मक सरकार की प्रणाली में यह नाम- 
मात्र का अध्यक्ष तथा एक प्रतिरूप के समान है, जिसे समय-समय पर अपने व्यक्तित्व 
के प्रयोग के अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं। राष्ट्रपति के अधिकार पूर्ण और 
अत्यंत व्यापक पद का निर्माण करते समय विघान निर्माताओं ने इसी चश्कोण से 
_ राष्ट्रपति को कल्पना की थी। उन्होंने इस पद का निर्माण इसकी पूर्णतः के साथ किया 
२, “६6 पर ठ फराड प्लाताबए सलााएवेंड 096 एप पार ऐिट्शवेटा: 
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देह 


परन्तु इसके सब ओर पढी *£४ खला को ओर उन्होंने केवज् एुक सकेत मात्र ही किया, 
और उसे सचिवतत्नात्मक प्रणाली फे करवे पर एक प्रथा के रूप में विकसित होने के 
लिए छोड दिया | इसके परिणाम स्वरूप यह सम्भव है कि यदि किसी ऐसे मद्दान 
व्यक्तित्व वाले राष्ट्रपति पर, राष्ट्र में भी जिसके अनेक अनुयायी हों, शक्ति की ईश्वरीय 
आकांछहा अपना प्रभुत्त स्थापित करले, तो प्रथा के रूप में अपने चारों ओर पदी 
श्र खला को वद्द मकडी के जाले के समान तोढ सकता है और विधान द्वारा प्रसि- 
पादित उन अधिकारों का प्रयोग आरम्भ कर सकता है जो उसे इस सम्भावना के साथ 
अदान किए गए थे कि वह इनका प्रयोग नहीं करेगा । परन्तु इस सत्य से भी विमुख 
नहीं हुआ जा सकता कि यह सम्भावना केवल करपना की एक डेची उद़ान हे, 
दूर की कौंडी हे । 

भारतवर्ष की सचिवतस्त्रात्मक सरकार की प्रणाली में राष्ट्रपति की उपस्थिति 
तक सगत है, क्योंकि इस प्रकार की प्रणाली के अस्तर्गत एक सरकार के समाप्त होने 
ओर दूसरी के निर्मित होने में कुछ समय लगता है, और उसी शून्य स्थात को भरने 
के लिए राष्ट्रपति की उपस्थिति अ्रनिवाय है । किसी सरकार के न होने पर शक्ति का 
पूर्ण अधिकारी राष्ट्रपति ही होगा। सरकार की अनित्यता एवं अविच्छिल्नता का थ्ोत्तक 
केवल राष्ट्रपति ही है । मंत्रिमण्डलों के जीवन और मरण की उथलपुथल में राष्ट्रपति 
पॉच वर्ष तक देश की रक्षा एवं पथ प्रदुशन करते हुए स्थित एव इृढ रहेगा । 

भारतीय सध की कार्यकारिणी शक्ति पुक व्यक्ति---मारतीय गणतंत्र के 
राष्ट्रपति में नेिह्ठित की गई है | यदि इस शक्ति को अनेक व्यक्तियों में विभाजित कर 
दिया गया होता तो यह अत्यन्त क्षीण हो जाती | संयुक्त अथवा बहुल कारयकारिणी 
का तात्पर्य होता गतिसान बहुमत दलों की उपस्थिति और इससे दलवन्दी की प्रद्धत्ति को 
ओऔर भी प्रोत्साहन मिल्षतां । 

राष्ट्रपति के पद की विश्लेषणा निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत की जा 

सकती है: 


(१) राष्ट्रपति का निर्वाचन 


रा्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर ससद के दोनों भवर्नों 
तथा समस्त राज्यों की व्यवस्थापक, समितियों (प्रथम भवन) के सदस्यों की निर्वाचक 
सस्या द्वारा होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाद्षी अविभक्त हस्तान्तरित मत के , 
आधार पर अनुरूप प्रतिनिधित्व की प्रणाली होगी | मतद्वान की रीति गुप्त होगी। 
अविमक्त इस्तान्तरित मत द्वारा अनुरूप प्रतिनिधित्व की प्रणाली का तास्पय है कि' 
इसके अन्तर्गत अत्येक निर्वाचक को एक मत का अधिकार प्रदान किया जाता है 
परन्तु चिभिज्न उम्मीदवारों के सिए. घह अपनी विभिन्न रुचि का प्रदर्शन कर सकता 








है । प्रत्येक उम्मीदवार के मतो की गणना पूर्व से निश्चित्‌ एक स्थायी अनुपात एवं 
अश (कोटा) के अजुसार की जाती है । किसी उम्मेदवार द्वारा निद्ि्ट अंश से अधिक 
प्राप्त किए गए मत उसके आगामी उस्सेदुवार को प्रदान कर दिए जाते हैं। यह 
निश्चित श्रंश निम्नलिखित सिद्धान्त के आधार पर निश्चित किया जाता है ,-... 


मतों की कुल सख्या + १ 
निर्वाचित होने वाले उस्सेदवारों की संख्या + १, 


उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि सत पत्रों की सख्या १८००० श्रौर 
निर्वाचित होने वाले उस्मेदवारों की सख्या ६ है। इस दुशा में निश्चित अशः 

( कोदा ) होगा : 
श्द्व००७० 


न रैक्‍ल्च८७र 
६+- १ 





प्रथम गणना में केवल प्रथम रुचि वाले मतों की गणना की जाती है शौर जो 
उस्मेदवार डपयु क्त निश्चित संख्या की प्राप्ति कर लेता है वह बह निर्दाचित घोषित 
कर दिया जता है। हमारे विधान निर्माताओ्रों का लद्य था विभिन्न राज्यों के प्रति- 
निधित्व की सख्या में जहाँ तक सस्सव हो सके समानता प्राप्त करना तथा इसके साथ- 
साथ राज्यों ( एक इकाई के रूप में ) भर संघ की समानता प्राप्त करना । संसद्‌ और 
प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापक समिति के निर्वाचित सदस्यों को कितने मत देने का 
अधिकार है--यही निश्चित करने के लिए विधान के अन्तर्गत कुछ नियम भ्रस्तावित 
किए गए हैं। किसी राज्य की ज्यवस्थापक ससिति के अत्येक सदस्य के मत दान कौ 
संख्या का सू य वही होगा जो उस राज्य की जनसख्या को उस राज्य की व्यवस्थापक 
समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित केरने पर जो भाज्यफल आए 
उसे एक सहख से विभाजित करने पर जो संख्या भोज्यफल की होगी । थन्तिम 
विभाजन के पश्चात्‌ शेष की यदि वह पाँच सौ से न्‍्यून नहीं है-...गणना भी भाज्यफल 
में आप्त की गईं सतों की संख्या मे एक मत की गणना के आधार से करदी जाएगी । 
भल्ली भकार से समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उदाहरुण- 
स्वरूप यह सान लीजिए कि बिहार राज्य की जनसंख्या ३७,७४१,००० और उसकी 
व्यवस्थापक ससिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ३७७ है। उपयुक्त विधि के अनुखार 
जनसंख्या को ३७७ से विसाजित करना होगा। विभाजित करने पर इसका भाज्यफल १००, 
१०८ आता है। इसके पश्चात्‌ इस भाज्यफलको १००० से विसाजित करना होगा । इस 
विभाजन के फलस्वरूप जो भाज्यफल होगा वही प्रत्येक सदस्य के मत की संख्या का 


सूल्य होगा । हस स्थान पर यह भाज़्यफल १०० होगा--शेष १०८ रहकर दिए जाएँगे 
क्योंकि वे ४०० से कम हैं । ४ 
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“४ इसी प्रकार संसद के दोनों भवनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतदान की 
संख्या का मुल्य वही होगा जो समस्त राज्यों की न्यवस्थापक समितियों के सदस्यों को 
प्रदान किए मर्तों की समस्त सख्या को ससद के दोनों भवनों के समस्त निर्वाचित 
सदस्यों की सख्या से विभाजित करने पर जो संख्या भाज्यफल की होगी । यदि शेष 
आधे से अधिक होगा तो सदस्यों के मतदान में एक मत ओर जोड़ दिया जाएगा। 


(२) योग्यताएं 

राष्ट्रपति का पद ग्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक 
है कि :--- 

(अर) वह भारतवर्ष का नागरिक हो; 

(ब) उसकी आयु ३४ वर्ष अथवा इससे अधिक हो, 

(स) वह लोक सभा की सदस्यता प्राप्त करने के योग्य हो, और 

(द) वह किसी ऐसे पद्‌ पर न हो जो सघीय अ्रथवा किसी राज्य की सरकार 
के अन्तर्गत ल्ाम अदान करने घाला हो, अथवा किसी ऐसी स्थानीय सस्था आदि 
में इस प्रकार के पद्‌ पर आसीन हो जो उपयुक्त सरकारों के आधीन हो। निम्न- 
लिखित पद लाभ प्रदान करने चाले पद नहीं स्वीकार किए गए हैं । सघ के राष्ट्रपति 
का पद अथवा उपराष्ट्रपति का पद अथवा किसी राज्य के राज्यपात्न, राजप्रसुख अथवा 
उप राजप्रमुख का पद अथवा सघ अथवा किसी राज्य की सरकार का मन्त्री पद । 
राष्ट्रपति इस पद के लिए दुबारा चुनाव लड़ सकता है। 

(३) अवधि और सुविधाएँ 

राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित किया गया है। राष्ट्रपति इस अवधि 
तक अपने पद्‌ पर आसीन रहेगा यदि इसके पूथ ही वह अपने पद से त्याग पत्र न दे 
दे । इस प्रकार का त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सन्मुख उपस्थित करेगा, और चष्ट 
डसे लोकसभा के अध्यक्ष के सन्‍्मुख उपस्थित करेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को 
विधान का उल्लघन करने के आधार पर अभियोग द्वारा भी उसके पद से दृटाया जा 
सकता है। इस प्रकार का अभियोग सस॒द का कोई भवन लगा सकता है । इस प्रकार 
के अ्रभियोग की घाराएँ एक प्रस्ताव के रूप में होनी चाहिए जो चौदद दिन की पू व 
सूचना के पश्चात्‌ ही उपस्थित किया जा सकता है। इस अस्ताव के सम्बन्ध में यह 
भी आवश्यक है कि इस पर उस भवन के सदस्यों की कुल सख्या के कम से कम एक 
चौथाई ( ३ ) सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए | इस अकार का प्रस्ताव उस भवन के 
३ बहुमत द्वारा पास होना चाहिए । उसके पश्चात्‌ दूसरा भवन ( यह कोई सा भवन 
हो सकता है ) उस अभियोग के सम्बन्ध में छानवीन करेगा | छानवीन के अवसर पर 
शाष्ट्रपति को अपीक्ष करने और प्रतिनिधित्व का अधिकार भदान किया गया है। यदि 


इस छानबीन के परिणामस्वख्य उस अभियोग को स्थित रखने के सम्बन्ध में उस 
दुसरे भवन में भी इस प्रकार का प्रस्ताव है बहुमत द्वारा पास कर दिया जाए, तो इस 
श्रकार के अस्ताव के पास होने के दिनांक से राष्ट्रपति को उसके पद से एथक कर दिया 
जाएगा । 


राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाओं का निश्चित करना संसद का 
कार्य है। यह कार्य संसद के एक कानून द्वारा सम्पन्न होगा । राष्ट्रपति के कार्य काल के 
मध्य में इनमें किसी प्रकार की न्‍्यूनता अशथ्रवा कमी नहीं की जा सकेगी | इस सम्बन्ध 
में जब तक संसद्‌ कोई कानून निर्मित न करे, उस समय तक के लिए उसे १००००) 
रुपया प्रति मास वेतन तथा अन्य भत्ते तथा सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। यह भत्ता 
तथा सुविधाएं बहो होगी जो ओऔपनिवेशिक भारतवर्ष के गवनर जनरल को प्राप्त थीं । 
राष्ट्रपति को निवास के लिए सरकार की ओर से एक भवन प्रदान किया जाएगा। 


राष्ट्रपति को न्याय सीमा से अत्यधिक सुक्ति प्रदान की गई है। अपने पद से 
सम्बन्धित किसी कार्य के सम्बंध में वह देश के किसी स्यायाकृय के सम्मुख उत्तरदायी 
नहीं होगा । जब तक वह अपने पद्‌ पर आसीन है उस समय तक उसके विरुद्ध किसी 
अकार की फौजदारी न्यायप्रणाली लागू नहीं की जा सकेगी । इसी प्रकार उसके विरूद्ध 
किसी प्रकार की दीवानी न्याय प्रणाली उस समय तक लागू नहीं की जा सकेगी जब 
तक कि इस सम्बन्ध में उसे नोटिस न दिया जाय और इस प्रकार के नोटिस को दिए 
हुए दो सास का समय च्यतीत न हो गया हो । उसको बन्दी बनाने के आशय का कोई 
आदेश लागू नही किया जा सकता। विधान का उल्लंघन करने के अतिरिक्त किसी 
अन्य प्रकार से वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा । विधान के उल्लंघन के सम्बंध 


में उस पर सुकदमा चलाया जा सकता है। 
(४) राष्ट्रपति के अधिकार 


संघ के राष्ट्रपति श्रधिकारों का वर्णन निम्नलिखित दो व्यापक शीर्षकों के 
अन्तर्गत किया जा सकता है :-- 


(अ) साधारण समय सें राष्ट्रपति के अ्रधिकार; 

(व) असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार । 

इन अधिकारों का विस्तृत विवेचन निस्‍न प्रकार से किया जा सकता है :--- 
(अ) साधारण समय में राष्ट्रपति के अधिकार 


इस शीर्षक के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अधिकारों का विश्लेषण निम्न प्रकार से 
क्रिया जा सकता है :-- 
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(१) शासन सम्बन्धी अधिकार 


राष्ट्रति सघीय कार्यकारिणी का अ्रध्यक्ष होता है। भारत सरकार के समस्त 
शासन सम्बंधी कार्यों का सरपादन उसी के नाम से होगा । यहाँ इस बात का उल्लेख 
भी आवश्यक है कि सध की कार्यकारिणी शक्ति का सम्बंध 

(श्र) उन समस्त विषयों से है जिनके सम्बंध मे ससद को कानून निर्माण का 
अधिकार ग्राप्त है, ओर 

(व) उन समस्त अधिकारों के प्रयोग से है जो भारत सरकार को किसी संधि 
अथवा सममौते द्वारा प्राप्त हुए है । 

राष्ट्रपति इन अश्रधिकारों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने आधीन पदा- 
थिकारियों द्वारा करेगा। प्रत्येक दशा में इन अधिकारों का प्रयोग विधान के अनुसार 
ही होगा । 

उपयुक्त विवेचन केवल एक सामान्य विवेचन ही है। उसके विशेष शासन 
सम्बन्धी अ्रथिकारों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है .-- 


(अ) नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार 
नियुक्ति करने के सम्बध में राष्ट्रपति को अत्यत व्यापक अ्रधिकार प्राप्त है। 
प्रधान मंत्री तथा उसकी सम्मति से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति 
के प्रति विश्वासी रह कर ही यह पदाधिकारी अपने पर्दों पर आसीन रद्द सकेंगे । इनके 
अतिरिक्त निम्नलिखित की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा । 
भारतवप के सर्वोच्च न्यायालय तथा हाईकोट के न्‍्यायधीश, राज्यों के राज्य- 
पास, भारतवर्ष के श्रोडीटर जनरल और कम्पट्रोलर जनरल ((००777070]67 
(5८०८१७)), भारतवर्ष का पुटोरनी जनरल तथा सघीय पब्लिक सर्विस कर्मीशन के 
अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य इसके अतिरिक्त सेना तथा शासन से सम्बन्धित प्रत्येक 
पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रति विश्वासी रह कर ही अपने पद पर श्रासीन रह सकेगा । 
इस सम्बन्ध में विधान कुछ अन्य नियम भी प्रस्तावित कर सकता है । राज्यों के 
पारस्परिक वेमनस्थ को दूर करने अ्रथवा समस्त राज्यों मे एकता की भावना के विकास 
के हेतु राष्ट्रपति एक अन्तर्राज्य समित्ति की स्थापना भी कर सकता है। इनके शतिरिक्त 
राष्ट्रपति निम्नलिखित समितियों (कम्तीशर्नों) की नियुक्त भी कर सकता है *-... 


निर्वाचतल ससिति, आर्थिक समिति, पिछुडे हुए ज्ञेत्रों और जावियों के शासन 
की सूचना के हेतु पुक समिति, पिछुडे हुए वर्गों की सुरक्षा के हेतु एक समिति और 
भापा समिति | 


बेध्म 


े (व) नियम-निर्माण सम्बन्धी अधिकार 

विभिन्न कार्यों के सस्पादन के हेतु भी उसे नियम निर्माण के अत्यन्त ज्यापक 
अधिकार प्राप्त हैं। इनमे सबसे अधिक सुख्य है भारत सरकार के के के सुविधा पूर्ण 
सचालन के हेतु नियम निर्माण तथा डस कार्य के संचालन के हेतु स्त्रियों में विभागों 
का वितरण । प्रथम नामावली के भाग 'स' और 'ढ? मे उद्धत केन्द्र द्वारा शासित चेत्रों 
का शासन भ्वन्ध राष्ट्रति चीफू कमिश्दर अथवा उप-राज्यपात ([/6प्राटपदाएं: 
(50५८:००॥) हारा करेगा। इन दोनों पदाधिकारियों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा 
होगी। भाग 'स? में उल्लिखित राज्यों का शासन प्रवन्ध वह किसी पडोसी राज्य की 
सरकार हारा करेगा। 


(२) संसद और व्यवस्थांपन सम्बन्धी अधिकार ५ 
राष्ट्रपति संसद का एक अनन्य भाग है जो इस देश की सर्वोच्च क्यवस्थापक 


संस्था है। संसद और व्यवस्थापन के सम्बन्ध में रा्पति को निम्नलिखित अधिकार 
प्राप्त हैं :--- ह 
(अ) संसद के निर्माण से सम्बन्धित अधिकार 

हमारी संसद में दो भवन है : प्रथम भवन लोकसभा कहलाती है और द्वितीय 
भवन राज्य परिपद्‌ । राष्ट्रपति राज्य परिषद में बारह ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा 
जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से सम्बन्धित विशेष ज्ञान अथवा व्यावहा- 
रिंक अनुभव रखते हों । इस के अ्रतिरिक्त लोक सभा में वह एंग्लो-इण्डियन जाति 
के दो सदस्य नियक्त कर सकता है यदि उसे यह . प्रतीत हो कि उस जाति को भचन 
में पर्याप्त अतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है | यदि राज्य परिषद्‌ के सभापति और उप- 
समापति शअ्रथवा क्ञोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों एक साथ रिक्त होते हैं 
तो राष्ट्रति उस भवन के एक सदस्य को समापति पद का काय संभालने के लिए 
नियुक्त कर सकता है | इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति निवाचन समिति की सम्मति द्वारा 
यह निर्णय करेगा कि संसद का कोई सदस्य विधान द्वारा प्रतिपादित सदस्यता 
की योग्यताओं के आधार पर अयोग्य सिद्ध होता हे अथवा नहीं । राष्ट्रपति व्यवस्थापक 
कार्यप्रणाल्ली के सुविधा जनक संचालन के हेतु भी नियम बना सकता हे । 


(ब) संसद को आमन्त्रित करने, स्थगित करने, विसर्जित करने और संसद में 
भाषण सस्वन्धी अधिकार 


राष्ट्रपति को संसद्‌ के एक अथवा दोनों भवनों की बेठक स्वयं द्वारा निश्चित 
समय अथवा स्थान पर झ्ामन्त्रित करने का अधिकार है । राष्ट्रति का यह अधिकार 
विधान की एक धारा द्वारा सीमित कर दिया गया है| उस धारा के पअन्‍्तर्गत 
थह श्रतिपादित किया गया है कि एक वर्ष में संसद की कम से कम दो बैठक आवश्य 


ह 
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हो जानी चाहिए, और इनके प्रथम अधिवेशन की अन्तिम वेठक और आगामी अधिवेशन 
की प्रथम वेठक के मध्य का समय ६ मास से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपत्ति को 
ससद की बैठक को कुछ काल के लिए स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। यदि 
राष्ट्रपति यह आवश्यक समझे तो वह लोकसमा को उसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व 
ही विसर्जित कर सकता है। रा्पति ससठ के किसी भवन अथवा ढोनों भवर्नों की 
सयुक्त बेंठक में भापण दे सकता है । इंग्लेंड के सम्राट के समान ससद के प्रत्येक अधि- 
वेशन के आरम्म में राष्ट्रपति दोनों भवनों की सयुक्त बेठक में भाषण देता है। इसके 
अतिरिक्त वह ससद के किसी भवन को किसी विपय के सम्बन्ध मे कुछ सुराव मेज 
सकता है कि वह भवन उन पर विचार करे | इस प्रकार भेजे गए सुझावों पर भवन 
विचार करने के लिए बाध्य हे और वह भी जितना शीघ्र हो सके । 


(स) भवनों की संयुक्त वेठक आसन्त्रित करने के अधिकार 
आय अस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य श्रस्ताव पर विचार करने के हेतु राष्ट्रपति 
ससद्‌ के दोनों भवनों की एक सयुक्त बेठक आमन्त्रित कर सकता है यदि वह्द श्रस्ताव 
एक भवन द्वारा पास कर दिया गया हो और दूसरे भवन ने उसे श्रस्वीकृत कर दिया 
हो अथवा दोनों मवन उस प्रस्ताव से सम्बन्धित संशोधर्नो पर सट्टमत न हों अथवा 
दूसरे भवन द्वारा उस पस्ताव को प्राप्त किए हुए ६ मास से अधिक समय व्यतीत 
हो गया हो और वह प्रस्ताव पास न किया गया हो। 


(द) व्यवस्थापक अस्ताबों से सम्बन्धित अधिकार 

ससद्‌ द्वारा स्वीकृत कोई प्रश्ताव उस समय तक एक्ट का स्वरूप अहण नहीं 
कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसके सम्बन्ध सें अपनी स्वीकृति अंदान न करदे | 
आय प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में उसे अपनी अस्वीक्ृति प्रदान 
करने का भी अधिकार है । इस प्रकार अस्वीकृत किए गए अस्तावों को वह पुन भवर्नों 
के विचाराथ मेज देगा । इसके साथ साथ वह उन अस्तावों के सम्बन्ध में सशोधन 
भी उपस्थित कर सकता है | यदि वह प्रस्ताव संसद द्वारा पुन. स्वीकृत कर दिया जाता 
है तो राष्ट्रपति उस के सम्बन्ध में श्रपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। इस 
प्रकार व्यवस्थापक प्रस्तावों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को एक प्रकार का अस्थायी 
निषेघाधिकार मराप्त है। क्ौक सभा में किसी प्रकार के अनुदान की साँग का श्रस्ताव 
राष्ट्रपति फी स्वीकृति बिना उपस्थित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार समस्त आय 
प्रस्ताव एवं थार्थिक प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी यह निश्चित कर दिया गया है कि इन 
प्रस्तावों को ससद्‌ में उपस्थित करने से पुव राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हैं ! 

(क) ऑडिनेन्स घोषित करने का अधिकार 

राष्ट्रपति को आर्डिनेस्स लागू करने का अधिकार भी प्राप्त है । यह पशऑ्डिनेन्स 

उसी समय लागू किए जा सकते हैं जब ससद्‌ का अधिवेशन न हो रहा हो ओर उस 


समय किसी आकस्सिक घटना एवं परिस्थिति के जन्म के कारण राष्ट्रपति को यह 
अतीत हो कि व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक है । इस प्रकार घोषित किए गए ऑर्डि- 
नेन्स संसद के अधिवेशन के आरम्भ होने के दिनांक से ६ सप्ताह के समय में नष्ट हो 
जाएँगे । इस प्रकार के शॉर्टिनिन्स का संसद के दोनों भव्र्नो के सम्मुख उपस्थित किया 
जाना अनिवार्य है। कोई आउडिनेन्स इस अवधि के पूच भी समाप्त हो सकता है यदि 
ससद्‌ इस श्राशय का प्रस्ताव स्वीकृत कर दे । 


(३) सर्वोच्च न्यायालय और न्याय से सम्बन्धित अधिकार 


यद्यपि हमारा विधान मम्टेस्क्यू ( १/07६250(04८७ ) के “शक्ति पृथक्करण' 
ई 969४:४707 0 ?0ए०7६ ) के सिद्धान्त पर निर्मित नहीं हुआ है, फिर भी 
हमारे विधान के अतर्गत न्यायालय की स्वतन्त्रता का समर्थन किया गया है। और 
इसलिए न्याय प्रबन्ध में राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान नहीं किया 
गया है। फिर भी, अ्रन्य न्यायाघोशों की सम्मति से वह सर्वोच्च न्यायालय के न्याया- 
घीशो की नियुक्ति करेगा। समय-समय पर देहली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान मे 
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध से भारतवर्ष के प्रधान न्यायाधीश को राष्ट्रपति 
की स्वीकृति लेनी होगी । इसके अतिरिक्त न्यायालय की कार व्यवस्था से सम्बन्धित 
सर्वोच्च न्यायालय हारा निर्मित नियमों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक 
होगी ( यह नियम संसद के कानून अथवा नियमों के विरोध में न हंगे तथा इनके 
आधीन होंगे )। लोकहित सम्बन्धी किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध सें राष्ट्र 
भपत्ति सर्वोच्च स्थायाल्षय से सम्मति भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त किसी ऐसी सन्धि 
अथवा समझौते के सम्बन्ध में भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सम्मति ले सकता है 
जो किसी ऐसे राज्य से की गई हो जो पूरे समय में किसी देशी नरेश का राज्य था | 


इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने, प्राण दण्ड को कुछ काल के 
लिए स्थमित करने, दण्ड में कुछ विद्वग्ब नईरने अथवा दण्ड की आज्ञा को स्थगित 
करने का अधिकार प्राप्त है । वह किसी ऐसे व्यक्ति के दुए्ड को कम तथा परिवर्तित 


कर सकता है जिस पर निम्नलिखित से सम्बन्धित किसी अमभियोग का दोषारोपण 
पकिंया गया हो :--- 


(अ) जब यह दरुड च्यवस्था कोट माशल द्वारा निर्देशित हो; 

(व) जब दुण्ड की व्यवस्था उस विपय के सम्बन्ध में की गई हो जो संघ की 
कार्यकारिणी शक्ति के क्षेत्र के अंतर्गत हो; और 

(स) जब प्राण दण्ड की व्यवस्था की गई हो । 


उपयु क्त से सम्बन्धित किसी भी विपय में राष्ट्रपति अपने इन अधिकारों का 
प्रयोग कर सकता है। 


(४ ) आय से सम्बन्धित अधिकार 

राष्ट्रपति ससद के दोनों भवनों के सनन्‍्मुख अनुमानित आय-व्यय के वार्पिक 
ब्योरे को उपस्थित करेगा | जेसा कि अन्यत्र लिखा जा चुका है कि कोई आय प्रस्ताव 
अथवा कोई श्न्य आर्थिक श्रस्ताव अथवा कोई मॉग राष्ट्रपति के पूच अनुभह बिना 
ससद के सन्मुख उपस्थिव नहीं की जा सकेगी । इसी प्रकार भारतवर्ष के सचित धन से 
सम्बन्धित किसी व्यय की माँग को ससद केवल राष्ट्रपत्ति के अनुग्नह पर ही स्वीकृत 
करेगी । “आकस्मिक घटना सम्बन्धित घन” भो राए्रपति को पूर्ण रूप से सोंप दिया 
जाता है जिससे कि वह आकस्मिक घटना शअ्रथवा अलक्तित आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए उसमें से धन ले सके | 


(५) पिछडे हुए वर्गों से सम्बन्धित अधिकार 
राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के साथ परामश करके 
दलित वर्ग और पिछुडे हुए वर्ग निश्चित करेगा जिनके सम्बन्ध में विधान के अ्न्वर्गत 
कुछ विशेष घाराएँ अस्तुत की गई हैं। विधान के अन्तर्गत इन जातियों और वर्गों के 
हेतु प्रस्तावित सुरक्षा की पू्ता की छान-बीन के लिए राष्ट्रपत्ति एक विशेष पदाधिकारी 
की नियुक्ति करेगा । पिछड़े हुए वर्ग और क्षेत्रों के हित तथा शासन से सम्बन्धित सूचना 
प्राप्त करने के हेतु राष्ट्रपति एक समिति ( कमीशन ) की नियुक्ति कर सकता है । 
दुलित बर्ग तथा पिछक़े हुए वर्गों की दुशा को जानने और उससे भत्नी प्रकार परिचित 
होने के हेतु राष्ट्रपति एक अन्य समिति ( कप्तीशन ) की नियुक्ति कर सकता है। 
(६) राज्यों से सम्बन्धित अधिकार 
यह सघ केवल विशिज्ञ राज्यों का सध मात्र है श्र रा्टपति इस सघ का 
अध्यक्ष है, इसलिए विभिन्न राज्यों के सस्बन्ध में भी राष्ट्रपति को कुछ अधिकार प्रदान 
किए गए हैं जो सक्षेप में निम्नलिखित हैं --- 
(अ) नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार 
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और उसी के प्रति 
विश्वासी रह कर वह अपने पद पर आसीन रह सकेगा । यदि कोई आकस्मिक घटना 
घदित हो जाती है तो राज्यपाल के कार्यों के सम्पादन के द्वेतु राष्ट्रपति ही प्रबन्ध 
करेगा । ' 
(व) व्यवस्थापन सम्बन्धी नियन्त्रण 


किसी राज्य का राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका सभा के किसी प्रस्ताव को 
राष्ट्रपति की स्वीकृति के हेतु सुरक्तित रख सकता है | कुछ विषयों से सम्बन्धित अस्तावों 
को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरछ्धित रखना राज्यपात्ञ के लिए अत्यन्त आव- 


श्यक है। इस प्रकार के प्रस्तावों में कुछ मुख्य प्रस्ताव हैं जेसे हाई कोट के अधिकारों 
को कम करने, अथवा ससद्‌ द्वारा घोषित जीवन के लिए अनिवाय वस्तुओं के क्रय- 
पिक्रय पर कर लगाने के सम्बन्ध से, आदि । इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति 
अपनी स्वीकृति-अस्वीकृति प्रदान कर सकता है अथवा इन प्रस्तावों को राज्यपाल 
द्वारा व्यवस्थापिका सभा के विचाराथ मेज सकता है। एकीभूत तालिका में उदधत्त 
किसी विपय के सस्वन्ध में निर्मित किसी राज्य का कानून यदि सघीय कानून के 
विरोध सें हो, और यद्ि राज्य के उस कानून को राष्ट्रति की स्वीकृति के लिए 
सुरक्षित रखा जाए और उसे यह स्वीकृति प्रदान हो जाए तो राज्य का कानून वैध 
घोषित किया जायगा। 
(स) राष्ट्रपति के निर्देशक सिद्धान्त 

राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार को किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित कुछ चिषय 
सॉप सकते हैं जो साधारण रूप से सध की कार्यकारिणी के क्षेत्र के अन्तर्गत हो | यह 
काय उस राज्य की सरकार की सम्मति द्वारा ही किया जा सकेगा । विभिन्न राज्यों 
सें एकत्ता की भावना के विकास तथा पारस्परिक वेमनस्थ को नप्ट करने के हेतु राष्ट्र 
यति एक अन्‍्तरांज्य समिति की स्थापना भी कर सकता है। 


(द) राज्य की आय से सम्बन्धित नियन्त्रण 


राज्य की आय के सम्बन्ध में सी राष्टपति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए 
हैं। प्रधम नामावली 'के भार अर! और “ब! में उद्धत राज्यों के कर सम्बन्धी आय 
तथा सहायक अनुदान के वितरण के सम्बन्ध में उसे अनेक अधिकार प्राप्त हैं। प्रथम, 
जिस प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे कर पर आधात होता हो, जिसमें राज्य भी रुचि रखते 
हों, उस प्रस्ताव को संसद में उपस्थित करने के लिए राष्ट्रपति के पूच अनुग्रह की आच- 
श्यकता होती है । इस सम्बन्ध में सबसे प्रथम एक आर्थिक समित्ति का निर्माण किया 
जाता है | इस समिति की रिपोट पर विचार करके राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा (१) 
राज्यों की कृषि सम्बन्धी आय के अतिरिक्त अन्य आय पर करों का विभाजन नियत कर 
सकता है, और (२) इस अकार के अनुदान नियत कर सकता है जो जूट और जूट से 
उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए निर्यात कर के बदले में हों और जो आसाम, बिहार, 
उडीसा और पश्चिमी बंगाल के राज्यों को देने हों | इस सम्बन्ध में जब तक संसद 
किसी कानून का निर्माण न कर दे, उस समय तक राष्ट्रपति ( यदि आर्थिक समिति की 
स्थापना हो चुकी हो तो उससे परामश लेकर ) कुछ राज्यों को श्रति वर्ष विशेष अजुदान 
प्रदान करने की व्यवस्था कर सकता है जो भारतवर्ष के संचित घन से लिए जाए। : 
अथम नामावली के साग “व में उद्धृत राज्यों के साथ हुए आर्थिक विषयों से सम्बन्धित 
किसी समस्ोते को इस विधान के लागू होने के दिनांक से पाँच वर्ष पश्चात्‌ किसी 
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समय परिवर्तित करने तथा समाप्त करने का श्रधिकार भी राष्ट्रपति को श्राप्त है | वह 


ऐसा उस समय करेगा जब आर्थिक समिति की रिपोट पर विचार करने के परचात्‌ 
उसे यह आवश्यक प्रतीत हो | 


(व) असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार 
डपय क्त एृष्ठो में राष्टपति के उन अ्विकार्रों का विवेचन किया गया है जो उसे 
सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त 6 । इनके अतिरिक्त श्रसाधारण परिस्थितियों के सम्बन्ध 
में उसे अनेक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए है | यह परिस्थितियों भ्रथवा यह सकट 


कालीन अवस्था हमारे विधान के श्रन्तर्गंत तीन शीर्षकों में विभाजित की गहठ है जो 
निम्न प्रकार हैं --- 


(१) युद्ध अथवा आक्रमण अथवा आंतरिक अशानित से सम्बन्धित 
सकटकालीन अवस्था 


यदि राष्ट्रपति को यह अनुभव हो कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण श्रथवा आत- 
रिक अशान्ति के कारण सारतबप अथवा उसके किसी एक भाग की शान्ति और सुरक्षा 
के नष्ट होने का भय है तो इस प्रकार की परिस्थिति के यथार्थ रूप में प्रकट होने के 
पूर्व ही राष्ट्रति सकटकालीन अचस्था की घोषणा कर सकता है| इस प्रकार की 
चोपणा ससद्‌ के टोर्नों भवनों के सन्मुख उपस्थिति की जाएगी और यदि उन भवर्नों 
के द्वारा यह स्वीकृत न हुई तो दो मास पश्चात्‌ यह सम्ताप्त हो जाएगी | इस घोषणा 
के लागू रहने के समय में राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार को उसके कार्यकारिणी 
सम्बन्धी कार्य के सचालन के हेतु आदेश प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इस 
अवधि के अन्तगंत, राष्ट्रपति को निम्नलिखित को स्थरित करने का अधिकार होगा -- 


(अर) किसी सोलिक अधिकार को ज्ञागू करने के लिए. किसी न्यायालय से 
प्रार्थना करने का अधिकार, ओर 


(ब) उन घाराओं का प्रयोग जिनका सम्बन्ध केन्द्र ओर राज्यों में आय के 
वितरण से हो । 


(२) राज्यों की वैधानिक प्रणात्ती के श्रसफत् होने से सम्बन्धित सकट- 
कालीन अवस्था 
एक घोषणा द्वारा राष्ट्रति किसी भी राज्य के पुक अथवा समस्त कार्यों को 
अपने अधिकार में कर सकता है, यह घोषित कर सकता है कि राज्य की व्यवस्थापिका 
सभा के अधिकार ससद द्वारा प्रयोग किए जाएँगे और हाई कोट के अतिरिक्त राज्य के 
अन्य समस्त पदाधिकारियों से सम्बन्धित विधान की किसी घारा को कुछ काल के लिए 
स्थगित कर सकता है। यह सब कूछ राष्ट्रपति उसी समय करेगा जब किसी राज्य का 


राज्यपाल अथवा राजप्रमुख उसे यह सूचना देगा कि कुछ आकस्मिक एवं असाधारण 
परिस्थितियों के कारण उस राज्य की सरकार का सचालन विधान की धाराओ के 
अनुसार नहीं किया जा सकता | राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा उस समय भी लागू 
कर सकता है जब संघ की किसी घारा के अन्तर्गत अपनी कार्यकारिणी शक्ति के 
प्रयोग मे संघ ने जो आदेश राज्य कीं कायकारिणी को दिए हों और वह उनका पालन 
न कर पाईं हो। इस सम्बन्ध में भी यह घोषणा दो मास की अवधि के पश्चात्‌ 
समाप्त हो जाएगी यदि इसे व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवर्नों द्वारा स्वोकृत न 
किया गया | परन्तु यद्दि ससद इस घोषणा को स्वीकृत करदे तो यह घोषणा ६ मास 
के लिए और लागू रहेगी। संकटकालीन अवस्था की घोषणा प्रत्येक दशा में तीन वर्ष 
से अधिक स्थायी नही रहेगी । 
(३) आर्थिक संकटकालीन अचस्था 


यदि राष्ट्रपति को यह श्रतीत हो कि किसी आक्रस्मिक परिस्थिति के कारण 
भारतवर्ष की आर्थिक साख अथवा स्थायित्व के नष्ट होने का भय है तो यह इस आशय 
की घोषणा कर सकता है | इस घोषणा के अन्तर्गत भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य की 
सरकार को संघ द्वारा प्रतिपादित आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी नियमों के पालन का 
आदेश दे सकता है। इन आदेशों के अन्तर्गत इस प्रकार के आदेश भी सम्मिलित हैं 
जेसे कि राज्य के कमंचारियों के वेतन तथा भत्ते में कमी तथा यह व्यवस्था कि राज्य के 
समस्त आय ग्रस्ताव तथा शअआर्थिक अस्ताव व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों द्वारा 
स्वीकृत होने पर राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए अवश्य सुरक्षित रखे जाएँ | इस प्रकार 
को परिस्थिति सें राष्ट्रपति सघ के कर्मचारियों तथा सर्वोच्च न्यायालय भर हाईकोर्ट 
के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते में कमी कर सकता है। इस घोषणा की अवधि 
भी उपयु क्त दोनों घोषणाश्रों के समान होगी । 

रांकटकालीत अवस्था सम्बन्धी अधिकारों की आलोचना 


5 माह जात में रखना उचित हे कि राष्ट्रपति के इन अ्रधिकारों पर प्रहार 
भी हुए हैं ओर इनका पक्ष भी अहण किया गया है। 


इन अधिकारों के समथकों में श्री, आर० के० सिध्वा, श्री. अलादी स्वामी अय्यर 
और डाक्टर अम्वेदकर मुख्य हैं। इन अधिकारों का समर्थन करते हुए इन विद्वानों का 
कहना है कि दो महायुद्धों ने मनुष्य जाति को यह शिक्षा प्रदान की है।कि जनता की 
स्वतन्त्रता और उसके अधिकारों के हित के लिए राज्य का अस्तित्व स्थापित रखना 
अत्यन्त आवश्यक है। राज्य जनता के अधिकार और उसकी स्वतन्त्रता का सुख्य 
सरहक है। इस कारण राज्य की स्वतन्त्रता और उसके जीवन की रक्षा करना अत्यन्त 
आवश्यक है भले ही इससे व्यक्तियों के अधिकार और स्वतन्त्रता पर अस्थायी आ्राधात 


३७९ 


पहुँचे ्रथवा उनमें कुछ साधारण ऊँच नीच द्वो जाए। शन्त में नागरिकों को ही 
इससे लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि राज्य की सुरक्षा में ही नागरिकों के अधिकार और 
उनकी स्वतन्त्रता की सुरक्षा निहित है। उनका कथन है कि यदि एक अस्थायी काल 
के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को स्थगित कर दिया जाए, तो इसका अथ प्रजातन्त्रा- 
त्मक सिद्धान्त का पूर्ण एवं स्थायी बहिप्कार नहीं लगा लेना चाद्विए । 

आलोचकों में प्रोफेसर के टो शाह और श्री एच वी कमठ का नाम लिया 
जा सकता है । श्री, कमठ ने एक स्थल पर लिखा है कि सकटकालीन अवस्था सम्बन्धी 
यारा द्वारा 

“हम एक निरकुश राज्य एक पुलिस राज्य की नींव रखने का प्रयत्न कर रहे 
हैं-.जो उन सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से विरोध करता है जिन्हें हमने कुछ पिछले वर्षों 
में उठाए रखा है।” " 

यदि इन दो विरोधी दृष्टिको्णों के मध्य का सार्ग भी अहण किया जाए तो 
अमरनन्दी के इस कथन का समर्थन करना ही पढता है कि सकट कालीन अ्रवस्था 
सम्बन्धी अधिकार राष्ट्रपति के “हाथों में एक इस प्रकार की भरी हुईं गन है जिसका 


प्रयोग नागरिकों की स्वस्त्रता की रक्षा करने और उसे नप्ट करने दोनों के स्िए ही किया 
जा सकता है [?? * 


इन अ्रश्िकारों के मुख्य दोषों का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा 
सकता है --- 

अथम, विधान के अन्तर्गत कोई इस अकार की धारा अस्तावित नहीं की गई 
है कि मंत्रि परिषद्‌ की सम्मत्ति द्वारा ही राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग करेगा । 
इस सम्बन्ध में उसे अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
होगी और इस सम्बन्ध में वह मन्स्रियों के नियन्त्रण से मुक्त होगा | यह कम से कम 


उस समय तक के लिए तो कहा ही जा सकता है जब तक ससद्‌ उसके इन अधिकारों 
को समाप्त न कर दे । 


द्वितीय, जैसा कि कहा गया है, यदि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियोँ की सम्मति से 
इन अधिकारों का प्रयोग करे तो निरकुश राज्य की सम्भावना और भी बढ जाती है | 
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]फ्रेव्तए ण (०2९४५ ? न--सीणबाघबएत 


कांण  कुंण. 


इस दशा में यह निरकुश राज्य होगा बहुमत उल के आधीन ओर प्रधान मन्त्री इसका 
तानाशाह होगा । प्रधान सन्त्री, लोक सभा मे अपने बहुमत के कारण इस भ्रकार की 
घोषणाओं को स्वीकृत करा सकता है और इस प्रकार जनता के अ्रधिकारों और उसकी 
स्वतन्त्रता के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इस प्रकार भारतवर्ष का प्रजातन्त्र निरकश 
राज्य अथवा तानाश्ाही में परिवर्तित किया जा सकता है। 


तृतीय, इन अधिकारों की व्यवस्था सें एक अत्यन्त ढोपपूर्ण बात यह है कि 
विधान द्वारा राष्ट्रपति को यह आदेश प्रदान नहीं किया गया है कि वह इन घोषणाओं 
को संसद के सन्मुख तुरन्त उपस्थित करे | और इस प्रकार इस बात से वह कुछ समय 
प्राप्त कर शक्ति को अपने हाथों मे इतना केन्द्रित कर ले कि उसे उससे वचित न किया 
जा सके | और इस दो मास के समय में वह अपने व्यक्तित्व के अभाव द्वारा निरंकुशता 
की सीमा तक पहुँच सकता है । इसके विपरीत यहोँ यह ध्यान में रखना उचित होगा 
कि इंग्लैंड के सन्‌ १६२० के ब्रिटिश सकटकालीन अवस्था सम्बन्धी अ्रधिकार 
एक्ट ( छितातह0 डिधलाहुटा८टए ?0८79? 0८ ० 920 ) के अन्तर्गत यह 
अस्तावित किया गया है कि इस प्रकार की घोषणा घोषित किए जाने के दिनांक से 
पाँच दिन के समय में पार्लियामेण्ट के सन्मुख डपस्थित की जाएगी, और यदि 
पालियासेण्ट ने इसे स्वीकृत कर दिया तो पार्लियामेण्ट में उपस्थित करने के दिनांक 
से सात ढिन के पश्चात्‌ यह घोषणा समाप्त हो जायगी। इस एकार की घोषणा के लागू 
रहने के लिए पालियामेण्ट की स्वीकृति आवश्यक है | विमर गणतन्त्र ( ५४९८॥४१८: 
+९फुपाए ) जैसे तानाशाह राज्य में भी यह कानून था कि इस अकार की घोषणा 
जमन पार्लियामेण्ट के सन्‍्मुख तुरत उपस्थित होनी चाहिए । 


चतुर्थ, विधान की सकटकालीन अवस्था सम्बन्धी धाराओं का एक अनोचित्य 
यह भी है कि मौलिक अधिकारों के स्थगित किए जाने के सम्बन्ध से शान्ति काल और 
युद्ध काल में कोई अन्तर नहीं किया गया है। इस प्रकार की घोपणा बाह्य आक्रमण 
ओर आन्ठरिक श्रशान्ति दोनों अवस्थाओं में की जा सकती है और वह भी उस 
परिस्थिति के जन्म लेने से पूर्व राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही। इस सबध में राष्ट्रपति 
का निर्णय ही अन्तिस होगा | 


अन्तिस, इन धाराओं का अत्यधिक दोष इस बात में है कि इस प्रकार की 
परिस्थिति में अत्याचार अथवा अन्याय होने पर न्याय की किसी ऐसी संस्था का उल्लेख 
नहीं जिससे इस सम्बन्ध सें प्रार्थना की जा सके । इस प्रकार की परिस्थिति में मन्त्रि- 
मण्डल न्यायालय का स्वरूप भो अहण कर लेगा क्योंकि न्यायालय को यह निरीक्षण करने 
का अधिकार नहीं होगा कि यह परिस्थितियाँ क्या वास्तव में इस भ्रकार की हैं कि 
मरेलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाए। यह बढी चिचिन्न वात है, जैसा कि 


एक आलोचक ने कहा है, इस प्रकार की अवस्था के श्रन्तगंत केन्द्र का, जिसका नेता 
सन्त्रिमण्ठल होगा--जो एक प्रकार से बहुतमतदल के नेताओं की समिति ही है-- 
अर्थ केवल केन्द्रीय कार्यकारिणी नही होगा, केवल केन्द्रीय ससद नहीं होगा, चल्कि 
इसका घथे केन्द्रीय भ्यायालय भी होगा । इसका अर्थ यह है कि मन्त्रिमण्डल एक 
निरंकुश राज्य का अध्यक्ष होगा, और इसी में राज्य की व्यवस्थापक, कार्यकारिणी 
तथा न्याय शक्ति निहित होगी | यदि हमारे विधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की 
होती कि इस प्रकार की सकटकालीन श्रवस्था में सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकाधि- 
कार के अन्तर्गत कार्य करेगा और अमरीका के समान वही मौलिक अधिकारों का 
सरक्षक होगा, तो उत्तम होता । अ्रमरीका में न्यायालय इस बात को स्त्रीकृत करता 
है कि सकटकालीन अवस्था में राज्य को पुलिस की अधिक शक्ति की झावश्यकता 
होती है | इसलिए शासन तथा च्यस्थापन सम्बन्धी ऐसे कार्यो का भी न्यायालय द्वारा 
समर्थन किया जाता है जो शान्ति कात में किसी प्रकार भी सम्पन्न नहीं हो सकते 
थे। उदाहरण स्वरूप सन्‌ १६१७-१८ के एस्पियोनेज और सेडीशन एक्ट ([28/072/82 
2गते $८68809 (८८४ ०0 497-8), श्रथवा एक सेना के निर्माण के लिए 
व्यक्तियों को जबरदस्ती भरती करना, आदि | हमारे विधान निर्माताओं का वास्त- 
बिक दोप यही रहा कि सकटकाल्ञीन अवस्था के अन्तर्गत उन्होंने कार्यकरिणी को 
ही इस वात का निर्णायक भी बना दिया कि सकटकालीन अवस्था के अन्तर्गत 
पुलिस की शक्ति का प्रयोग किस स्थान पर तथा किन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया 
जाए। 


साराश रूप सन्‌ श्म६८ में अमरीका में मिलीगन के मुकदमे के निर्यॉय के 
निम्नलिखित शब्दों को उद्धुत किया जा सकता है -- 

“मानव की चुद्धि द्वारा इससे श्रधिक अपकारक परिणामों वाले सिद्धान्त का 
जन्म नहीं हुआ था कि सरकार की सकट कालीन अवस्था में इसकी ( विल्न ऑफ 
राइट्स की ) धाराएँ सी स्थगित की जा सके (?? १ 


उपसहार 
राष्ट्रपति और मन्त्रि-परिषद्‌ 


यदि राष्ट्रपति उपयु क्त समस्त अबिकारों का प्रयोग वास्तविक रूप से करे तो 
कदाचित्‌ उसके अधिकार इतने ध्यापक और विस्तृत हो जाए कि देवता भी उससे ईर्पा 
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करें और कदाचित्‌ इन महान अधिकारों का उपभोग करने के लिए वे भी इस पृथ्वी 
पर उतर थाने के लिए लालायित हो उठे । परन्तु हमारे विधान निर्माताओं ने 
राष्ट्रपति को नाममात्न का अध्यक्त रखा है, उसका कार्य सरकार की कार्यत्रणाली और 
देश की शोभा बढ़ाना ही है। विधान की घारा ७४ (१) के अन्तर्गत यह प्रस्तावित 
किया गया है कि मन्त्रि परिषद्‌ राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सस्बन्ध में सहायता और 
सम्मति प्रदान करेगी। परन्तु भारतवर्ष की सरकार की भ्रजातंत्रात्मक प्रणाली में इस 
वात की सम्भवना अधिक है कि राष्ट्रपति मन्त्रि परिषद्‌ को डसके कार्य में सहायता 
और सम्मति प्रदान करेगा, और परिपद्‌ राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग करेगी । 


सैद्धान्तिक रूप सें दोनो का सम्बन्ध 
सैद्धान्तिक रूप से राष्ट्रपति मंत्रि-परिपद्‌ की सम्मति को स्वीकार करने के लिए 
बाध्य नहीं है। वह उनकी आकांक्षाओं को ठुकरा सकता है| फ्रॉस के चतुर्थ गणतन्त्र 
के विधान के समान हमारे विधान सें भी यह व्यवस्था नहीं रखी गई है कि राष्ट्रपति 
के प्रत्येक कार्य पर किसी मंत्री अथवा प्रधान मंत्री के हस्ताक्षर होंगे तथा इस प्रकार के 
हस्ताक्षर के पश्चात्‌ ही वह लागू हो पाएँगे। इस प्रकार राष्ट्रपति मत्रि-परिषद्‌ की 
सहायता और सम्मति के विना भी कार्य कर सकता है और क़ानून की कोई शक्ति 


उसे इससे नहीं रोक सकती । परन्तु राष्ट्रपति मंत्रि-परिपद्‌ की उपेक्षा भी नहीं कर , 


सकता क्योकि मंत्रि-परिपद्‌' की स्थापना विधान द्वारा हुई है। 


हमारे विधान का एक अन्य दोपयह है कि आयरलें ड के विधान के समान इसमें 
यह प्रस्तावित नहीं किया गया है कि यदि एक सन्रि-मण्डल त्याग पत्र देता है, तो 
त्याग पत्र देने के पश्चात्‌ भी बह उस सपम्रय तक कार्य करता रहेगा जब तक उसके 
उत्तराधिकारी अपना पद सेभाल न लें । इस धारा की अनुपस्थिति के कारण राष्ट्र 
पति निरकुश हो सकता है। इस प्रकार इस धारा की अ्रनुपस्थिति में कोई शक्ति ऐसी - 
नहीं जो राष्ट्रपति को अन्य मनश्नि मण्डल की नियुक्ति में विलम्व करने से रोक दे । इस 
मध्यान्तर में उसके कार्थ ओर कानूनों की वैधता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उसके 
कार्यों और कानूनों के सम्बन्ध में किसी मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं | इस 
समय में वह तानाशाह भी वन सकता है । 
इसके अतिरिक्त प्रधान मत्नी की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति पर इसके अतिरिक्त 
ओर कोई अन्य बधन नहीं कि प्रधान मंत्री वह व्यक्ति होना चाहिए जो लोक सभा के 
बहुमत का विश्वास प्राप्त कर सके । परन्तु एक ऐसा व्यक्ति भी ६ मास के लिए मंत्री 
: पदु पर रह सकता है जो किसी भवन का सदस्य न हो, और राष्ट्रपति को भी यह 
अधिकार है कि एक अधिवेशन की श्रन्तिस बैठक के दिनांक से ६ मास तक बह संसद 
की बैठक आसन्त्रित न करे । इसलिए राष्ट्रपति चाहे तो एक ऐसे व्यक्ति को ६ मास- 


, के लिए प्रधान मत्री नियुक्त कर सकता है जो किसी भवन का सदस्य न हो तया जो 
लोक समा के वहुमत का विश्वास प्राप्त न करता हो । 


इसके अतिरिक्त जब प्रधान मन्नी चाहेशगा तब ल्लोक सभा को विसजिंत करने 
के लिए राष्ट्रपति सना कर सकता है क्योंकि वह इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की घारा 
से बाध्य नहीं है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति किसी वैचानिक धारा द्वारा इस बात के 
लिए बाध्य नहीं है कि वह अत्येक का० के सम्बन्ध में मन्त्रि-परिपद्‌ की सम्मति के 
अनुसार ही कार्य करेगा । 


ज्यावहारिक रूप में दोनो का सम्बन्ध 


व्यावहारिक रूप में मन्नि-परिपद्‌ पर राष्ट्रपति का निभर रहना वास्तविक होगा। 
जो राष्ट्रपति अपने भन्नियों की सम्मत्ति को ठुकराता है वह वास्तविक रूप से ल्ञोक सभा 
के क्रोध की ज्वाला को ही प्रज्वलित करता है श्रौर इसका यह परिणाम हो सकता है 
कि लोक सभा उसे किसी अन्य मनश्नि-मण्डल का निर्माण दी न करने दे। इसक्िए 
अपने विवेकाधिकार के अ्रन्तर्गत काये करने के पूर्व राष्ट्रपति इस बात को दस बार 
सोचेगा, यद्यपि विधान द्वारा वह मत्रियों की सम्मति को स्वीकार करने के लिए बाध्य 
नहीं है। इस प्रकार वास्तव में राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मत्रि-परिषद्‌ ही 
करेगी जो सखद के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के कार्यों के लिए 
-झन्नि-परिपद्‌ को ससद में उत्तरदायी जमी ठहराया जा सकता है यदि चह काय वास्त- 
बिक रूप से मंत्रि मण्डल द्वारा किए गए हों। इस प्रकार राष्ट्रपति के अधिकार ब्या- 
वहारिक रूप में सत्रि-परिषद्‌ के ही अधिकार होंगे । राष्ट्रपति वही करेगा जो उसके 
मत्री चाहँगे। वह एक ऐसा जीवित साधन है जिसके द्वारा मत्रि मण्डल की आकांक्षाएँ 
स्पष्ट की जाती हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का ही शासक होगा । वह 
राज्य का वास्तविक शासक न होगा । राजपद से रहित छाया रूप सम्राद के ससान 
भारतीय राष्ट्रपति ऋ्रांस के राष्ट्रपति और इंगलेंड के सम्राट के मूल रूप है, यद्यपि वह 
इन दोनों से अधिक प्रभावशाली है। संकटकालीन अचस्थाओं में जो महत्व भारतीय 
राष्ट्रति का है वह हें ग्लेंड अथवा फ्रॉस के शासनाध्यक्ञों का नहीं। किसी की यह 
अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि भारतवर्ष का राष्ट्रपति केवल्ष “एक वैमवपूरा 
शून्य” के समान ही होगा। उसके आधारों का स्वरूप भले ही असत्य वास्तविकत्ता 
हो, परन्तु उसका प्रभाव नगण्य नहीं होगा। “राष्ट्रपति-पद्‌ वही होगा जो राष्ट्रपति 
इसे बनाएँगे ।” 
यह सत्य है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की सम्मति के विरुद्ध कार्य नहीं कर 
सकेसा । परन्तु इसके विपरीत यह सी सत्य है कि सम्त्रि-परिपद्‌ भी राष्ट्रपति 
की स्वीकृति बिना कार्य नहीं कर सकेगी | त्रिधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को समन्त्रि 


परिषद्‌ से एथक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। उसका स्थान प्रथम है, मन्त्रि-परिषद्‌ 
का स्थान उसके पश्चात्‌ है श्लौर वह भी एक परामशंदाता का । इसलिए मन्त्रि-परिषद्‌ 
राष्ट्रपति को असहायाघस्था अथवा आध्ीनता को दशा त्तक नहीं पहुँचा सकती। दोनों 
को पुक्क वाहन के ठो पह्चियों के समान काय्र करना होगा--एक की अजुपस्थिति में 
दूसरे का महत्त्व नहीं । 


उपराष्ट्रपति 


विधान की धारा ६३ द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि भारतवर्ष के लिए 
एक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति 
उसका पद संभालेगा तथा उस पद से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन करेगा। उप- 
राष्ट्रपति राज्य परिषद्‌ का पदाधिकृत सभापति होशा। उसका कार्यकाल पाँच चर्ष 
होगा । उपराषट्रपति का निर्वाचन ससद्‌ के ठोनों भवर्नों के सदस्य अधिभक्त हस्तान्तरित 
मत के आधार पर अनुरूप प्रतिनिधित्व प्रणाली हारा करंगे | निर्बांचन के पश्चात्‌ चह 


ससद अथवा किसी राज्य की व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन का सदस्य नहीं रह 
सकेगा । 


इस पद के सम्बन्ध में भी वहो योग्यताएँ निर्धारित हैं जो राष्ट्रपति के पद के 
सम्बन्ध में हैं । 


उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपन्न भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त उप- 
राष्ट्रप्ति को अयोग्यता अथवा अविश्वास के आधार पर राज्य-परिपद्‌ के एक अस्ताच 
द्वारा पदस्थ भी किया जा सकता है। इस भकार का अस्ताव बहुमत द्वारा स्वीकृत 
तथा लोक सभा द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । परन्तु इस प्रकार के अस्ताव के लिए 
चौदह दिन पू्च की सुचना आवश्यक है। अपनी झवधि की समाप्ति पर भी उपराष्ट्रपत्त 
उस समय तक अपने पद पर आसीन रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद 
को संभाल न ले । उसकी अवधि समाप्त होने के पूव ही नवीन उपराष्ट्रपति का निर्चा- 
चन किया जाएगा | यदि झत्यु, त्यागपत्न, पदस्थ करने आदि के कारण यह पद रिक्त 
होता है तो शीघ्रातिशीक्ष इस सम्बन्ध में निर्वाचन की व्यवस्था को जाएगी । इस 
निर्वाचन के सम्बन्ध में स्थान रिक्त होने के दिनांक से ६ मास से ग्रधिक समय 


नहीं लगना चाहिए | इस प्रकार निर्वाचित हुआ व्यक्ति पूरे पॉच वर्षो तक अपने पद 
पर आसीन रहेगा। 


न्‍ 


राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को विधान के प्रति श्रद्धा की शपथ ग्रहण करनी: 
होगी । शपथ के शब्द निम्न प्रकार से हैं :--- 


ना 


“कानून द्वारा स्थापित भारतवर्ष के विधान के प्रति सें सत्य विश्वास और 
अद्धा का भाव रखूं गा, और जिस पद्‌ पर में आसीन होने वाला हूँ उस पद से 
सम्बन्धित कर्तव्यों को में पूर्ण निप्ठा के साथ निभाऊँगा ? 


इस शपथ का उद्देश्य है रा्ट्तति और उपराष्ट्रपति के हृदय में विधान की 
धाराओं के प्रति एक मनोवैज्ञानिक श्रद्धा का विकास हो। परन्तु यहाँ यह ध्यान मे रखना 
धादिए कि किसी अन्त्हिित भाव के अनुकरण के लिए न होकर वह शपथ केवल बाह्य 
रूप को सन्‍्तुष्ट करने को ग्रहण की जाती है । हमारे विधान में सचिवतस्‍्त्रास्मक सरकार 
अर्थात्‌ मन्त्रिग्परिषद्‌ के प्रति राष्ट्पति के निभर रहने के सिद्धान्त को अ्रन्तर्हिंत किया 
गया है, अतएवं यह शपथ इस दिशा में कुछ विशेष रूप से सहायक न हो पाएगी | 


आठवाँ अध्याय 
प्रधान सनन्‍्त्री ओर सन्त्रिम्षएडल 


“सन्त्रि-्परिपद्‌ की आत्मा और हमारी सम्पूर्ण कार्य प्रणाली का केन्द्र 
नु मन्त्रिमएडल ( केविवेट ) है । यह सर्वोच्च शासन सत्ताघारी है और जब 
# लोकतभा में इसे बहुमत की सहायता ग्राप्त होती रहेगी, ( वव तक ) लगभग 
तुत्तदायी अधिकार के साथ राष्ट्र की नीति का निर्देश यही करेंगी 7? पर 

“-रमज म्यार 

, जो कुछ रेमज़े स्योर ने इंगलेंड के मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में लिखा है वही 
रतवर्ष के मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में भी सत्य है। एक सचिवतस्त्रात्मक सरकार में 
न्द्वीय मन्त्रिमण्डल का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है । हमारे यहाँ यह यथार्थ 
प से कार्यों का सम्पादन करने वाली कार्यकारिणी है। केवल यही नहीं, मन्त्रिमए्डल 
क अधिक विशाल सस्था--जनता की भ्रतिनिधाव्मक समिति का शिशु मात्र है जिसके 
ति यह अन्तिम रूप से उत्तरदायी भी है। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल आज्ञा पत्र में 
तिपादित राजनेतिक सर्वोच्च सत्ता श्र्थात्‌ जनता की श्राकाँक्षाओं तथा कह्पनाओं 
गे साकार रूप प्रदान करने वाला साधन अथवा यन्त्र है। इसलिए सर जॉन मेरियर 
। उचित ही लिखा है कि यह “वह केन्द्र बिन्दु है जिस पर सम्पूर्ण राजनेतिक कार्य 
'णाली घूमती है "?* हमारे विधान में प्रस्तावित मन्त्रि परिषद्‌ की व्याख्या एव 
प्रारतीय ग्लेडस्टन ही इस प्रकार कर सकता है कि यह “सूय सम्बन्धी एक ऐसा चत्र 
है जिसके चारों ओर अन्य जीव विचरते हैं ।”३3 भन्त्रिमणठल एक केन्द्रीय सस्थ 
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होती है इस कारण एक ओर तो इसका कार्य व्यवस्थापन में सुविधा प्रदान करना है 
ओर दूसरी ओर इसका कार्य सरकार के शासन प्रवन्ध से सन्वन्धित्त कार्यों का सुविधा 
पूर्ण सचालन है । “यह”, जेसा कि वेगहोट ने लिखा है, “बह कडी है जो दो भागों 
को जोडती है, जो कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका सभा ( इन दो ) विभागों का गठ 
बन्धन करती है ।??" यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि मन्त्रिमण्डल 
राज्य रूपी जहाज़ का चालक यन्त्र है तो प्रधान मन्त्री उसका चालक है। हमारे 
विधान की शब्दावली से एक सामान्य मनुप्य को एक यथाथ्थ एव वास्तविक काय- 
कारिणी के रूप में मन्त्रिमण्डल के महत्व को समझना तथा हमारी सचिवतस्त्रात्मक 
ध्यवस्था को चलायमान एवं गतिमान करने वाले सचालक के रूप में प्रधान मन्त्री के 
महत्त्व को समझना कठिन होगा | अरंगरेज्ञी विधान के समान हमारे विधान में भी 
एक बडी विचित्र एवं अद्भ्रुत विशेषता के दशन होते हैं--ओऔर वह यह है कि यथार्थ 
एव वास्तविक कार्यकारिणी अपने कार्यों का प्रदर्शन करने वाक्षे घोषणा पत्र शअ्रथवा 
विज्ञापन को लेकर नहीं चलती । परन्तु यह सत्य तो सब पर ज्ञात है कि सैद्धान्तिक 
शब्दावली में तो राज्य का प्रधान अध्यक्ष रा्ट्पति ही है जो सर्वोच्च सत्ताघारी तथा 
सब शक्तिमान है, परन्तु व्यावहारिक रूप में शासन सम्बन्धी अधिकारों का मुख्य 
सरक्षक तथा शासन सम्बन्धी काये का महान सचालक मन्त्रिमण्डल द्वी है । 


विधान के भ्रन्त॒गंत यह प्रस्तावित किया गया है कि “राष्ट्रपति को उसके 
कार्यों के सम्पादन में सहायता तथा सग्मति प्रदान करने के हेतु “एक प्रधान मन्त्री 
ओर एक सन्त्रि-परिषपद्‌ होगी ।?* अधान सन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधान 
मन्त्री प्रथम भवन श्रर्थात्‌ क्षोकसभा के बहुमत दल में से अपने मन्त्रिमएडल का 
निर्माण करेगा । समस्त मनत्री राष्ट्रपति के श्रति विश्वासी रह कर ही अपने पद पर 
आसीन रह सकेंगे । समस्त मन्‍्त्री सयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे । 
यदि कोई मन्त्री ससद के किसी भवन का सद॒स्य नहीं है तो अपना प्रद्‌ अहण करने 
के दिनाक से ६ मास के समय में उसे किसी एक भवन की सदस्यता प्राप्त कर लेनी 
चाहिए, यदि इसमें वह असफल सिद्ध होता है तो उसे अपना पद त्यागना पढ़ेगा। 
मन्त्रियां का वेतन तथा भत्ता ससद्‌ द्वारा निश्चि किया जाएगा। प्रधान मन्त्री का 
यह कत्तव्य होगा सघ के कार्य तथा व्यवस्थापन के भ्रस्तावों के सम्बन्ध में वह राष्ट्रपति 
को प्रत्येक प्रकार की सूचना देता रहे । राष्ट्रपति भी प्रधान भसन्त्री से इस प्रकार की 
सूचना के सम्बन्ध में पूछ सकता है ! यदि किसी एक विपय के सम्बन्ध में कोई मन्त्र 





3, ब्गु(75 पार प्रएएल्श पाया [005 ८ छैणणा.९, ता 9705 (6 ९%९८ए- 
पाए 390 [८९54ए९ १6९एश८पारच95 ैठ2८तदा 
-++3292०॥0६५. 


हक 


चारा ७४ 
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कुछ निर्णय कर लेता है और वह निर्णय मन्त्रि-परिपद्‌ के सनन्‍्मुख विचारार्थ नहीं 
डपस्थित किया जाता तो राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री द्वारा इस प्रकार के नि्ंय को मन्त्रि- 
परिषद के सन्मुख उपस्थित करवा सकता है। 


सन्त्रि-परिपद्‌ के काये 
भारतवप में अचलित सचिवतन्त्रात्मक सरकार के इस स्वरूप में वास्तव में 
राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल को सहायता और सम्मति प्रदान करेगा क्योंकि मन्त्रिमण्डल एक 
ऐसा अधान साधन है जिसके द्वारा राष्ट्रति के अधिकार प्रयोग में ज्ञाए जा सकते हैं 
तथा राष्ट्रपति की नीति निर्धारित की जा सकती तथा उसका अनुसरण किया जा 
सकता है । इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि सन्त्रि-परिपद को अपने कधो पर महाल 
उत्तरदायित्व का भार लेकर चलना होगा | इसके हाथो मे अधिकारों का अथाह सागर 


होया । 


इगलंड की केबिनेट के सस्वन्ध में किसी ने यह डचित ही कहा है कि वत्तमान 
काल में केविनेट पालियामेण्ट की सहायता तथा स्वीकृति से कानून-निर्माण करती है । 
व्यवस्थापक प्रस्तावों के सम्बन्ध में केविनेट पार्लियामेएणट पर अपना अधिकार रखती 
६ । समस्त प्रकार के विपयो से सस्ब्रन्धित प्रस्तावों को सन्त्रीगण उपस्थित करते है, 
उनकी व्याख्या करके उन्हे स्पष्ट करते हैं ओर उन अस्तावों के पास करने की आवश्यकता 
आर अनिवायेता पर वल देते है । “इंगढौंड की पालियामेण्ट” जैसा कि ऑय और 
जिंक ने लिखा है, “आलोचना में दढ परन्तु प्राथमिकता एवं मौलिकता में अशफक्त एवं 
निस्तेज है।” १ 


यही भारतबप की सन्त्रि-परिषद्‌ के सम्बंध सें भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहौ 
भी. मन्त्रि-परिपद्‌ ही नीति निर्धारित करेगी तथा समस्त विसागों के कार्य का संचालन 
करेगी | समस्त महत्वपूर्ण व्यवस्थापक प्रस्ताव इसीके द्वारा उपस्थित किए जाएँगे और 
यही उनको पास कराने का प्रयत्त करेगी | जो प्रस्ताव सरकार की ओर से उपस्थित 
नहीं किया जाएगा उसका जीवित रहना कठिन ही नहीं असम्भव होगा। घ्ाय प्रस्तावों 
को उपस्थित करने के ल्विए सी राष्ट्रपति को स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इसलिए 
जितने भी आय प्रस्ताव उपस्थित होंगे अधिकतर इसी ओर से होंगे । इस प्रकार आय- 
व्यय का वार्षिक ब्योरा भी मन्त्रि-मण्डल ही तैयार करेगा । भारतवर्ष की विदेशी नीति 
का निर्धारण भी मन्त्रि-परिषद द्वारा-होगा। साराश यहद्द कि हमारी शासन-प्रणाली 


में मन्त्रि मण्डल प्रेरित तथा उत्साहित करने वाली शक्ति के समान होगा । 


है 
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सॉँयुक्त उत्तरदायित्व 

जैसा विधान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है मन्त्रि-परिपद्‌ लोक सभा के 
भ्रति सयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा। यह सिद्धात प्रजातन्न्रात्मक व्यवस्था का, विशेष 
रूप से जहाँ इसका सचिवतन्त्रात्मक स्वरूप हो, मूल आधार होता है। संयुक्त उत्तर- 
दायित्व” का अर्थ यही लिया जाता है कि एक मन्त्री की पराजय समस्त भन्रिमण्डल 
की पराजय मानी जाती है। केविनेट प्रणा्ती में मन्न्रियों के सगठन की भावना निद्धित 
होती है। झ्पनी नीति तथा कार्यो के विरुद्ध, यह एक 'सयुक्त मोर्चा? बाँध कर कार्य 
करता है। सक्षेप में “सयुक्त उत्तरदायित्व” का तात्पय है कि यदि मन्त्रि मण्डल के 
पक मंत्री द्वारा कोई अस्ताव उपस्थित किया रा दो तो समस्त सन्त्रि सण्डल एक 
इोकर उसका समर्थन करेगा भले ही अम्य मंत्री उस पभ्रताव से सहमत न हों । जब 
भम्त्रि-मण्डल द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो या तो उस निर्णय की रक्षा करने 
तथा उसका पक्ष अहण करने फे लिए मम्त्रिमएडल को तत्पर रहना चाहिए अथवा उसे 
त्याग-पत्न देने को प्रस्तुत रहना चाहिए । इस प्रकार मन्त्रिमण्डल एक इकाई के रूप 
में ड्बता-उतराता है| इस प्रणाली के अ्रन्तर्गत कोई मन्त्री सरकार की नीति अथवा 
कार्यक्रम के विरुद्ध श्रपनी सस्मति प्रकट नहीं कर सकता, और सन्त्रि-मण्डल मे अपने 
सहयोगियों के साथ परामश करते हुए न वद्द किसी प्रकार का आश्वासन ही प्रदान 
कर सकता है । एक रीति अ्रथवा प्रथा के रूप में यह लक्षित किया गया है कि मन्स्रि- 
मण्डल के समस्त सदस्य अपने सहयोगियों के कार्य अथवा पारस्परिक उत्तरदायिध्व की 
रक्त के हेतु एक आधार अथवा एक सुगठित एव दृढ मोर्चा स्थापित करते हैं,चाहे ड्स 
कार्य में कितना ही भय अथवा संकट कर्योा न हो। अपने सहयोगियों से लॉड मेलबोनन न्‍ 
ने एक बार कदाचित छिद्वान्वेषी के समान कहा था कि, “इस वात का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं कि हम क्या कहते हैं, हमें कहनी चाहिए परन्तु हमें एक हो बात कहनी 
चाहिए ।” * 

सयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत का तात्पये यह कदापि नहीं कि कोई मन्स्री 
अपने पद का प्याग केवल इसीलिए नहीं करेगा कि उसने व्यक्तिगत रूप से कोई अप- 
राध कर दिया है| अथवा इसका यह अर्थ नहीं कि मन्त्रिमए्ठल किसो निर्णय सम्बन्धी 
दोष, कुशासन अथवा किसी भनन्‍्त्री द्वारा किए गए इसी प्रकार के कार्य का पक्त लेगा 
यदि पुक अथवो एक से अ्रधिक मन्त्रीगण व्यभिचार के दोषी पाए जाते हैं तो उनके 
कारण पूर्ण सन्त्रिमण्डल हानि अथवा दण्ड का भागी नहीं हो सकता। इस प्रकार की 
परिस्थिति में उसी मन्‍्त्री को पद्‌ त्यागना पडेगा न कि समस्त सन्त्रिमण्डल को ! 
अविवेक और कुआचरण गम्भीर दोप माने गए हैं, और इन दोषों से दूषित मनन्‍्त्री को 
अपना पद त्यागना पढेगा । 
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प्रधान मन्त्री 


भारतवर्ष का प्रधान मन्त्री इं गर्लेंड के प्रधान सनन्‍्त्री के पद का उत्कृष्टतम 
समरूप प्रदान करता है । भारतवर्ष की केविनेट प्रणाली की सरकार के संतुलन मे 
भारतवर्ष का प्रधान मन्त्री यदि इगर्लेंड के प्रधान मन्त्री से भारी नहीं बेठता तो 
कम से कस सम तो अवश्य रहता है। उसके सम्बन्ध में श्रोफेसर के० टी० शाह ने 
लिखा है कि श्+ 


“अह विधान प्रधान सन्‍्त्री को एक प्रवल एवं प्रभाव-युक्त ताचाशाह 
बना देगा ।?? 
ब्प्फ + 
परन्तु इस शक्तिशाली अधिकारी की विचिन्नता इगर्लेड के प्रधान मन्द्री 
के समान इसमें हे जेंसा कि एक बार रल्लेडस्टन ने लिखा था: 


“इस व्यापक विश्व सें कहो भरी पेसा नहीं होता कि इतने महान्‌ सत्व एव 
- अस्तु का प्रतिविम्ब इतना तुच्छु एवं हीन हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास 
इतने अधिक अधिकार हों, ओर नाम सात्र की पदुवी ओर अधिकार के रूप में उन 
अधिकारों के प्रदुशन के लिए नहीं के बराबर हो [?? " 
यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारतवर्ष के प्रधान मन्‍्त्री और इ गर्लेंड 
के प्रधान मन्‍त्री में यह समानताएं होते हुए भी कुछुश्रसमानताएं भी हैं। इ गलेड 
में अधान सन्‍्त्री के पद का विक्रास हुआ है, भारतवर्प मे इस पद्‌ का निर्माण किया 
गया है। हमारे विधान में यह अस्तावित किया गया हैं कि “एक सन्त्रि-परिषद की 
स्थापना होगी जिसका अ्रध्यक्ष प्रधान सन्त्रो होगा |” इस प्रकार यह स्पष्ट हें कि हमारे 
विधान के अन्तंगत प्रधान मन्त्री को शासन प्रणाली में केवल एक कानूनी एवं बेघर 
स्तर द्वी प्रदान नहीं किया गया, वल्कि मन्त्रि-परिपद का अध्यक्ष कह कर इस पद के 
महत्व को और भी दिग्दर्शित कराया गया है 
| नियुक्ति 
विधान की धाराशो के अनुसार प्रधान मन्‍्त्री को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
होगी । प्रधान सन्‍्त्री ओर सन्त्रिमण्डल को सखद के प्रथम भवन के श्रति सयुक्त रूप 
से उत्तरदायी रहना है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति प्रधान मनन्‍त्री के 
० आग 6 0000 लए) जएण्पादे प्रगंपठ पा६ ९772० शाप्राइटर 8 एप 
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पढ को उस व्यक्ति को सापेगा जो अपने भवन अर्थात्‌ लोक सभा में बहुमत दल का 
नेता होगा । 
अधिकार और कत्त व्य 
प्रधान मन्‍्त्री के अधिकार और कार्यों की विवेचना निम्नलिखित रूप से की 
जा सकती है -- 
(१) मन्त्रि-परिपद्‌ के जीवन-मरण के मूल के रूप में 
अन्य सन्त्रियों को नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधान मनन्‍्त्री राष्ट्रति को सम्मति 
प्रदान करेगा । सत्य तो यद्द है कि इस प्रकार वह अपने सहयोगिग्रों को ही चुन लेगा । 
कानून के अनुसार सन्त्रियों में विभाग वितरण करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, 
परन्तु व्यावहारिक रूप में प्रधान मन्त्री ही इस कार्य का सम्पादन करेगा । प्रधान मन्त्री 
के पद में ही मन्त्रिमण्ठल का संयुक्त उत्तरदायित्व निहित होता है। यदि प्रधान मनन्‍्त्री 
त्याग पत्र दे देता है, अथवा यदि उसके विरुद्ध अविश्वास का अस्ताव पास कर दिया 
जाता है, तो समस्त्र सन्त्रि मण्डल तिनकों के महत्व के समान समाप्त हो जाता है। 
इस प्रकार मन्त्रि-परिपद्‌ के जीवन और मरण के मूल तत्व प्रधान मन्त्री के व्यक्तित्व 
में ही निहित होते हैं । 
(२) व्यवस्थापक कार्य 
राष्ट्रपति के सम्मुख प्रधान मन्त्री समस्त मन्त्रि सरडल का प्रतिनिधित्व करेगा । 
सध के शासन प्रबन्ध तथा व्यवस्थापक प्रस्तावों से सम्बन्धित मन्त्रि सण्डल के प्रत्येक 
निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधान मन्त्री का ही कत्त न्‍्य है। शासन प्रवन्ध 
ओर च्यवस्थापन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई सूचना को उस तक पहुँचाना 
भी प्रधान सन्‍त्री का ही कार्य है । यदि किसी विपय के सम्पन्च में किसी मन्त्री ने 
कोई नियाय दे दिया हो और यदि मन्त्रि-परिषद्‌ में उस निंणेय पर विचार न छुआ 
हो तो राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री द्वारा उस निर्णय को मन्त्रि-फरिपद्‌ के समक् उसके हेतु 
उपस्थित करवा सकता है। 
(३) अन्य कार्य 
इन कार्यों के अतिरिक्त प्रधान मन्त्री कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का सस्पादन 
भी करेगा । इन कार्यों का सम्बन्ध निम्नलिखित से होगा 
(अ) विदेशी नीति, लोकसभा के विसजन और सकट कालीन 
अवस्था सम्बन्धी अधिकार के सम्बन्ध सें 
इँगलेंड तथा श्रन्य देशों के समान प्रधान मन्त्री विदेशी विभाग के सम्बन्ध में 
विशेष ध्यान से काम लेगा | इस तथ्य का दिग्दुशन भारतवर्ष के प्रथम प्रधान मन्‍्त्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी राजनीति में रुचि पूर्ण भाग लेकर किया है। लोक: 


हि 


श्घपफ 
अधीन - 


सभा को विसर्जित करने का अधिकार कानूनी रूप से राष्ट्रपति को प्राप्त है, परन्तु 
सचिवतन्त्रात्मक सरकार की प्रथा के अनसार व्यावहारिक रूप सें यह अधिकार प्रधान 
सन्‍्त्री को ही प्राप्त होगा । इसी प्रकार कानून के अन्तर्गत संकट कालीन अचस्था 
सम्बन्धी अधिकार पूर्ण्रूप से राष्ट्रपति को प्रद्यन किए गए हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप 
में इनका प्रयोग भी प्रधान मन्त्री ही करेगा । इन अधिकारों के यथार्थ एुव वास्तविक 
प्रयोग के कारण ही हमारा प्रधान मन्त्री अपने प्रकार का एक ही होंगा-कदाचित्‌ विश्व 
के उन किन्ही पदाधिकारियों से अधिक प्रभावयुक्त होगा जो अथम भसवत्त में बहुमत 
प्राप्त कर राष्ट्र के भाग्य को अपनी ऑंगुली पर नचाया करते हैं । 
(ब) प्रधान सन्‍्त्री और संसद 

लोकसभा मे प्रधान मन्‍्त्री समस्त सन्न्रि सरडल का प्रतिनिश्चित्व करता है । 
सरकार की नीति के सम्बन्ध में अधिकृत रूप से कछ जानने के लिए जनता की ऑखें 
प्रधान मन्त्री को ओर ही लगी रहती है । वह समस्त सहत्वप॒र्ण प्रस्तावों के सम्बन्ध से 
बोलता है और छिद्धान्वेपी परिस्थितियों में सापण का भार तथा उत्तरदायित्व वह अपने 
पर ही ले लेता है | कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्थापक विपयों के सम्बन्ध में तो चह 
अपनी प्रतिष्ठा और पद को सकट से डालकर अग्रसर होता है | सारांश यह है कि वह 
केबल मन्त्रि मण्डल का ही नेता नहीं होत्ता वरन्‌ भवन का नेता भी होता है। ससद्‌ 
का पुलपिट ही इस बात का निर्णायक होता है कि प्रधाल सन्‍्त्री ओर उसके सहयोगियों 
को हटा ठिया जाए अथवा दुगुना विश्वास निहित कर उन्हें उनके पढ़े पर फिर से 
भतिष्ठित किया जाए । 

(स) प्रधान मन्‍्त्री और उसके सहयोगी 

मन्दत्रि-परिपद्‌ से स्वयं उसकी स्थिति हो सर्वोच्च उत्तरदार्थित्व और आदेशकर्ता 
का निर्देशन करती है। अन्य मन्त्रियों को वह ज्यों का त्यों रहने ठेता है। डनकी योज- 
नाओं और कार्यों के सम्बन्ध मे यह समान प्रभाव और निरीक्षण का प्रयोग करता है। 
सन्त्रि मण्डल की बैठकों में चह सभापत्ति का पद अहण करता है। वह अपने सह- 
योगियों के साथ परामश करता है--कभी उन्हें उस्साह प्रदान करता है, अध्यक्ष के 
नाते कभ्मी उन पर शासन सी करता है, कमी उन्हे सम्मति प्रदान करता है और कभी 
उनका पथ प्रदर्शन सी कर॒ता है । वह अपने दल की समस्त आपत्तियों में भाग लेता 
है और एक वीर कर्ण धार के समान वह अपनी राज्य रूपी नौका को खेता रहता है। 
यदि उसके सहयोगियों में कोई पारस्परिक सतमभेद होता है तो वह उनके मसेतद को 
नष्ट करने की चेष्टा करता है। आवश्यकता पडने पर विभिन्‍न सम्मति वाले मन्त्रियों 


पर वह अपने विचार लाद सकता है । इस प्रकार की परिस्थितियों में मन्द्री अथवा 
मन्त्रियों को त्यागपन्न के ग्रतिरिक्त झनन्‍्य कोई चारा नही | शुप्त रूप से मन्न्नीगण 


श्म६ 


कितने ही असहमत एवं असन्तुएट क्यों नहीं हों परन्तु वाह्य रूप से जनता के सन्मुख 
मंत्रि मंडल अविभाजित पृर्णता के रूप में ही उपस्थित होना चाह्विए, और मंत्रि मंडल 
वही सम्मति युक्त प्रधान मनन्‍्त्री द्वारा अस्तुत कार्यक्रम और नीति का समर्थन भत्येक 
मन्री द्वारा होना चाहिए । अविवेक अथवा कुब्यवहार के आचरण में प्रधान मन्नी किसी 
भी मन्नी को त्यागपन्न उपस्थित करने के लिए विवश कर सकता है। इस प्रकार प्रधान 
मतन्नी अपने सहयोगियों में प्रथम अथवा प्रधान" पद्‌ का उपभोग करने वाला होगा, 
परन्तु कछ ऐसी परिस्थितियाँ भी है जिनमे वह इससे भी अधिक मह्वपूर्ण सिद्ध हो 
सकता है---अर्थात्‌ नक्षत्र मण्डल में चन्द्र के समान? हो सकता है--वह इस प्रकार 


की शक्ति का धारण करने वाला पदाधिकारी है कि तानाशाह भी बन सकता हे यदि 
डसका व्यक्तित्व उसका साथ दे । 
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नवाँ अध्याय 
: सर्वोच्च न्यायालय 


“वत्तमान काल यें जबकि स्वतन्त्रता की अरि शिखा भाग्य के थपेड़ो से 
मिलमिला रही है, और अन्तर्देशीय अव्यवस्था ओर वाह्य सकट के कारण, सरकार 
देश की शान्ति को सुरक्षित रखने की आकॉँत्ता से, प्रजा की स्वतन्त्रता पर आघात 
कर विधान के अन्तगंत ग्रतिपादित मीलिक अविकारों के आश्वासन को भ्रष्ट एवं 
अपवित्र कर रही है, एक ऐसी संस्था का होना अत्यन्त ही उचित और आवश्यक 
हे जो विधान की सीया रूप हो, ओर जो उत्साह के साथ इस वात का ध्यान रखे 
कि कार्यकारिणी और व्यवस्थाविक्रा सभा का बहुमत दल कहीं अपने अधिकारों पर 
आरोपित ग्रतिबन्धों का उल्लंघन न करे | इसी प्रकार की संस्था का स्वरूप विधान 
द्वारा स्थापित सवोच्च न्यायालय का है ।?? । 

“--श्री एन. आर. राघवाचारी 
व्यवस्थापन के नेयायिक निरीक्षण, विधान की व्याख्या, तथा अधिकार से 
सम्बन्धित उठ खड़े हुए संघ और राज्यों, तथा स्वय राज्यों के कग्ों का निर्णय करने 
के हेतु विधान द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है | सघ प्रणाली पर 
आधारित राज्य में इस प्रकार की न्याय-व्यवस्था होना अत्यन्त आवश्यक है, विशेष रूप | 
से केन्द्र और अन्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र की सीसा को निश्चित करने के हेतु जिससे 
कि कोई एक दूसरे के क्षेत्र का अपहरण न करले। 

7 *+बु 686 तै॥ए5 ऊेला (76 (ि॥06 0 6९९00॥7 5 वि्ंल्सापछु 0 पा 
जफते$ ठ १€श्धाए शाते, 47. एफ 04706709] 27805 27वें 2:६8:78) प्य६89०८, 
पिढ 50रडाएायढा उप 708 4कफालए ६0 9:#९9८८ए९ एाठ छ2४८९ ० 08 80व $06- 
पा्व88 पटारदाढ8 69 चाद फल:ए ० एंव 5९८६ संणातडु (7९ फिक्वग्यार्यान। 
हिपश्ाश्राए!ट९58 0 सर (०0फ्घधापा07, 7*48 फ़पा 9706६ गे प्र€०९४४8ए ।4९ ८८५ + 
घाटा 500पांत 9० # 97047, प्राध्चटा क्त 956 (व6 5पचाजव7 ठ धार (00050"0ए007 
ग्यवे [८शेठप्रशैए 8फ्ावे बहश्ा5 धार ९००८ 00 छाल इब्ट्टाओक्काएट प्रभुण्प्रप्त 
६737587०5298 ऐह वग्द्रा005 09 घोर छ०ग्टट४,.. 45 पाक फ०वेए घोड़ा 
०0८ (05 7 (06 5पएए९००९ (०४७ ९5४४) ८०१ एए घा& 0०ल्‍रछनाप्राठण ?? 

“977 थे २, ६४९0४ ए०४८१७४- 


सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन निम्नलिखित शीर्पफों के अन्तर्गत किया जा 

सकता है -- 
(१) संगठन की रूपरेखा 
, (अ) निर्माण 

सर्वोच्च न्यायात्षय में एक प्रधान न्यायाधीश होगा तथा सात से अधिक श्रन्य 
न्यायाधीश न हो सकेंगे। ससद्‌ अपने एक कानून द्वारा इस सख्या मे वृद्धि कर 
सकती है | सर्वोच्च न्यायात्षय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय 
के तथा राज्यों के हाईंकीट के न्यायाधीशों से परासमर्ण लेकर करेगा | प्रधान न्‍्यायाघीश 
के अतिरिक्त अ्रन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति प्रधान न्‍्यायाघोश से 
परामश लेगा । 

(व) न्यायाधीशो की योग्यताएँ 

सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायाबीश पद के लिए किसी व्यक्ति को भारतवर्ष का 
नागरिक होना आवश्यक है। इसके अ्रतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि (१) वह पॉच 
वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा (२) दस वर्ष तक किसी 
हाईकोर्ट का एडवोकेट रह चुका हो, अथवा (३) जो राष्ट्रपति की सम्मति में एक प्रसिद्ध 
धर्मंज्ञ हो । 

(स) कार्यकाल 

सामान्य रूप से एक न्‍्यायाघोश ६५ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अवकाश 
अहण करेगा । वह इसके पूर्व भी अपने पद से त्याग पत्र हे सकता है। इस प्रकार 
का त्याग पन्न राष्ट्रपति को देना होगा। इसके अतिरिक्त विधान के अन्तर्गत प्रति- 
पादित प्रणाली द्वारा उसे पदस्थ भी किया जा सऊता है। किसी न्यायाधीश को उस 
समय तक उसके पद से पदस्थ नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ससद के दोनों 
भवन अपने सदस्यों की कुल सख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित सदस्यों के $ बहु- 
मत से एक प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के पास न भेज दे । यह प्रस्ताव उसी अधि- 
वेशन में भेजा जाना चाहिए, और इस प्रघ्ताव के पास करने का कारण न्यायाघीश 
का इच्यवह्ार अथवा उसकी अयोग्यता ,हौना चाहिए। इसके पश्चात्‌ राष्टप्पति के 
आदेश से उसे पदस्थ किया जा सकेगा ! इस सम्बन्ध में ससद को इस प्रकार के 
प्रस्ताव के उपस्थित करने की प्रणाली निश्चित करने तथा स्यायाचीश के कुष्यवहार 
तथा उसकी अयोग्यता के सम्बन्ध में छानबीन करने का अधिकार होगा । न्यायाघीर्शों 
को पदस्थ करने की यह विशेष विध्रि उनकी न्याय सम्बन्धी स्व॒तस्धता आर निप्पच्तता 
को सुरक्षित रखने के हेतु प्रदान को गई है । 


है (द) वेतन, सुविधा तथा प्तिबन्ध 
सधान न्यायाधीश का मासिक वेतन <०००) रुपए और श्रन्य न्यायाधीशों 
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का वेतन ४०००) रुपए मासिक निश्चित किया गया है। न्यायाधीशों की सुविधाएं, 
भत्ते, छुद्टी ओर बृत्ति के उनके अधिकार ससद अपने एक कानून हारा निश्चित 
करेगी, परंतु एक न्यायाध्रीश की नियुक्ति के पश्चात्‌ डनमें किसी प्रकार का परिवतन 
नहीं ही सकेगा | यह घारा न्यायालय की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता को स्थाई बनाए 
रखने के हेतु भ्रस्तुत की गई है । इसी लक्ष्य को इप्टिगत रखते हुए सर्वोच्च न्‍्यायालय 
का ज्यय सांरतचर्ष के संचित घन में से लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों 
के निम्रास के लिए उन्हे भवन प्रदान किए जाएँगे | 

विधान के अंतर्गत यह निश्चित कर दिया गया है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च 
न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका होगा, वह सारतवर्ष की सीमा में स्थित किसी 
न्यायालय में पेरवी- के लिए नहीं जायगा | 

(२) सर्वोच्च न्यायात्षय के न्‍्यायाधिकार 

सर्वोच्च न्यायालय तीन प्रकार के न्‍्यायाधिकार का प्रयोग करेगा, जो लिग्स 

अकार है :--.- 
(१) मौलिक न्‍्यायाधिकार * 

इस अधिकार का अयोग सर्वोच्च स्यायाल्य इसी आधार पर करता है कि 
विभिन्न सरकारों को प्रदान किए गए कार्यक्षेत्र को स्थित रखना इसी का क्तंन्य है, 
अर्थात्‌ देश कीं सघीय व्यवस्था को स्थायी रखने का भार इसी पर है | इसलिए यह 


न्यायालय अपने इस मोलिक न्यायराधिकार का प्रयोग निम्नलिखित तीन स्थलों पर 
करता है :--. 

(ञ) केन्द्रीय सरकार और एक अथवा एक से अधिक राज्य की सरकारों के 
मध्य उठ खडे हुए झगड़े के निर्णय के हेतु, 


(थे) केन्द्रीय सरकार और एक राज्य तथा एक अथवा एक से अधिक राज्यों 
को सरकारों के मध्य उठ खडे हुए रूगडे के निर्णय के हेतु; ओर 


(स) दो अथवा दो से अधिक राज्यों में उठ खड़े हुए झगडे के निर्णय के हेतु । 
इन सूगड़ों का स्वरूप इस अकार का होना चाहिए कि इन पर किसी दल के 
कानूनी अथवा चेध अधिकारों का पश्त निर्मर करता हो । 
(२) अपील सम्बन्धी न्यायाधिकार ? 


अपील सम्बन्धी न्‍्यायाधिकार का प्रयोग करते समय सर्वोच्च न्यायालय 
. निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगा :-.. 





२, (250घ9] [प्शा$त0409 
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सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन निम्नलिखित शीपेको के अन्तर्गत किया जा 
सकता है -- 
(१) संगठन की रूपरेखा 
ह (अ) निर्माण 
सर्वोच्च न्यायालय में पुक प्रधान न्यायाधीश होगा तथा सात से अधिक अन्य 
न्‍्यायाघीश न हो सकेंगे। ससद अपने एक कानून हारा इस सख्या में इंद्धि कर 
सकती है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालत 
के तथा राज्यों के हाईकोर्ट के न्‍्यायाध्रीशों से परामश लेकर करेगा । प्रधान न्यायाघीश 
के भ्रतिरिक्त श्रन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति प्रधान न्यायावोश से 
परामश लेगा । 
(ब) नन्‍्यायाधीशो की योग्यत्ताएँ 
सर्वोच्च न्यायालय के स्यायाधीश पद के लिए किसी व्यक्ति को भारतवर्ष का 
नागरिक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि (१) वह पाँच 
वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, श्रथवा (?) दस वर्ष तक किसी : 
हाईकोर्ट का एडब्रोकेट रह खुका हो, अथवा (३) जो राष्ट्रपति की सम्मति में एक प्रसिद्ध 
श्रमंज्ञ हो । 
(स) कायकाल् 


सामान्य रूप से पक न्यायाधीश ६४ वर्ष की आय श्राप्त करने पर श्रवकाश 
अहण करेगा । चह इसके पूर्व भी अपने पद से त्याग पत्र टे सकता है। इस प्रकार 
का त्याग पत्र राष्ट्रपति को देना होगा । इसके अतिरिक्त विधान के अन्तर्गत प्रति- 
पादित प्रणाली द्वारा उसे पदस्थ भी किया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उस 
समय तक उसके पद से पदस्थ नहीं किया जा सकेगा जब तक कि संसद के दोनों 
भवन अपने सदस्यों की कुल सख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित सदस्यों के & बहु- 
मत से एक अस्ताव पास कर राष्ट्रपति के पास न भेज दे । यह प्रस्ताव उसी अधि- 
वेशन में सेजा जाना चाहिए, और इस प्रघ्ताव के पास करने का कारण न्यायाधीश 
का कुब्यवह्ार अथवा उसकी अयोग्यता ,हौना चाहिए। इसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति के 
आदेश से उसे पदस्थ किया जा सकेगा । इस सम्बन्ध में ससद को इस प्रकार के 
प्रस्ताव के उपस्थित करने की प्रणाली निश्चित करने तथा न्यायाधीश के कुव्यवद्दार 
तथा उसकी श्रयोग्यता के सम्बन्ध में छानवीन करने का अधिकार होगा। न्यायाधीशों 
को पदस्थ करने की यह विशेष विधि उनकी न्याय सम्बन्धी स्वतन्त्रता ओर निप्पक्तता 
को सुरक्षित रखने के हेतु प्रदान को गई है । 


के (द) वेतन, सुविधा तथा प्रतिवन्ध 


भधान न्यायाघीश का मासिक वेतन €<०००) रुपए ओर अन्य न्यायाघाशा 


किसी मुकढमे अथवा निर्णय--चाहे उसका स्वरूप कैसा भी हो--की अपील उसके 
सम्मुख रखी जा सकतो है। इस सीमा से कोर्ट साशल बहिप्कृत कर दिए गए है । 
इस प्रकार भारतवर्ष के समस्त न्यायालयों के सम्बन्ध में इस अधिकार का प्रयोग किया 
जा सकता है। 

(३) सर्वोच्च न्यायालय के अन्य कार्य 


इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अन्य कार्यों के सम्पादन का भार 
भी सौंपा गया है। थे कार्य निम्नलिखित है :-- 
(अ) मौलिक अधिका रो की रक्षा सम्बन्धी कार्य 
विधान के श्रन्तगंत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार अदान किए 


गए है और सर्वोच्च न्यायालय का यह कतंव्य है कि बह राज्य द्वारा अपहरण किए 
जाने से इन अधिकारों की रक्षा करे । 


(व) परामर्श सस्वन्घी कार्य 
राष्ट्रपति कुछ विपयों के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति साँग सकता है, 
: और सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि उन विपयो के सम्बन्ध में वह राष्ट्र- 
पति की सम्ति प्रदान करे । राष्ट्रपति सर्वोच्च , न्यायालय की सम्मति दो श्रकार के 
विपयों के सम्बन्ध में सॉग सकता है . (१) राष्ट्रपति साचंजनिक महत््व के किसी प्रश्न 
के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति'मॉग सकता है; और (२) देशी राज्योंके सांध हुईं 
सन्धि अथवा समभौते के प्रति उठ खडे हुए किसी झूगछे के श्रति वह सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय की सम्मति मॉग सकता है । 
(स) विधान की रकम एव व्याख्या सम्बन्धी कार्य 

' सर्वोच्च न्यायालय को विधान की सुरक्षा का भी कार्य सौंपा गया है। उसका 
यह कठेव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि संघीय ' अथवा राज्यों की व्यवस्था- 
पिका सभा अथवा कार्यकारिणी कहीं विधान द्वारा निश्चित अपनी सीमा का उल्लधन 
तो नही कर रही । यदि किसी सी व्यवस्थापिका सभा का कानून विधान के मूल के 
विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अचेंध घोषित कर सकता “है । इसके अतिरिक्त 
ऊंगढ़ों का निर्णय करते समय, अथवा कानून और विधान क्री व्याख्या करते समय, 
सर्वोच्च न्यायालय अपने व्याख्या सम्बन्धी निर्णय की घोषणा कर सकता है, और इस 
प्रकार का निर्णय भारतवर्ष की सीमा में स्थित प्रत्येक न्यायालय पर लागू होगा। 


(४) सर्वोच्च न्‍्यायात्य की काय प्रणाली 
हमारे विधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित 
कुछ धाराएं प्रस्तावित की गई है । यह निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायगा। 


विशेष विषयों के सम्बन्ध मे उपस्थित रहने के लिए न्यायाधीशों की सख्या 
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(अ) निस्न न्यायालयों द्वारा ऐसे मुकदर्मों के निर्णय मे किए गए दोपों को 
सुधारना जिसमें अन्य मुकद्मों के अनुपात में अधिक महत्वपूर्ण हों, और 


(व) समान घमम सहिताओं ( कानून की पुस्तकों ) का विकास । 


हाई कोट के सम्बन्ध में भी यह न्यायालय तीन प्रकार से इस न्‍्यायाधिकार 
का प्रयोग करेगा ;-- हि 


(अ) दीवानी के मुकद्मों मे जिनमें सम्पत्ति का मुक््य अथबा घन २०,००० 
रुपये से कम न हो । हाई कोट द्वारा यह प्म्ताशित कराना होगा। अन्य मुकदमों के 
सम्बन्ध मे यदि हाई कोट यह प्रमाणित करे कि इस झुकदसे की अपील सर्वोच्च- 
न्‍्यायाज्ञय में हो सकती है तो सर्वोच्च न्यायालय इस अकार की अपीक्ष को सुनेगा । 


(ब) फौजढारी मुकदमों में जब किसी निम्न न्यायालय ने किसी व्यक्ति को 
निरपराध घोपित कर दिया हो, परन्ठु हाई कोट ने उसे झत्यु दण्ड प्रदान किया दो तो 
इस प्रकार की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है | फौजदारी के इस प्रकार के 
मुकदमों में भी सर्चोच्च न्यायालय से अपीक की जा सकती है जब कि किसी हाई कोट 
ने अपने से निम्न न्यायालय से कोई मुकदमा लौटाकर अपराधी को रूत्यु दुण्ड प्रदान 
किया हो । अन्य फौजदारी मुकदर्मो की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती 
है यदि हाई कोर्ट यह प्रमाणित करे कि वह मुकदमा इस योग्य है कि उसकी अपील 
सर्वोच्च न्यायालय से की जा सके । ससद अपने एक कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
को यह अधिकार प्रदान कर सकती है कि चह अन्य अकार के फौजठारी मुकदर्मो की 
अपील सी ग्रहण करे । 


(स) मुकदमे का स्वरूप दीवानी हो या फौजदारी, हाई कोर्ट के निर्णय के 
विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी यदि उस झ्लुकदसे में कानून का कोई 
गम्मीर भश्न निहित हो जिससे विधान फी च्याख्या करनी पडे | इस प्रकार की झपील 
के लिए भी हाई कोर्ट का प्रमाणित करना आवश्यक है। यदि हाई कोट इस 
भरकार का प्रमाण प्रद्न देने से मना कर दे, तो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार की 
श्रपील की आज्ञा श्रदान कर सकता है । 


(३) पुनर्विचार सम्बन्धी न्‍्यायाधिकार * 


सर्वोच्च न्यायालय जितना व्यापक सम्भव हो सके, उतना पुनर्विचार सम्बन्धी 

न्यायाधिकार का प्रयोग कर सकता हो । * सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार के 
हे 

अन्तर्गत इस बात की आज्ञा प्रदान कर सकता है कि भारतवप के किसी न्यायालय के. 
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किसी मुकदमे अथवा निर्णय--चांहे उसका स्वरूप कैसा श्री हो--की अपील उसके 
सम्मुख रखी जा सकतो है। इस सीमा से कोर्ट माशल बहिप्कृत कर दिए गए हैं। 
इस प्रकार भारतवर्ष के समस्त न्यायालयों के सम्बन्ध में इस अधिकार का प्रयोग किया 
जा सकता है। 

(३) सर्वोच्च न्यायालय के अन्य कार्य 


इसके अ्रतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अन्य कार्यों के सम्पादन का भार 
भी सौंपा गया है। वे कार्य निम्नलिखित हैं :-- 


(अ) मौलिक अधिकारो की रक्षा सम्वन्धी कार्य 
विधान के श्रन्तगंत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए 


गए है और सर्वोच्च न्यायात्ञय का यह कतेव्य है कि वह राज्य द्वारा अपहरण किए 
जाने से इन अधिकारों की रक्षा करे | 


(व) परासश्श सम्बन्धी कार्ये 
राष्ट्रपति कुछ विपसयों के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति माँग सकता हैं, 
और सर्वोच्च न्यायालय का यह कतंव्य होगा कि उन विपरयों के सम्बन्ध में चह राष्ट्र 
पति की सम्पति अद्ान करे। राष्ट्रपति सर्वोच्च , न्यायालय की सम्मति दो प्रकार के 
विषयों के सम्बन्ध में मॉग सकता है . (१) राष्ट्रपति सावंजनिक महत््व के किसी प्रश्न 
के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति'मॉग सकता हैं; श्लौर (२) देशी राज्योके साथ हुई 
सन्धि अथवा समझोते के प्रति उठ खडे हुए किसी ऋगडे के श्रति बह सर्वोच्च न्याया- 
लय की सम्मति मॉग सकता है । 
(स) विधान की रक्षा एवं व्याख्या सस्बन्धी कार्य 
' सर्वोच्च न्यायालय को विधान की सुरक्षा का भी कार्य सौंपा गया है। उसका 
यह कतेन्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि संघीय ' अथवा राज्यो की व्यवस्था- 
पिका सभा अथवा कार्यकारिणी कह्दीं विधान द्वारा निश्चित अपनी सीसा का उल्लंघन 
तो नहों कर रही | यदि किसी भी व्यवस्थापिका सभा का कानून विधान के मूल के 
विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्‍्यायात्षय उसे अवेध घोषित कर सकता “है। इसके अतिरिक्त 
भंगढों का निर्णय करते समय, अथवा कानून ओर विधान क्री व्याख्या करते समय, 
सर्वोच्च न्यायालय अपने व्याख्या सम्बन्धी निर्णय की धोषणा कर सकता है, और इस 
प्रकार का निर्णय भारतवर्ष की सीमा में स्थित पत्येक न्‍्यायात्तय पर लागू होगा। 


(७) सर्वोच्च न्यायात्य की कारय प्रणाली ह 


हमारे विधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की कार्य भ्रणाली से सम्बन्धित 
कुछ धाराएँ प्रस्तावित की गईं है | यह निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायगा। 


विशेष विषयों के सम्बन्ध में उपस्थित रहने के लिए न्यायाधीशों की सख्या 


(निश्चित करदी गई है। कानून से सम्बन्धित किसी महच्पूर्ण प्रश्न अथवा विधान की 
व्याख्या और राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी प्रश्न के सम्बन्ध में जिस पर राष्ट्रपति ने 
सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति मॉगी हो, उपस्थित रहने वाले न्यायाध्रीर्शों को सख्या 
कम से कम पॉच होनी चाहिए । अन्य कार्यों के सम्बन्ध में न्यायाधीशों की सख्या 
सर्वोच्च न्यायात्षय द्वारा निर्मित नियर्मों के अन्तर्गत निश्चित की जाएगी । 


यदि किसी विशेष अवसर पर यह निर्दिष्ट सख्या पर्ण नही हो पाती तो प्रधान 
न्यायाधीश राष्ट्रपति की प्‌ स्वीकृति के साथ कुछ अस्थायी न्याया वीशो की नियुक्ति कर 
सकेगा । इन अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोट के उन न्यायाधीशों में से की 
जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होंगे। अस्थायी न्यायाधीशों 
के अतिरिक्त, जिनकी नियुक्ति केवल निर्दिष्ट सख्या को पूरा करने के लिए होती हैं, 
सर्वोच्च न्यायालय की बेठक के अवसर पर अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उपस्थित की 
भी व्यवस्था की गई हैं। 


सर्वोच्च न्यायालय की काय प्रणाली के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति , 
की स्व्रीकृति के साथ नियम बना सकता है। इसके समस्त निर्णय ओर सस्मतियाँ 
स्पष्ट रूप से न्‍्यायात्य में प्रदान की जाएँगी, इस प्रकार के निर्णय अथवा सम्मति 
न्यायाधीशों के बहुमत से ही घोषित की जाएँगी, यद्यपि इनसे असहमत होने वाला 
न्यायाधीश अपना मत प्रथक रूप से प्रकट कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त 
आदेश और डिग्री समस्त भारतवर्ष में लागू हो सकेंगे और यह न्यायालय किसी व्यक्ति को 

, उपस्थित होने अथवा कोई लेख उपस्थित करने की आज्ञा प्रदान कर सकता है । सर्वोच्च 
न्यायालय के अनादर के लिए वह दुर्ड भी प्रदान कर सकता है। भारतवर्ष के शासन 
तथा न्याय च्यवस्था से सम्बन्धित समस्त पदाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में 
सहायता प्रदान करेंगे । 


आतल्ोचनात्मक निरीक्षण 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार ज़ेन्र अथवा अन्य कार्यों की विवेचना से 
भारतवर्ष के एटोरनी जनरल ( 23७०077८ए "एटा ) श्री एम सी सिटालवेड 
के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है . 
“इस न्यायालय के न्यायजेत्र और अधिकार कॉमनवैल्थ के किसी देश के सर्वोच्च 
न्यायालय अथवा सयुक्त राज्य ( अमरीका ) के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए 
जाने अधिकारों से कहीं अधिक व्यापक है?” १ 
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हमारे सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श सम्बन्धी कार्यों की युक्ति पूर्ण एवं बुद्धि 
सगत आलोचना की गई है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के इस कार्य की कोई विशेष 
आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योकि समस्त कानूनी विपयों मे सरकार को सम्मति 
प्रदान करने के लिए एक एटोरनी जनरल रहता है, जिसकी योग्यताएँ वही हैं जो सर्वोच्च 
त्यायाक्षय के एक स्यायाघीश के लिए नियत की गई है । 


रे ] रू 
सर्वोच्च न्यायालय का यह परामश का काय सर्वोच्च न्यायालय को उसके उस 
स्थान से नीचे की ओर ठकेल देगा, जो स्थान उसे अपील के न्यायालय और राज्यों के 


मंगढ़ों का निर्णय करने वाले के रूप में प्राप्त हुआ है । जब किसी विपय के सम्बन्ध में 
सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रति को सम्मति प्रदान कर ढेगा, तब यदि वही विपय उसके 
सन्मुख फिर से आएगा, तो नि सन्देह सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति अत्यन्त व्यग्रता- 
पूर्ण हो जाएगी । इस प्रकार की परिस्थिति से उत्पन्न होने वाली अ्रन्य परिस्थितियों 
का दिग्दशन कराते हुए श्री एन, आर, राधवाचारी ने लिखा है कि : 

“क्या न्यायालय अब भी स्वयं को उसी मत से बाध्य सममेगा जो उसने दूसरे 
दल की तको को सुने बिना राष्ट्रपति के सन्मुख प्रकट कर दिया था ? अथवा क्‍या पूर्व 
समय में अदान किए. गए परामश से प्रभावित हुए बिना इस दल के नक को सुन 
सकेगा * क्या उस दल की यह शंका विवेक पूर्ण एव न्याय सगत नही होगी कि उसे इस 
अकार के न्यायालय के सनन्‍्सुख अपना दृष्टिकोण श्रकट करने का निष्पक्ष अचसर प्राप्त 
नहीं हो रहा ? तब क्या यही उत्तम नहीं होता कि विधान में इस अकार की किसी 
घारा को स्थान ही प्रदान न किया जाता ? 


दसवों अध्याय 
राज्य की व्यवस्थापिका सभाएँ 


“राज्य के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को निरीक्षण और अस्वी- 
कृत करने के अधिकार ग्रदान किए गए हैं, समस्त सघ की समान नीति के हित में 
अथवा जब वह किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह विचार करे कि उससे जनता के 

अधिकारों और स्वतत्रता का उस सीमा तक अपहरण हो रहा है जिस सीमा 
तक समस्त परिस्थितियों में न्याय्य नहीं है, तव वह कभी भी इस अधिकार के प्रयोग 
को आवश्यक समझ सकता है | यद्यपि यह अधिकार निरकुश ग्रतीत होता है. यह 
स्मरण रखना चाहिए कि इस अकार के विपयों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति अपने मतज्रियों 
को सम्मति से कार्य करता है, ओर उससे यही आशा भी की जाती है | यह 
अत्यन्त ही अदुचित अतीत होगा कि इस ग्रकार के महत्व;र्ण विपय के सम्बन्ध, में 
कि राज्य की व्यवस्थापिका सभा को स्वय का साय गहण करने से चचित कर दिया 
जाए, वह अपने मन्त्रियों की उत्तरदायी सम्मति बिना कुछ कार्य करने का साहस 
करेगा ।77 -+# एन आर राघवाचारी 
नवीन विधान के अनुसार भारतीय सघ की इकाइयाँ चार शीपकों के अन्तर्गत 
विभाजित की गई हैं भाग “अ! और “व! और भाग 'स! और 'दः | भाग “झ? में वह 
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है 


राज्य हैं, जो पे समय से गचनरों के प्रांत कहलाते थे ओर अ्रव भी जिनमे राज्य का 
अध्यक्ष राज्यपाल (गवनर) ही होगा | भाग “व में वे राज्य सम्मिलित किए गए हैं जो 
पृव समय में देशी राज्य के नाम से असिद्ध थे। अब क्योंकि यह राज्य भी सघ में 
सम्मलित हो गए हैं इनमें शासन का अध्यक्ष राजप्रमुख होगा । जो राज्य भाग 'अ' 
और “ब? में उद्धत हैं उन्हे उनके स्वतंत्र होने के कारण एक ही तथा समान शीर्षक के 
अन्तर्गत रखा जा सकता है। भाग 'सः पीर 'दः में वे क्षेत्र अथवा राज्य हैं जिनका 
शासन प्रवन्ध राष्ट्रति चीफ कमिश्नर अथवा उपराज्यपात्न ( 6ए८/ढाश्ा। (50- 
ए८४707 ) द्वारा करेंगे। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति हारा ही होगी । भाग 'स' और 
“<” में उबक्लिखित राज्य केन्द्र द्वारा शासित होते है, इस कारण उन्हे “केन्द्र द्वारा 
आसित राज्य” के शीपक के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं । 

घ्रव राज्य की व्यवस्थापिका समा का विवेचन निम्नलिखित दो शीषकों के 
अन्तर्गत किया जा सकता है। 

(१) स्व॒तस्त्र राज्य; और 

(२) केन्द्र द्वारा शासित राज्य । 

(१) स्व॒तन्त्र राज्य 


प्रत्येक स्व॒तन्त्र राज्य की व्यवध्यापिका सभा में राज्यपाल अथवा राजप्रमुख 
और एक अथवा दो भवन होंगे | केवल मद्रास, वम्बई, विहार, पजाब, उत्तर प्रदेश 
और पश्चिमी बंगाल में दो भवन होगे । दूसरे शब्दों से इन राज्यों में द्विझ्ागाररिक 
व्यवस्थापिका सभा होगी । यह सब राज्य साग अ' में सम्मिलित हैं। भाग “ब! में 
उल्लिखित राज्यों से से केवल मेंसूर की च्यवस्थापिका सभा में दो भवन होगे, अन्य 
राज्यों में एकागारिक ज्यवस्थापिका सभा होगी | जहाँ दो भवन है बहोंँ छ्ितीय भवन 
का नास व्यवस्थापक परिषद्‌ (!,८98]9ए० (0पग८।) होया । जहाँ केवल एक 
भवन है वहाँ तथा दो भवन है वहाँ के प्रथम भवन का नाम व्यवस्थापक समिति 
(,०2890ए७ 058९०70[ए) होगा | इस सम्बन्ध में राज्यों में द्वितीय भचन के 
जन्म और समाप्ति से सम्बन्धित श्रणाल्ली विधान में अस्तुत की गई ह। यदि किसी 
राज्य की व्यवस्थापक समिति उपस्थित सदस्यों के ३ बहुमत से द्वितीय भवन के जन्म 
अथवा समाप्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव पास करके ससद के पास सेज दे, तो संसद इस 
श्रस्ताव के अनुसार कार्य कर सकती है, और इस प्रकार के क़ानून निर्माण के लिए 
संसद में सामान्य बहुमत यथेष्ट होगा । 


सदस्यता सम्बन्धी योग्यताएं, अयोग्यताएँ, आदि 
किसी राज्य की व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता के लिए यह आवश्यक है 
कि वह व्यक्ति (१) भारतवर्ष का नागरिक हो; (२) व्यवस्थापक समिति के सम्बन्ध 


हू 


में उसकी आयु २५ वर्ष से कम तथा व्यवस्थापक परिपद्‌ के सम्बन्ध में उसकी आयु 
३० वर्ष से कम न हो, और (३) संसढ के किसी क़ानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्य- 
ताएँ भी रखता हो। इसके विपरीत इस प्रकार का कोई व्यक्ति किसी राज्य की . 
व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता अहण नहीं कर सकता जो (१) भारत सरकार अथवा 
किसी राज्य की सरकार के अन्तगंत पेसा पद प्राप्त न किए. हुए हो जो उसे लाभ 
प्रदान करने वाला हो, (२) पागल हो त्तथा किसी अधिकृत न्यायालय ने यह घोषित 
भी कर दिया हो, (३) दिवालिया हो, (४) भारतवर्ष का नागरिक नहो, अथवा जिसने 
स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रदण कर ली हो अ्रथवा जो किसी शन्य 
देश से सन्धि किए हुए हो, अथवा (५) ससद द्वारा निर्मित किसी कानून के अन्तेगत 
चह अयोग्य सिद्धू हो जाए | यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारत सरकार 
अथवा किसी राज्य की सरकार में मन्‍्त्री का पद ग्रहण करना उन सरकारों के अ्रन्तेंगत 
खाम प्रदान करने वाला पद न समझता जाएगा । कोई व्यक्ति एक साथ ही किसी राज्य 
की व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवर्नी का सदस्य नहीं हो सकेगा | ज्यवस्थापिका सभा 
इस सम्बन्ध में कुछ फ़ानूनों का निर्माण करेगी कि इस प्रकार की परिस्थिति में किसो 
एक मवन का स्थान रिक्त कर दिया जाए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक साथ ही दो 
छाथवा दो से अधिक व्यवस्थापिका सभाओं का सदस्य नहीं हो सकेगा, ऐसी परि- 
स्थिति में एक व्यवस्थापिका समा में से स्थान रिक्त करने के सम्बन्ध में राष्रपति कोई 
प्रशांली निश्चित करेंगे । किसी सदस्थ का पद उस समय भी रिक्त हो जाएगा जिस 
समय वह स्वय अध्यक्ष (50८४[८८४) अथवा सम्रापति को अपना त्याग पन्न दे देगा । 
यदि कोई सदस्य लगात्तार ६० दिन तक भवन झी समस्त बेठकों से बिना किसी 
सूचना के 'अनुपस्थित रहता है तो उस सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता 
है । इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य चुने जाने के सम्बन्ध में अ्रयोग्य सिद्ध हो जात्ता 
है तो उसका स्थान भी रिक्त हो जाएगा | यदि किल्ली व्यक्ति की सदस्यता के सम्बन्ध 
में अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो निर्वाचन समिति की सस्मति द्वारा प्रदान किया 
गया राज्यपाल का निर्णय सान्‍्य होगा । हर परिस्थिति में राज्य की व्यवस्थापिका 
सभा के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान महण करने से पूरे राज्यपाल अथवा राजप्रमुख 
अथवा उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी श्रन्य व्यक्ति के सन्मुख विधान के अन्तंगत 
प्रस्तावित शपथ ग्रहण करनी पडती हें । यदि कोई सदस्य किसी राज्य की व्यवस्थापिका 
सभा में बिना शपथ ग्रहण किए बेठ जाए, अथवा वह इसके योग्य न हो, अथवा 
जिसकी सदस्यता को रद कर दिया गया हो, तो इस प्रकार बेठने वाले व्यक्ति पूर 
पॉच सो रुपया प्रतिदिन की गणना से जुर्माना किया जायगा। किसी राज्य को 
व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनोा के सदस्यों का चेतन उस राज्य को व्यवस्थपिका 
सभा अपने क्रानून हारा समय-समय पर निश्चित किया करेगी। इस सम्बन्ध में 
जब तक कोई क़ानून नहीं वन ज्यता, इन सदस्यों को वही वेतन तथा भत्ता मिल्लेगा 


| 


मो इस विधान के लागू होने से पूछ प्रान्त की व्यवस्थापक समिति के सदस्यों को 
दिया जाता था। 
सदस्यों के अधिकार तथा सुविधाएँ 

प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिका सभा में भापण की स्वत्तनत्रता अदान की गई 
हैं ज्ञो व्यवस्थापिका सभा के स्थायी निम्रमों थ्रोर आदेशों के आधीन होगी। किसी 
राज्य की व्यवस्थापिका सभा में कुछ भाषण तथा मत देने के सरबन्ध सें सभा के किसी 
सदस्य को स्यायलय के सम्मुख उपस्थित नहीं क्रिया जा सकता। इसी भ्रकार किसी 
भवन द्वारा प्रदान किए गए आदेश से यदि कोई व्यक्ति कुद श्रकाशन करचाता है त्तो 
उसे उन प्रकाशर्नों के उत्तरदायित्य के हेतु किसी न्यायालय में उपस्थित नहीं किया 
जा सकता । श्न्य विपयों के सस्वन्ध सें किसी राज्य की ज्यवस्थापिका सभा के किसी 
सवन के श्रधिकार श्र सुवियाएँ तथा इस प्रफार की व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों 
ओर समितियों के अधिकार और सुविवाएं ज्िश्ण पार्सियामेण्ट की क्नोक सभा 
(००४८ ० (१०0777079) भर उसके सदस्यों और समितियों के अधिकार और 
सुविधाओं के समान होंगे । विधान में यह प्रश्तावित किया गया है कि हाईकोर्ट अ्रथवा 
सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायधीर्शों के आचरण के सम्बन्ध में किसी राज्य की व्यवस्थापिका 
समा सें कोई वादु-विवाद नहीं हो सकेगा | यह भी उसी समय सम्भव है जब यह 
न्यायाधीश सरकारी रुप से कार्य कर रहे हो। 


व्यवस्थापक समिति का निमोण ओर अवधि 


किसी राज्य की व्यवध्थापक समिति में श्रधिक से अधिक पाँच सो और कमर से 
कम ६० सदस्य हो सकते हैं । इन सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधि- 
कार के सिद्धान्त के आधार पर होगा । २१ वर्ष तथा इससे अ्रधिक आयु वाला व्यक्ति 
सतदान कर सकता है यदि वह यहाँ का नायरिक हो, पागज्ष न हो, दिवालतिया न 
हो, किसी अ्भियोग अथवा क़ानून विरुद्ध व्यवहार के कारण दण्डित न हुआ हो। 
आसाम के स्वतन्त्र जिलों और शिलॉग की छावनी ओर मरयुनिसिपैलिटी के अ्रत्तिरिक्त 
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का अनुपात ७६००० जनता के लिए एक प्रति- 
निधि होगा । इस जनता की गणना का आधार यह अन्तिस गणना होगी। सदस्य 
ओर जनता की संख्या में जहाँ तक सम्भव हो सके राज्य भर में एक ही अनुपात होना 
चाहिए, और अनेक निर्वाचन छेन्नो में से श्रत्येक का प्रतिनिधित्व जन गणना के आधार 
पर फिर से व्यवस्थित की जाएगी । इस विधान के लागू होने के दिनांक से दस वर्ष 
तक के लिए व्यवस्थापक समिति में निम्नलिखित के सम्बन्ध मे कुछ सीटें सुरक्षित कर 
दी गईं हैं--(१) दलितवर्ग; (२) जनता के अनुपात के. आधार पर आखाम के 
पिछुडे हुए वर्गों के अतिरिक्त अन्य पिछुडे हुए वर्य; (३) जनता के शन्ुुपतत के 


आप्थार पर आ्रासाम के स्वतन्त्र ज़िलों में से कुछ जिले ( सदस्यता के निर्वाचन के 
योग्यता के सम्बन्ध में वह व्यक्ति स्वतन्त्र ज़िले के पिछड़े हुए वगे का सदस्य होना 
चाहिए ) | यदि राज्यपाल अथवा राजप्रमुख को यह प्रतीत हो कि व्यवस्थापक 
समित्ति में ऐंग्लो-इरिड्यन जाति को पर्याप्त अतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह 
इस विधान के लागू होने के दिनांक से दूस वर्ष तक के लिए एं ग्लो-दश्डियन जवति के 
कुछ प्रतिनिधियों को नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार निर्वाचित व्यवस्थापक 
समिति अपने में से दो सदस्यों का निर्वाचन करेगी जो अ्रध्यक्ष ( 57८4८: ) 
और उपाध्यक्ष ( 22८7प५ए 59८४८८५ ) कहलाएँगे | यदि इस समिति को अवधि 
से पूर्व बिसर्जित नहीं कर दिया गया तो पाँच वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने पर 
वह स्वय् विसर्जित हो जायगी । सकट कालीन अवस्था अथवा असाधारण परिस्थिति 
की घोषणा के समय में व्यवस्थापक समिति की अ्रवधि एक बार में एक वर्ष के रूप मे 
संसद के एक कानून द्वारा बढ़ाई जा सकती है। परन्तु इस प्रकार की घोषणा की 
समाप्ति के पश्चात्‌ ६ मास के समय सें यह अवश्य विसर्जित हो जानी चाहिए । 


व्यवस्थापक परिपद्‌ का निर्माण और अवधि 

राज्य की व्यवस्थापक परिषद्‌ एक स्थायी सस्था होगी। इसके एक तिहाई 
सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश अददण कर लिया करेंगे। किसी राज्य की व्यवस्थापक 
परिपद्‌ के सदस्यों की सख्या उसकी व्यवस्पापक समिति के सदस्यों की सख्या के 
3 भाग से अधिक और चालीस से कम न हो सकेगी । व्यवस्थापक परिप्रद्‌ के कुल 
सदस्यों की सख्या का वितरण इस प्रकार से होगा --(१, इसके 2 सद॒स्थ अविभक्त 
हस्तान्तरित मत के आधार पर अजुरूप प्रतिनिधित्व को प्रणाली द्वारा विभिन्न निर्वाचन 
क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएँगे, इस सम्बन्ध में निर्वाचक होंगे म्युनिसिपेलिटी, जिला 
चोर्ड आदि स्थानीय सस्थाओं के सदस्य तथा श्रन्य ऐसे सदस्य जो ससद ने एक कानून 
द्वारा निश्चित किए हो, (२) इसके - सदस्य अविभक्त हस्तान्तरित सत के आधार 
पर अनुरूप प्रतिनिवित्व की अणाली द्वारा विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित किए 
जाएँगे, हस सम्बन्ध में निर्वाचक्त गए होंगे वे व्यक्ति जिन्हें भारतवर्ष के किसी 
विश्वविद्याज्य के स्नातक ( बी ए ) का प्रमाण पतन्न मित्ने तीन वर्ष से अधिक हो 
गए हों, अथवा वे व्यक्ति जिनके पास कुछ ऐसी योग्यता हो जो ससद के एक कानून 
द्वारा स्नातक के सम्रान निश्चित कर दी गई हो--यहाँ भी तीन वर्ष को अवधि 
अनिवाय है, (३) इसके ५४ संदस्य अविभक्त हस्तान्तरित मत के आधार पर अलुरूप 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से नि्ाचित किए जाएँगे | इस 
सस्वन्ध में निर्याचकर गण होंगे वे व्यक्ति जो तीन वर्ष तक किसी ऐसी शेक्षिक सस्था 
में अध्यापन का काये सम्पादन कर चुके हों जिसका स्तर एक सहकारी पाठशाला 
(5८९०7्र०ंए 8८000) से निम्न न हो; (४) इसके 3 सदस्य अविभक्त हस्तान्तरित 


प्तत के आधार पर अनरूप प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा विभिन्न निर्वाचन-च्षन्नों से 
निर्वाचित किए जाएँगे; इस सम्बन्ध में व्यवस्थापक समिति के सदस्य उन व्यक्तियों में 
पे इनका निर्वाचन करेंगे जो व्यवस्थापक समिति के सद॒स्थ न होंगे; आर (९) इसके 
शेप सदस्थ ( लगभग ह ) राज्यपाल अथवा राजप्रसुख नियुक्त करेंगे; नियुक्त किए जाने 
वाले व्यक्ति वे होगे जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और समाज सेवा 
सम्बन्धी विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखते हों। इस प्रकार निर्मित 
व्यवस्थापक परिपद्‌ अपने में से दो सदस्या का निर्वाचन करेगी जो समापति 
( (87747 ) और उप-सभापति ( 0290५५ (:08॥7779॥ ) कहलाएगे । 


काय-प्रणात्री 


राज्य की व्यवस्थापिका सभा का भपन अथवा दोनो भवन एक वर्ष में कम से 
कम दो वार अवश्य सम्मिलित होंगे और प्रथम अधिवेशन की अन्तिस बैठक और 
आगामी श्रश्चिविशन की प्रथम बेठक के सध्य का समय ६ मास से अधिक नहीं होना 
चाहिए। राज्यपाल अथवा राजप्रमुख भी समय-समय पर भवन अथवा भवनों को 
आमन्त्रित तथा उनकी बेठक को स्थगित कर सकता है, इसके अतिरिक्त वह व्यवस्था- 
पक समिति को विसर्जित भी कर सकता है। किसी राज्य की व्यवस्थापिका सभा के 
किसी भवन में उपस्थित सदस्य अपने बहुसत द्वारा प्रत्येक प्रश्न का निर्णय करेंगे । 
अध्यक्ष अथवा सभापति को मतदान का अधिकार नहीं होगा, परन्तु ढोनों पत्तों में 
समान मत होने पर बढ़ निजीमत अथवा निर्णयात्मक मत का प्रयोग कर सकेगा । 
भवन की निर्दिष्ट सख्या (कोरम) दस अथवा भवन के सदस्यो की कुल सख्या का _*. भाग 
होगी। व्यवस्थापिका सभा इस सस्बन्ध में कोई भ्रन्य कानून भी निर्मित कर सकती है। 
निर्दिष्ट सख्या उपस्थित न होने पर अध्यक्ष ग्रथवा सभापति को यह अधिकार होगा 
कि बह भवन की बेठक को उस समय तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि निर्दिए 
संख्या पर न हो जाए। किसी राज्य की व्यत्रस्थापिका सभा का कायक्रम उस राज्य 
की सरकारी भाषा अथवा हिन्दी अथवा अ्रगरेज्ञी में सम्पादित होगा | इस विधान के 
लागू होने के दिनांक से पन्द्वह वर्ष की समाप्ति पर अगरेज्ञी भाषा समाप्त कर दी 
जाएगी । राज्य की व्यवध्थापिका सभा इस सम्बन्ध में कुछ अन्य नियम निर्धारित कर 
सकती है । आय प्रस्ताव तथा भर्थिक अस्तावों के अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव दोनों भवनों 
में से किसी भी भवन में प्रथम बार उपस्थित किए जा सकंगे । एक प्रस्ताव उसी ससय 
एक्ट का स्वरूप ग्रहण कर सकेगा जब उस पर दोनों भवनों की स्वीकृति भाप्त हे जाए। 
इस सस्वन्ध में व्यवस्थापक परिषद्‌ के अधिकारों पर विधान द्वारा कुछ प्रतिवन्ध 
“उपस्थित किए गए हें। प्रस्ताव के सम्बन्ध में हुए संशोधन पर भी दोनों भवन सहमत 
होने चाहिए । यदि व्यवस्थापिका सभा में किसी अस्ताव पर विचार हो रहा हो और 
यदि च्यवस्थापिका सभा को कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया जाय तो वह प्रस्ताव 
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हिल्करल खा. 


आर्थिक काय-प्रणाल्ी 

प्रत्येक चपष के आरम्भ में व्यवस्थापिका सभा के सन्मुख राज्य के अनुमानित 
श्राय व्यय का ब्योरा उपस्थित किया जाता है| आय की जो प्राप्ति होती है वह करें 
द्वारा होती है । कर लगाने का प्रस्ताव सरकार उपस्थित करेगी औ्ौर उस पर च्यवस्था- 
पिका सभा की स्प्रीकृति आवश्यक होगी | जिन करो को राज्य की सरकार केने के 
लिए अ्रधिकृत है उन करो के सन्वन्ध से सी राज्य को व्यव्स्थापिका सभा की स्वीकृति 
आवश्यक होगी | कर लगाने का प्रस्ताव राज्यपाल अथवा राजप्रमुख की स्वीकृति 
बिना उपस्थित नहीं किए जा सकंगे | परन्तु किसी कर को कम्म करने अथवा समा 
करने के सम्बन्ध में सशोधन उपस्थित करने का पूण अधिकार राज्य की व्यचस्थापिका 
सभा को होगा । 


न्‍्यय के अन्तर्गत कुछ शीपषक इस प्रकार के होंगे जो राज्य के सचित घन से 
लिए जाएँगे । इस प्रकार के व्यय के शीर्षकों के सम्बन्ध में राज्य की न्यवस्थापिका सभा 
को मतदान का अधिकार नहीं होगा । यद्यपि इन व्यर्थों के सम्बन्ध में राज्य की 
व्यवथाविका सभा की स्वीकृति नहीं ली जा सकेगी परन्तु व्यवस्थापिका सभा इन व्यर्यों 
पर वाद विवाद तथा विचार कर सकेगी | यह व्यय है--राज्यपाल, प्रथम भवन के 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, द्वितीय सवन (जहाँ दो भवन हैं) के समापति और उप सभा- 
पति तथा हाई कोट के न्यायाधीशों का चेतन और भत्ता, ऋण सम्बन्धी व्यय जिसके 
लिए राज्य उत्तरदायी हो, और किसी न्यायालय द्वारा घोषित किसी पारितोपिक अथवा 
डिग्री की पूर्णता के लिए । व्यय के अन्य समस्त व्योरों पर व्यवस्थापिका ससरा की 
स्वीकृति आवश्यक होगी । यह समस्त व्यय अनुठान के रूप में व्यवस्थापिका समा के 
सन्मुख मॉग के रूप में उपस्थित किए जाएँगे। राज्यपाल भअ्रथवा राजप्रमुख की स्प्रीकृति 
विना कोई माँग उपस्थि नहीं की जा सकेगी। इसका यही तात्पय हुआ कि व्यय 
का धन सरकार द्वारा ही मॉगा जा सकता है ! इन अस्तावों पर स्वीकृति प्रदान 
करना अथवा न करना यह व्यवस्थापिका सभा का कार्य है । 


प्रस्ताव से सम्बन्धित स्वीकृति और निषेघाधिकार 

जब कोई अस्ताव किसी राज्य के भवन अथवा भवर्नों द्वारा पास हो जाएगा 
तो डसे राज्यपाल अथवा राजप्रमुख की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा । राज्यपाल 
अथवा राजप्रमुख को उस भस्वाच को स्वीकृत-थस्वीकृत करने अ्रथवा उसे राष्ट्रपति की 
स्प्रीकृति के हेतु सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। यदि वह प्रस्ताव आय गस्ताव 
नहीं होगा तो राज्यपाल अथवा राजप्रमुख शीघ्रातिशीत्र डस प्रस्ताव को व्यवस्थापिका 
सभा को पुनविचार के हेतु लोटा ठेगा | मवन उस प्रस्ताव को सशोधन सद्दित अथवा 
रहित पास करके जब राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख के पास भेजेंगे तो वह उस पर 


॒ 


पहला अध्याय 


देशी राज्यों का एकीकरण 


“एक इतिहासकार जो पिछले एष्टों का अवलोकन करता हे निःसन्‍्देह 
यही विचारेया कि भारतवर्ष के इतिहास की वत्तमान उघान एवं ऋति 5भावशालरी , 
परिवतित ब््टना हे देशी राप्यो का भारतवर्ष मे सम्मिलन । यह वाह्मय एव वरयु 
उतना अधिक महत्वपूर्ण वही जितना कि आन्तरिक एकीकरण, अर्थात इन सज्यों 
में प्रजातनन्‍्त्रात्मक सरथाओं। और उत्तरदायी शारुन का विकास ।??* 


-“पडित जवाहरलाल नेहरू , 


इस छदभुत्त एवीवरण वी क्‍्था का वर्णन करने से पूर्व सन्‌ १६३४ के ए 
के अलग देशी राज्यों की रिथति पर एक विहगम 'दृप्टि डालना श्रसंगत न होगा | 

सन १६३४ के एक्ट के अन्तर्गत अँगरेज़ों का उह्ेश्य जेसा कि तत्कालीन भार 
सचिव सर सेमझुअल होर ने ठिखा था, प्रजातन्न्न को उुल्लीनतम्प्न के आवरण में हें 
लेना था। इस रूच्य को इृप्टिगत रखते हुए देशी राज्यों का सघ में सम्मिद्धित हो 
डग्ही दी इच्छा पर छ)ढ दिया गया । रब एवट द्वारा दिसी देशी राप्य को भारद॑, 
संघ का. सदस्य नहीं दनाया गया था। प्रवेश पम्र' ( क्‍8870777९00 0/ 0८८८६ 
$707 ) पर हस्ताक्षर का शासक को रूद्राट ( (+059 ) के सम्झुख यह इच्छा | 
प्रकट वरनी होती थी कि वह भी संघ में सस्सिक्ित होने के लिए इच्छुक है। सम्राट: 
( [7॥8 )४४]९४४ए ) हारा इस भ्रवेश पतन्न वो स्वीवार करने पर ही चह देशी राज्य 
संघ में रूग्मिल्ठित हो सवता था। सद्राट ( 7९78 ) को यह श्रधिकार था कि वह 
इस प्रचार के प्रवेश पतन्न वो अरबोकृत भी वर दे। प्रवेश पन्न द्वारा शासक को रूघ वे 
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; 


कुछ विषय सौंपने पढ़ते थे । उसे अपनी तथा अपने उत्तराबिफारियों की श्रोर से यह 
आश्वासन देना पड़ता था कि समर्पित अथया सौंरे गए छ्ञब्र के सम्यन्व में गवनेर- 
जनरल, सधघीय व्यवस्थापिका सभा, सवीय न्यायालय ओर सवीय रेलवे को पूरा-पूरा 


' अधिकार होगा | इस समर्पित क्षेत्र के बाहर देशी राज्य पत्र के समान स्त्रतत्र थे। 


इस प्रवेश-प्रणाली के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान में रखना 
आवश्यक है -- 

(१) प्रवेश पत्र की शर्तों के श्रनुसार जिम ज्ञत्र को राजा सव को सौंप देता 
था उस त्ेत्र के सम्बन्ध में उसकी सत्ता सेव के लिए सीमित द्वो जाती थी । 


(२ ) जिन विपर्यों को राजा संघ को सौंर देता था उन विपयों में कोई कमी 
नहीं की जा सकती थी, यद्यपि उनमें वृद्धि की जा सकती थी। 


। 
(३ ) सत्राट ( 4 ॥९ ) द्वारा प्रवेश पत्र को एक बार स्वीकृत कर लेने पर 
उसकी चैवता एवं अषैधता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहों उठाया जा सकता था। 


(४ ) देशी राज्यों के प्रवेश ने सघ को सम्राट ( (४0फ7 ) और भारतीय 
नरेशों की एक सन्धि के रूप में परिवर्त्तित कर दिया। परिणामस्वरूप, क़ानून के 


' अनुसार रक्षा, विदेशी नीति और केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार प्रदान करने की 


|; 


अति ज+ ++ 


धाराओं में उस समय तक किसी प्रकार का परिवत्तन नद्दीं हो सकता था जब तक कि 
सध में सम्मिलिव होने वात्षे समस्त राज्य इससे सहमत न हों। इस धारा की 
ब्यवस्था देश में प्रजातन्त्रात्मक परमाणुओ्ोों की बढ़ती को रोकने के किए ही की 
हज । है 
ना ) सम्राट ( (70फ॥ ) का अतिनिधि देशी राज्यों में शान्ति और सुरक्षा 
५ के क्षिए सेनाएं तक सेज सकता था। श्रब प्रधान सेनापति केवल ब्रिटिश 
द् ही नहीं था, वद्िकि समरत भारतवर्ष के लिए था ।' 


(६ ) जो विपय देशी राज्यों ने सघ को प्रदान नहीं किए थे उन विषयों से 
सम्बन्धित में सम्राट ( (70ण७ ) के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं 
पड़ा, और वह सम्नाट की सर्वोच्च सत्ता के अन्तगंत ही रद्दे । इस प्रकार सर्वोच्च सत्ता 

ए427970077८ए ) का अन्त नहीं किया गया था। देशो राज्यों पर सम्राट 
(/0०क्ृमए ) का नियन्त्रण दोहरा हो सकता था .--(१) जिस सीसा तक थे सघ में 
अवेश कर चुके थे उस सीमा तक गवनेर जनरल द्वारा, और ( २) जिस सीमा तक 
) सघ से परे थे उस सीमा तक सम्राट के प्रतिनिधि ( (४07 रि९०॥९४९॥- 

कक >शपए८ ) द्वारा । 
॥ सन्‌ १६४७ के भारत स्वातज््य एक्ट के शुभागमन के साथ ही “सर्वोच्च सत्ता! 
| का सुप्रस्थान भी छुआ | देशी राज्यों को उनकी इच्छा पर छोड दिया गया। उस 


सम्रय भविष्य अत्यन्त धूँघला था । विभाजित सारतवर्ष के और भी टुकड़े होते दिखाई 
दे रहे थे। 


२७ जून सन्‌ १६४७ को भारत सरकार के राज्य-विभाग के श्रन्तगंत राज- 
नेतिक विभाग का कार्य भी सम्मिलित कर दिया गया। इस विसाय के अध्यक्ष का 
पद सरंदार पल्लभ भाई पटेल ने अअरहण किया । € जुलाई सन्‌ १६४७ को दुशी नरेशों 
को अपने पक्त में करने के ल्लिएु उन्होंने एक सारगभित भापण दिया। इस भापण को 
मुख्य बाते निम्नलिखित थी :--- 


(१ ) “ 'सर्वोच्चि सत्ता? के वन्‍्धन से नरेशो के मुक्त होने को श्राकांत्ता के साथ 
उन्‍हें हृतनी ही सहालुभूति थी कि इसमें एक विदेशी शासक के सन्मुख झुकने की 
प्रवृत्ति निहित थी । 


(२) परन्तु बन्धन की इस स्वतन्नता का तात्पय यह कभी भी नहीं हो 
सवता कि इसका ( इस स्वतश्नता का ) अयोग भारतवर्ष के समान द्वित के विरुद्ध 
झध् वा 'लोक कल्याण की सर्वोच्च तथा अ्रन्तिम सत्ता के विरूद! किया जाय । राज्यों 
की व्यवस्था श्रथवा निर्माण में राष्ट्रीय पुक्ता तथा जनता की सर्वोच्च सत्ता ही दो 
स॒ख्य चिचार पूण वस्तुएं हैं। 


,. (३) उन्होंने देशी नरेशों को यह आश्वासन दिया क्रि राज्यों पर किसी 
प्रकार का प्रभ्ुुत्व स्थापित नहीं किया जायगा ओर रक्षा, विदेशी विभाग तथा यातायात 
के साधनों के प्रदान किए गए अधिकार के अतिरिक्त उनको स्वतन्त्रता को स्पप्ट रूप 


ते स्वीकार किया जायगा 7 


२६ जुलाई सन्‌ १६४७ को नरेश-परिपद्‌ ने एक सन्धि समिति का निर्माण 
दिया। इस समिति के निर्माण में लॉ माउन्टवेटन का भी पर्याप्त हाथ था। इन 
प्रय्नों के परिणाम स्वरूप सब देशी राज्यों ने प्रवेश पत्र और स्थायी समभौते पर 
हस्ताक्षर कर दिए । इन राज्यों द्वारा जो विषय सघ को अदान किए गए हैं चे “अत्यन्त 
सीमित हैं और प्रवेश पत्र की धाराओं द्वारा उन्हें स्पष्ट किया गया है।” नरेशों को. 
रह आश्वासन प्रदान किया गया था कि प्रवेश करने वाले राज्य की स्वीकृति बिना 
प्रवेश पत्र की घारा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का परिवत्तन नहीं किया जायगा। 


प्रवेश पन्न में एक स्थल पर श्रतिपादित किया गया है कि “इस ग्रवेश पत्र की 
कोई धारा इस राज्य में और राज्य पर मेरी ( नरेश की ) सर्वोच्च सत्ता को भग नहीं 
घर सकती, अथवा इस प्रवेश पत्र द्वारा अथवा इसके अन्तगंत अतिपादित धाराओं के 
8 तिरिक्त इस राज्य के शासक के नाते अधिकार और शक्ति के मेरे श्रयोग भ्रथवा ,... 
दक्तेमान समय सें इस राज्य में लागू किसी कानून की वैधता को भी भंग नहीं कर 


के 


| ड़ ड़ इथ हे ओम 


सकती ।”” १ एक परिशिष्ट प्रवेश पत्र की व्यवस्था और की गई है जिसके द्वारा देशी 
नरेशों ने अपने राज्यों के लिए उस सीमा तक प्रान्त का स्तर स्वीकार कर लिया है 
जिस सीमा तक “सघीय सरकार का अधिकृत क्षेत्र स्वीकृत हुआ है |” 


देशी राज्यों का एकीकरण तीन रीतियों द्वारा पूर्ण किया गया है। यह _ 
रीतियाँ और इनकी व्यावहारिकता की गाथा को सक्तेप में निम्नलिखित रूप से रखा 
जा सकता है .--- 


(१) प्रान्तो के साथ सम्मिलन 


प्रथम, कुछ छोटे देशी राज्यों को प्रान्त के साथ मिला दिया गया। यह रीति 
दिसम्बर सन्‌ १६४७ में सरदार पटेल के श्ागे बढ़ने पर उडीसा में प्रारम्भ हुई | 
उन्होंने उड़ीसा के पूर्वी राज्यों के २३ राज्यों के शासकों को इस वात के लिए उकसाया 
कि वे उड़ीसा प्रान्त में सम्मिलित हो जाएँ। इन राज्यों में “पटना ( ६,३२,२२० जन 
सख्या ), सोनपुर ( २,४८,८७३ जन सख्या ), नयारढ़ ( १,६१,४०६ जन सख्या ), 
अथगढ़, अ्रथमलिक, बरम्बा, दुसपल्ला, हिंडोल, खॉडपाड़ा, नरिंधपुर, नीलगिरि, 
पलहाड़ा, रेराखोल, रामपुर, तलचर और तिगीरिया राज्य सम्मिलित हैं, तथा जिनका 
छेन्रफल २४००० वर्गमील, जनसख्या ४० लाख से अधिक तथा वार्षिक आय && 
लाख के लगभग है ।?? इसी प्रकार कुछ समय पश्चात्‌ उड़ीसा के सबसे बढ़े राज्य मयूर- 
भज ने भी उड़ीसा में सम्मिलित होने की स्वीकृति अदान कर दी। 


इस के पश्चात्‌ शीघ्र ही अन्य राज्यों को भी इस सार्ग का अनुसरण कराया 

गया । खडसवान और सराय किला के राज्य बिहार श्ान्त में सम्मिलित हो गए। 

हू जिनमें बस्तर, सुरजा, नन्दुर्गांव, खेरागढ़, सरनगढ़, आदि राज्य भी 

| थे, मध्य अरदेश में मित्न गए। दृक्षिण के १०७ राज्य तथा २८६ शुजराती 

बई में मिलने के लिए सहमत होगए । कुछ समय पश्चात्‌ कोल्हापुर ने भी 

/ में मिलने की स्वीकृति दे दी। भारतवर्ष के एक अत्यन्त विशाल राज्य बढ़ौदा ने 

' क्षेत्रफल ८१७६ वर्ग मील, जनसंख्या २८,९५,०१० तथा आय २,३८,३७,००० 

रुपए है, बम्बई में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान करदी। पुडकोटाइ और 

बनगनपेल के राज्य मद्रास प्रान्त में और लोहरण, पटोदी और दुजाना के राज्य पूर्वी 
पजाब में सम्मिल्नित हो गए । 


(२) केन्द्र द्वारा शासित राज्य 


द्वितीय, केन्द्र ने भी राज्य अथवा राज्यों के एक समूह को शासन के स॑चालन 
“. के द्ेठु अपनी रक्षा में ते लिया है। एकीकरण की यह द्वितीय रीति “उनके शासकों को 


" चारा ८ 


आ 0 हैं/ 0७ 


अपनी अस्वीकृति प्रदान न कर स्वीकृति ही प्रठान करेगा । इसके विपरीत विधान के 
' श्रन्तर्गत यह प्रतिपाठित किया गया है कि राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख को किसी 
प्रस्ताव को राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रख लेना चाहिए यदि :--- 


(१) उस भ्रस्ताव का सम्बन्ध किसी ऐसी सम्पत्ति से हो जो राज्य को प्राप्त 
होने चाली हो, 


(२) उस प्रस्ताव का सम्बन्ध एकीमूत तालिका उद्धुत विषयों से हो और 
राज्यपाल श्रश्रवा राजप्रमुख को यह अनुभव हो कि इस प्रकार के कानून से संघीय 
कानून का विरोध होगा; 


(३) उस प्रस्ताव का विपय किन्हों ऐसी वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाना 
हो जिन्हें ससद ने जनता के जीवन के लिए अ्रनिवायं घोषित क्या हो; अ्रथवा 


(४) उस प्रस्ताव का विपय ऐसा हो जिससे कि हाई कोर्ट के अधिकार अथवा 
स्थिति को हानि पहुँचने की सम्भावना हो | प्रथम तीन बार्तों मे राष्ट्रपति की स्वीकृति 
विना वह प्रस्ताव कानून नही वन सकता । जो प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्थ्रीकृति के हेतु 
सुरक्षित रखे जाते है, उन ग्रस्तावों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की यह अधिकार है कि वह 
स्वोकृषति-अस्वी कृति प्रदान करे । अस्वीकृति के सम्बन्ध में, यदि वह आय अस्ताव नहीं 
हे--तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को कुछ सशोधन अथवा पुनर्विचार के हेतु राज्यपाल 
अथवा राजप्रमुख द्वारा राज्य की व्यवस्थापिका समा के पास भेज सकता है। इस अकार 
लोटाए गए प्रस्ताव पर व्यचस्थापिका सभा विचार करेगी और सशोधन सहित अथवा 
रहित रूप से उसकी श्राप्ति के दिनांक से ६ मास के समय मे उसे पास करके फिर 
राष्ट्रपत्ति के विचारार्थ भेज देगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति से सम्बन्धित घाराएँ यह स्पष्ट 
नहीं करतीं कि च्यवस्थापिका सभा राष्ट्रपति के निपेधाधिकार को ठुकरा सकती है 
या नहीं । 

व्यवस्थापक शक्ति 

सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भी भाग के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका सभा 
को कानून बनाने का अ्रधिकार है । राजकीय तालिका में उल्लिखित विपयों के सम्बन्ध 
में उसे कानून-निर्माण का पूर्ण अधिकार है । इसके अतिरिक्त एकीभूत तालिका में 
उद्धृत विफ्यों के सम्बन्ध में भी व्यवस्थापिका सभा कानूनों का निर्माण कर सकतो है, 
परन्तु इस सम्बन्ध" मे संसद भी कानून-निर्माण करती है | यदि एकीभूत तालिका में 
उद्धुत किसी पुक विषय के सम्बन्ध में राज्य और ससद दोनों की व्यवस्थापिका सभाएँ 
कानून का निर्माण करें तो राज्य की व्यवस्थापिका सभा का कानून जिस सीमा तक 


ससद्‌ के कानून का विरोध कर रहा होगा, उसी सीसा तक वह अवैध घोषित 
किया जाएगा । 


(२) केन्द्र द्वारा शासित राज्य 


विधान के अन्तर्गत यह्द स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रथम नामावली के भाग 
'स! और “द' में जो राज्य डल्लिखित हैं उनके सम्बन्ध में ससद्‌ को केवल व्यवस्थापक 
अधिकार ही नहीं वरन्‌ आर्थिक अधिकार भी प्राप्त हैं। यह राज्य केन्द्र द्वारा शासित राज्य 
कहलाते हैं । परन्तु यह अधिकार भधत्येक स्थान पर ल्लागू नहीं हो सकते | भाग 'स में 
उद्धुत राज्यों में कुगे भो है जिसमें एक व्यवस्थापक परिपद्‌ पूर्व के समान काये करती 
रहेगी जब तक कि ससद इस सम्बन्ध में कोई कानून न बनाए | इस सम्बन्ध में ससद 
को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि विधान की धाराओं में सशोघन कर सके 
और इस भाग के किसी राज्य अथवा वर्ग के लिए एक ऐसी सस्था की नियुक्ति करे 
अथवा उसके निर्वाचन का प्रबन्ध करे अथवा उसमें कुछ निर्वाचित सदस्य रखे और 
कुछ सदस्यों की नियुक्ति करे, जो किसी राज्य के सेम्बन्ध में व्यवस्थापिका सभा का 
काय कर सके । इस प्रकार की सस्था को ससद्‌ के कानून द्वारा ही अधिकार ओर 
काय भी सोपे जाएँगे । इस सम्बन्ध में ससद के इस प्रकार के कार्यों के सम्पादन के 
लिए ३ बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी जिस प्रकार कि अन्य सशोधरनों के लिए 
होती है । 
इसके 'अत्तिरिक्त भाग “द! में उद्धत राज्यों के सम्बन्ध में ससद का कानून बनाने 
का अधिकार राष्ट्रपति के एक अधिकार से प्रतिबन्धित होता दै क्योकि राष्ट्रपति भी इस 
प्रकार के राज्यों की शान्ति और सुरक्षा के हेतु नियम बना सकता है। इस प्रकार के 
राज्य में लागू किसी अन्य कानून अथवा ससद्‌ के कानून को राष्ट्रपति द्वारा निर्मित 
नियम खशणिडित एवं सशोधित कर सकता है। इस प्रकार निर्मित राष्ट्रपति के नियमों 
का प्रभाव ससद के एक्ट के समान होगा और यह उसी प्रकार लागू भी किए जाएँगे । 
इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अधिकारों में आथिक अधिकार सम्मिलित नहीं। आिक 
अधिकारों के सम्बन्ध सें ससदु की सत्ता सर्वोच्च होगी । 


ग्यारहवों अध्याय 
| राज्य की कार्यकारिणी 


“कक स्वतन्त्र और प्रथक अध्यक्ष, जो दल वन्दी ओर स्थानीय राजनीति 
से अभावित न होता हो, शासन की सुविधाएुणं कार्य अणाली से प्रायः एक महत््व- 
(शं भाग ले सकता है| मन्त्रीगण आते हैं, और चले जाते हैं और यह सम्भव है 
कि कुद्द दलो के हाथों में सर्दव शक्ति न रहे | शीघ्रता से परिवर्तित होने वाली 
राजनीति में राज्यपाल, जिसकी रिथिति नियुक्त करने वाले पदाधिकारी अर्थात्‌ राष्ट्र 
पति की अग्रसचता के अतिरिक्त अत्यन्त दृढ होती है, राज्य सरकार की शक्ति को 
हथियाने के लिए पारस्परिक वैसनस्य से परिपूर्ण दलों पर प्रर्णा एवं ग्रभावएूरण 
अविकार जमा सकता हे |?" 

--श्री एन, आर. राघवाचार्री. 


राज्यों की कायकारिणी का अध्ययन भी राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं के 
अध्ययन के अनुसार निश्नलिखित दो शीपकों के अन्तर्गत किया जा सकता है ;--- 


(१) स्वतन्त्र राज्यों की कार्यकारिणी । 
(३ ) केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों की कायकारिणी। इन दोनों शीघककों का 
विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है । 


२ +हैव ॥ग्रते5७ए०8१676 बचते तेल॥णास्ते ॥९80, 'जरी]0 75 70: ॥न्‍रिचिटात्टते 
एए ए०७ए 98888075 07 4002 90008, पक्का 0009 (8ए 28 ए€/ए एडषणिं #06 
70 प्रह 89000 जाता ० घाट 80४०09फ्राध्या्थश प्रचयपटाए,.. चैप्वाध ८5 
गाए 00प6 ते गा प्रं६0८१७ फ्र४ए 80, 2०१ ६९ ६४०7८ [98॥00९5 797 970६ ४०ए६ 
6 व फृ० प्रथ.. [96 प्रया€३ ठत चुएणाए:-पफश्णड्ाए8ठ 700९5, ४ 0ए४८४४०7, ज0056 
ए०शघ०7 75 प/ज99०)९ €४८2८७०६ 7ए ६ त99९88072 ० 0१९ ४ए०एणापड 
307५, परवणटॉए, ख6 2:<8(९४६, ए४४ >म्मए्ट ६0 0687 9 एए0॥650772८ ब्गाते 
<च्िट्टप््ट वर एटा९९ ए0म अरश ग09ए 92९ पऋफाग्रड थेल्याटाड ए०म्राट्याग्रड 
07 79०च्रथ् 79 धा& 56 (50एटपाप्रलए 7 


-+-950 उप, 7, 732 02 ए2 एव 


४०८ 


(१) स्वतन्त्र राज्यो की कायकारिणी 

प्रथम नामावली के साग “अ' और “व? में उब्लिखित राज्य स्वतन्न हैं, तथा 
भारतवर्ष के शेष राज्य और स्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित हैं। विधान के अन्त- 
गंत स्वतंत्र राज्यों की सरकार के विभिन्न श्रगों के स्वरूप ओर अधिकारों का अतिपादन 
कर दिया गया है, और शेष को भविष्य में होने वाले विधान के सशोधर्नों के आश्रय 
में छोड दिया गया है । 

(अर ) राज्यपात्ष अथवा राजप्रमुख 

नियुक्त, अवधि, आदि-- 

प्रथम नामावली के भाग “अ' में उद्धत प्रत्येक राज्य के ज्षिण एक राज्यपाल 
और अथम नामावल्ली के भाग “व? मे उद्धत प्रत्येक राज्य के लिए. एक राजप्रमुख की 
नियुक्ति की जाएगी, जो अपने-अपने राज्य के शासन प्रबन्ध के सचालन के अधिकारी 
होंगे | यद्यपि राज्यपाल और राजप्रमुख के अधिकारों में कोई विशेष अ्रन्तर नहीं परन्तु 
उनकी नियुक्ति और उनकी प्रणात्ञी तथा उनके पद्‌ से सम्बन्धित अन्य नियमों में 
यथेष्ट अन्तर है। इसके अतिरिक्त राजप्रमुख के अधिकारों पर अस्थायी समय के लिए 
कुछ प्रतिबन्ध भी प्रस्तावित किए गए हैं । 


राज्यपात्त 


राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करगे और उन्हीं के प्रति विश्वासी रह कर चद्द 
अपने पद पर आसीन रह सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्यपाल अपने पढ से त्याग पत्र भी 
दे सकता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्य-क्राल पाँच वर्ष होगा, ओर अपनी 
अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ भी वह उस समय तक अपने पद्‌ पर आसीन रहेगा 
जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद्‌ को अहण न कर ले । राज्यपाल का पद 
अहण करने के लिए एक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह भारतवर्ष का नागरिक 
हो और उसकी आयु ३४ वर्ष अथवा इससे अधिक हो । राज्यपाल सखद अथवा 
किसी राज्य को व्यवस्थापिका सभा के किसो भवन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और 
यदि बह होगा भी तो जिस दिन वह राज्यपाल का पद अहण करेगा उस दिन से उस 
भवन का वह स्थान रिक्त माना जाएगा। इसके अतिरिक्त वह अन्य किसी ऐसे पद्‌ को 
अहण नहीं कर सकेगा, जिससे उसे लाभ की प्राप्ति होती हो | राज्यपाल को सरकारी 
रूप से निवास के हेतु भवन भ्रदान किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त उसका वेतन, 
भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ ससद के एक फानून द्वारा निश्चित की जाएँगी । जब तक 
ससद्‌ इस सम्बन्ध सें कसी कानून का निर्माण करे, उस समय तक राज्यपाल को 
४२४००) मासिक चेतन तथा वह भत्ता और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी को इस 
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विघोन के लागू होने के पूत्र प्रान्तीय गवर्नरों को मिलती थी॥ राज्यपाल का वेतन 
तथा अन्य सुविधाएँ उसके कार्य-काल में कम नहीं की जा सकेंगी। 


राजप्रमुख 

विधान के श्रन्तर्गत 'राजप्रमुख! शब्द्‌ की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि राज- 
प्रमुख वह पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति श्रथम नामावली के भार “ब' में उन्लिखित 
राज्यों के राजप्रसुख के रूप सें स्वीकार करेगा ।* इसके विपरात हंद्राबाद तथा जम्मू 
और काश्मोर अथवा मैसूर के सम्बन्ध में राजप्रसुख बह व्यक्ति होगा जिसे राष्ट्रपति 
कुछ समय के लिए हैढरावाद के निजञाम अथवा उन दो राज्यों के महाराजा के रूप सें 
स्वीकार करले । हैदराबाद, जम्मू थ्रोर काश्मीर और मेसूर में राजप्रमुख को नियुक्ति 
उत्तराधिकार के निय्रमो के भ्रन्तर्गत की जाएगी । इस प्रकार नियुक्त किए गए राज- 
प्रमुख का भी राष्ट्रपति द्वारा स्त्रीकृत होना आवश्यक हैं। भथम नामावल्ली म उद्धत 
अन्य राज्यों के राजप्रमुखों की नियुक्ति तथा राष्ट्रपति की स्व्रीिकृति उस सममते के 
आधार पर होगी जो इस विध्रान के लागू होने से पूवदेशी राज्यों के शासकों ने 
किया था | उपयु क्त तीन राज्यों के श्रतिरिक्त अन्य राज्यों के राजप्रसुखो का काय काल 
पॉच घ्ष होगा, तथा इस अवधि से पूर्व भी राजप्रमुख समभौीते में श्रतिपादित रीति 
के अनुसार अपने पद को त्याग सकेगा । राज्यपाज्ञ के समान राजप्रमुख भो संसद 
अथवा किसो राज्य की व्यवस्थापिका सभा के क्रिसी भवन का सदस्य नहीं होना 
चाहिए ओर यढि बढ़ होगा भी तो जिस दिन से वह राजप्रमुख का पद अहण करेगा 
उसी दिन से उस भवन की वह सीट रिक्त सानी जाएगी। इसी प्रकार शज॑प्रमुख भी 
अन्य कोई ऐसा पद ग्रहण न | कर सकेगा जिससे उसे लाभ की प्राप्ति होती हो । 
इसके विपरीत राज़प्रमुख का वेतन समभोते में पर्व से ही निश्चित कर दिया गया 
है, और उसका भत्ता सथा अन्य सुविधाएँ राष्ट्रपति एक सामान्य अथवा विशेष 
आदेश द्वारा निश्चित करेगा तथा उसके कार्य-काल में उसके चेतन आदि में कमी 
नहीं की जा सकेगी | सरकारी रूप से राजप्रमुख की भवन उसी समय प्रदान किया 
जाएगा जब कि राज्य की सरकार के विशेष निवास स्थान में उसका स्वयं का 
भवन न हो। 

राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के अधिकार 

किसी राज्य के शासन प्रबन्ध के संचालन का अधिकार राज्यपाल अथवा राज- 
प्रमुख को होगा | विधान की धाराओं के अन्तगत्त राज्य के शासन प्रवन्ध का अधि- 
कार उन विषयों से सम्बन्धित है जिनके सम्बन्ध में व्यवस्थापिका सभा को कानूच- 
निर्माण का अधिकार है । राज्यपाल अपने इस अधिकार का प्रयोग स्व प्रत्यक्ष रूप 
से अथवा अपने आधीन पदधिकारियों द्वारा करेगा । विधान के अन्तर्गत यह प्रस्तावित्त 
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किया गया है कि राज्यपांल अथवा राजग्रसुख को उसके कार्य में सहायता तथा सम्मति 
अदान करने के लिए एक मत्रि-परिषद्‌ होगा जिसका नेता मुख्य मन्नी कहलाएगा । यह 
मन्त्रि-परिषद्‌ राज्यपाल अथवा राजमप्रमुख को उन्हीं विषयों के सम्बन्ध में सहायता 
एवं सस्मति प्रदान करेगी जिन विषयों के सचालन का अधिकार इन्हें विधान द्वारा प्राप्त 
है। जिन विषयों के सम्बन्ध में राज्यपाल अथवा राजप्रसुख को विवेकाधिकार के 
अन्त्ंत कार्य करने का अधिकार है, उन विपयों के सम्बन्ध में भी मन्त्रि-परिषद्‌ इन्हें 
सहायता एवं सम्मति प्रदान कर सकेगी । राज्यपाल अथवा राजग्रसुख के विवेकाधिकारो 
की सख्या अत्यन्त न्‍्यून है। आसाम के राज्यपाल के विवेकाधिकार भ्रधिक विस्तृत हैं 
क्योंकि डस पर सीमान्त अरदेश तथा पिछडे हुए वर्ग के शासन का भार भी है। जिन 
विपयों के सम्बन्ध में राज्यपाल अथवा राजप्रमुख को विशेष रूप से विवेकाधिकार प्रयोग 
करने का अधिकार प्रदान किया गया है, उन विपयो के अतिरिक्त अन्य विषयों के 
सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राज्यपाल अथवा राजप्रमुख अपनी मन्त्रि- 
परिषद्‌ की सम्मति को स्वीकार करने के लिए बाध्य है अथवा नहीं। परन्तु इस सम्बन्ध 
में इतना अचश्य कहा जा सकता है कि भाग “अ और 'ब' में उल्लिखित राज्यों की 
सरकारें अधिक उत्तरदायी होंगी क्योंकि - राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के विवेकाधिकार 
अत्यन्त सीमित हैं। उनके यह विचेकाधिकार व्यचस्थापक समिति ( 4.,८8990ए6 
/85८॥70]ए ) को विसर्जित करने, व्यवस्थापक समिति में किसी एक दुल्ध का स्पए 
बहुमत न होने पर मुख्य मम्त्री की नियुक्ति करने ध्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत किसी 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी स्वोकृति प्रदान न करने तथा किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति 
के विचारार्थ सुरक्षित रखने, इत्यादि तक ही सीमित हैं। राष्ट्रपति के समान राज्यपात् 
अथवा राजप्रमुख को भी इस बात की शपथ लेनी पड़ती है कि वह “विधान कौर कानून 
की रक्षा करेगा भौर उन्हें सुरक्षित रखेगा? और स्वर्य को राज्य की 'जनता की सेवा कौर 
हित के लिए? श्र्पित कर देगा | शपथ लेने से वास्तव में उसके पद के उत्तरदायित्त में 
शृद्धि ही होती है | परन्तु चह जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि न होने के कारण मन्नि- 
परिषद्‌ का, जिन्हें जनता की सहायता भाप्त होती है, प्रतियोगी नहीं बन सकता। यह 
उत्तम हो है कि कनाडा के समान यहाँ भी प्रथम नामावली के भाग “अ! में उद्धृत 
राज्यों के लिए. राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उस राज्य की मम्त्रि परिषद्‌ से विचार 
विमर्प किया जाने लगे । इस प्रकार राज्यपाल जनता की आकाक्षाओं का अनादर 
कठिनाई से कर सकेगा क्योंकि उसके कार्यो का सम्पादन अधिकतर मंत्रि-परिपद्‌ ही 
करेगी, यहाँ तक कि जिन विपयों के सम्बन्ध में उसे व्यक्तिगत निशेय का अधिकार 
झ्ोगा, उन विपयों के सम्बन्ध में सी मन्त्रि-परिपद्‌ सर्वे-सर्वां होगी। इस श्रकार यही 
आशा की जाती है कि अपने समस्त अधिकारों--शासन सम्बन्धी, व्यवस्थापक, 
आर्थिक अथवा न्याय व्यवस्था सम्बन्धी--के प्रयोग में उसका पथ-प्रदशन सन्त्रि-मण्डल 
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ही फरेगा। सारांश में यही कहा जा सकता है कि राज्य के शासन अवध में राज्यपाल 
का प्रभाव और उसके अधिकार उसके व्यक्तित्व और उसकी प्रतिप्ठा/पर निर्भर होंगे। 

शासन-प्रधन्ध सम्बन्धी अधिकार 

जैसा कि अ्रन्यत्न लिखा जा छुका है राज्य के शासन अग्रन्ध के अधिकार का 
प्रयोग राज्यपाल अथवा राम्रम्ुख स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने आधीन पदाधि- 
कारियों द्वारा करेगा | किसी राज्य की कार्यकारिणी शक्ति उन विपयों की सीमा तक 
सर्वोच्च रहेगी जिन विपयों के सम्बन्ध में वहाँ की ध्यवस्थापिका सभा कानून निर्माण 
के लिए पूर्ररूप से अधिकृत होगी। परन्तु एकीमूत तालिका में उद्धृत विषयों तथा 
सघ द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के सम्बन्ध में राज्य की कार्यकारिणी शक्ति सघ 
के आधीन होगी । किसी राज्य की सरकार के सुविधाजनक सचालन के सम्बन्ध से 
वहाँ के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख भी कुछ नियमों का निर्माण करेंगे, तथा मुख्य, 
मन्त्री की नियुक्ति ओर उसकी सम्मति से अन्य मत्रिर्यों के सुविधापूर्णा कार्य-सम्पादन 
के सम्बन्ध में भी वे कुछ नियमों का निर्माण करेंगे । इसके अ्रतिरिक्त राज्य के एडवोकेट 
जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य तथा अध्यक्ष, और हाई कोट की सम्मति 
से राज्य के अन्य न्यायात्ञयरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल अथवा राज 
प्रमुख ही करेंगे । किसी राज्य के शासन प्रबन्ध से सम्बन्धित,ग्रत्येक पदाधिकारी 
राज्यपाल अ्रथवा राजप्रसुख के प्रति विश्वासी रह कर ही अपने पद पर आसीन रह 
सकेगा । संकटकालीन अवस्था अथवा कुछ असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर 
राष्ट्रपति को इस प्रकार की सूचना देना राज्यपाल अथवा राजप्रमुख का ही कर्च॑व्य है 
कि उस भ्रकार की परिस्थितियां में विधान की धाराओं के अनुसार राज्य का शासन 
अवन्ध नहीं किया जा सकता । 
। व्यवस्थापक अधिकार 
राज्यपाल अथवा राजग्रमुख व्यवस्थापिका सभा का एक शअग होता है, तथा 

जिन राज्यों में व्यवस्थापक परिषद्‌ ( 7,2०25]407ए8 (20प7८॥ ) की व्यवस्था की 
गई है चहाँ इसे ज्यवस्थापक परिषद्‌ के £ सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार भ्राप्त 
है । इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल अथवा राजप्रसुख को यह अ्रजुभव हो कि ज्यवस्था- 
पक समिति में एंग्लो-इण्डियन जाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो 
इस विधान के लागू दोने के दिनांक से दस वर्षों तक के लिए वह व्यवस्थापक परिषद्‌ 
में इस जाति के दो अतिनिधि नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल अथवा राजप्रसुख 
व्यवस्थाधिका सभा के भवन श्रथवा भवनों को आमन्त्रित कर सकता है, उन्हें कुछ 
काल के लिए स्थगित कर सकतो है तथा च्यवस्थापक समिति को विसर्मित कर सकता 
है। अधिवेशन के हेतु एकत्रित सवन अथवा भवतों में राज्यपाल अभ्रथवा शाजपमुख 
अधिवेशन के आरम्भ होने पर भाषण दे सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी समय 


चह इन भवर्नों में भाषण दे सकता है तथा अपनी सूचना इनके पास भिजवा सकता 
है। किसी प्रस्ताव के भवन अथवा भवर्नों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर बह प्रस्ताव राज्य- 
पात्न अथवा-राजप्रमुख की स्वीकृत के हेतु उसके सम्मुग्ब उपस्थित किया जाता है। 
इस प्रकार के अस्तावों पर वह अपनी स्वीकृति-श्रस्थीकति प्रदान कर सकता है अथवा 
उसे राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रख सकता है। आर्थिक भ्रस्तावों के अतिरिक्त अन्य 
अस्तावों को वह पुनर्विचार के लिए भवन अथवा भवर्नों के पास भेज सकता है, परन्तु 
यदि वह प्रस्ताव सशोधन सहित पअ्रथवा रहित, फिर से पास कर दिया जांता है तो 
बह उसे अस्त्रीकृत नहीं करेगा । राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के अनुग्रह बिना आय 
प्रस्ताव श्रथवा कोई प्न्य थार्थिक प्रस्ताव अथवा कोई मॉग व्यवस्थापक समिति में 
उपस्थित नहीं की जा सकेगी | ऊिसो कर को घटाने अथवा समाप्त करने से सम्बन्धित 
धाराओं का निर्माण करने के अतिरिक्त आर्थिक प्रस्तावों के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
का सशोधघन राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के श्रनुग्रह बिना उपस्थित नहीं किया जा 
* सकेगा । इसके अतिरिक्त जब न्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्य- 
पाल अथवा राजप्रसुख आडिनेन्स लागू कर सकता है। इस प्रकार के आर्डिनेन्स, यदि 
राज्यपाल अथवा राजप्रमुख ने न लोटाए तो, व्यवस्थापिका सभा के अ्रध्विशन के 
आरम्भ होने के दिनाक से ६ सप्ताह पश्चात्‌ समाप्त हो जाएँगे । इस अवधि से पूथ 
यदि व्यवस्थापक समित्ति श्रार्डिनेन्स को समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर दे और 
व्यवस्थापक परिषद्‌ ( जहाँ यह भवन स्थापित हो ) भी इस प्रकार के अस्ताव पर 
अपनी स्वीकृति प्रदान बर दे तो यह श्ार्डिनेन्स श्रवधि से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। 
राज्यपाल अथवा राजप्रसुख का आडिनेन्स लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति की पूर्व 
स्वीकृति के कारण और भी अधिक सीमित हो गया है ( १ ) यदि विधान के अ्रन्त- 
गंत उन्हीं घाराओं के एक प्रस्ताव को व्यवस्थापिका सभा में उपस्थित करने के लिए 
राष्ट्रति की पूव॑स्वीकृति की आवश्यकता होती, अथवा ( २) उन्हीं धाराओं के 
किसी अस्ताव को यदि राज्यपाल श्रथवा राजप्रझुख राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित 
रखना उचित समझते, अथवा ( ३ ) यदि किसी राज्य की च्यवस्थापिका सभा का 
कोई ऐसा एक्ट जिसमें यही घाराएं होतीं, विय्वान के अन्तगंत अवैध होता जब तक 
कि उसे राष्ट्रपति के विचारा् सुरक्षित न रखा जाता और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 
प्राप्त न हो जाती । 
आर्थिक अधिकार 
किसी राज्य की व्यवस्थापिका सभा के सवन अथवा भवर्नों के सन्‍्मुख 'भअजु- 
'मानित आय-च्यय के वार्षिक ज्योरे को उपस्थित करना राज्यपाल अथवा राजप्रमुख का 
कर्ंब्य है | यह अन्यत्र भी लिखा जा चुका है कि कोई आय प्रस्ताव अ्रथवा कोई अन्य 
आर्थिक अस्ताव अथवा कोई माँग राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के अनुग्रह बिना किसी 
राज्य की च्यवस्थापिका सभा के सन्मुख उपस्थित नहीं किया जा सकेगा । किसी प्रकार 
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के अन्य व्यय से सम्बन्धित सहायक अनुदान की मॉँग भी राज्यपाल अथवा राजप्रमुख 
ही व्यवस्थापक समिति के सनन्‍्मुख उपस्थित करेया। राज्य के “शआकस्मिक घटना 
सम्बन्धी घन" को जो उस राज्य की व्यवस्थापिका सभा के कानून द्वारा स्थापित 
होता है, राज्यपाल अथवा राजप्रमुख को पूर्ण रूप से सोॉंप दिया जाएगा जिससे कि बह 
अलक्तित एवं आकस्मिक व्यय को पूर्ण कर सके । 
न्याय-व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार 
किसो राज्य के राज्यपाल को ऐसे विपयो से सम्बन्धिव कानून के विरुद्ध अप- 
राधी घोषित किए गए च्यक्ति को क्षमा प्रदान करने, प्राणदर्ड को कुछ काल के लिए 
स्थगित करने, अथवा दण्ड में कुछ विल्लम्ब करने अथवा दण्ड की आज्ञा को स्थगित 
करने, दण्ड कम करने, तथा बदलने का अधिकार होगा, जो राज्य की कार्यकारिणी 
शक्ति के च्षेत्र के अन्तर्गत है । 
(ब ) सन्त्रि-परिपद्‌ 
नियुक्ति, वेतत आदि :-- 
संघ के समान, विधान की प्रथम नामांचली के भाग 'अ' और “व! में उद्धत 
पत्येक राज्य में एक मत्रि-परिपद्‌ की व्यवस्था की गई है जिसका नेता मुख्य मंत्री 
कहलाएगा और जिसका काथ राज्यपाल अथवा राजग्रझ्ुुख को उसके कार्यों के सम्पादन 
के हेतु सहायता और सम्मति प्रदान करना होगा। बिहार, मभ्यप्रदेश, उद़ीसा और 
मध्य भारत में एक मतन्नी पिछुडे हुए तथा दलित वर्गो के हित की सुरक्षा के लिए 
रखा जाएगा । मुख्य मत्रो की नियुक्ति राज्यपाल अथवा राजप्रमुख करेगा और अन्य 
. अन्रियों की नियुक्ति भी मुख्य मन्नी की सस्मति से वही करेगा। व्यक्तिगत रूप से मंत्री- 
गण राज्यपाल अथवा राजग्रमुख के प्रति विश्वासी रह कर द्वी अपने पद पर आसीन 
रह सकेंगे, परन्तु सयुक्त रूप से मन्‍्त्री-परिषद्‌ राज्य'की व्यवस्थापक समिति के प्रति 
उत्तरदायी होगी । यदि कोई मत्री ६ मास तक राज्य की व्यवस्थापिका सभा के किसी 
भवन की सदस्यता भ्रहण करने में असफल सिद्ध होगा तो उस अवधि की समाप्ति 
पर उससे मत्नी का पद छीन लिया जाएगा। विधान के नियमों के अनुसार राज्यपाल 
अथवा राजप्रमुख प्रत्येक मंत्री को उसे उसके पद अहण करने से प्‌ ही गुप्तता की 
शपथ ग्रहण कराएया। मंत्रियों का वेतन राज्य की च्यवस्थापिका सभा द्वारा समय-समय 
पर निश्चित किया जाएगा। 
मन्त्रिपरिपद्‌ के अधिकार 
यद्यपि राज्य को कार्यकारिणी शक्ति का अधिकारी राज्यपाल झथवा राजप्रमुख 
होता है परन्तु वह अपने इस अधिकार का प्रयोग केवल मन्त्रि परिपद्‌ द्वारा ही करता 
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है। मन्त्रि परिपद्‌ राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के नाम में ही इस कार्य का सम्पादन 
करती है । चैधानिक रूप से किसी राज्य के शासन श्रबन्ध के सुविधापूर्ण संचालन 
तथा मन्त्रियों के कार्यक्रम को सरल एवं सुबोध गति के हेतु नियम निर्माण राज्यपाल 
अथवा राजप्रमुख ही करेगा | यह नियम फेवल उन विपयों से सम्बन्धित हँगे जिनके 
सम्बन्ध में वह अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गंत कार्य नहीं करेगा | विधान के अनुसार 
राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के विवरेकाधिकार के अन्तर्गत आनेवाले विपयों के अतिरिक्त 
अन्य विपयों के सम्पादन के हेतु मन्त्रिपरिपद्‌ उसे सहायता तथा सम्मति प्रदान करेगी । 
परन्तु व्यावहारिक रूप में मन्त्रिपरिपद्‌ ही शासन प्रवन्ध का सचाल्नन करेगी | यह बात 
आसाम राज्य के स्रीमान्त तथा पिछुडे हुए ज्षेत्नों के शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में लागू 
नहीं होती । राज्यपाल अथवा राजप्रमुख से यही आशा की जाती है कि वह मन्द्रि- 
परिपद्‌ की सम्मति को नही ठुकराएगा तथा शासन प्रवन्ध मे किसी प्रकार का अनुचित 
हस्तक्षेप नही करेगा | यदि वह्द ऐसा करता है तो नि सन्देह रूप से उसे एक कठिन 
कार्ये का भार अ्रपने पर और लेना पढेगा--और वह कार्ये होगा नवीन मन्त्रि परिषद 
को सरोज, फ्योंकि बहुमत का भोग करने वाले मन्त्रिमण्ल से वह सहमत नहीं था। 
इस हेतु राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के समस्त अधिकारों का प्रयोग सन्त्रि परिषद्‌ करती 
है | विशेष अथवा अ्रसाधारण परिस्थितियों तथा विवेकाधिकार के भ्रन्तर्गत आने वाले 
कार्यों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत निर्णय द्वारा कार्य करते 
समय भी राज्यपाल अथवा राजप्रमुख अपने मन्नरिमए्डल से सम्मति खेगा। शासन 
सम्बन्धी अधिकारों के अतिरिक्त अपने बहुमत के कारण मत्रिपरिपद्‌ का कानूच निर्माण 
पर भी यथेष्ट प्रभाव होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य का ज्यवस्थापक कार्यक्रम 
एक अफार से सरकारी ही होगा और इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम सबसे प्रथम मंत्रि- 
परिपदू द्वारा ही उठाए जाएँगे | व्यवस्थापिका सभ। की समितियों के निर्माण पर भी 
मन्निपरिपद्‌ का निरीक्षण होगा | यह समित्तियाँ व्यवस्थापिका सभा की स्वीकृति के 
लिए प्रस्तावों के सम्बन्ध में अजुग्रह श्रदान करंणी | राज्यपाल , अथवा राजप्रभ्मुख के 
श्रर्थिक अधिकारों का अयोगकर्ता मंत्रिमएडल ही होगा, और फ्योंकि व्यवस्थापिका 
सभा के झार्थिक अधिकार विधान हरा अत्यन्त संकुचित एवं सीमिति कर दिए गए 


है, इसलिए उनका तात्पर्य भी मंत्रिमण्डल के अधिकार से ही होगा । राज्य की आय 
को च्यय के विभिन्न शापकों में वितरित करने और आवश्यकता तथा परिस्थिति के 
अजुसार कर लगाने का कार्य सत्रि परिषद्‌ का ही है | परन्तु अ्तिम सीढी पर मत्रि- 
परिपद्‌ के अधिकारों को च्यर्थ बनाने वाली पुव उन्हें जकड देने वाली एक अत्यन्त 
धुइ श्खला भी है, श्रोर वह श्ूंखला है राज्य की व्यवस्थापक समिति के बहुसत 
की सहायता । 

इस पअकार विधान द्वारा राज्यों में उत्तदायी शासन की व्यवस्था की गई है | 
विघान के अ्रतगत यह प्रतिपादित क्या गया है कि यदि मनत्निमगठल व्यवस्थापक 


समिति के बहुमत के विश्वास को खो देता है तो उसे तुरन्त ही त्यागपन्न उपस्थित 
कर देना चाहिए। व्यवस्थापिका सभा के श्रति मतन्रिमण्डल्ष का यह उत्तरदायित्व 
संयुक्त होगा, अर्थात्‌ एक मंत्रो की पराजय अथवा एक मंत्री की नीति के प्रति अविश्वास 
का तापपये पूरी मंत्रिपरिषद्‌ की नीति के प्रति अविश्वास होगा। इस प्रकार प्रा 
मंत्रिमए्ठल एक सूत्र में बेंधा हुआ है। मंत्रिमण्डल का निर्णय सयुक्त होगा और उसी 
के अनुसार वद्द कार्य भी करेगा । किसी मंत्री के व्यक्तिगत अतिब्रम अथवा पतन 
के कारण समस्त मंत्रिमएडल उस का पक्त अहण नहीं करेगां। इस प्रकार की परि- 
स्थिति में मुख्य मंत्री उस मंत्री से त्यागपत्र उपस्थित करने के लिए कह सकता है। 
इस कार्य को विधान की निम्न धारा द्वारा व्यावहारिक रूप श्रदान किया जाएगा कि 
व्यक्तिगत रूप से सन्त्रीरण उसी समय तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं जिस 
सम्रय तक वे राज्यपाल अथवा राजप्रसुख के प्रति विश्वासी रहें । यद्यपि इस सम्बन्ध में 
मुख्य मंत्री अपने सहयोगियों के मध्य में प्रधान के रूप में बाय करेगा, परन्तु राज्य के 
अध्यक्त द्वारा मन्त्रिमण्डल से सम्बन्धित प्रत्येक बात को सूचना भी उसी को प्रदान की 
जा सकती है। विधान के अन्तगंत यह विशेष रूप से श्रतिपादित कर दिया गया है कि 
राज्य के शासन प्रबन्ध तथा ज्यवस्थापन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में मन्श्रि-परिषद्‌ के 
समस्त निययों को सूचना मुख्य मम्त्री, राज्यपाल्न अथवा राजप्रसुख को प्रदान करेगा । 
इसके अतिरिक्त राज्य के शासन प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन के प्रस्तावों से सम्बन्धित 
कोई पभरन राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख पूछुता है तो उस प्रश्न से सम्बन्धित समस्त 
सुचना उन्हें मुख्य मन्त्री द्वारा प्राप्त होनी चाहिए।यदि किसी विषय के सम्बन्ध में 
किसी सन्‍्त्री द्वारा दिए गए निर्णय पर मन्त्रि परिपद्‌ ने विचार न किया हो तो राज्य- 
पाल अथवा राजप्रमुख मुख्य मन्‍्न्नी को यह आदेश प्रदान कर सकता है कि उस विपय 
को मन्रि-परिपद्‌ के विचाराथ उपस्थित किया जाए । मुख्य मंत्री इस आदेश के अनुसार 
ही काय करेगा । विचार विसप के पश्चात्‌ यदि परिषद्‌ उस निर्णय को अ्रस्वीकृत करदे 
तो यह सम्भव है कि उस मनन्‍्त्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पढ़े | 
(२) केन्द्र द्वारा शासित राज्य ओर क्षेत्र 

विधान के अन्तगंत इस प्रकार के च्न्न दो वर्गो' में प्रस्तावित किए गए हैं... 
प्रथम नामावली के भाग 'सः? में उद्धत राज्य, और प्रथम नामावली के भाग “द! में 
उल्लिखित छेम्न | यद्यपि इन दोनों वर्गों का शासन संघ द्वारा होगा और दोनों का 
शासन सम्बन्धी उच्चतम पदाधिकारी राष्ट्रपति ही होगा, परन्तु इन दोनों चर्गों के 
शासन से सम्बन्धित विधान की धाराओं में अन्तर है । 

(अ) भाग स? में उद्धत राज्य 

इस भाग में उद्धुत राज्यों का शासन प्रवन्ध राष्ट्रपति द्वारा संचालित होगा । 

इस सम्बंध में राष्टपरति चीफ़ कमिश्नर अथवा उप-राज्यपाल (/6प्राशा॥6-00ए- 


८४707) द्वारा कार्य करेगा । इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वय करेगा अथवा किसी विशेष 
परिस्थिति में पढोसी राज्य की सरकार द्वारा। अन्तिम ढंग के सम्बन्ध में छूस ढंग 
अथवा प्रणाली के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार द्वारा निश्चित करने पर भी विधान द्वारा 
कुछ प्रतिबन्ध प्रस्तावित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में विधान मे प्रस्तावित किया गया 
है कि किसी पड़ोसी राज्य की सरकार द्वारा राष्ट्रपति उस समय तक यह कार्य न 
करेगा जब तक ( १) उस सरकार से परामश न करले, क्र (२) इस प्रकार 
शासित होने वाली जनता के दृष्टिकोण तथा मत से भी परिचित होले । इस विधान 
के लागू होने के समय इन राज्यों के शासन प्रबन्ध के हेतु राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की 
सहायता एवं सम्मति प्रदान करने के लिए सन्त्रियों अथवा परामशंदाताओं की कोई 
परिषद्‌ नहीं होगी । जहाँ कहीं इस प्रकार की परिषद्‌ हैं वहाँ उन्हीं को स्थायी रखने 
इस प्रकार की नवीन परिषद्‌ को जन्म प्रदान करने तथा मन्नि परिपद्‌ अथवा परामशश- 
दात्री सस्या के निर्माण, अधिकार और कार्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने का अधि- 
कार ससद को प्रदान किया गया है। 
(ब) भाग 'दः में उल्लिखित क्षेत्र 

भाग दः में दिए गए क्षेत्र तथा इस अकार के अन्य छोत्नों के शासन प्रधन्ध का 
सचालन, जो नासावली में उद्धत नहों है, विधान के अन्तर्गत अस्तावित किए जाने के 
प्रचुसार, राष्ट्रति चीफ़ कमिश्नर अथवा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा करेगां। इस 
प्रकार के पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करेंगे । इन छेप़ों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति 
के अधिकार भार “स? में उद्धत राज्यों से सम्पन्धित अधिकारों से कहीं अधिक हैं 
क्योंकि इनके सम्बन्ध में चद्द व्यवस्थापन का काये भी करेगा | इन क्षेत्रों की शान्ति और 
सुरक्षा के हेतु राष्ट्रपति नियमों का निर्माण कर सकेगा ) इस भकार निर्मित नियम 
ससद के किसी कानून अथवा वहाँ अस्थायी रूप से प्रचलित किसी अन्य कान्‌न को 
सशोधित एवं खण्डित कर सकते हैं। इस भकार के नियम राष्ट्रपति द्वारा घोषित 
किए जाने पर ससद के एक्ट के समान ही लागू किए जाएँगे, परन्तु केवल उसी छोत्र में । 


) 


वारहवाँ अध्याय 
राज्य के न्यायालय 


““हुइकोर्ट के न्यायाधिक्रार वही होंगे, जिनका प्रयोग वह इस विधान के 
लागू होने से पृव्े करती थी, इसके साथ-साथ वह आय सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध 
में मी न्‍्यायाधिक्रार का अयोग करेगी जिनके सम्बन्ध में विधान निर्याण से पर्व की 
ह्ईकोर्ट मौलिक न्यायाधिकार का उयोग नहीं कर सकती थी। आज्ञा पत्र तथा 
अन्य आदेश ग्रदान करने के हाईकोर्ट के आविकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान 
किए गए अधिकारों से कह/ आपक विस्तृत एवं उदार हैं, और रात्य अथवा ॥कसी 
जनसंस्था अथवा किसी पद्मावद्गरी द्वारा अपहरण ॥#ए जाबव पर मालिक 
अथवा अन्य अधिकारों को रच्धा के लिए इन्हें जाग॒त [जया जा सकता है [? ' 


“शर एन, आर. राघवाचारी 
(१) हाईकोट 


हाईकोर्ट का निर्माण 


विधान के अन्वर्ग त, प्रथभ नासावचली के भाग 'अ' और “व” में उद्धत राज्यो 
के ल्षिएु एक एक हाईक्रोट की व्यवस्था की गई है । इस विधान के लाग होने के पूर्व 
जो हाईकोर्ट जिस आरन्त अथवा देशी राज्य मे कार्य कर रही थी, इस विधान के लागू 


हो जाने के पश्चात वही उस राज्य की हाईकोट का स्वरूप धारण कर लेंगी। इसके 
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भझत्तिरिक्त प्रथम नामावली के भाग 'सः' में उद्धत राज्यों के सम्बन्ध में ससद को यह 
अधिकार है कि वह वहाँ एक हाईकोट की स्थापना कर दे, अथवा वहीं के किसी न्‍्याया- 
लय को हाईकोट का स्वरूप प्रदान कर दे । इस विधान के ल्ञागू होने से कुछ समय 
पूर्व तक जो हाईकोट जिस क्षेत्र पर अपने न्‍्यायाधिकार का प्रयोग करती थीं, इस 
विघान के ल्ाग हो जाने के पश्चात भी वे उसी छ्षेत्र के सम्बन्ध में अपने न्‍्यायाधिकार 
का प्रयोग करती रहेंगी | यह विधान की घाराशों तथा विधान द्वारा अदान किए गए 
कानन निर्माण के श्रधिकार द्वारा किसी व्यवस्थापिका सभा के बनाएं गए कानून के 
अनुसार होगा। परन्तु प्रथम नामावली के भाग अर! और “ब? में उद्धत्त राज्यों की 
हाईकोट के न्‍्यायाधिकार अथवा अधिकार क्षेत्र को ज्यापक करने अथवा बहिष्कृत 
करने का अधिकार केवल ससढ को होगा। प्रथम नामावल्ली के भाग झः और “बा! 
में उद्धुत राज्यों के हाईकोट के अधिकार और कर्तव्य समान होंगे। इनसे सम्बन्धित 
घाराए भाग 'स!? में उद्धत राज्यों के सम्बन्ध में,भी लाग होंगी, परन्तु इस सम्बन्ध में 
सखसद्‌ अपने कानन द्वारा कुछ सशोचन उपस्थित करेगी। परन्तु भाग 'द में स्याय- 
व्यवस्था के लिए विधान में कोई धारा पस्तुत नहों की गई है, इसका सार राष्ट्रपति 
पर छोड़ दिया गया है। 


हाई कोट के न्यायाधीशों का वेतन और पद सम्बन्धी शर्ते 

प्रत्येक हाई कोर्ट में एक प्रधान न्यायाधीश होगा, और अन्य न्यायाधीशों की 
संख्या राष्ट्रति समय सप्तय पर उस न्यायालय की स्थिति देखकर निश्चित करेगा । 
हाई कोट के पत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारतवप के प्रसुख न्यायाघीश 
ओर राज्यपाल श्रथवा राजप्रसुख से परामश लेकर करेगा, तथा प्रसुख न्यायाधीश के 
अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर हाईकोट के प्रमुख न्यायाधीश 
से सम्मति की जाएगी। हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए किसी घ्यक्ति के लिए 
यह आवश्यक है कि वह भारतवर्ष का नागरिक द्ो। इसके अतिरिक्त कुछ भौर भी 
आवश्यकताएँ हैं जो निम्न प्रकार से हैं --(१) भारतवर्ष में उसने दस चर्ष तक कोई 
न्याय सम्बन्धी पद अहण किया हो, अथवा (२) प्रथम नामावल्ली में उदत राज्यों की 
किसी हाई कोर्ट में दुस वष तक एडवोकेट रह चुका हो, अथवा एक के पश्चात्‌ एक, टो' 
अथवा दो से अधिक न्यायालयों का एडवोकेट रह चुका हो | 

हाई कोर्ट का न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर रहेगा, 
यदि इसके पूर्व ही वह राष्ट्रपति को अपना स्थाग-पत्र न सौंप दे, अथवा उसे पदस्थ कर 
दिया जाए, अथवा उसको नियुक्ति सर्मोच्च न्यायालय के न्यायाघोश के स्थान पर कर 
दी जाए, अथवा किसी अन्य हाई कोर्ट में उसका स्थान परिवत्तन कर दिया गया हो । 
यदि ससद के दोनों भवन किसी न्यायघीश के कुब्यवह्दार अथवा उसकी पयोग्यता के- 
कारण एक अस्ताव पास करके राष्ट्रति से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि उस न्‍्याया- 
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चीश को पदस्थ कर दिया जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव भवन के सदस्यों की कुल संख्या के 
चहुमत द्वारा, और उपस्थित सदस्यों के 3 बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। जो व्यक्ति 
हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो अ्रथवा रह चुका हो, तो इस विधान के लागू होने के 
दिवस से वह भारतवर्ष की सीमा में स्थित किसी न्यायालय के सम्मुख पेरवी नहीं 
कर सकेया। 

प्रथम नामावल्ली के भाग 'अ' में उद्धत राज्यों की हाई कोट के प्रमुख न्‍्याया- 
चीश को ४०००) सासिक वेतन तथा अ्रन्य न्यायाघीशों को ३४००) सासिक वेतन 
मिल्लेया । भाग “व! में उद्धत राज्यों की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतल का निश्चय 
राष्ट्रपति राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्‌ करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्‍्याया- 
घीश के भत्ते ओर अधिकार आदि संसद के एक कानून द्वारा प्रदान किए जाएँगे। 
परन्तु न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात्‌ यह परिवर्स्ित नहीं किए जा सकेंगे । हाई कोट 
के विधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह श्रधिकार है कि वह एक न्यायाधीश को स्थान 
परिवत्तंत करा दे, अस्थायी प्रमुख स्यायाघीश नियुक्ति कर दे, और हाई कोर्ट की बेठकों 
के समय अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का ग्रवन्ध कर दे । 

हाई कोर्ट के अधिकार-्षेत्र तथा अधिकार 

हाई कोट का अधिकार क्षेत्र वही होगा जो इस विधान के लागू होने से पूर्व 
था। इस श्रकार दीवानी तथा फ़ोजदारी दोनों विपयों का एक राज्य में सबसे अधिक 
उच्च न्यायालय हाई कोट होगा । विधान द्वारा प्रस्तावित धारा के अनुसार कुछ विशेष 
शर्तों' के अ्रनुसार दवाई कोट से अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में जा सकेगी। कलकत्ता, 
चम्बई और मद्रास के हाई कोट को इस प्रकार मौलिक और अ्रपील सम्बन्धी न्‍्याया- 
घिकार प्रदान किया गया है। परन्तु आय के सम्बन्ध में भी हाई कोट का निर्णेय किसी 
अन्य के आधीन नहीं होगा, जैसा कि पूर्व समय में हुआ करता था। 

प्रत्येक हाई कोर्ट को आदेश प्रदान करने, वन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निपेध- 
आदि के शआज्ञा पतन्न प्रदान करने का अधिकार होगा । यह आशज्ञा-पत्र मौलिक 
अधिकारों को लागू करने के लिए अपने चेन्र की किसी सरकार को प्रदान किए जा 
सकते हैं । 
। सेनिक शक्ति द्वारा स्थापित किसी न्यायालय के अतिरिक्त अपने अपने केन्न फे 
समस्त न्यायालर्यों पर हाई कोट को निरीक्षण का अधिकार होगा । इस कार्य के सम्पा- 
दुत में हाई कोर्ट (१) अन्य न्यायालयों के मुकदमे साँग सकती है, ( २) इन न्यायालयों 
की कार्यग्रणाली के हेतु नियम अ्रतिपादित कर सकती है, (३) इन न्यायालयों के 
पदाधिकारियों हारा पुस्तक, हिसाव, आदि रखने के नियम प्रतिपादित कर सकती है, 
और (४) राजप्रमुख अथवा राज्यपाल की पूव स्वीकृति के साथ न्यायोलय के पदाधि- 


कारियों तथा वहाँ पैरवी करने वाले एडवोकेट, एुटोरनी और प्लीडरों का शुल्क मी 
निश्चित कर सकतीं है । 


इसके अतिरिक्त यदि किसी निम्न न्‍्यायाल्य में यदि कोई ऐसा मुकदमा चल 

रहा हो, जिसमें कानून का कोई ऐसा महत््वपर्रा अश्न फँसा हो जिसके कारण विधान 

की व्याख्या की आवश्यकता आ पढ़े, तो इस प्रकार के मुकदमे को दवाई कोट अपने यहा 

ले ज्ञेगी | इसके पश्चात्‌ हाई कोर्ट स्वय उस मुकदमे का निर्णय कर उस मुकदमे को 

समाप्त कर सकती है, अथवा कानून के प्रश्न को सुलका कर उसे उसी न्यायालय को 
प्रदान कर सकती है । 


जिस राज्य अथवा क्ेत्र में हाई कोर्ट का मुख्य पद्‌ स्थित हो, उसके अतिरिक्त 
संसद हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को अपने कानून हारा व्यापक एवं बहिप्कृत कर 
सकती है । 


(२) अन्य आधीन न्यायालय 
ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति और योग्यताएँ 


प्रथम नामावली के भाग “'अ? और "“ब' में उद्धुत राज्यों में ज़िला न्यायाधीशों 
की नियक्ति तथा उनकी उज्नति राज्यपाल अ्रथवा राजप्रमुख उस विशेष राज्य की हाई 
कोर्ट से परामश लेकर करेगा । ज्ञिल्ा न्यायाधीश के पद को अद्दण करने के लिए यह 
आवश्यक है कि कोई व्यक्ति राज्य अथवा सध के किसी पद्‌ को अहण न किए हुए हो, 
अथवा सात वर्ष के अनुभव का एडवोकेट अथवा प्लीढर रह चुका हो, अ्रथवा हवाई 
कोर्ट ने जिसकी न्युक्ति के लिए सिफ़ारिश की हो । इस सम्बन्ध में यहाँ यह बतला 
देनां आवश्यक है कि इस “ज़िला न्‍्यायांधीश! शब्दावली में निम्नलिखित भी सम्मिलित 
हैं; एक दीवानी का न्यायाधीश, सहायक ज़िला न्यायाधीश, उप ज़िला न्यायाधीश, 
सहकारी ज़िला न्यायाधीश, स्मॉल कॉज़ न्यायालय के प्रधान न्‍्यायधीश, प्रधान प्रादे- 
शिक मजिस्ट्रेट, सहायक अधान आदेशिक मजिस्ट्रेट, सेशन्स न्यायाधीश, सहायक 
सेशन्स न्यायाधीश और सहकारी सेशन्स न्यायाघीश । 


ध्याय व्यवस्था सम्बन्धी पद” इस शब्दावली का यद्यपि विधान के अन्तर्गत 
यही थ्र्थ लियां गया ऐ कि इसमें वे व्यक्ति सम्मलित हैं जो ज़िला न्यायाधीश तथा 
उससे निम्न पर्दों के लिए प्रार्थी थे, फिर भी ज़िला न्यायाधीशों के अतिरिक्त श्रन्य 
च्यक्तियों की मरती के सम्बन्ध में चिधान के अन्तर्गत कुछ विभिन्न धाराएँ प्रस्तुत कौ 
गई दें । इस प्रकार की समस्त नियुक्तियाँ राज्यपाल अथवा राजप्रमुख स्वय द्वारा 
निर्मित निय्भों के श्रजुसार, राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन और दवाई कोट से 
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जिला न्यायालय और अन्य न्यायालय के निरीक्षण तथा उन व्यक्तियों की 
उन्नति और छुट्टी के सम्बन्ध में जो किसी राज्य की न्याय व्यवस्था में ज़िला न्यायाधीश 
से निम्न पद अहण किए हुए हैं, का अधिकार हाई कोट को होगा । 

रज्यपात अथवा राजप्रमुख को विधान हारा यह अधिकार प्रदान किया गया 
है कि वह जनता को यह सूचित करे कि शआआधीन न्यायालयों ओऔर न्याय व्यवस्था 
सम्बन्धी पद तथा उसके अन्तर्गत निर्मित किए गए समस्त नियम, स्वय हारा निश्चित 
दिनाक से मजिस्ट्रेट के निर्देशित वर्ग के प्रति लागू हो जाएँगे, इनमें कुछ संशोधन भी 
होंगे जिनका निर्देशन उस सूचना सें ही कर दिया गया है। 


कारियों तथा वहाँ पैरवी करने वाल्ले एडवोकेट, एटोरनी और फ्लीडर्रों का शुक्क भी 
निरिचत कर सकती है। 


इसके अतिरिक्त यदि किसी निम्न न्यायालय में यदि कोई ऐसा झ्लुकदसा चल 
रहा हो, जिसमें कानून का कोई ऐसा महत््वपर्र प्रश्न फँैसा ही जिसके कारण विधान 
की ज्याख्या की आवश्यकता आ पढ़े, तो इस श्रकार के मुकदमे को हाई कोट अपने यहाँ 
ले लेगी । इसके पश्चात्‌ हाई कोर्ट स्वयं उस मुकदमे का निर्णय कर डस मुकदमे को 
समाप्त कर सकती है, अथवा कानून के प्रश्न को सुलझा कर उसे उसी न्यायालय को 
प्रदान कर सकती है । 


जिस राज्य अथवा चेत्र में हाई कोर्ट का मुख्य पद्‌ स्थित हो, उसके अतिरिक्त 
ससद हवाई कोर्ट के अधिकार क्ेत्र को अपने कानून हारा व्यापक एवं बहिप्कृत कर 
सकती है। 


(२) अन्य आधीन न्यायालय 
ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति और योग्यताएँ 


प्रधम नासावत्ली के भाग अ! और “य! में उद्धत राज्यों में ज्ञिला न्यायाघोर्शो 
की नियुक्ति तथा उनकी उम्नति राज्यपाल अथवा राजप्रमुख उस विशेष राज्य की हाई 
कोर्ट से परामश लेकर करेगा। ज़िला न्यायाधीश के पद्‌ को अद्रण करने के लिए यह 
आवश्यक है कि कोई व्यक्ति राज्य अ्रथवा सघ के किसी पद को अहण न किए हुए हो, 
अथवा साध वर्ष के झनुभव का एडवोकेट अथवा प्लीडर रष्ट चुका हो, अथवा हाई 
कोर्ट ने जिसकी नियुक्ति के लिए सिफ़ारिश वी हो । इस सम्बन्ध में यहाँ यह बतला 
देना आवश्यक है कि इस "ज़िला न्‍्यायांघीश? शब्दावली में निम्नलिखित भी सम्मिलित 
हैं; एक दीवानी का न्यायाधीश, सहायक ज़िला न्यायाधीश, उप ज़िला न्यायाधीश, 
सहकारी ज़ित्षा न्यायाधीश, स्मॉल कॉज़ न्‍्यायासख्य के प्रधान न्‍्यायधीश, प्रधान श्रादे- 
शिक मजिस्ट्रेट, सह्तायक प्रधान आदेशिक मजिस्ट्रेे, सेशन्‍्स न्यायाधीश, सहायक्त 
सेशन्स न्‍्यायाधीश और सहकारी सेशन्स न्यायाधीश | 


दयाय व्यवस्था सम्बन्धी पद! इस शब्दावली का यथ्यपि विधान के अन्तर्यत 
यही अर्थ लिया गया है कि इसमें वे व्यक्ति सम्मलित हैं ज्ञो जिला न्‍्यायाघीश तथा 
उससे निम्न पर्ठों के लिए आर्थी थे, फिर भी ज्ञिल्ा न्यायाधीशों के भ्रतिरिक्त अन्य 
च्यक्तियों की मरत्ती के सम्बन्ध में चिधान के अन्तर्गत कुछ विभिन्न धाराएँ अस्तुत कौ 
गई हैं। इस प्रकार की समस्त नियुक्तियाँ राज्यपाल अथवा राजग्रझुख स्वयं द्वारा 
निर्मित निया के श्रजुसार, राज्य के पब्लिक सर्विस कम्रीशन ओर हाई कोट से 
परामर्श लेकर करेगा । 


जिल्ला न्यायालय और अन्य न्यायात्रय के निरीक्षण तथा उन व्यक्तियों की 
उन्नति और छुट्टी के सम्बन्ध में जो किसी राज्य की न्याय व्यवस्था में जिला न्यायाधीश 
से निम्न पद ग्रहण किए हुए हैं, का अ्रधिकार हाईं कोट को होगा | 

राज्यपाल अथवा राजप्रमुख को विधान हारा यह अधिकार प्रदान किया गया 
हे कि वह जनता को यह सूचित करे कि आधीन न्यायालयों ओऔर न्याय च्यवस्था 
सम्बन्धी पद तथा उसके अच्तर्गेत निर्मित किए गए समस्त नियम, स्वयं द्वारा निश्चित 
दिनांक से मजिस्ट्रेट के निदृशित वर्ग के श्रति लायू हो जाएँगे, इनमें कुछ संशोधन भी 
हँगे जिनका निर्देशन उस सूचना म॑ ही कर दिया गया है। 


तेरहवों अध्याय 


शक्ति वितरण 


“इस आधार पर बडा गम्भीर दोषारोपण किया गया है कि केन्द्रीकरण की 
मात्रा अत्यन्त अधिक हो गई है और राज्यों को म्युनि्तिपेलिटियों के समान कर 
दिया गया हे १?" --डाक्टर अम्बेदकर 


प्रत्येक संघ राज्य में केन्द्र ओर संघीय इकाइयों में स्पष्ट शक्ति वितरण किया 
जाता है, क्योंकि, जैसा कि डाइसी ने लिखा है, “सघ का तात्पय ही राज्य की शक्ति 
फो उन अनेक आधीन सस्थाओं भें वितरित करना है जिनका मूल और जिनका 
नियंत्रणकर्ता विधान है ।” अन्य स्थार्नों के समान भारतवर्ष में भी केन्द्र और इका- 
इरयों के व्यवस्थापक कार्यों को विधान में विभिन्न शीषकों के अन्तर्गत स्थान प्रदान 
किया गया है । 


व 


नवीन विधान के अन्तर्गत शक्ति वितरण की जो भ्रणाली अपनाई गई है वह 
अपने सार रूप में सन्‌ १६३९ के एक्ट के अन्तर्गत प्रदान की गदे प्रणाली के समान 
है। शक्ति वित्तण का सिद्धान्त भी वही रखा गया है, अर्थात्‌ तालिकाओं द्वारा अधि- 
कार्रो का व्यवस्थित वितरण । अब इन तीन तालिकाओं के नाम इस प्रकार रखे गए 
हैं..?/.'सघीय तालिका?, (राजकीय तालिका” और “एुकीभूत ताक़िका? | इन त्तालिकाओं 
में शक्ति वितरण का सिद्धान्त वही है जो सन्‌ १६३५ के पुष्ट के अन्तरगंत था। अवशेष 
अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्रठान किए गए हैं। 

केन्द्रीय सर्वोच्च सत्ता 
यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया गया है कि राज्य अथवा सघ की 


व्यवस्थापिका सभाएँ एक दूसरे के अधिकारों का अपहरण नहीं कर सर्केगी। एकीमूत 
तालिका में उक्लिखित विपयों के सम्बन्ध में केन्द्र को निश्चित सर्वोच्च सत्ता प्रदान 
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को गई है । इसके अतिरिक्त विधान में यह ग्रस्तावित किया गया है कि राजकीय 
तालिका भ॑ दिए गए किसी विशेष विषय का स्वरूप अथवा महत्त यदि राष्ट्रीय होगा 
सो उस विपय के सम्बन्ध से ससद को कानून निर्माण का अधिकार होगा । यदि एक 
अथवा एक से अधिक राज्य मिल कर स्वेच्छापूर्वक संघ से यह प्रार्थना कर कि उसके 
कुछ विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र ही कानून निर्माण करे, तो केन्द्र इस प्रकार का कानून 
निर्माण कर सकता है। इसके अतिरिक्त विधान में यह भी अतिपादित किया गया है 
कि यदि राज्य परिषद्‌ उपस्थित सदस्यों के ३ बहुसत से यह प्रस्ताव पास करदे कि 
राष्ट्रीय हित के लिएु यह आवश्यक है कि राजकीय तालिका के कुछ विशेष विषयों के 
सम्बन्ध में ससद कानून बनाए, तो संसद उस समय त्तक इन विपर्यों के सम्बन्ध में 
कानून निर्माण करती रहेगी जब तक कि वह प्रस्ताव लागू रहेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव 
की झचधि एक य॒र्ष होगी, परन्तु आवश्यकता पडने पर एक वार में एक वर्ष की गणना 
से प्रस्ताव पास करके इसकी शअ्रवधि से ओर भी वृद्धि की जा सकती हैं। इस भरकार 
के प्रस्ताव समाप्त होने के दिनांक से ६ मास पश्चात्‌ इस सम्बन्ध में बनाए गए संसद 
के कानून भी समाप्त हो जाएंगे | परन्तु यहाँ इतना ध्यान में रखना चाहिएु कि राज- 
कीय तालिका के विपयों के सम्बन्ध में ससद के कानून निर्माण के अधिकार के होते 
हुए भी राज्यों को भी उन विपर्या के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार होगा। 
यदि राजकीय और केन्द्रीय कानून में विरोध होता है तो राजकीय कानून उस सीमा 
सक अवैध घोषित किया जाएगा जिस सीसा तक वह केन्द्रीय कानून का विरोध कर 
रहा होगा। राजकीय तालिका के किसी विपय के सम्बन्ध में ससद्‌ कानून बना 
सकती हे यदि दो अथवा दो से अधिक राज्य इसे आवश्यक समर और इस सम्बन्ध में 
उन समस्त राज्यों की च्यवस्थापिका सभाओं के समस्त भवन एक प्रस्ताव पास कर दें। 
इस प्रकार ससदु द्वारा पास किया, प्रत्येक एक्ट उन राज्यों में ल्ञागू होगा । कोई अन्य 
राज्य भी इस प्रकार के कानून को अपने यहाँ लागू कर सकता है यदि उसकी व्यवस्था- 
पिका सभा के समस्त भवन इस सस्वन्ध में एक अस्ताव पास कर दें। इस पकार 
निर्मित एक्ट को खण्डित करने अथवा संशोधित करने का अधिकार केवल संसद को 
ही होगा । किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि, समझौता, आदि के सम्बन्ध में संसद भारतवर्ष 
अथवा उसके किसी भाग के लिए कानुन बना सकती है। संकट कालीन अवस्था 
अथवा असाधारण परिस्थितियों में संसद को यह अधिकार होगा कि वह राजकीय 
तालिका के एक धथथवा समस्त विषयों के सम्बन्ध में कानन-निर्माण करे। परन्तु संकट- 
कालीन अवस्था की घोषणा की समाप्ति के दिनांक से ६ मास के पश्चात्‌ इस प्रकार 
निर्मित किए गण कानून समाप्त हो जाएंगे। इस सम्बन्ध में सी यह न समर क्ेना 
चाहिए कि राज्यों को कानून निर्माण का अधिकार नहीं, परन्तु दोनों कानूनों में विरोध 
के अवसर पर केन्द्रीय कानून ही स्वीकृत माना जाएगा । यह भी विस्मरण नहीं करना 
चाहिए कि एकीमूत तालिका में उद्धुत किसी विषय के सस्वन्ध में बनाया गया किसी 


राज्य का कानून यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लिया जाए और उसे 
यह स्वीकृति प्राप्त हो जाए, तो वह कानून केन्द्रीय कानून के विरोध में होते हुए भी 
स्वीकृत एवं वैध माना जाएगा। केन्द्र द्वारा शासित समस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में कानूनों 
का निर्माण ससद करेगी । 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विधान की आधीनता में होते 
हुए भी सघ और उसकी इकाइयाँ ( प्रथम नामावली के 'अ' ओर “ब” भाग में प्रति- 
पादित ) अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र भ्रौर सर्वोच्च सत्ताघारी होंगे। कोई भी दूसरे 
के अधिकारों का अपहरण नहीं कर सकेगा । यदि अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई 
मरूगढ़ा उठ भी खडा होता है तो इस प्रकार के झगड़े के निर्णय का पूर्ण अधिकार 
सर्वोच्च न्यायालय को होगा, और यह निर्णय अन्तिम ट्टोगा तथा दोनों दर्तों को 
स्वीकार करना पढ़ेगा | इस सम्बन्ध में बम्बई के भूतपूर्व मुख्य संत्री श्री बी जी. खेर 
का कथन उल्लेखनीय हैं कि “प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार राजनेतिक शक्ति 
का निष्केन्द्रीकरण कर दिया गया है । केन्द्र और इकाइयों के काय क्षेत्र की सीमा को 
स्पष्ट रूप से प्रथक करने के हेतु शक्ति वितरण किया गया है । इस सम्बन्ध में उठे हुए 
प्रत्येक कगढ़े का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा ।?? 


व्यवम्थापक अधिकारों का वितरण 


५ सवीय तात्तिका 


नवीन विधान के अन्तर्गत इस तालिका में ७ विपय हैं, जबकि सन्‌ १६३५ 
के एक्ट के अन्तर्गत इस तालिका में केवल २१ विषय थे। इनमें मुख्य हैं . रक्षा, 
अस्त्रशासत्र, वारूद गोला, विदेशी कार्य और अन्तर्राष्रीय कर्तव्य, यातायात, परमाणु 
शक्ति, स्वदेश त्याग तथा देशान्तर वास, टकसाल पर सिवके, डाक और तार आदि, 
सघ की सम्पत्ति और उसकी आय, विदेशी ऋण, भारतवर्ष का रिजवे बेंक, डाकखाना, 
सेविंग्जु देंक, सघ हारा नियत शाखाओं द्वारा नमक का बनाया जाना तथा उसका 
वितरण तथा अन्य शाखाओं द्वारा इसका निरीक्षण, अफीम, राष्ट्रीय महत्त्व के पेतिहा- 
सिक स्मारक तथा कल्लात्मक भवन, यूनियन पब्लिक सर्विस तथा अन्य अखित्ल भारतीय 
सर्विस, आ्रादि | इसके अतिरिक्त वे भी विपय हैं जिनका उल्लेख राजकीय श्रथवा एकी- 
मृत तालिका दोनों में से किसी में नहीं है । 

राजकीय तालिका 

इस तालिका में वे विपय उद्धुत हैं जिनके सम्बन्ध में राज्य की व्यवस्थापिका 
समाए कानून वना सकुँगी। इनमें मुख्य हैं: जन सुरक्षा, पुलिस, न्याय प्रवन्ध, 
वन्‍्दीगृह, स्थानीय सरकार, जन-स्वास्थ्य और स्वच्छता, मादुक द्वव्य, थे शेक्तिक सस्थाएँ 
लिन्हें राज्य द्वारा आर्थिक सहायता अदान की जाती हो तथा जिन पर राज्य का ही 


नियन्त्रण हो, संचीय चालिका में उद्धृत यातायात के अतिरिक्त शेप यातायात, कृषि, 
राज्य की सीसा में व्यापार ओर व्यवसाय, बेकार और अपंगुओं को सुविधा, राज्य की 
पब्लिक सर्विस और राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य का जनता का ऋण, माल्- 
गुनज्नारी, कृषि की गाय पर कर, सडक अथवा नदी आदि पर से जाने चाले सामान 
और व्यक्तियों पर कर, छु'गी, बृत्तियों, व्यवसार्यों, व्यापार और नौकरियों पर कर, 
गरादि । 
एकीसूत तालिका 
इस तालिका में ४७७ विपय हैं जिनके सम्बन्ध में संसद ओर राज्यों की 
व्यवस्थापिका समाओ---दोनो को ही कानून बनाने का अधिकार है। दोनो के कानूनों 
में विरोध होने पर ससद का कानून चैध घोषित किया जाएगा। इन विषयों में मुख्य 
हैं; फोजदारी कानून, फोजदारी कार्य-प्रणाली, प्रतिबन्धक अवरोध, विचाह और 
तलाक, दिवालियापन और पागलपन, धरोहर ओर संरक्षक, दीवानी कार्यप्रणात्रो, 
- सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों का अनादर, औषधियाँ, अफीम के 
अतिरिक्त अन्य विष, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, व्यापार संघ, हित्त, श्रम, 
सुविधा, स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों का पुन'स्थापन, स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों कौ 
सम्पत्ति, आदि । 


शासन सम्बन्धी अधिकारों का वित्तरण 
जिस क्षेत्र के सम्बन्ध में संसद और राज्य की च्यवस्थापिका सभाएँ कानून 
» बनाती हैं, उल क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऋमशः केन्द्रीय कार्यकारिणी और राज्य की कार्य- 
कारिणी शासन प्रवन्ध करेंगी । राज्य अपने किसी अधिकार का अयोग इस रूप में न 
कर सकेगा कि केन्द्र के अधिकारों को उनसे हानि पहुँचने की सम्भावना हो । केन्द्र के 
अधिकारों की अनुकूलता में ही राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा । इस सम्बन्ध 
में केन्द्र राज्यों को आदेश भी प्रदान कर सकता है । 

ह भारत सरकार श्न्य विषयों पर भी राज्यों की - सरकार को आदेश प्रदान कर 
सकती है। राष्ट्रीय ओर सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यातायात के साधनों की सुरक्षा तथाः 
स्थायित्व के सम्बन्ध मे; अत्येक राज्य में प्रथक रूप से रेल की सुरक्षा के सम्बन्ध में 
केन्द्रीय सरकार राज़्यों की सरकारों को आदेश प्रदान कर सकेगी। 

जिन विपयों पर संघीय सरकार का अधिकार है उन विपयों के शासन प्रबन्ध 
को राष्ट्रपति राज्य अथवा उसके किसी पदाधिकारी को सौंप सकता है। यह कार्य 
राष्ट्रपति उस राज्य से परामर्श लेकर ही करेगा । ससद भी कानून द्वारा राज्य अथवा 
उसके पदाधिकारियों को कुछ अधिकार और कतंव्य अ्रदान कर सकती है। इस प्रकार 


बे जे में जो धन व्यय होगा, वह धन केन्द्रीय सरकार उस राज्य की सरकार को 
गी। हे 


पूवकाल के देशी राज्य जो अब भाग “बः में आगए हैं, यदि चाहें तो सशख 
सेनाएँ रख सकते हैं, परन्तु यह थे राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार'ही कर सकेगे। 


न्याय के उत्तम प्रवन्ध के हेतु ससद एक कानून द्वारा सहायक न्यायालय भी 
खुलवा सकती है। 


एक शक्तिशाली केन्द्र क़ी उत्पत्ति की न्याय्यता 


उपरयक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधान के अन्तर्गत केन्द्र को 
अत्यन्त अधिक अधिकार प्रदान किए गये हैं। व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयों में ससद 
को सर्वोच्च सत्ता, केन्द्र को प्रदान किए गए अवशेष अधिकार तथा सकट कालीन 
अवस्था सम्बन्धी विधान की धाराओं ने सघीय इकाइयों के अधिकार क्षेत्र को अत्यन्त 
सीमित बना दिया है। अति केन्द्रीकरण ने सघ की भावना में प्रतिबन्ध उपस्थित 
कर दिया है, और इसी के कारण इसकी कठोर आलोचना की गई है । 


केन्द्र को इतने अधिक व्यापक अधिकार देश की विशालता और विभिन्‍नता 
के दृढ़ और विवश करने वाले कारणों के आधार पर प्रदान किए गए थे। विधान 
निर्माताओं के मस्तिष्क में सदा ही दो उच्चतम आदर्श स्थित रहे -राष्ट्रीय हित और देश 
की एकता | हमारे देश में प्रचलित विभाजन और थक करने की प्रवृत्ति के कारण 
हमने जो महान दु ख सहे, उन्हें हम कसी नहीं भूल सकते । विभिन्न भाषा, जाति, 
गोन्न और धर्मों का देश में होने के कारण भारतवर्ष के लिए. यह आवश्यक था कि 
उसके विभिन्न अर्गो को सस्सिक्तित रखने के लिए एक केन्द्रीय शक्ति की स्थापना दी जाए। 
इसके अतिरिक्त देश फे विभाजन ने जो उथल पुथल कर दी उसके कारण एक शक्ति- 
शाली केन्द्र की स्थापना भर भी आवश्यक हो गई । सम्दूर्ण राष्ट्रीय आधार पर भारत- 
वर्ष के आर्थिक विकास झौर भारतव॒प के समस्त नागरिकों के जीवन के स्तर को ऊँचा 
उठाने की समस्या ने एक शढ़ भौर शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना का समर्थन किया | 
यह स्वाभाविक है कि आर्थिक एकता के पश्चाव्‌ राजनैतिक एकता का आयमन होता 
है। इसलिए बंगाल के सन्‌ १६४३ की मद्ामारी और झ्काल तथा अ्रन्य अनेक देश- 
व्यापी दुबेटनाश्रों को दृष्टिगत रखते हुए विधान निर्माताश्रों ने केन्द्र को ही शक्तिशाली 
बताया । संकटकालीन अवस्था के अ्रतिरिक्त तथा जब तक राष्ट्र के हितों पर आधात 
न हो, राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होंगे । सामान्य अथवा साधारण परिस्थितियों 
में विधान का स्वरूप संघात्मक होगा परन्तु असाधारण परिस्थिति में यह विधान 
एकात्मक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा । इस प्रकार जैसा कि डाक्टर अम्बेदकर ने 
कहा है यह विधान एुकात्मक 'भोर सथात्मक दोनों है। 'सघ! के स्थान पर “यूनियन 
शब्द का प्रयोग निश्चित त्था सचेत रूप से किया गया है, फ्योकि इस शब्द से एकता 
ओऔर संगठन का अर्थ ऋलकता है। राज्य इस सघ से एथक नहीं हो सकते क्योंकि इसे 


इन सब राज्यों को संगठित करने के अधिकार--व्यवस्थापक झौर शासन सम्बन्धी--- 
प्राप्त हैं। इसी दृश्कोण की पुष्टि में डावटर श्यामाग्रसाद झुकर्जी ने ठिखा है कि, “इन 
संकटकालीन अवस्थाओं का सामना करने के हेतु केन्द्र के लिए कुछु अधिकार सुरक्षित 
रखने चाहिए जो नीति के निर्धारण और लागू करने में पूर्ण और प्रतिब्न्ध रहित हों । 
अन्त में जिस विधान का जन्म हुआ है वह इस सबका आश्वासन देता है और 
विः्श्खलता तथा उत्पात अथवा उपह्रव के भय से रक्षा करता है [??* केन्द्र के यह 
महखपूर्ण अधिकार विधान की सामान्य विशेपता नहीं है। उनका प्रयोग क्षेचल उसी 
समय किया जाएगा जब किसी संकट कालीन अवस्था में उनकी आवश्यकता होगी | 
इसकी आवश्यकता भी है क्योंकि देश के समान द्वित और ससान लक्ष्य की प्राप्ति के 
हेतु केवल केन्द्र ही प्रयत्न कर सकता है, विभिज्ञ राज्य नहीं। इस सम्बन्ध में डाक्टर 
अम्बेदकर का कथन उल्लेखनीय है कि, “जो संकट कालीन अवस्था के लिए भी केन्द्र 
के इन सहजपूर्र अधिकारों की न्याय्यता को स्व्रीकार नहों करते, उन्हें कदाचित्‌ उस 
समस्या का स्पप्ट ज्ञान नहीं है, जो इस चिपय के मूल में स्थित है।” अन्त में यह 
स्वीकार करना पढता है, जैसा कि डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने लिखा है कि, “वचैधा- 
निक धाराएँ सले ही कुछ भी हों, व्यावहारिक रुप में उनकी सफलता राजकीय भावनाओं 
को निर्देयतापू्वक कुचलने म नहीं बल्कि एकता की आवश्यकताओं ओर राजकीय 
स्व॒राज्य की आवश्यकताओं के मध्य में एक संतुल्लनन के विकास में ही निहित है ॥” * 
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१ है 


चौदहवाँ अध्याय 


पब्लिक सर्विस 


““अ्योग्यता पर केवल पार्लियामेन्ट और जन सम्मति की गतिक्रिया द्वारा 
ही गप्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, वल्कि सिपिल सर्विस की योग्यता द्वारा भी लगाया 
जाता है [? * --जेनिग्त 


किसी भी देश में वहों की सिविल सर्विस शासन प्रबन्ध का मूलाधार होती 
है। यह पद स्थायी एवं उच्च वेतन के होने के कारण देश के अत्युत्तम व्यक्तियों को 
अपनी ओर आकर्षित करते हें । इस स्थायी सघ में जिसे प्राय, नॉकर शाही के नप्म 
से पुकारा जाता है, बढे अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो किसी एक विशेष ज्ञान में पारगत 
दोते हैं, और जो शासन प्रबन्ध का सचालन बड़ी योग्यता से करते हैं | यह अधिकारी 
अपने पद से सम्बन्धित वाह्य और अन्तर के प्रत्येक सकेत से परिचित होते हैं, और 
अपने ज्ञान द्वारा मन्त्रियों को यह आवश्यकता से अधिक सहायता पहुँचाते हैं, व्य्योकि 
मन्त्रीगण राजनीतिश्ञ होने के नाते शासन सम्बन्धी समस्याओं से उतने अधिक परि- 
चित नहीं होते । वास्तव में नोकरशाही शासन प्रबन्ध की एक वास्तविक सस्था है 
जबकि सन्त्रीगण अधिकतर केवल समरथन करना जानते हैं, ओर नोकरशाही द्वारा 
किए गए निणय पर हस्ताक्षर मात्र कर देते हैं। जनता की दृष्टि सें तो मन्त्री को 
“ज्ञान के भढार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ।”? 
नवीन विधान के अन्तर्गत भी इस प्रकार की पब्लिक सर्विस और पब्लिक 
सर्विस कमीशन ( ल्लोक सेवा आयोग ) को च्यवस्था की गई है। राज्यों की स्वय की 
पब्लिक सर्विस होते हुए भी, विधान के अन्तगंत कुछ अखिल भारतीय सर्विस की 
व्यवस्था की गई है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति सध के शासन भ्रवन्ध सम्बन्धी मुख्य 
पर्दों पर की जाएगी । इसिडियन एडमिनिस्ट्रेयिच साविस ( (तथा /वक्राधा5(2- 
(४७ 50५ए३८९८ ) और इस्डियन पुलिस सर्विस ([7089 ?०॥८९ $€:४०८) 
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कक के अं 


इसी भकार की सर्विस हैं | राज्य परिषद्‌ को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह राष्ट्रीय 
हित के लिए यह आवश्यक समझे तो उपस्थित सदस्यों के $ बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव 
पास करके इस प्रकार की अन्य सर्विस की व्यवस्था कर सकती है। इस विधान के 
जाग होने के पूर्व पढ्लिक सर्विस्त अथवा संघ अथवा किसी राज्य के अन्तर्गत 
स्थापित किसी पद के सस्वन्ध में जो कानून लागू थे, वे अब भी लाग रहेंगे जब तक 
कि इस सम्बन्ध में कोई नवीन व्यवस्था स्थापित न कर दी जाए। विभिन्न राज्यों को 
पठ्लिक सर्विस में लिए जाने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित नियम और प्रणाली के 
निश्चित करने का अधिकार विवान द्वारा उनकी व्यवस्थापिका सभाओं को प्रदान 
किया गया है] इस प्रकार अखिल भारतीय सर्वित्त का संचालन ससद करेगी, तथा 
विभिन्न राज्यों की व्यवस्थापिका सभाएँ अपने-अपने राज्य की पढिलक सर्विस का 
सचालन करेंगी। जब तक कि इस व्यवस्था से सम्बन्धित कानूनों का निर्माण न हो 
जाएं, उस समय तक के लिए विभिन्‍न सरकारों के अध्यक्ष अर्थात, भारतीय सर्विस के 
सम्बन्ध में राष्ट्रपति ओर विभिन्न राज्यों की पब्लिक सर्विस के सम्बन्ध में राज्यपाल 
अथवा राजप्रसुख, अथवा उनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति इंन सर्विस की भरती के 
सम्बन्ध में नियमों का निर्माण कर सकेंगे । इस ग्रकार नियुक्त हुए भारतवर्ष के समस्त 
पदाविकारी, चाहे वह संघ के रक्षा सम्प्न्धी विभाग में हो चाहे शासन प्रबन्ध से 
सम्बन्धित विभाग में, राष्ट्रपति के प्रति विश्वासी रह कर ही अपने पद पर आसीन 
रह सकेंगे । इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी भो राज्यपाल अ्रथवा राजप्रमुख 
के ग्रति विश्वासी रह कर ही अपने पद पर आसीन रह सकेगे। निथ्रमित सर्विस 
( ८00098८६ $८:४८८५ ) इस था । के प्न्तगंत नहीं आती | इस प्रकार के पदी 
पर काय कर रहे व्यक्तियों को यदि निश्चित अवधि के पूव हटाया जाय, और यदि 
उनसे सम्बन्धित सरकार के अध्यक्ष यह आवश्यक समझे तो उन्हें इसका प्रतिफल 
प्रदान किया जां सकता है । निश्चित अब्रधि से पूर्व उन्हें हटाए जाने का कारण उस 
पद्‌ को समप्ताप्त करना श्रथवा दुराचरण के अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है। 


संघ अथवा विभिन्न राज्जो में नियुक्त किए गए. शासन प्रबन्ध से सम्बन्धित 
पदाधिकारियों को उनके पदस्थ करने, हटाने अथवा उन्हें निम्न स्थान प्रदान करने के 
सम्बन्ध में दो सुरक्षाएं अदान की गई हैं : 


( ९ ) इस मकार के किसी पदाधिकारी को किसी ऐसे अधिकारी द्वारा पदस्थ 


अथवा हटाया न जा सकेगा जो उसके नियुक्त करने वाले अधिकारी के आधीन 
हो, ओर 


( २ ) इस अकार के किसी पदाधिकारी को उस समय तक पदस्थ अथवा 
डेठाया न जा सकेगा तथा उसे उस समय तक निम्न स्थान प्रदान न किया जा सकेगा 
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जय तक कि उसे इस बात का यथेष्ट अवसर प्रदान न कर दिया जाए कि वह स्वर्य के 
चिरूद्धु लगाए गए अभियोग के विरोध में कुछ बचाव उपस्थित कर सके | 


परन्तु निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में यह सुरक्षाएँ लागू नहीं होंगी :--- 

(थर) जब किसी पदाधिकारी के पदस्थ करने श्रथवा हटाने का कारण उस पदा- 
घिकारी के विरुद्ध फौजदारी का कोई अभियोग हो । 

(व) जब इस प्रकार के पदाधिकारी को हटोने, पदस्थ करने अथवा निम्न स्थान 
प्रदान करने के लिए अधिकृत अधिकारी को छुछ कारणों द्वारा जिन्हें वह लिखित रूए 
में रखेगा, यह प्रतीत हो कि इस प्रकार के किसी पदाधिकारी को अपना पक्च अथवा 
बचाव प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना व्यवह्ारिक रूप से न्याय सगरत न होगा, 


(सं) जब भारतवर्ष के राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपात्त अथवा राज- 
प्रमुख को यह प्रतीत हो कि राष्ट्र अथवा किसी राज्य की सुरक्षा के हिताथ यह उचित 
नहीं है कि उस पदाधिकारी को इस प्रकार का अवसर प्रदान किया जाय । 

अवसर भदान न करने की न्‍्यायसयत व्यवहारिकता से सम्बन्धित किसी 
सदिग्धि अथवा अनिश्चित प्रश्न का निर्णय वह्दी अधिकारी करेगा जिसे शासन प्रबन्ध 
से सम्बन्धित किसी पदाधिकारी को हटाने, पदस्थ करने, 'अथवा उसे निम्न स्थान 
प्रदान करने का अधिकार होगा, और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा। 

विधान के अन्तर्गत प्रस्तावित एक विशेष धारा के अनुसार इणि्डियन एडमिनि- 
स्ट्रेटिव सर्चिस, इण्डियन पुलिस सर्तिस, दृण्डियन मेडीकल सर्विस, आदि उन सर्विस के 
सदस्यों फो जो पूर्व समय में भारत सचिव की सर्विस के अतर्गत आजाती हैं, कुछ 
वैधानिक सुविधाएँ प्राप्त होती रहेंगी । जहाँ तक यह परिवर्तित परिस्थितियाँ इस 
विधान के लागू होने से प्‌वं की सर्जिस की प्राचीन प्रणाली एवं शर्तों के प्रयोग में 
रहने के अजुकूल है, उस समय तक वही नियम लागू रहेंगे । इनमें पदाधिकारियों की 
छुट्टियाँ, छत्ति, वेतन, प्रतिफल, आदि से सम्बन्धित नियम भी सम्मिलित हैं। 


पब्लिक सर्विस कमीशन" 
विधान हारा सघ भौर प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पब्लिक सर्विस कमीशनों 
कही स्थापना की गई है। यदि दो श्रथवा दो से आ्रविक राज्य अपने लिए एक ही पब्लिक 
सर्विस कमीशन की स्थापना करना चाहें, और यदि इस प्रकार इच्छुक भत्येक राज्य 
दी व्यस्थापिका सभा इस सन्वन्ध में प्रस्ताव पास कर दे तो ससद एक कानून द्वारा 
उन राज्यों के लिए एक सयुक्त पब्लिक सर्चिस कमोशन की व्यवस्था कर सकती है। 
इस अकार फे कमीशन को सयुक्त कमीशन के नाम से ही पुकारा जाता है। यदि किसी 


५ लोक सेवा आयोग 


राज्य के राज्यपाल अथवा राजप्रम्मुख संघीय पब्लिक सर्विप्त से इस प्रकार की प्रार्थना 
करें तो संघीय पव्लिक सर्विस राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ, उस राज्य की कुछ 
अथवा समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कांय कर सकती है। 


संघीय पढठिलक सर्विस कमीशन अथवा संयुक्त कमीशन के ससापति अथवा प्रधान 
की नियक्त राष्ट्रपति करंगे, ओर विभिन्न राज्यो के कमीशरनों के अध्यक्ष की नियक्त उनके 
राज्यपाल भ्रथत्रा राजप्रप्मुख करेंगे । इसी अकार संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन और 
संयुक्त कमीशन के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निश्चित कोंगे, तथा विभिन्न राज्यों के 
रमीशनों के सदस्यों की संख्या राज्यपाल अथवा राजप्रमुख करेगे। प्रत्येक पब्लिक 
सर्विस कमीशन के कम से कम आधे सदस्य इस प्रकार के हंगे जो अपनी नियुक्ति के 
समय तक भारतवर्ष भ्रथत्रा किसी एक राज्य की सरकार के अन्तर्गत किसी महतखपूर्ण 
पद पर रह चुके 
पक्छिक सर्विस कमीशन का एक सदस्य ६ वर्ण की अवधि तक अपने पद पर 
रह सकेगा अथवा संघीय कमोशन के सम्बन्ध में पेंखठ वर्ष की आयु तक भर संयुक्त 
कम्तीशन भ्रथवा किसी राज्य के कमीशन के सम्बन्ध में साठ वर्ष की आयु तक--जो 
भी इन दोनों में से पहले घटित हो जाए---अपने पद पर आसीन रह सकेगा। इस 
प्रकार - के सदस्य द्वितीय बार नियुक्त नहीं किए जा सकते | इस प्रकार के कमी: 
शर्नों का कोई सदस्य अपने पद से त्याग,पन्न दे सकता है, इसके अतिरिक्त उसे 
दुराचरण के आवार पर राष्ट्रपति पदस्थ भी कर सकता है यदि सर्बोक्च न्यायालय 
इस बात की घोपणा करे | इस प्रकार के किसी सदस्य को छुछ काल के लिए भी 
पदस्थ किया जा सकता है। यदि चह सदस्य संघीय कप्तीशन व्यथव्र संयुक्त कमीशन 
का है तब तो उसे राष्ट्रपति पदस्थ करंगे, यदि वह सदस्य किसी राज्य के कमीशन का 
है तो उसे उस राज्य के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख पदस्थ करगे। इस प्रकार के कार्य का 
सम्पादन उसी समय हो सकेगा जब सर्वोच्च न्यायाल्य से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त 
होने पर राष्ट्रपति इस प्रकार की धोषणा करदे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पढ्िलिक 
सर्विस कमीशन के किसी सदस्य को निम्नरिखित आधारों पर हटा सकते हैं : 
(ओऔ) यदि कोई सद्स्थ दिवालिया हो जाए; 
(थ) यदि कोई सदस्य अ्रपनी सदस्यता की अवधि में अपने इन कर्त्त्यों के 
अतिरिक्त कोई ऐसा, पद स्वीकार करले जिसमें उप्ते वेतन मिले; » 

, (स) यदि राष्ट्रपति की सम्प्रतिं में कोई सदस्य अपनी मानसिक अथत्रा शारी- 
रिक दुर्बलता के कारण पद्‌ अहण करने योग्य न रहा हो । यदि कोई सदस्य स्वयं 
सरकारी ठेके को हाथ में लेता है, त्तो उस पर दुराचार का दोपारोपण किया जाएगा । 

*',  शवधि समाप्त होने पर संघीय कमीशन का अ्रध्यक्ष भारत सरकार अथवा 
किसी राज्य की सरकार के अन्तर्गत कोई पद भाप्त नकर सकेगा, किसी राज्य के 


रन 


छ्ररे 


ध 


कमीशन का अध्यक्ष भी यद्यपि कोई सरकारी पद ग्रहए नहीं कर सकेगा परन्तु उसकी 
नियुक्ति संघीय कमीशन के एक सदस्य अथवा अध्यक्ष के स्थान पर की जा सकती है । 
अध्यक्ष के अतिरिक्त सघीय कमीशन का कोई सदम्य केवल संघीय कमीशन अथवा 
किसी राज्य के कमीशन का अध्यक्ष ही नियुक्त किया जा सकता है । इसी प्रकार 
किसी राज्य के कमीशन के अध्यक्ष के अतिरिक्त किसो अन्य सदस्य की नियुक्तिशमी 
सघीय कमीशन के सदस्य अथवा अध्यक्ष के स्थान पर अथवा किसी राज्य के कमीशन 
के अध्यक्ष के स्थान पर ही हो सकती है । इन सब पदों के अतिरिक्त इन पदाधि- 
कारियों की निधुक्ति भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार के अन्तर्गत किसी 
अन्य पद पर नहीं हो सकेगी। 


पछ्लिक सर्विस कमीशन के कारये 


पब्लिक सर्विस कमीशन का एक झुझ्य कार्य है मुख्य पद्दों ले सम्बन्धित 
परीक्षा का प्रबन्ध तथा/सचालन करना । पठिलक सर्विस कमीशन का कार्य केवल 
परामर्श प्रदान करने का है और न कि शासन अबन्ध से सम्बन्धित | ठो अथवा दो 
से अधिक राज्यों के प्रार्थना करने पर सघीय पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे पढो की 
सयुक्त भरतो से सम्बन्धित योजना के निर्माण और उसे कार्य रूप मे परिणत करने में 
सहायता प्रदान करेगा जिन परढ़ों के लिए विशेष योग्यता प्राप्त किए हुए व्यक्तियों की 
आवश्यकता होती है । हु 


परिस्थिति के अनुसार सधीय श्रथवा किसी राज्य के किसी पब्लिक सर्विस 
कमीशन से निम्नलिखित विपयों के सम्बन्ध में विचार विमर्प किया जा सकता है 


(१) शासन प्रबन्ध सम्बन्धी सर्विस और पदों पर नियुक्ति करने का ढंग, 

(२) शासन भ्रवन्ध सम्बन्धी पदाधिकारीयों का नियुक्ति, उन्नति और 
स्थान परिवत्तेन; 

(३) शासन भवन्ध से सम्बन्धित व्यक्तियों के अनुशासन सम्बन्धी विषय 
जिनमें इस प्रकार के विषयों से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र तथा निवेदन पत्र भी 


सम्मिलित हों, 

(४) सर्विस के किसी सदस्य द्वारा अथवा उससे सम्बन्धित सॉँगे गए कानूनी 
कार्यवाही के विरुद्ध रक्षा के अ्रधिकार , और 

(५) अपना कत्तंव्य निभाते हुए यदि किसी पदाधिकारी को कुछ शारीरिक 
भ्रथवा कोई अन्य प्रकार की हानि हो तो उसके लिए चृत्ति के पारितोपिक का 
अधिकार । 


अखिल भारतीय सर्विस तथा अन्य सर्विस तथा पढों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति 
अथवा राज्यपाल अथवा राजप्रसुख उन विषयो का उल्लेख करते हुए नियम बना 
सकते हैं, जिनमे किसी सामान्य अथवा किसी विशेष विष्य अथवा किन्हीं विशेष 
परिस्थितियों में पल्कि सर्विस कमीशन से विचार विसपे करना आवश्यक नहीं होगा। 
इस प्रकार निर्मित नियम चोदह दिन तक संसठ अथवा सम्बन्धित राज्य की 
चज्यवस्थापिका सभा के सन्म्रुख उपस्थित रहेगे, और इन सस्थाओं को यह अधिकार 
है कि वह इन्हे खशिडत करदे अथवा इन्हे परिवर्सित करदे । 

अपने-अपने विपयों के सस्वन्ध में ससद और राज्यों की व्यवस्थापिका 
, सभाएँ पब्लिक सर्विस कर्मीशनों के लिए अन्य कार्य प्रस्तावित कर सकतीं हैं । पव्लिक 
सर्विस कमीशनो का व्यय भारतवर्ष तथा सम्बन्धित राज्यों के सचित धन में से भ्रदान 
किया जाएगा | सधीय कमीशन, विभिन्न राज्यों के कमीशर्नों तथा संयुक्त कमीशन का 
यह कत्तव्य है कि सम्पाठित काग्र से सम्बन्धित एक वार्पिक रिपोर्ट राष्ट्रपति अथवा 
राजप्रमुख अथवा राज्यपाल के सम्मुख उपस्थित करेंगे, जो इस प्रकार प्राप्त की गई 
रिपोट को एक लेखपत्र के साथ सम्बन्धित व्यवस्थापिका सभाओं के सन्म्रुख उपस्थित 
करंगे | इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अथवा राजप्रसुख उन कारणों और 
परिस्थितियों का भी उल्लेख करंगे, जिनके अन्तर्गत कमीशन की सम्मति स्वीकार 
नहीं की गईं थी । 


इक 


पन्द्रहवों अध्याय 
विधान का संशोधन 


“अचल विधान वह हैं जो केवल एक विश्येष, अतिरिक्त एवं व्यवस्थित 
कार्य प्रणाली द्वारा ही, जो साधारण कानून-निर्माए की काय अणाली से भित्र हो, 
परिवर्तित एव सशोषित क्रिया जा सके ॥!?* --सर जॉन मेरियट 

मेरियट के इस दृष्टिकोण से तो हमारा विधान अचल ही ठहरता है क्योंकि 
हमारे विधान में भी सशोधन करने के लिए ज्यवस्थापन की क्षाम्रान्य प्रणाली से भिन्‍न, 
एक विशेष, तथा व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तावित की राई है। हसारा विधान अचख 
अवश्य है, परन्तु लचोलेपन का भार लिए हुए है। कुछ विषयों के सम्बन्ध में हमारे 
विधान निर्माताओं ने अचतल्ता को इतनी दूर कर दिया है कि विधान एक दम लचीला 
प्रतीत होता है । यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि कुछ चैवानिक विपय इस 
प्रकार के हैं जिन्हें ससद्‌ द्वारा उप्ती भक्कार परिवर्तित किया जा सकता है, जिस प्रकार 
कि वह सामान्य कानूनों को पाप्त करती अथत्रा उन्हें सशोधित करती है ; उदाहरण 
स्वरूप पुक राज्य की घ्यव्रस्थापफ परिषद्‌ ( ],८8590ए7९ (0प7८ा! ) को जन्म 
अदान करना तथा उसे समाप्त करना। विद्वान के अनुसार इस प्रकार के परिवत्तन 
वैधानिक सशोधन नहीं कहलाते । चाहे यह परिवर्तत वैधानिक सशोधन कहलाएँ 
अथवा न कहलाएं परन्तु यह इतना अवश्य सिद्ध करते हैं कि हमारा विधान अचछ 
होते हुए भी कितना लचीला है। 

संशोधन की विधि 

हमारे विधान में प्रस्तावित सशोधन को प्रणाली हमारे विधान को दो झार्मों 
में चिमाजित कर देती है--सामनन्‍्य और विशेष | यद्यपि इस प्रकार का विभाजन 
हमारे विधान में लिखित नहीं परन्तु फिर सी इस प्रकार का विभाजन लक्षित होता है। ' 


सामान्य वैधानिक विपय वे हैं कि यदि उनमें किसी प्रकार का सशोघन किया ज्ञाय तो 
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नी 


यह आवश्यक नहीं कि राज्य की व्यवस्थापिका ससाएँ एक विशेष प्रणाली द्वारा उन्हे 
प्रमाणित करें यद्यपि इन्हें संशोधित करने में हमें एक असामान्य प्रणाली का आश्रय 
खेना पडता है । इसके विपरीत विशेष विपय वे हैं जिनमें संशोधन करने फे लिए इस 
असामान्य प्रणाली के साथ-साथ राज्य की व्यवस्थापिका सभाओं का एक विशेष 
अणाली द्वारा प्रमाशित करना आवश्यक है| इस प्रकार असाणित होने के पश्चात्‌ 


ही उनका संशोधन वैध स्वीकृत क्या जा सकता है। यह सशोधन की भणाली के 


निम्नलिखित व्यापक एवं विस्तृत विवेचन से भली साँति स्पष्ट हो जाएगा । 
(अ) सामान्य विपय सम्बन्धी 
इस प्रकार का संशोधन संसद में एक प्रस्ताव के उपस्थित करने से हो सकता 
है। यह प्रस्ताव ससद के प्रत्येक सवन में उपस्थित सदस्यों के $ बहुमत हारा पास 
ट्ोना चाहिए । यह 3 बहुमत उन भवर्नों के सदस्यों की कुल संख्या का भी बहुमत 
ड्ोना चाहिए । ४ 
(ब) विशेष विपय सम्बन्धी 
कुछ विपय इस ग्रकार के हैं जिनमें कोई वेधानिक सशोधन केवल निम्नलिखित 
डंग से ही हो सकता है : ' 
प्रस्तावित संशोधन संसद के प्रत्येक भवन के है बहुमत से पास होना चाहिए, 
और उसके पश्चात्‌ ये राज्य की व्यवस्थापिका सभाओं की कुल संख्या फे अरे भाग 
द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। . , | न्‍ 
यह विपय निम्नलिखित हैं :--- हे 
“राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और राज्यों के शासन सम्बन्धी अधिकार चेत्रों 
की सीसा, सघ ओर राज्यों का व्यत्रस्थापक सम्बन्ध, सघीय और राज्य के न्यायालय, 
व्यवस्यापक अधिकारों की तालिकाएँ, संसद में राज्यो का प्रतिनिधित्व और विधान कै 
अन्तर्गत प्रतिपाठित बैवानिक सशोधन की प्रणाद्वी | 
आलोचनात्मक निरीक्ष॑ण 
हमारे विधान से इन विशेष विपयों को स्थान प्रदान करने का तात्पय है विधान 
के संघीय स्वरूप को दृढ़ करना, क्योकि यदि इन विपयों से सम्बन्धित संशोधन में 
राज्यों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाता तो कदाचित्‌ यह सम्भव था कि 
राज्यों का अस्तित्व ही नप्ट हो जाता । उदाहरणस्वरूप, यदि शक्ति वितरण में संशो- 
धन करने के अधिकार को केवल संसद को हो सांप दिया जाता, तो इस बात की 


3 कक थी कि किसी भी छण संसद राज्यों के समस्त अधिकारों का अपहरया 
क्र । ह 


डे 


पन्द्रहवों अध्याय 
विधान का संशोधन 


“अचल विधान वह हे जो केवल एक विशेष, अतिरिक्त एवं व्यवस्थित 
कोय प्रणाली द्वारा ही, जो साधारण कानून-निर्माण की कार्य प्रणाली से मित्र हो, 
परिवर्तित एवं सशोषित किया जा सके |??१ “सर जॉन मेरियट 


मेरियट के इस दृष्टिकोश से तो हमारा विधान अचल ही ठह्दरता है क्योंकि 
हमारे विधान में सी सशोधन करने के लिए व्यवस्थापन की शक्षामान्य प्रणाज्ञी से भिन्‍न, 
एक विशेष, तथा व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तावित की गई है । हसारा विधान अचढ 
अवश्य है, परन्तु लचोलेपन का भार किए हुए है। कुछ पविपर्यों के सम्बन्ध में हमारे 
विधान निर्माताओं ने अचलता को इतनी दूर कर दिया है कि विधान एक दुम लचीला 
प्रतीत होता है। यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि कुछ वैधानिक विपय इस 
झकार के हैं जिन्हें ससद द्वारा उप्ती प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, जिस ग्रकार 
कि वह सामान्य कानूनों को पाप्त करती अथत्रा उन्हें संशोधित करती है; उदादरण 
स्वरूप एक राज्य की व्यत्रष्यापफ परिषद्‌ ( 7,८88]8ए6 (०एणां ) को जन्म 
प्रदान करना तथा उसे समाप्त करना । विव्ान के अ्रनुसार इस प्रकार के परिवत्तन 
वैधानिक सशोधन नहीं कहलाते । चाहे यह परिवर्तन वैधानिक संशोधन कहलाएँ 
अथवा न कहलाएं परन्तु यह इतना अवश्य सिद्ध करते हैं कि हमारा विधान अचल 
होते हुए भी कितना लचीला है। 
संशोधन की विधि 
हमारे घिधान में अ्रस्तावित संशोधन की प्रणाली हमारे विधान को दो भागों 
में विभाजित कर देती है--सामान्य और विशेष । यद्यवि इस प्रकार का विभाजन 
हमारे विधान में लिखित नहीं परन्तु किर भी इस प्रकार का विभाजन लक्षित होता है। 
सामान्य वैधानिक विपय वे हैं कि यदि उनमें किसी प्रकार का सशोधन किया जाय तो 
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सोलहवाँ अध्याय 
सन्‌ १६५१ का विधान ( प्रथम संशोधन ) एक्ट 


““ारतवर्ष में अनेक वस्तुओं को ईश्वर-रूप प्रदान करने और इस ग्रकार 
अपने असंख्य देवी-देवताओं की सस्या में वृद्धि करने का हम लोगों को एक अजीव 
सा अभ्यात्त पड गया है, तथा सैद्धान्तिक रूप में उनकी एजा-अचेना कर वास्तविक 
रूप में हम ऐसा कार्य करते हैं कि उनके जीन का अन्त ही हो जाता है| इस 
हेतु यदि हम इस विधान की हत्या करने के ही इच्छुक है, तो पहले हमें इसका 
निर्माण करने दिया जाए--पवित्र ओर पावन निर्माण , , यदि कोई 
विधान जीवित रहना चाहता है तो बह ग्राह्य, लचीला एवं परिवतन योग्य 
होना चाहिए ।१?* 

मिस्टर जवाहरलाल नेहरू 


इन शब्दों के साथ २६ मई सन्‌ १६४१ को हमारे प्रधान मन्त्री ने हमारे 
विधान में किए जाने वाले प्रथम संशोधन के प्रस्ताव को उपस्थित किया। विधान 
( प्रथम संशोधन ) एक्ट द्वारा, जिसे १८ जून सन्‌ १६६१ को राष्ट्रपति ने स्वीकृत 
किया था, विधान की कुछ मह्वपू्ण घाराओं में परिवततन किया गया। इस संशोधन 
एक्ट द्वारा जो मुख्य परिवतन किए गए उनका वणन संक्षेप में निम्न प्रकार से किया 

- जा सकता है: 

”. प्रथम, इस संशोधन एक्ट का प्रभाव हमारे विधान की घारा १६ पर पढ़ा है 
जिसका सम्बन्ध जनता के 'स्वातन्त्य-अधिकार' से है। घारा १६ की उपचारा “१! 
की उपधारा “अ' द्वारा समस्त नागरिकों को भाषण ओर भाव-प्रकाशन का अधिकार 


३ #पुए्ठ क्‍शठा4, ज़९ गैेब्एड2 8 ऑष्धयाएुर 0807: रत खाशध्रधरु 0045 ० 
अचा00०5 पागए5 बच्प 30008 ६० 0५५ ॥97077९१४०]९ ए480060व ब्गपे [9 ण्798 
डइग्पथ्क घीध्य एपघ (९०शाातव 08, वठापड ०णब्वयए गाल 22ए2८४६९, '$0, एई 
अध€ जाएं) ६0 सती 8 ९0प्रष्प्रप्पा09, )0६ प5 प्राध्ाएट कै, इब्टाटतें धपते 5३९०४०४४४९ 

*-"-""*०> मे 00परध्ताप्रप09, ए वा 748 ६0 ॥एढ ए्रणञ ७९ ३043/४४0९, 4]९50]९ 
200 एागा22०४०!९ नए, ]9859॥737 ॥.9] टाइप 


झरेह 


इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखने योग्य है कि जिस अकार कनाडा और 
आस्ट्रेलिया के विधानों के अन्तर्गत इकाइयों को अपने घिधानों को सशोधिन करने 
का अधिकार प्रदान कर दिया गया है, उस प्रकार से भारतीय विधान में अपनी 
इकाइयों को अपने विधान में संशोधन करने की आज्ञा प्रदान नहीं की गई है। 
हमारे संघ का ताना-बाना यथेप्ट रूप से गठित है, इसमें से कोई इकाई एथक नहीं 
हो सकती। 


विधान में सशोधन करने के विषय की विधान सभा के कुछ सदस्यों ने बडी 
कह आलोचना की थी । आल्लोचर्को ने सशोधन की प्रणाली को कठिन, दुरुह एवं पत्ष- 
पात पूर्ण बतलाया । इस सत की पुष्टि में उन्होंने यह तक उपस्थित क्या कि यवि 
एक सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित विधान सभा विधान प्रस्तुत कर 
सकती है तो भविष्य मे बनने वाली ससद को जिसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के 
आधार पर होगा, विधान में संशोधन वरने का अधिकार फ्यों न प्रदान किया जाए 
डायटर अ्रम्बेदकर ने इस मत का विरोध इस आधार पर किया कि ससद में सदा एक 
न एक दुल का प्रभुत्व रहता है और वह्द दुल अपने स्वार्थ की पूर्ति में रहता है, परन्तु 
विधान सभा इस प्रकार के दोपों से सवंथा रहित है। इस स्थान पर डाक्टर अम्बेदकर 
के शब्दों को उछुत करना अनुचित न होगा * 

“यही इस बात को स्पष्ट कर देता है कि सीमित मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचित विधान सभा साधारण बहुमत से विधान भ्स्तुत कर सकती है और उस 
पर क्यों विश्वास किया जा सकता है, और वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वा- 
चित ससद पर इतना भी विश्वास क्यों नहीं किया जाता कि उसे उन्हीं साधनों द्वारः 
झतमें सशोधन करने का अधिकार प्रद्नन किया जा सके !!? 


सोलहवबाँ अध्याय 
सन्‌ १६५१ का विधान ( प्रथम संशोधन ) एक्ट 


““मारतवर्प में अनेक वस्तुओं को ईश्वर-रूप प्रदान करने ओर इस प्रकार 
अपने असख्य देवी-देवताओं को सस्या में वृद्धि करने का हम लोगो को एक अजीब 
सा अभ्यास पड गया हे, तथा सैंद्धान्तिक रूप में उनकी एजा-अचंना कर वास्तविक 
' रूप में हम ऐसा कार्य करते हैं कि उनके जीरन का अन्त ही हो जाता है। इस 
हेतु यदि हम इस विधान की हत्या करने के ही इच्छुक हैं, तो पहले हमें इसका 
निर्माण करने दिया बाए--पवित्र ओर पावन निंमौण ......._ , यदि कोई 
विधान जीवित रहना चाहता है तो वह ग्राह्य, लचीला एवं प्रत्वितव योन्‍्य 
होना चाहिए ।??* 

मिस्टर जवाहरलाल नेहरू 


इन शब्दों के साथ २६ मई सन्‌ १६९१ को हमारे प्रधान मन्‍्त्री ने हमारे 
विधान में किए जाने चाले प्रथम सशोधन के प्रस्ताव को उपस्थित किया। विधान 
( प्रथम सशोधन ) एक्ट द्वारा, जिसे १८ जून सन्‌ १६५१ को राष्ट्रपति ने स्वीकृत 
किया था, विधान की कुछ सहप््वपूण धाराओं में परिवर्तन किया गया। इस संशोधन 
एक्ट द्वारा जो सुख्य परिवततन किए गए उनका वर्णन संक्षेप में निश्च भ्रकार से किया 
जा सकता है ; 

प्रथम, इस संशोधन एक्ट का प्रभाव हमारे विधान की घारा १६ पर पढ़ा है 
जिसका सम्बन्ध जनता के 'स्वातस्भ्य-अधिकार' से है। धारा १६ की उपधारा १! 
की उपधारा अ! द्वारा समस्त नागरिकों को भाषण ओर भाव-प्रकाशन का अधिकार 
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४रे६ 


प्रदान किया गया है। हमारे विधान की धारा १४ की-उपधारा “२? द्वारा इस अधि- 
कार पर एक प्रतियन्‍ध भी लगा दिया गया था कि मौखिक अथवा एछिखित रूप में 
अग्रसिद्धि, न्यायालय का झनादर, नेतिकता से सम्बन्धित विपय, राज्य के विरुद्ध 
पड़यन्त्र रचने आदि के सम्बन्ध में जो कानून इस अधिकार को प्रदान किए जाने से 
पूर्व प्रचलित थे वे कानून अब भी लागू रहेंगे । इस अधिकार के अयोग के सम्बन्ध में 
कुछ प्रतिबन्ध लागू करने के लिए राज्य को यह अधिकार था कि कुछ नवीन कानूनों 
का निर्माण करे । इस प्रचार के प्तिबन्धों के औचित्य एवं अनोचित्य के सम्बन्ध में 
इससे पूर्व हमारे विधान मे विसी बात का वर्णन नहीं था। यदि इस अधिकार के 
प्रयोग द्वारा विदेशी राज्यों के भ्ति मैन्नीपूर्ण सग्बन्ध अथवा जन सुरक्षा पर चाघात पहुँचने 
वी सम्मावना हो अथवा किसी अपराध के घटित होने की सम्भावना हो तो इस 
अधिकार के प्रयोग पर राज्य कुछ श्रतिबन्ध लगा सकेया या नहीं, इस सम्बन्ध में भी 
विधान मौन था। इस रूशोधन एचट द्वारा इन्हीं-रिक्त स्थानों की पूर्ति वी गईं है । 
अब राज्य इस श्रधिकार के प्रयोग के ससबन्ध में उचित अतिबन्ध लागू कर सकता है । 
'उचित' शब्द उस समिति ह्वारा रखा गया गया था जिसके पास यह सशोधन अस्ताव 
विद्ारार्थ सेजा गया था | इस 'उचित' शठद द्वारा ही इन प्रतिवन्धों का ओचित्य एव 
अनौचित्य न्यायालय द्वारा निश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार भापण और भाव- 
प्रकाशन के इस अधिकार के सम्बन्ध से प्रतिबन्ध लगाने में कार्यकारिणी अब निरकुशता 
से काम नहीं ले सकेगी । विदेशी राज्यों के मेंन्नीपूर्ण सम्बन्ध, जन सुरक्षा आद्रि के 
हितार्थ ही सरकार इस अधिकार के प्रयोग पर प्रतियन्‍्ध लगा सकती है । 
द्वितीय, इस संशोधन एक्ट का सम्बन्ध घारा १६ की उपधारा 'ग से दे 
जिसका सम्बन्ध कोई भी व्यापार, व्यवसाय करने श्रथवा जीविकोपाजन के अधिकार 
थी स्वतत्रता से है । इससे पूच वे ही कानून लागू थे जिनके द्वारा इस* अधिकार के 
प्रयोग के सम्बन्ध में उचित प्रतिबन्ध लगाए जात थे। यह प्रतिबन्ध कसी विशेष 
व्यवसाय के सम्बन्ध में विशेष योग्यताएँ निर्धारित करने के रुप में भी हो सकते थे | 
'उचित' शब्द से यह स्पष्ट है कि इन प्रतिवस्थों के थचित्य एवं अनौचित्य का निर्णय 
किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता था | परन्तु इस सशोधन एघट द्वारा इन प्रति- 
वन्‍्धों के सम्बन्ध में 'उचित” शब्द का ल्लोप कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में देश 
के न्यप्याक्ष्यों को कोई अधिकार नही होगा। इस रुशोधन एक्ट द्वारा राज्य को थहद 
अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वह नागरिकों के साथ से झथवा म्वततन्न रूप से 
कोई भी व्यापार अ्रथवा व्यवसाय क्र सकता है। इस सम्बन्ध में बनाए गए कानूनों 
पर भी न्यायालयों का कोई अधिकार नहीं ट्वोया भर्थात्‌ इस शअ्धिकार के प्रयोग पर 
लगाए गए अठत्विन्धों के ओचित्य के सम्बन्ध में भारतवर्ष का कोई नागरिक प्रश्न नहीं 
कर सकेगा । इस सशोधन एक्ट की इस धारा द्वारा व्यवसाय और व्यापारों पर से 
वैयक्तिक सत्ता नप्ट करने और राष्ट्रीयकरण के हार खोलने का प्रयास किया गया। 


इस प्रकार हमारे विधान में राज्य के समाजवाद के विकास के लिए भी एक अंग 
सुरछ्ित हो गया | 
तृतीय, प्रथम संशोधन एक्ट द्वारा विधान की घारा ३१ में भी कुछ परिवर्तन 
किया गया है जिस का सम्बन्ध सस्रत्ति के अधिकार से है। ३१ (अर) और ३१ (व) 
यह दो धाराएँ और जोड़ दी गई हैं। राज्य द्वारा किप्ती सम्पत्ति को अहण करने से 
सम्बन्धित कानून धारा ३१ (थ) के अन्तर्गत सुरक्षित माने गए हैं। किसी सम्पत्ति 
अथवा किसी अधिकार को ग्रहण करने अथवा इन अधिकारों को समाप्त करने शअ्रथवा 
संशोधित करने के सम्बन्ध में राज्य कानूनों का निर्माण कर सकेगा। उन्हें इसी 
आधार पर अनुचित नहीं माना जाएगा कि हमारे विधान की घारा ३१ की उपधारा 
२ द्वारा जनता को प्रदान किए गए सम्पत्ति के अ्रधिकारों के यह विरुद्ध हैं। 
इस धारा के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया है कि सम्पत्ति के अहण करने 
के सम्बन्ध में यदि कोई कानून किसी राज्य की व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्मित है तो 
यह धारा वहाँ उसी समय लागू होगी जब वह कानून राष्ट्रपति के विचारा्थ सुरक्षित 
रखा गया हो और उस पर राष्ट्रण्ति की स्वीकृति प्रदान वी जा घुकी हो। इस प्रकार 
सम्पत्ति के अधिकार के आवरण में ज्मींदारी और जागीरदारी जेसी अ्रमानुषिक 
प्रधाओओं को सुरक्षित नहीं रखा जा रूकेगा। एक्ट की नवीं नामावल्ली के अन्तर्गत 
प्रस्तावित भूमि और उरुके सुधारों की समस्या से सम्बन्धित कुछ कानूनों और नियर्मो 
को घारा ३१ (वे) द्वारा उचित एवं कानूवी घोषित किया गया है। धारा ३१ (व) द्वारा 
उन कानूनों को सी उचित घोषित किया गया है जिन्हें न्यायालय हारा अ्रचुचित घोषित 
किया गया हो । नवीं नामावली के अन्तर्गत प्रस्तावित यह एक्ट अजुक्रमणिका में दे 
दिए गए हैं । इस प्रकार धारा ३१ (व) के द्वारा सन्‌ १६७० के बिहार भूमि सुधार 
एक्ट, सन्‌ १६४० के उत्तरप्रदेश ज्ञमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट, इत्यादि 
को कानूनी घोषित क्या गया है। सारांश यह कि हमारे समाज की इन प्राचीन 
प्रथाओं को कानूनी सिद्धान्त और अयुक्तिपूर्ण तक-वितक द्वारा सुरक्षित नहीं रखा जा 
सकता | 
चतुर्थ, इस संशोधन एक्ट द्वारा विधान की धारा ८४ मे एक गौण परिवर्तन 
किया गया है जिसका सम्बन्ध व्यवस्थापिका सभा के आमन्त्रित करने तथा स्थग्रित 
करने और लोक सभा के विसर्जित करने से है । इससे पूर्व यह निश्चित किया गया 
था कि प्रत्येक वर्ष-में ससद के कम से कम दो अधिवेशन हुआ करेंगे और एक झधि- 
वेशन की अतिम बेठक तथा द्वितीय अधिवेशन की प्रथम बेठक के सध्य का समय ६ 
मास से अधिक न द्वोगा | परन्तु सशोधन एक्ट में संसद के दो अ्रधिवेशनों की घारा 
को त्याग कर ६ मास की धारा को स्थायी रखा गया है। यदि एक अधिवेशन ही 
अधिक समय ले ले तो यह सस्भव है कि वर्ष में एक ही अधिवेशन हो । एक अधि- 


चेशन की अंतिम बेठक और द्वितीय अधिवेशन की प्रथम बेंठक के मध्य का समय ६ 
सास से अधिक अब भी नही होगा । 

पचस, सशोचन एक्ट द्वारा विधान की धारा ८७ और १७६ में मी कुछ 
परिवर्तन किपु गए हैं जिनका सम्बन्ध ऋमश, सखद में राष्ट्रपति और राज्य की व्यवस्था- 
पिका समाओं में राज्यपालों हारा दिए जाने वाले भाषण से है। इससे पूर्व यह' 
व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति अथवा राज्यव्राल्न को प्रत्येक भ्रतिवेशन के आरम्भ में व्यवस्था- 
पिका सभा में भापण देना पड़ता था । परन्तु अब यह प्रेतिपादित कर दिया गया द्दैकि 
राष्ट्रपति केवल लोक सभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चाव होने वाले प्रथम अ्रधि - 
वेशन और प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भिक अधिवेशन में ही भाषण दिया करेगा | इसी 
प्रकार राज्यपाल केवल ज्यवस्थापक समिति के सामान्य निर्वाचन के पश्चात्‌ होने वाले 
प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक वर्ष के प्रारम्सिक अधिवेशन में भापण दिया करेगा। 
इससे पूर्व यह व्यवस्था थी कि भाषण में सकेत किए गए कुछ विपयों के सम्बन्ध में 
ससद्‌ अथवा च्यवस्थापिका समा को अन्य धिपयों से पूवे वाद-विवाद करना पढ़ता 
था। परन्तु इस सशोधन एक्ट के अन्तर्रत इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया | 


पष्ठ, घारा ३४१ और धारा ३४२ में भी कुछ गौण परिवर्तन किए गए हैं । 
इस सम्बन्ध में केवल शब्दावली में ही अन्तर किया गया है, उसके अर्थ में नहीं । 
ओर इस पकार एक वैधानिक आरलोचक की दृप्टि से डनका कोई ध्याचहाारिक महत्त्व 
नहीं है, अतएुव यहाँ उनका वर्णन नहीं किया गया है । 


सप्तम, इस सशोधन एक्ट द्वारा धारा ३७२ में भी कुछ गोण परिवर्तन 
किए गए हैं जिसका सम्बन्ध प्रचलित कानूनों के लागू रहने से है। इससे पर्व राष्ट्रपति 
को विधान द्वारा यह अधिकार सौंपा गया था कि इस विधान के लागू होने के दो 
वर्ष के समय में वह किसी कानून के सम्बन्ध में परिवर्तन कर सकता था परन्तु अब 
यह झवधि बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गई है । 

अन्तिस, इस सशोधन एक्ट द्वारा धारा ३७६ में पक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
किया गया है जिसका सम्बन्ध हाई कोट के न्यायाधीशों से है । धारा के अन्तर्गत यह 
प्रतिपादित किया गया था कि किसी प्रान्त की ट्वाई कोर्ट के न्यायाधीश जो इस 
विधान के लागू होने ले पर्व तक अपने पद पर आसीन थे, अब राज्य की हाई कोर्ट 
के न्यायाधीश रहेंगे यदि उनकी इच्छा इसके विपरीत न हो । इस धारा में उन न्याया- 
धौशों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया था जो भारतवर्ष के नागरिक न थे। सशोधन 
एक्ट के अन्तर्गत यह प्रतिपाठित किया गया है कि 


“इस प्रकार का कोई न्यायाघीश, इस वात का ध्यान न रखते हुए कि वह 
सारतव्प का नागरिक नहीं है, इस प्रकार की हाई कोर्ट का प्रधान न्यायाघीश अथवा 


किसी अन्य हाई कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त: 
किए जाने योग्य होगा ।? 


इस प्रकार इस धारा के अनुसार बर्तमान सारतवपष के चार असारतीय न्याया- 
हा पे कर पु ख् ओर ४: 
घीश भी अपने भविष्य के बारे में आशावादी हो सकते हैं, और भारतव१ के समस्त 
न्यायाधीश अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्नसर हो सकते हैं । 


उपसहार 


संक्षेप में सन्‌ १६५१ के विधान ( प्रथम सशोधन ) एक्ट का सार यही है। 
उपयुक्त वर्णन पर सामान्य सी इृप्टि डालने से हमारे विधान के ज्ञाता यह भली भाँति 
समझ सकते है कि इस प्रथम संशोधन एक्ट द्वारा हमारे विधान में महत्वपूर्ण सुधार 
हुए हैं। इसके साथ यह धढ सम्भावना और शंकाएँ भी नप्ट हो जाती हैं कि यह 
विधान पूँजीपतियो को शआ्रश्रय देंने चाला होगा । इसके शुभ पदापंण के साथ ही 
हमारे देश की जागीरदारी और ज़र्मींदारी प्रथाएं भो ज्ल्ीन हो गई। इन सबके 
अतिरिक्त संशोधन एक्ट ससमाजवाद के एक नवीन युग का--ज्यवसायों के राष्ट्रीयकरण 
और पूजीवाढ के अन्त का श्रीगणेश करता है। पेजीपति और उनके अमानुपिक 
शर्तरों दही रक्षा अब कोई न्यायालय भी नहीं कर सकेगा | परन्तु यहाँ यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि इस संशोधन एक्ट के साथ-साथ ही भाषण और भाव प्रकाशन | 
के अश्रधिकार के अत्यन्त न्‍्यून होने का भय भी है, विशेष रूप से हमारे देश की विदेशी 
नीति के सम्बन्ध में। विधान ( प्रथम संशोधन ) एक्ट के लाभ अधिक है अथवा 
हानियाँ " *** “यह तो सविप्य ही बतला सकेगा । 
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सन्‌ १६५२ के प्रतिबन्धक अवरोध ( द्वितीय संशोधन ) 
एक्ट की धाराएं 


(१) थद्द एक्ट ३१ दिसम्बर, सन्‌ १६१४ तक ल्ञागू रहेगा | नवस्तप्रर सत्‌ १६२४६ मे 
विभिन्न राज्यों की सरकारों की सम्मति प्राप्त कर इसका पुनर्निरीक्षण किया 
जाएगा। 

(२) भत्येक प्रकार के विषय में अवरोध का अधिक से अधिक समय श्रवरोध के दिनांक 
से बारह मास होगा । 


(३) बिना किसी भेद भाव के प्रत्येक विषय अवरोध के दिनांक से ३० दिन के समय 
में एक परामशदात्री संस्था ( भ्रथम सशोधन १६४९१ ) के सन्मुख उपस्थित 
किया जाएगा। यह संस्था निश्चित दिनाक से दस सप्ताह के समय में अपनो 
रिपोर्ट उपस्थित करेगी । 

(४) अवरोध का श्रादेश अ्रदान कर ज़िल्लाधीश उस आदेश को तुरन्त ही राज्य की 
सरकार के पास भेज देगा और उस विपय से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ 
भी उसे उपस्थित करनी होंगी। राज्य की सरकार उसे अधिक से अधिक बारह 
दिन के समय में स्वीकृत कर सकती है । 


(४) अवरोध का कारण तथा ऐसी अन्य बातें जिनकी सहायता से डसे अपने बचाव 
में सरलता हो, व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र ( अ्रवरोध के दिनाक से चौद॒ह दिन के 
समय में ) बतला दी जाएंगी । उसे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाएगी 
जिससे जनहित भ्थवा जनपुरक्षा के स्थायी रखने में बाधा पहुँचे । 

(६) अवरोध के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं . 

(ञ्र) राज्य-सुरक्षा, (व) जन सुर्ठा और शान्ति, (स) आवश्यक सामग्री, (द) 
विदेशी सम्बन्ध | 

(७) विपय के उपस्थित किए जाने के समय उस व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा 
कि अपने पक्ष की ओर से वह किसी घमज्ञ को नियुक करले | उसे अपने विपय 


की अपील का अधिकार ट्ोगा | झ्रपीज उसकी इच्छाजुसार नियुक्त किए गए 


धर्म द्वारा तैयार हो सकती है। ( इस अधिकार का निश्चय भी विशिन्न राज्यों 
“की सरकारों की सम्मति द्वारा निश्चित किया जायगा )। 


(४) संस्था किसी अन्य सरकार अथवा उस व्यक्ति से भी कुछ अन्य सूचना प्राप्त कर 
सकती है। यह सूचना ज़िलाधघीश की सूचना के अतिरिक्त होनी चीहए | किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा भी यह सूचना ग्राप्त की जा सकती है। 

(8) श्रवरोध का नया आदेश उसी समय अस्तावित किया जा सकता है जब प्रथम 
अ्वरोध के आदेश की अवधि के समाप्त होने के पश्चात्‌ कुछ नवीन घटनाएँ 
उपस्थित होने लगी हो । 

(१०) परामर्शदान्नी संस्था की कार्य प्रणाली भारतवर्ष सें समान होगी, श्र इस प्रकार 
की प्रणाली का निश्चय संसद अपने कानून द्वारा करेगी | 
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मारतीय विधान की चतुर्थ नामावल्ली और सन्‌ १६५० के जन प्रतिनिधात्सक 
शुक्‍्ट (प्रथवा सन्‌ १६४० का ऊँ! ता] एक्ट ) की तीन नामावलियों से सकलित 
संघ की संसद और विभिन्न राज्यों की घ्यवस्थापिका समाझों की अनुमानित जन-सख्या 
आर स्थान वितरण । 


राज्य का नाम १ सा्च सन्‌ १६४०. ससद राज्यों की व्यवस्थापिका 
को अनुमानित्त सभाएं 
जनसंख्या राज्य जन व्यवस्थापका ब्यवध्यापक 


परिषद्‌ परिषद्‌ समिति परिपद्‌ 
भाग अर! के राज्य ' 
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रै 
राज्य का नाम १ मार्च सन्‌ १६४० ससद्‌ राज्यों की व्यवस्थापिका 
को अनुमानित जन- सभाएँ 
संख्या राज्य जन व्यवस्थापक. व्यवस्थापिक 
परिपद्‌ परिषद समिति _ ॥ परिषद्‌ 
भाग 'सः? के राज्य हु 





२. भ्रजमेर छ३०,०००. २ र्‌ डे 
श््‌्‌ कुर्ग २७०,००० १ श्य्र 
३, मूपाल पर०,००० २ ३० 
४ विल्लासपुर -१६०,००० १ ३ 
४, हिमाचल प्रदेश १,०८०,००० ३ ३७ 
६ देहली १,९४१०,००० १ भढ 
७, कूच ०,००० र्‌ म्क 
ग्प मनीपुर *<३०,००० र्‌ ० 
४, ब्रिपुरा ८०,००० २्‌ 
३२०. चिंध्य प्रदेश 8,८८०,००० . ४ धर ६० 
३१. अडमान और 
निकोबार द्वीप- 
समूह मी] 
जोड १०,०२०,००० १० २६ २३० __ 








कुक्ष जोड ३४७,३४०,००० २०४ ४२६ रे,र८र* ४१६ 





0 


7. 


2 


अनुक्रमणिका ३ 
नवीं नामावली 


(घारा ३१ य) 
(प्रथम सशोधन एक्ट के अहुसार) 


पफ्ल छाबाः गाते रि००0075 2, 950 (छा्क 6०८ एप 
० 950). 

पृ 80972 ए 7 ०ाशारए बात 6070पॉपडशं ,2008 6०, 
4948 (8077४99ए 0८ +ऋणए तप ०5£ 948), 

प्रफृ८ 80972ए 'शबलत वद्ाणा८ #फ्रे0000 8०, 949 
(807704ए #८ 7,&[ ०६ 949) 

॥6 80007ए 7बपवुतग0ण वध्यपा& 0000807 ८५, 949 
(80709439 ०८६ 4.58।! ०£ 949) 

एफ एशाएा ०३) शटएछ7३59 ॥ापा8 050०॥8078 5८. 
4949 (8077927 2८६ ॥.577| ०£ 949) 

पप6 80702 किठय 2007007 0८, 4950 (809फ7%४५ए 
0०८ ४7] ०६ 950) 

पफल छ8०0ग्राफबए रिक्षबर्रआ9 दे विपाएबाएं जता 0090॥807 
2०, 950 (8077792ए 2८ 7.& ०£ 950). 

एफ ४बताए३ ?िह३6065॥8 290॥007 06776क6शपए फिहित/8 
( छ5080९8, 'श्रत्री5,. 2]लाब्कत्त वध्रात$ ) 0०, 950 
(४०१0०ए० ४0९5४ 2८४ ० 95), 

प॥6 ४0735 +45090९5 (80०0०घछ0०ा बाते (0करलञआता 70 
हए०एशा) 00०, 948 (90728 0८: ॥>५] ०६ 948). 
प्रफ्रल ॥(०97935 228080९5  (#790०घ06 जाते (ए०)ए९६0० 4000 
एए०४एथ) +#ैयल्ततेणला। ८, 7950 (80795 /८६ 
०7 7950) ' 

एफ एछाए शिक्षवेद्दता खम्माएतेशा 2फणाएंत्ए बावें 7॥8790 
7९075 ह८5५, 950 (ए६४४ ?72त6९5॥ 0८६ 4 ० 954). 
फल मझरठलबड0 (690॥त907 ० 98775) १९९०४८००, 
358 ए (० 7हाहफ 566 358 ६8४8) 

उपाढ परज्ठलाबोग्ते [8875 (ए०ण्रागणबरा0ता) र८2पॉशत0फ, 


4359 छ. (०, झह़ए 5£4359 , 798). 


प्राथेना करने पर ही हस प्रकार की सकट कालीन पट की 


/ १६ अगस्त सन्‌ १६१२ को काश्मीर की विधान 
सममोते को एक स्वर से स्तरीकृत कर दिया । उपयु क्त घाराएँ 
विधान सप्ता द्वारा केवल इसी संशोधन के लिए स्थान । 
चह “उस भाषना फी अकथ प्रशसा के चिन्ह पंकित कर * 
विषयों पर विचार विमर्ष हुआ और जिसके द्वारा डर 
भारतवर्ष शोर कार्मीर को एक करने वाली इस स्वरा 
स्वरूप को निखारते हुए आय मंत्री मिस्टर अफज़लबेग ने कहा |, 

“जाग 'ब” के भारतीय सघ के राज्यों के समान 
अहरण ज़ह्दीं करेगा । जो कुछ हमें प्रदान किया गया है वह्द 
तक कि हमारी विधान सभा उसमें कुछ परिवत्तन न करदे 
परिवत्तित करने के सम्बन्ध में हम सहमत हो जाएँ तो जनता 
होगा | 99 ९ 









राज्यों मं म्रजातन्‍्त्र की 2 
निरंकुश रूप से शासित देशी राज्यों को भारतीय चिध 
व्यवस्था के योग्य बनाना भी एक समस्या थी। “राज्यों के 
निर्मित करने के लिए? विधान सभा ने राव समिति की 
निम्नलिखित सुझाव उपस्थित किपु ;-- 
' (झ) राज्यों को आन्‍न्च के समान की स्थिति प्रदान की जाए 
(व) इसलिए परिणामस्वरूप, देशी राज्य संघीय और' ( 
सम्बन्धित समस्त विपयों के सम्बन्ध में संघ में प्रवेश कर | 


सी) शासक राज्य का अध्यक्ष डोगा घह छापनी खत्सा 


